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परिचय

व्यष्टि अर््थशास्त्र: परिभाषा 
यह अर््थशास्त्र की वह शाखा ह,ै जो व््यक्तिगत इकाइयोों, जैसे- उपभोक्ता, उत््पपादक, 
घर तथा फर््म के आर््थथिक व््यवहार का अध््ययन करती ह ैतथा यह बताती ह ैकि वे 
सीमित संसाधनोों को आवंटित करने के लिए कैसे निर््णय लेते हैैं। यह आपूर््तति और 
माग, मलू््य तंत्र एवं विशिष्ट बाजारोों के भीतर संसाधनोों के आवंटन को व््ययाख््ययायित 
करती ह।ै व््यष्टि अर््थशास्त्र यह परीक्षण करता ह,ै कि ये निर््णय संसाधनोों के उपयोग 
और वितरण को कैसे प्रभावित करते हैैं, जिसका उद्देश््य बाजार मेें इष्टतम दक्षता एवं 
समानता प्राप्त करना ह।ै

संसाधनोों की कमी, विकल्प की समस्या,  
असीमित आवश्यकताओ ंका सिद्धधांत और अवसर लागत

1.	 संसाधनोों की कमी: भमूि, श्रम और पूँजी जैसे संसाधन सीमित मात्रा मेें होते 
हैैं तथा सभी मानवीय आवश््यकताओ ंएवं इच््छछाओ ंको पूरा नहीीं कर सकते। 
यह कमी अर््थशास्त्र का मलूभतू आधार ह,ै क््योोंकि यह संसाधनोों के आवंटन 
को प्राथमिकता देने के लिए विकल््प के चयन की आवश््यकता का निर््ममाण 
करती ह।ै

2.	 चयन की समस््यया: संसाधनोों की कमी को ध््ययान मेें रखते हुए, व््यक्तियोों और 
समाज को यह तय करना होता ह,ै कि संसाधनोों का सबसे प्रभावी उपयोग कैसे 
किया जाए। यह इस प्रकार के प्रश्न उठाता ह ैकि क््यया उत््पपादन करना ह,ै कैसे 
उत््पपादन करना ह,ै तथा किसके लिए उत््पपादन करना ह।ै

	 उदाहरण: एक फैक्ट्री को कार या साइकिल बनाने मेें से किसी एक का चयन 
करना पड़ सकता ह,ै जो माग और संभावित राजस््व पर निर््भर करता ह।ै 

3.	 अनंत इच््छछाओ ंका सिद््धाांत: मानव की आवश््यकताए ँऔर इच््छछाए ँअसीमित 
होती हैैं, जैसे ही एक इच््छछा परूी होती ह,ै नई इच््छछाए ँउत््पन््न हो जाती हैैं। यह चक्र 
सीमित संसाधनोों पर दबाव बढ़़ा दतेा ह,ै जिससे व््यक्तियोों और समाज को कुछ 
आवश््यकताओ ंको प्राथमिकता दनेी पड़ती ह।ै

	 उदाहरण: एक व््यक्ति छुट्टी और एक नई कार दोनोों की इच््छछा कर सकता ह,ै 
लेकिन सीमित धनराशि के कारण उसे इनमेें से किसी एक का चयन करना होगा।

4.	 अवसर लागत: अवसर लागत उस अगले सर्वोत्तम विकल््प के मलू््य को 
संदर््भभित करती ह,ै जिसे किसी विकल््प के चयन के समय त््ययाग दिया गया हो। 
यह उस लाभ को दर््शशाती ह,ै जो किसी अन््य विकल््प का चयन करने पर प्राप्त हो 
सकता था।

	 उदाहरण: यदि एक फैक्ट्री कार बनाने का चयन करती ह,ै तो साइकिल बेचने से 
प्राप्त होने वाला राजस््व उसकी अवसर लागत होगी।

आर््थथि क गतिविधियाँ

संसाधनोों की कमी और समाज की आवश््यकताओ ंको पूरा करने के लिए आर््थथिक 
गतिविधियाँ विभिन््न तरीकोों से संगठित की जाती हैैं, जो निम््नलिखित तत्तत्ववों को 
शामिल करती हैैं:

1.	 बाजार अर््थव््यवस््थथा: इसमेें कीमतेें और उत््पपादन, माग एवं आपरू््तति जैसे 
कारकोों द्वारा निर््धधारित होते हैैं। निजी क्षेत्र मखु््य रूप से आर््थथिक गतिविधियोों को 
संचालित करता ह,ै जिसमेें सरकार का हस््तक्षेप न््ययूनतम होता ह।ै 

	 उदाहरण: बाजार आधारित अर््थव््यवस््थथा मेें ब्रेड की कीमत उपभोक्ता की माग 
और उत््पपादक की आपरू््तति पर निर््भर करती ह।ै

2.	 निर्देशित अर््थव््यवस््थथा: इसमेें सरकार अधिकाश आर््थथिक निर््णय लेती ह,ै जैसे 
कौन-सी वस््ततुए ँउत््पपादन करनी हैैं, कैसे उत््पपादन करना ह ैतथा उन््हेें किसे प्रदान 
करना ह।ै यह प्रणाली असमानताओ ंको कम करने का प्रयास करती ह,ै लेकिन 
इसमेें कुशलता की कमी हो सकती ह।ै 

	 उदाहरण: सरकार आवश््यक वस््ततुओ ंजैसे- भोजन और स््ववास््थ््य सेवाओ ंके 
उत््पपादन के लिए संसाधनोों का आवंटन कर सकती ह।ै

3.	 मिश्रित अर््थव््यवस््थथा: अधिकाश आधनुिक अर््थव््यवस््थथाए ँमिश्रित होती हैैं, 
जो बाजार और नियोजित अर््थव््यवस््थथाओ ंकी विशषेताओ ंका मिश्रण हैैं। निजी 
क्षेत्र और सरकार दोनोों सामाजिक कल््ययाण के लक्षष्ययों के साथ दक्षता को 
संतलुित करने के लिए आर््थथिक निर््णयोों को प्रभावित करते हैैं।

उपभोक्ता व्यवहार का सिद््धाांत:

उपभोक्ता व््यवहार का सिद््धाांत यह उल््ललेख करता ह,ै कि उपभोक्ता बजट प्रतिबंधोों 
के भीतर उपयोगिता को अधिकतम कैसे करते हैैं। यह प्राथमिकताओ,ं उपलब््ध 
संसाधनोों और बाजार की स््थथितियोों के आधार पर विकल््पोों का विश्लेषण करता ह।ै

उपयोगिता:
z	उपयोगिता उस संतोष को दर््शशाती ह,ै जो वस््ततुओ ंया सेवाओ ंके उपभोग से प्राप्त 

होता ह।ै

	� कुल उपयोगिता (TU): सभी उपभोग की हुई इकाइयोों से प्राप्त कुल 
संतोष।

	� सीमांत उपयोगिता (MU): एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त 
अतिरिक्त संतोष।

सीमाांत उपयोगिता ह्रास का नियम:
z	जब किसी वस््ततु की अधिक इकाइयोों का उपभोग किया जाता ह,ै तो प्रत््ययेक 

अतिरिक्त इकाई की सीमात उपयोगिता ह्रास होती जाती ह।ै उदाहरण: पहली 
पिज््जजा स््ललाइस बहुत संतोषजनक होती ह,ै लेकिन बाद की स््ललाइसेें कम 
उपयोगी/संतोषजनक लगती हैैं।
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उपयोगिता विश्ले षण:

1.	 गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण
	� इसके अनसुार उपयोगिता एक मापने योग््य मलू््य ह।ै

	� उपयोगिता अधिकतमीकरण: उपभोक्ता कुल उपयोगिता को 
अधिकतम करने के लिए अपनी आय को इस प्रकार आवंटित करते हैैं, 
कि वस््ततुओ ंकी सीमात उपयोगिता प्रति रुपए (MU/P) समान हो।

2.	 क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण:
	� यह मानता ह ैकि उपभोक्ता अपनी प्राथमिकताओ ंको बिना उचित मलू््य 

के श्रेणीबद्ध करते हैैं, जिसके परिणामस््वरूप अनधिमान वक्र विश्लेषण 
होता ह।ै

अनधिमान वक्र और चित्र:
z	अनधिमान वक्र: दो वस््ततुओ ंके उन संयोजनोों का प्रतिनिधित््व करते हैैं, जो 

समान प्रतिफल प्रदान करती हैैं।

z	अनधिमान चित्र: अनधिमान वक्ररों के एक समहू को दिखाता ह,ै प्रत््ययेक 
विभिन््न उपयोगिता स््तर का प्रतिनिधित््व करता ह।ै उच््च वक्र अधिक उपयोगिता 
को दर््शशाते हैैं।

अनधिमान वक्र को देखिए। यदि आप हॉट डॉग और हमैबर््गर दोनोों पसंद करते हैैं, 
तो आप 14 हॉट डॉग तथा 20 हमैबर््गर, 10 हॉट डॉग एवं 26 हमैबर््गर, या 9 हॉट 
डॉग व 41 हमैबर््गर के संयोजन को खरीदने के प्रति उदासीन हो सकते हैैं। इनमेें से 
प्रत््ययेक संयोजन समान उपयोगिता प्रदान करता ह।ै

हमैबर््गर
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वस््ततु X
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IC3 अनधिमान वक्र (IC) 
और चित्र

वस्
्ततु  

Y

z	उच््च अनधिमान वक्र: वक्र के दाई ंओर एक अनधिमान वक्र उपभोक्ता के 
लिए अधिक वस््ततुए ँउपलब््ध होने का संकेत दतेा ह,ै जिसका अर््थ ह ैअधिक 
उपयोगिता। यह एकसमान प्राथमिकताओ ंके सिद््धाांत पर आधारित ह।ै 

सीमाांत प्रतिस्थापन दर (MRS)

z	MRS वह दर दर््शशाता ह,ै जिस पर एक उपभोक्ता एक वस््ततु को दसूरी के लिए 
परिवर््ततित करने को तैयार होता ह,ै जबकि उपयोगिता का स््तर समान रहता ह।ै

z	उदाहरण: केले और सेब - यदि कोई उपभोक्ता 3 सेबोों के लिए 6 केले छोड़ने 
को तैयार ह,ै तो MRS –6/3 = –2 होगा ।

बजट सेट और बजट रेखा

z	बजट सेट: वे सभी संभावित संयोजन, जो एक उपभोक्ता अपनी आय और 
कीमतोों को दखेते हुए खरीद सकता ह।ै

z	बजट रेखा: वह रेखा जो दो वस््ततुओ ंके उन संयोजनोों को दर््शशाती ह,ै जिन््हेें एक 
निश्चित आय से खरीदा जा सकता ह।ै यहाँ p1 और p2 क्रमशः आम और केले 
की प्रति इकाई की कीमत को दर््शशाते हैैं।

आम

केला

बजट सेट

O

M/p2

M/p1

p
1 x

1  + p
2 x

2  = M

z	बजट समुच््चय: केले की मात्रा क्षैतिज अक्ष तथा आम की मात्रा उर््ध्ववाधर 

अक्ष पर मापी जा रही ह।ै इस आरेख मेें कोई भी बिन््ददु दोनोों वस््ततुओ ंके एक 

बंडल को प्रदर््शशित करता ह।ै इस बजट सेट मेें दर््शशायी गई सीधी रेखा के ऊपर या 

नीच ेस््थथित सभी बिन््ददु आ जाते हैैं। इसका समीकरण ह:ै p1x1 + p2x2 = M.

आम

केला

(x*
1, x*

2)

O

z	उपभोक्ता का इष्टतम बिन््ददुुः बिन््ददु (x*
1, x*

2), जहाँ पर बजट रेखा किसी 

अनधिमान वक्र पर स््पर््श रेखीय ह,ै उपभोक्ता का इष्टतम बंडल दर््शशाती ह।ै

z	उपभोक्ता का इष्टतम चयन: उपभोक्ता के उपभोग का इष्टतम बिद ुवह होता 

ह,ै जहाँ बजट रेखा उच््चतम अनधिमान वक्र को स््पर््श करती ह।ै

z	यह इसलिए होता ह,ै क््योोंकि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना 

चाहता ह ैऔर बजट मेें भी रहना चाहता ह।ै इसलिए वह बिद ुजहाँ बजट रेखा 

अनधिमान वक्र को स््पर््श करती ह,ै उपभोक्ता का इष्टतम चयन ह।ै

z	माँग का नियम: माग का नियम कहता ह,ै कि अन््य चीजेें समान होने पर 

किसी वस््ततु या सेवा की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की माग घटती ह ैऔर 

कीमत घटने पर माग बढ़ती ह।ै उदाहरण: यदि स््ममार््टफोन की कीमत घटती 

ह,ै तो उपभोक्ता अधिक स््ममार््टफोन खरीदने की क्षमता रखते हैैं। इसके विपरीत 

यदि कीमत बढ़ती ह,ै तो स््ममार््टफोन की माग आमतौर पर घट जाती ह।ै 

कीमत और माग की मात्रा के बीच यह विपरीत संबंध अर््थशास्त्र मेें उपभोक्ता 

व््यवहार का एक मौलिक सिद््धाांत ह।ै हालाँकि, यह नियम केवल सामान््य 

वस््ततुओ ंपर लागू होता ह।ै

माँग वक्र:

z	किसी भी कीमत मेें परिवर््तन के लिए मागी गई मात्रा मेें विपरीत परिवर््तन 

होता है।

z	सामान््यतः माग वक्र बाए ँसे दाए ँनीच ेढलान की ओर बढ़ता ह,ै लेकिन कुछ 

असामान््य माग वक्र होते हैैं, जो सामान््य नियम का पालन नहीीं करते। उनके लिए 

कीमत मेें गिरावट से माग का संकुचन होता ह ैऔर कीमत मेें वृद्धि से माग का 

ABC
Stamp
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विस््ततार होता ह।ै इसलिए, ऐसे मामलोों मेें माग वक्र बाए ँसे दाए ँऊपर की ढलान 
की ओर होता ह।ै

z	सट्टा प्रभाव कुछ भविष््य की घटनाओ ंकी अपेक्षाओ ंके कारण माग वक्र को 
बदल दतेा ह।ै यदि वस््ततु की कीमत बढ़ रही ह,ै तो उपभोक्ता इसे और अधिक 
खरीदेेंगे, क््योोंकि उन््हेें अपेक्षा ह ै कि यह अभी और बढ़़ेगी। उदाहरण: शयेर 
बाजार।

कीमत

X = f (P)

मात्राO

z	माँग वक्रः किसी उपभोक्ता द्वारा चनुी गई वस््ततु की मात्रा और उस वस््ततु की 
कीमत के बीच के संबंध को माग वक्र कहा जाता ह।ै स््वतंत्र परिवर््त (कीमत) 
की माप उर््ध््वस््तर अक्ष पर की जाती ह ैतथा परतंत्र परिवर््त की माग समस््तर 
अक्ष पर की जाती ह।ै माग वक्र प्रत््ययेक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा माग की गई 
वस््ततु की मात्रा को दर््शशाता ह।ै

z	अनधिमान वक्ररों तथा बजट बाध््यताओ ंसे माँग वक्र की व््ययुत््पत्ति: माग 
वक्र को कीमतोों मेें परिवर््तन के साथ इष्टतम उपभोग मेें होने वाले परिवर््तनोों 
का निरीक्षण करके प्राप्त किया जा सकता ह,ै जो अनधिमान वक्र और बजट 
बाध््यताओ ंपर आधारित होता ह।ै

वस्तुओ ंके प्रकार

z	सस््तती या निम््नस््तरीय वस््ततुए ँ(Inferior Goods): 

	� यह एक आर््थथिक शब््द ह,ै जो उस वस््ततु का वर््णन करता ह ैजिसकी माग 
लोगोों की आय बढ़ने पर घट जाती ह।ै जैसे-जैसे आय और अर््थव््यवस््थथा 
मेें सधुार होता ह,ै उपभोक्ता महगँे विकल््प खरीदने लगते हैैं तथा ये वस््ततुए ँ
अप्रचलित हो जाती हैैं। 

	� उदाहरण: आय मेें वृद्धि के साथ सस््तते अनाज और खाद्यान््न पदार्थथों जैसे- 
चावल (निम््नस््तरीय वस््ततुए)ँ को बेहतर गणुवत्ता वाले खाद्य पदार्थथों जैसे- 
अडें, दधू आदि से प्रतिस््थथापित कर दिया जाएगा।

z	गिफेन वस््ततुए ँ(Giffen Goods):

	� गिफन वस््ततु एक कम आय वाली गैर-विलासिता उत््पपाद ह,ै जो मानक 
आर््थथिक और उपभोक्ता माग के सिद््धाांतोों को अस््ववीकार करती ह।ै गिफन 
वस््ततुओ ंकी माग कीमत बढ़ने पर बढ़ती ह ैऔर कीमत घटने पर घटती ह।ै 
इसका परिणाम ऊपर की ओर झकुा हुआ माग वक्र होता ह,ै जो माग के 
मलूभतू नियमोों के विपरीत ह,ै जो नीच ेकी ओर झकुा हुआ माग वक्र 
बनाते हैैं।

	� सामान््यत: यह माना जाता ह ैकि गिफन वस््ततुए ँएक प्रकार की निम््नस््तरीय 
वस््ततुए ँहोती हैैं, जिनका कोई विकल््प नहीीं होता। उदाहरण: जब चावल 
की कीमत बढ़ती ह,ै लोग चावल का उपभोग बनाए रखते हैैं और अन््य 
सब््जजियोों को छोड़ दतेे हैैं|

	� ब्रेड, चावल और गेहू ँगिफन वस््ततुए ँहो सकती हैैं। ये वस््ततुए ँआमतौर पर 

ऐसी आवश््यकताए ँहोती हैैं, जिनके लिए समान मलू््य स््तर पर विकल््प 

कम होते हैैं।

z	स््थथानापन््न वस््ततुए ँ(Substitute Goods):

	� ये प्रतिस््पर््धधात््मक वस््ततुओ ंके समहू होते हैैं, जो उपभोक्ताओ ंके अनसुार 

एक-दसूरे को बदल सकते हैैं।

	� उदाहरण: यदि चाय महगँी हो जाती ह,ै तो उपभोक्ता कॉफी पी सकते हैैं।

z	पूरक वस््ततुए ँ(Complementary Goods):

	� ये उन वस््ततुओ ंके जोड़़े होते हैैं, जो एक-दसूरे पर निर््भर या संगत होती हैैं।

	� उदाहरण: ब्रेड और जैम, चाय और चीनी आदि।

वेब्लेन प्रभाव (Veblen Effect)

यह उन विलासिता वस््ततुओ ं और सेवाओ ं पर खर््च को दर््शशाता ह,ै जिनका 

उपयोग वित्तीय शक्ति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदर््शशित करने के लिए किया 

जाता ह।ै वेब््ललेन वस््ततुओ ं की माग उनके मलू््य मेें वृद्धि के साथ बढ़ती ह,ै 

जैसे- रोलेक््स घड़़ी या रोल््स रॉयस कार की माग उनके उच््च मलू््य और उससे 

जुड़ी प्रतिष्ठा के कारण होती ह।ै

z	माँग वक्र मेें परिवर््तन (Shifts in Demand Curve): आय मेें परिवर््तन, 

संबंधित वस््ततुओ ंकी कीमतेें और प्राथमिकताए ँमाग वक्र को प्रभावित करती हैैं। 

वृद्धि वक्र को दाई ंओर तथा कमी इसे बाई ंओर ले जाती ह।ै

z	बाजार माँग (Market Demand): किसी वस््ततु की सभी उपभोक्ताओ ंकी 

कुल माग, जो व््यक्तिगत माग वक्ररों को क्षैतिज रूप से जोड़कर प्राप्त की जाती ह।ै 

मााँग की लोच (Elasticity of Demand):

माग की लोच किसी वस््ततु या सेवा की माग की मात्रा मेें उसके मलू््य मेें परिवर््तन के 

प्रति संवेदनशीलता को मापने का एक माध््यम ह।ै यह हमेें ये समझने मेें सहायता 

करता ह,ै कि उपभोक्ता मलू््य परिवर््तनोों के प्रति कितने संवेदनशील हैैं।

माँग की लोच के प्रकार:

z	सपूंर््ण लोचदार माँग (Perfectly Elastic Demand): मलू््य मेें बहुत छोटे 

परिवर््तन पर माग की मात्रा मेें अधिक परिवर््तन।

z	सपूंर््ण अलोचदार माँग (Perfectly Inelastic Demand): मलू््य 

परिवर््तनोों के बावजदू माग की मात्रा मेें कोई परिवर््तन नहीीं।

z	अपेक्षाकृत लोचदार माँग (Relatively Elastic Demand): मलू््य मेें 

छोटे परिवर््तन पर माग की मात्रा मेें बड़़ा परिवर््तन।

z	एकात््मक लोचदार माँग (Unitary Elastic Demand): माग की मात्रा मेें 

आनपुातिक परिवर््तन, जो मलू््य परिवर््तन के बराबर होता ह।ै

z	अपेक्षाकृत अलोचदार माँग (Relatively Inelastic Demand): मलू््य 

मेें बड़़े परिवर््तन पर माग की मात्रा मेें छोटा परिवर््तन। 
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(a) लोचदार माग;               (b) अलोचदार माग
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आपरू््तति का नियम (Law of Supply):

z	आपरू््तति के नियम के अनसुार, अन््य सभी चीजेें समान होने पर किसी वस््ततु या 

सेवा की कीमत बढ़ने पर उसकी आपरू््तति की मात्रा भी बढ़ती ह ैतथा कीमत कम 

होने पर आपरू््तति की मात्रा कम होती ह।ै

	 उदाहरण: यदि कॉफी बीन््स का बाजार मलू््य बढ़ता ह,ै तो किसान अधिक 

कॉफी बीन््स उगाने के लिए प्रेरित होोंगे, जिससे आपरू््तति बढ़़ेगी। इसके विपरीत 

यदि कीमतेें गिरती हैैं, तो किसान कम मनुाफ के कारण कॉफी उत््पपादन को कम 

कर सकते हैैं। यह सिद््धाांत अर््थशास्त्र मेें मूल््य और आपूर््तति के बीच प्रत््यक्ष 

सबंंध को दर््शशाता ह।ै

आपरू््तति

मल्
्य

मात्रा

आपरू््तति की लोच (Elasticity of Supply):

z	आपरू््तति की लोच किसी वस््ततु या सेवा की आपरू््तति की मात्रा मेें उसके मलू््य मेें 

परिवर््तन के प्रति संवेदनशीलता को मापती ह।ै यह हमेें यह समझने मेें मदद करता 

ह,ै कि मलू््य मेें उतार-चढ़़ाव के प्रति उत््पपादक अपने उत््पपादन स््तरोों को कैसे 

समायोजित करेेंगे।
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	� अपेक्षाकृत लोचदार आपूर््तति (Relatively Elastic Supply): 

मलू््य परिवर््तन के कारण आपरू््तति की मात्रा मेें आनपुातिक से अधिक 

परिवर््तन।

	� एकात््मक लोचदार आपूर््तति (Unitary Elastic Supply): आपरू््तति 
की मात्रा मेें आनपुातिक परिवर््तन मलू््य परिवर््तन के बराबर होता ह।ै

	� अपेक्षाकृत अलोचदार आपूर््तति (Relatively Inelastic 
Supply): मलू््य परिवर््तन के कारण आपूर््तति की मात्रा मेें आनुपातिक 
से कम परिवर््तन।

आय और प्रति लोच (Income and Cross Elasticity):
z	आय लोच (Income Elasticity): यह मापता ह ैकि आय मेें परिवर््तन 

के प्रति माग या आपरू््तति की मात्रा कैसे प्रतिक्रिया करती ह।ै

z	प्रति लोच (Cross Elasticity): यह मापता ह ै कि एक वस््ततु की माग 
या आपरू््तति की मात्रा दसूरी वस््ततु की कीमत मेें परिवर््तन के प्रति कैसे 
प्रतिक्रिया करती ह।ै

उत्पादन, लागत और वृद्धिशील पूजँी 
उत्पादन अनुपात (ICOR)

z	उत््पपादन क्रिया (Production Function):

	� परिभाषा: यह आगत कारकोों (श्रम और पूँजी) और अधिकतम उत््पपादन 
के बीच संबंध को दर््शशाता ह।ै

	� सतू्र: Q = f(L,K), जहाँ Q उत््पपादन ह,ै L श्रम ह ैऔर K पूँजी ह।ै

	� समय अवधि आगत मेें लचीलापन, लागत और उत््पपादन को प्रभावित 
करती ह।ै

z	अल््पकालिक और दीर््घकालिक उत््पपादन अवधि (Short Run and 
Long Run Production Periods):

	� अल््पकाल: कम-से-कम एक आगत (आमतौर पर पूँजी) स््थथिर रहता ह,ै 
जबकि श्रम को समायोजित किया जा सकता ह।ै

	� दीर््घकाल: सभी आगत, जिसमेें पूजँी भी शामिल ह,ै परिवर््तनीय होती ह,ै 
जिससे उत््पपादन को स््वतंत्र रूप से बढ़़ाने या घटाने की अनमुति मिलती ह।ै

z	कुल, औसत और सीमांत उत््पपाद (Total, Average and Marginal 
Product):

	� कुल उत््पपाद (TP): दिए गए आगत सेट के साथ उत््पन््न कुल उत््पपादन।

	� औसत उत््पपाद (AP): प्रति इकाई आगत का उत््पपादन, जैसे - श्रम।

	� सीमांत उत््पपाद (MP): अतिरिक्त आगत इकाई से उत््पन््न अतिरिक्त 
उत््पपादन।

z	घटते सीमांत उत््पपाद का नियम और परिवर््तनशील अनुपात का नियम 
(Law of Diminishing Marginal Product and Law of Variable 
Proportions):

	� घटते सीमांत उत््पपाद का नियम: स््थथिर आगत मेें अधिक परिवर््तनीय 
आगत जोड़ने से अतंतः सीमात उत््पपाद कम हो जाता ह।ै

	� परिवर््तनशील अनुपात का नियम: अल््पकाल मेें एकल आगत को 
बदलने से तीन चरण उत््पन््न होते हैैं: बढ़ता, घटता और नकारात््मक 
प्रतिफल।

z	प्रतिफल अनुपात (Returns to Scale):

	� परिभाषा: दीर््घकाल मेें आगत मेें आनपुातिक वृद्धि और उत््पपादन मेें 

परिवर््तन के बीच संबंध।
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	� प्रकार:

	� बढ़ता प्रतिफल (IRS): आगत से अधिक उत््पपादन बढ़ता ह।ै

	� समान प्रतिफल (CRS): आगत के अनपुात मेें उत््पपादन बढ़ता 
ह।ै

	� घटता प्रतिफल (DRS): आगत से कम उत््पपादन बढ़ता ह।ै

उत्पादन लागत
अल््पकालिक और दीर््घकालिक लागतेें:
z	अल््पकालिक लागतेें: इनमेें परिवर््तनीय और स््थथिर लागत शामिल होती ह,ै 

जहाँ स््थथिर पूँजी के कारण लचीलापन सीमित होता ह।ै

z	दीर््घकालिक लागतेें: सभी लागतेें परिवर््तनीय होती हैैं, जो उत््पपादन बढ़ने पर 
प्रति-इकाई लागत को घटाने वाले पैमाने की अर््थव््यवस््थथाओ ंकी अनमुति दतेी 
हैैं।

वृद्धिशील पूजँी उत्पादन अनुपात  
(Incremental Capital Output Ratio - ICOR):
z	परिभाषा: ICOR वह अतिरिक्त पूँजी मापता ह,ै जो एक अतिरिक्त उत््पपादन 

इकाई उत््पन््न करने के लिए आवश््यक होती ह ै और यह पूँजी दक्षता को 
दर््शशाता ह।ै

z	ICOR = ΔK/ΔY, जहाँ ΔK पूँजी मेें वृद्धि ह ैऔर ΔY उत््पपादन मेें वृद्धि 
ह।ै

z	महत्तत्व: कम ICOR अधिक दक्षता को इगंित करता ह,ै अर््थथात विकास के 
लिए कम पूँजी की आवश््यकता। यह आर््थथिक नियोजन के लिए महत्तत्वपरू््ण ह।ै

	� भारत: श्रम-प्रधान उद्योगोों और धीमी पूँजी उत््पपादकता के कारण ICOR 
अपेक्षाकृ त अधिक ह।ै

	� चीन: कुशल पूँजी आवंटन और उच््च बनुियादी ढाँचा निवेश से कम 
ICOR।

	� अमेरिका: उन््नत प्रौद्योगिकी और उच््च पूँजी निवेश के संतलुन से मध््यम 
ICOR बनाए रखता ह।ै

आर््थथिक क्षेत्ररों मेें सीमाांत उत्पाद और ICOR का महत्त्व
z	कृषि: उत््पपादकता बढ़़ाने के लिए तकनीकी निवेश मेें इष्टतम पूँजी निवेश 

निर््धधारित करने मेें ICOR मदद करता ह।ै

z	निर््ममाण: उच््च सीमात उत््पपाद और कम ICOR पूँजी-प्रधान क्षेत्ररों मेें कंपनियोों 
को प्रभावी रूप से विस््ततार करने की अनमुति दतेे हैैं।

z	सेवा क्षेत्र: तकनीकी निवेश से दक्षता मेें सधुार उत््पपादकता को बढ़़ाता ह ैऔर 
ICOR को सकारात््मक रूप से प्रभावित करता ह।ै

फर््म का सिद्धधांत (Theory of Firm):
फर््म का सिद््धाांत यह वर््णन करता ह,ै कि व््यवसाय उत््पपादन स््तर और मलू््य 
निर््धधारण के निर््णय कैसे लेते हैैं, जिससे अधिकतम लाभ अर््जजित किया जा सके। 
यह माना जाता ह ै कि फर्ममें लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश््य से संचालित होती 
हैैं और उत््पपादन तब तक करती हैैं जब तक सीमात लागत (MC) सीमात राजस््व 
(MR) के बराबर न हो जाए। यह सिद््धाांत लागत संरचनाओ,ं उत््पपादन क्रियाओ ं
और राजस््व विश्लेषण जैसे कारकोों पर विचार करता ह।ै यह बताता ह ैकि व््यक्तिगत 
फर््म आपूर््तति वक्र कैसे उत््पन््न होते हैैं तथा फर््म बाजार मलू््य मेें परिवर््तनोों पर कैसे 
प्रतिक्रिया देती हैैं।

परू््ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition):

पूर््ण प्रतिस््पर््धधात््मक बाजार की प्रमखु विशेषताएँ निम््नलिखित हैैं:

z	अनेक क्रे ता और विक्रे ता: कोई भी एक प्रतिभागी बाजार मलू््य को प्रभावित 
नहीीं कर सकता।

z	समान उत््पपाद: वस््ततुए ँ सभी विक्रे ताओ ं के लिए समान होती हैैं, जिससे 
उपभोक्ता फर्ममों के बीच भदेभाव नहीीं करते।

z	मुक्त प्रवेश और निकास: फर््म स््वतंत्र रूप से बाजार मेें प्रवेश कर सकती हैैं 
या इसे छोड़ सकती हैैं, जिससे दीर््घकालिक संतलुन बना रहता ह।ै

z	पूर््ण जानकारी: सभी प्रतिभागी कीमतोों और उत््पपाद की गणुवत्ता के बारे मेें 

परूी तरह से सचूित होते हैैं। उपर््ययुक्त स््थथिति मेें फर्ममें ‘मूल््य ग्रहणकर््तता’ होती 
हैैं, अर््थथात उन््हेें प्रचलित बाजार मलू््य को स््ववीकार करना होता ह।ै

अन्य प्रतिस्पर्धात्मक संरचनाएँ

पूर््ण प्रतिस््पर््धधा के विपरीत अन््य प्रतिस््पर््धधात््मक संरचनाएँ निम््नलिखित हैैं:

z	एकाधिकार (Monopoly): एकमात्र विक्रे ता, जिसके पास कोई निकट 
प्रतिस््थथापन नहीीं होता, बाजार को नियंत्रित करता ह ैऔर मलू््य व मात्रा को 
प्रभावित करता ह।ै

z	अल््पपाधिकार (Oligopoly): कुछ बड़़ी फर्ममों का प्रभतु््व, जिससे मलू््य 
निर््धधारण मेें परस््पर निर््भरता और संभावित साँठ-गाँठ होती ह।ै

z	एकाधिकार प्रतिस््पर््धधा (Monopolistic Competition): कई फर्ममें भिन््न 
उत््पपाद बेचती हैैं, जिससे उन््हेें कुछ सीमा तक मलू््य निर््धधारण का अधिकार 
मिलता ह।ै प्रत््ययेक संरचना मलू््य निर््धधारण, उत््पपादन और बाजार दक्षता को 
अलग-अलग तरीकोों से प्रभावित करती ह।ै

z	बाजार आपूर््तति और आपूर््तति वक्र (Market Supply and Supply 

Curve): बाजार आपरू््तति वक्र यह दर््शशाता ह,ै कि विभिन््न कीमतोों पर सभी 
फर्ममें कितनी मात्रा मेें वस््ततुओ ंकी आपरू््तति करने हते ुतैयार हैैं। इसे व््यक्तिगत फर्ममों 
के आपरू््तति वक्ररों को जोड़कर प्राप्त किया जाता ह।ै सामान््यतः बढ़ती सीमात 
लागत के कारण आपरू््तति वक्र ऊपर की ओर झकुता ह,ै जो यह दर््शशाता ह ैकि 
उच््च कीमतेें फर्ममों को अधिक आपरू््तति के लिए प्रोत््ससाहित करती हैैं।

z	बाजार सतुंलन (Market Equilibrium): बाजार संतलुन तब होता ह,ै 
जब माग की मात्रा आपरू््तति की मात्रा के बराबर होती ह,ै जिससे एक स््थथिर 
मलू््य प्राप्त होता ह ैजहाँ खरीदारोों और विक्रे ताओ ंके उद्देश््य एकसमान होते हैैं। 
इस मलू््य पर, जब तक कोई बाह्य कारक माग या आपरू््तति को परिवर््ततित नहीीं 
करता, तब तक कोई परिवर््तन नहीीं होता।

चित्र: संतुलन मूल््य
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संतुलन: अधिक माँग और अधिक आपूर््तति (Equilibrium: Excess 

Demand and Excess Supply):

z	अधिक माँग (Excess Demand): जब दी गई कीमत पर माग आपरू््तति से 

अधिक होती ह,ै जिससे कीमतोों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ता ह।ै

z	अधिक आपूर््तति (Excess Supply): जब आपरू््तति माग से अधिक होती ह,ै 

जिससे कीमतेें नीच ेजाती हैैं जब तक संतलुन स््थथापित न हो जाए।

ये असंतुलित कीमतोों को संतुलन की ओर समायोजित करने के लिए प्रेरित 

करते हैैं।

स््थथिर संख््यया की फर्ममों के साथ संतुलन (Equilibrium with a Fixed 

Number of Firms):

जब बाजार मेें फर्ममों की संख््यया स््थथिर होती ह,ै तो संतुलन उस बिद ुपर होता ह ैजहाँ 
बाजार माग इन फर्ममों की संयुक्त आपूर््तति से टकराती ह।ै माग या आपूर््तति मेें बदलाव 
कीमतोों को समायोजित करता ह,ै लेकिन बाजार मेें फर्ममों की संख््यया को प्रभावित 
नहीीं करता।
सतुंलन: मुक्त प्रवेश और निकास (Equilibrium: Free Entry and Exit)
मकु्त प्रवेश और निकास की अनुमति देने वाले बाजारोों मेें, फर््म लाभप्रदता के 
आधार पर शामिल हो सकती हैैं या उससे बाहर निकल सकती हैैं। उच््च लाभ नई 
फर्ममों को आकर््षषित करते हैैं, आपूर््तति बढ़़ाते हैैं और कीमतेें कम करते हैैं जब तक 
कि केवल सामान््य लाभ ही न रह जाए। यदि फर्ममों को नुकसान होता ह,ै तो कुछ 
बाहर निकल जाते हैैं, जिससे आपूर््तति कम हो जाती ह ैऔर कीमतेें संतुलन तक 
पहुचँ जाती हैैं।
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परिचय

मकै्रोइकॉनॉमिक््स अर््थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप मेें तब उभरी, जब ब्रिटिश 
अर््थशास्त्री जॉन मनेार््ड कीन््स ने 1936 मेें अपनी प्रसिद्ध पसु््तक ‘द जनरल थ््ययोरी 
ऑफ एम््प्ललॉयमेेंट, इटंरेस््ट एडं मनी’ प्रकाशित की। समष्टि-अर््थशास्त्र समग्र आर््थथिक 
चर (Aggregate Economic Variables) और अर््थव््यवस््थथा के विभिन््न क्षेत्ररों के 
बीच अतंर्संबंधोों के अध््ययन पर केें द्रित ह।ै यह 1930 के दशक की महामदंी (Great 
Depression) के प्रत््ययुत्तर मेें विकसित हुई थी, जिसमेें जॉन मनेार््ड कीन््स ने महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाई थी। समष्टि-अर््थशास्त्र एक अर््थव््यवस््थथा को घरोों (Households), 
फर्ममों, सरकार और बाहरी क्षेत्र (External sector) के रूप मेें दखेता ह,ै जो एक 
सर््ककु लर फ््ललो मेें परस््पर क्रिया करते हैैं। सकल घरेल ूउत््पपाद (GDP), राष्ट्रीय नेशनल 
उत््पपाद (GNP) और मलू््य सचूकाक (Price Index) जैसे विभिन््न आर््थथिक 
संकेतकोों के साथ सकल आय (Aggregate Income) की गणना के प्रकारोों, जैसे- 
आय, उत््पपाद और व््यय दृष्टिकोण पर चर््चचा की गई ह।ै हालाँकि, यह समझना 
आवश््यक ह ैकि केवल जीडीपी किसी दशे की समग्र कल््ययाण का सटीक प्रतिनिधित््व 
नहीीं कर सकती ह,ै क््योोंकि इसमेें आय वितरण और बाहरी प्रभावोों जैसे कारकोों का 
ध््ययान नहीीं रखा जाता ह।ै

आर््थथिक भागीदार:
z	फर्ममें: निजी उद्यमी या फर्ममें पूँजीवादी अर््थव््यवस््थथाओ ंमेें एक प्रमखु भमूिका 

निभाती हैैं। ये मजदरूी पर काम करने वाले श्रमिकोों को नियकु्त करती हैैं, पूँजी 
और भमूि का उपयोग करती हैैं तथा मनुाफ के लिए वस््ततुओ ंएवं सेवाओ ंका 
उत््पपादन करती हैैं।

z	सरकार: राज््य काननूोों को लाग ूकरती ह,ै सार््वजनिक बनुियादी ढाँचा प्रदान 
करती ह,ै विद्यालय चलाती ह ैऔर सार््वजनिक सेवाए ँदतेी ह।ै यह उत््पपादन और 
कराधान का कार््य भी कर सकती ह।ै

z	परिवार: परिवार मेें वे व््यक्ति या समहू शामिल होते हैैं जो उपभोग के निर््णय लेते 
हैैं, बचत करते हैैं और कर का भगुतान करते हैैं। ये मजदरूी, वेतन या लाभ के रूप 
मेें कार््य करके आय अर््जजित करते हैैं।

समष्टि अर््थशास्त्र की कुछ आधारभूत सिद््धाांत

अंतिम वस्तुएँ (Final Goods):
z	अतंिम वस््ततुए ँअतंिम उपभोग के लिए बने उत््पपाद हैैं और आर््थथिक प्रक्रिया मेें 

अन््य परिवर््तन से नहीीं गजुरते हैैं। उदाहरण - भोजन, चाय की पत्ती, कपड़़े, आदि।

z	अतंिम वस््ततुओ ं को उपभोग वस््ततुओ ं (सीध े उपभोग की जाने वाली वस््ततुए)ँ 
और पूँजीगत वस््ततुओ ं(उत््पपादन मेें उपयोग की जाने वाली टिकाऊ वस््ततुए)ँ मेें 
विभाजित किया जा सकता ह।ै

मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods):
z	मध््यवर्ती वस््ततुए ँवे उत््पपाद हैैं जिनका उपयोग उत््पपादकोों द्वारा अन््य वस््ततुओ ंके 

उत््पपादन मेें इनपटु के रूप मेें किया जाता ह।ै

z	उन््हेें अतंिम वस््ततुए ँनहीीं माना जाता ह ैऔर उन््हेें सीध ेउपभोग मेें नहीीं लाया जाता 
ह।ै उदाहरण: ऑटोमोबाइल बनाने के लिए इस््ततेमाल की जाने वाली स््टटील शीट 
और बर््तन बनाने के लिए इस््ततेमाल किया जाने वाला तांबा।

मदु्रा की भमूिका (The Role of Money)
z	 किसी अर््थव््यवस््थथा मेें उत््पपादित अतंिम वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंके कुल मलू््य को 

मापने के लिए मदु्रा का उपयोग एक सामान््य मापक के रूप मेें किया जाता ह।ै

z	मदु्रा विभिन््न वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंके मौद्रिक मलू््य के एकत्रीकरण मेें सहायक 
होती ह।ै इस प्रकार यह अतंिम आउटपटु का मात्रात््मक माप प्रदान करती ह।ै

स्टॉक और प्रवाह (Stocks and Flows):
z	स््टटॉक एक निश्चित समय पर उपलब््ध परिसंपत्तियाँ या वस््ततुए ँहैैं जबकि प्रवाह 

एक अवधि मेें मात्राओ ंको दर््शशाते हैैं।

z	पूँजीगत वस््ततुए ँ (जैसे मशीनरी) स््टटॉक होते हैैं जबकि समय के साथ पूँजीगत 
वस््ततुओ ंमेें परिवर््तन को प्रवाह कहा जाता ह।ै 

भौतिक पूँजी (PHYSICAL CAPITAL)
भौतिक पूँजी उन मरू््त और मानव-निर््ममित परिसंपत्तियोों को कहते हैैं, जो उत््पपादन 
प्रक्रिया मेें उपयोग की जाती हैैं। इसमेें उपकरण, मशीनेें, इमारतेें और कच््चचे माल 
शामिल होते हैैं, जो उत््पपादकता बढ़़ाने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं। उदाहरण: 
कृषि  उत््पपादन मेें लकड़़ी के हल की जगह स््टटील का उपयोग पूजँी-वर््धक तकनीकी 
प्रगति (Capital-augmenting technological progress) का उदाहरण ह।ै�
भौतिक पूँजी को मखु््यतः दो भागोों मेें विभाजित किया जा सकता ह:ै स््थथायी पूँजी 
(Fixed Capital) और कार््यशील पूँजी (Working Capital)।�
� (UPSC 2015)

भौतिक पूजँी के प्रकार

1.	 स््थथायी पूजँी (Fixed Capital): वे परिसंपत्तियाँ जो लंबे समय तक बार-
बार उत््पपादन प्रक्रिया मेें उपयोग की जा सकती हैैं। उदाहरण: मशीनेें, उपकरण, 
इमारतेें, वाहन, और कंप््ययूटर। ये उत््पपादन के दौरान खत््म नहीीं होतीीं और 
दीर््घकालिक उपयोग मेें आती हैैं।

2.	 कार््यशील पूजँी (Working Capital): वे संसाधन जो उत््पपादन प्रक्रिया 
मेें उपयोग के दौरान खत््म हो जाते हैैं और जिन््हेें नियमित रूप से पनुः परू््तति 
करना पड़ता ह।ै उदाहरण: कच््चचा माल, नकदी, ईधंन और मध््यवर्ती वस््ततुए।ँ 
ये उत््पपादन मेें सीध ेखपत होती हैैं या अल््पकालिक परिचालन आवश््यकताओ ं
को परूा करती हैैं।

राष्ट्रीय आय लेखांकन2
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अमरू््त पूजँी (Intangible Capital)� (UPSC 2023):
अमरू््त निवेश वे परिसंपत्तियाँ हैैं, जो भौतिक रूप मेें मौजदू नहीीं होतीीं। जैसे- पेटेेंट, 
ट्रेडमार््क , कॉपीराइट और मानव पूँजी। ये परिसंपत्तियाँ कंपनियोों, क्षेत्ररों और 
अर््थव््यवस््थथाओ ंमेें उच््च उत््पपादकता और विकास से जडु़़ी होती हैैं।
उदाहरण: ब््राांड पहचान, बौद्धिक संपदा, और ग्राहकोों की मलेिग सचूी। इन 
परिसंपत्तियोों का कोई भौतिक रूप नहीीं होता, लेकिन ये व््यवसाय के लिए मलू््य 
उत््पन््न कर सकती हैैं, जैसे- प्रतिष्ठा बढ़़ाना, नवाचार करना और ग्राहकोों की निष्ठा को 
मजबतू करना।

सकल निवेश (Gross Investment):
z	सकल निवेश से तात््पर््य उस कुल व््यय से ह,ै जो व््यवसायोों, सरकारोों और 

परिवारोों द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर नई पूँजी संपत्तियोों (Capital 
Assets) के अधिग्रहण या उत््पपादन पर किया जाता ह।ै

z	सकल निवेश मेें पूँजीगत वस््ततुए ँऔर बनुियादी ढाँचा, जैसे- मशीनरी, इमारतेें, 
सड़केें  और पलु शामिल होते हैैं। ये किसी अर््थव््यवस््थथा के अतंिम उत््पपादन मेें 
एक महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं और उसके भविष््य के विकास के प्रति उसकी 
प्रतिबद्धता को दर््शशाते हैैं।� (UPSC 2013)

मूल््यह्रास और निवल निवेश (Depreciation and Net Investment):
z	मलू््यह्रास पूँजीगत वस््ततुओ ंके उपयोगी जीवन के दौरान उनकी टूट-फूट के लिए 

उनके मलू््य मेें वार््षषिक कमी को दर््शशाता ह।ै

z	 निवल निवेश पूँजीगत स््टटॉक मेें जोड़़ी गई नई वस््ततुओ ं की माप ह ै जिसमेें 
मलू््यह्रास को भी ध््ययान मेें रखा जाता ह।ै

उपभोग और निवेश:
z	अर््थव््यवस््थथाओ ंको उपभोक्ता वस््ततुओ ंऔर पूँजीगत वस््ततुओ ंके उत््पपादन के 

बीच दवुिधा का सामना करना पड़ता ह।ै

z	पूँजीगत वस््ततुओ ंके उत््पपादन मेें वृद्धि से भविष््य मेें उत््पपादन क्षमता बढ़ सकती ह ै
और अतंतः अधिक उपभोक्ता वस््ततुओ ंका उत््पपादन हो सकता ह।ै 

उपभोग बनाम निवेश  
(Consumption V/S Investment):
विशेषता उपभोग निवेश
परिभाषा वस््ततुओ ं और सेवाओ ं पर 

तत््ककाल उपयोग के लिए 
खर््च।

भविष््य मेें उत््पपादन के 
लिए पूँजीगत वस््ततुओ ंपर 
खर््च।

उदाहरण भोजन, कपड़़े, आवास, 
मनोरंजन

मशीनरी, उपकरण, 
इमारतेें, बुनियादी ढाँचा

अर््थव््यवस््थथा पर 
प्रभाव

अल््पकालिक माग और 
आर््थथिक गतिविधि को 
बढ़़ावा देता ह।ै

दीर््घकालिक आर््थथिक 
विकास और उत््पपादकता 
मेें योगदान देता हIै

पूजँी-उत्पाद अनुपात (Capital Output Ratio): 
z	यह प्रति इकाई उत््पपादन के लिए आवश््यक पूँजी की मात्रा ह।ै यह तकनीकी 

प्रगति, पूँजीगत वस््ततुओ/ंमशीनरी की कीमतोों जैसे कारकोों पर निर््भर करता ह।ै 
भारत मेें, उच््च पूँजी अनपुात ससु््त विकास दरोों के कारणोों मेें से एक ह।ै उच््च 
बचत वाली अर््थव््यवस््थथा होने के बावजदू, उच््च पूँजी-उत््पपाद अनपुात के कारण 
पूँजी निर््ममाण उत््पपादन मेें महत्तत्वपरू््ण वृद्धि नहीीं कर पाता।� (UPSC 2018)

परिमाणात्मक पूजँी-उत्पाद अनुपात (ICOR): 
z	ICOR का अर््थ ह ै एक अतिरिक्त इकाई उत््पपादन के लिए आवश््यक पूँजी 

या निवेश की मात्रा।

z	भारत मेें ICOR: 3.8 – (2016) – 4.9(2018) – 6.9(2019)

z	उच््च ICOR का अर््थ ह ैकि दशे की उत््पपादन क्षमता कम कुशल ह।ै 

आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income):
z	आय का चक्रीय प्रवाह उत््पपादन और उपभोग को आपस मेें जोड़ता ह।ै

z	फर््म उत््पपादन के कारकोों को आय (मजदरूी, लाभ, किराया और ब््ययाज) का 
भगुतान करती हैैं, जो व््यक्तियोों को वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंको खरीदने मेें सक्षम 
बनाती ह।ै

उत््पपादन और उपभोग का परस््पर सबंंध:
z	उत््पपादन प्रक्रिया कारक भगुतान (Factor Payments) उत््पन््न करती ह ैजिससे 

उपभोक्ताओ ंके लिए क्रय शक्ति का निर््ममाण होता ह।ै 

z	पूँजीगत वस््ततुए ँउत््पपादन को सवुिधाजनक बनाकर और आय उत््पन््न कर इस 
प्रक्रिया मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाती हैैं।

अर््थव््यवस््थथा मेें आय का चक्रीय प्रवाह:
z	अर््थव््यवस््थथा का विवरण सरकारी हस््तक्षेप, बाहरी व््ययापार या बचत के बिना 

एक सरलीकृ त मॉडल प्रदान करता ह।ै

z	इस मॉडल मेें, परिवार अपनी उत््पपादक गतिविधियोों के लिए फर्ममों से आय 
प्राप्त करते हैैं और इसमेें चार प्रकार के अशंदान होते हैैं: श्रम (मजदूरी), पूजँी 
(ब््ययाज), उद्यमशीलता (लाभ) और प्राकृतिक ससंाधन (किराया)। सरल 
अर््थव््यवस््थथा मेें आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए चित्र को समझने 
का प्रयास करेें। 

z	परिवार अपनी परूी आय घरेल ूफर्ममों द्वारा उत््पपादित वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंपर 
खर््च करते हैैं, और कोई कर या आयात नहीीं होता ह।ै

व््यय

वस््ततुएँ एवं सेवाएँ

कारक भगुतान

कारक सेवाएँ

अर््थव््यवस््थथा मेें आय का चक्रीय प्रवाह

फर्ममें परिवार

राष्ट् रीय आय लेखाांकन
‘राष्ट्रीय आय लेखांकन’ एक विधि ह ैजिसका उपयोग किसी दशे की समग्र आर््थथिक 
गतिविधियोों को मापने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता ह।ै यह अर््थव््यवस््थथा 
मेें उत््पन््न कुल आय, उत््पपादन के मलू््य और संसाधनोों के आवंटन को मापने के 
विभिन््न तरीके प्रदान करता ह।ै राष्ट्रीय आय लेखांकन के दो मखु््य सचूकाक हैैं: 
सकल घरेलू उत््पपाद और राष्ट्रीय आय।� (UPSC 2013)
z	सकल घरेलू उत््पपाद: सकल घरेल ूउत््पपाद (GDP) किसी दशे की सीमाओ ं

के भीतर एक विशिष्ट अवधि (आमतौर पर एक वर््ष) मेें उत््पपादित सभी अतंिम 
वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंका कुल बाजार मलू््य ह।ै इसमेें दशे मेें संचालित घरेल ू
और विदशेी दोनोों कंपनियोों का उत््पपादन शामिल होता ह।ै

ABC
Stamp
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z	राष्ट्रीय आय: यह एक दशे के निवासियोों और व््यवसायोों द्वारा, चाह ेवे कहीीं 
भी संचालित होों, अर््जजित कुल आय को दर््शशाती ह।ै जीडीपी के विपरीत, राष्ट्रीय 
आय मेें दशे की सीमाओ ंके भीतर विदशेी कंपनियोों द्वारा अर््जजित आय शामिल 
नहीीं होती। लेकिन, इसमेें घरेल ूसंस््थथाओ ंद्वारा विदशे मेें अर््जजित आय शामिल 
होती ह।ै

z	उदाहरण: यदि एक अमरेिकी कंपनी भारत मेें ₹500 करोड़ का राजस््व उत््पन््न 
करती ह,ै तो यह आय भारत की जीडीपी मेें शामिल होगी, क््योोंकि यह भारत मेें 
उत््पपादित हुई ह।ै लेकिन यह भारत की राष्ट्रीय आय (NI) मेें शामिल नहीीं होगी, 
क््योोंकि यह आय एक विदशेी कंपनी की ह।ै इसके विपरीत, यदि एक भारतीय 
कंपनी अमरेिका मेें ₹300 करोड़ कमाती ह,ै तो यह आय भारत की राष्ट्रीय आय 
(NI) मेें शामिल होगी, लेकिन भारत की जीडीपी मेें नहीीं, क््योोंकि यह उत््पपादन 
भारत के बाहर हुआ ह।ै

सकल घरेलू आय मापन ेकी विधियााँ

1.	 उत््पपाद/मूल््य वर््धन विधि (Product/Value Added Method):
	� इस विधि मेें अर््थव््यवस््थथा मेें सभी फर्ममों द्वारा जोड़़ी गई मलू््य वर््धन का 

योग किया जाता ह।ै प्रत््ययेक फर््म का योगदान उसके उत््पपादन के मलू््य और 
उसके द्वारा उपयोग किए गए मध््यवर्ती वस््ततुओ ं(कच््चचे माल, घटकोों) के 
मलू््य के बीच का अतंर होता ह।ै

	� उदाहरण: एक किसान ₹100 मलू््य के गेहू ँका उत््पपादन करता ह।ै एक 
बेकर ₹50 के गेहू ँका उपयोग कर ₹200 मलू््य का ब्रेड बनाता ह।ै किसान 
द्वारा जोड़़ा गया मलू््य: ₹100, बेकर द्वारा जोड़़ा गया मलू््य: ₹150 (₹200 
– ₹50)। कुल सकल मलू््य वर््धन (Gross Value Added): ₹100 + 
₹150 = ₹250

	 सतू्र: जीडीपी = ∑ सभी फर््म का मलू््य वर््धन

2.	 व््यय विधि (Expenditure Method): 
	� यह विधि अर््थव््यवस््थथा मेें कुल खर््च के आधार पर जीडीपी की गणना 

करती ह,ै जिसमेें माग पक्ष पर ध््ययान केें द्रित किया जाता ह।ै इसमेें उपभोग 
(C), निवेश (I), सरकारी खर््च (G), और शदु्ध निर््ययात (X - M) शामिल 
होते हैैं, जहाँ X निर््ययात और M आयात को दर््शशाते हैैं।

	� उदाहरण: यदि उपभोक्ता घरेल ूवस््ततुओ ंपर ₹500 खर््च करते हैैं, कंपनियाँ 
₹200 का निवेश करती हैैं, सरकार ₹300 खर््च करती ह,ै निर््ययात ₹150 ह ै
और आयात ₹50 ह,ै तो: GDP = C + I + G + (X − M) = 500 + 
200 + 300 + (150 − 50) = ₹1100

3.	 आय विधि (Income method):
	� आय विधि जीडीपी की गणना निवासियोों और व््यवसायोों द्वारा अर््जजित 

सभी आय को जोड़कर करती ह ैजिसमेें वेतन, ब््ययाज, मनुाफा एवं किराया 
शामिल हैैं।

	 सतू्र: GDP = ∑(वेतन + मनुाफा + ब््ययाज + किराया)

सकल और निवल माप (Gross and Net Measures):
z	सकल घरेलू उत््पपाद (GDP): यह बिना मलू््यह्रास को ध््ययान मेें रख े हुए 

उत््पपादित वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंके कुल मलू््य को दर््शशाता ह।ै

z	निवल घरेलू उत््पपाद (NDP): जीडीपी मेें से मलू््यह्रास (पूँजी के घिसाव-
टूटाव) को घटाकर निवल घरेल ूउत््पपाद की गणना की जाती ह।ै यह अर््थव््यवस््थथा 
के वास््तविक मलू््य वृद्धि का स््पष्ट चित्र प्रदान करता ह।ै

	 सतू्र: निवल घरेलू उत््पपाद = जीडीपी − मलू््यह्रास

	 उदाहरण: यदि जीडीपी ₹1,00,000 करोड़ ह ैऔर मलू््यह्रास ₹10,000 करोड़ 
ह,ै तो: निवल घरेलू उत््पपाद = 1,00,000 − 10,000 = ₹90,000 करोड़

मलू्य: कारक लागत, आधार मलू्य और बाजार मलू्य

1.	 कारक लागत (Factor Cost – FC): यह उत््पपादन की लागत ह ैजिसमेें 
करोों और सब््ससिडी को शामिल नहीीं किया जाता ह।ै यह उत््पपादकोों को प्राप्त होने 
वाली आय को दर््शशाता ह,ै जैसे वेतन, किराया, ब््ययाज, और मनुाफा।

2.	 आधार मूल््य (Basic Price): यह कारक लागत मेें उत््पपादन कर (जैसे 
फैक््टरी पर संपत्ति कर) जोड़कर और उत््पपादन सब््ससिडी (जैसे फैक््टरी संचालन 
के लिए सरकारी सहायता) को घटाकर प्राप्त होता ह।ै

	� उदाहरण: यदि एक फैक््टरी की कारक लागत ₹200 करोड़ ह,ै उत््पपादन 
कर ₹10 करोड़ हैैं और सब््ससिडी ₹5 करोड़ ह,ै तो: 

	 आधार मूल््य = कारक लागत + उत््पपादन कर − उत््पपादन 
	 सब््ससिडी = 200 + 10 − 5 = ₹205 करोड़
z	बाजार मूल््य (Market Price - MP): यह आधार मलू््य मेें उत््पपाद कर (जैसे 

VAT या बिक्री कर) जोड़कर और उत््पपाद सब््ससिडी घटाकर प्राप्त होता ह।ै यह 
वह अतंिम मलू््य ह ैजो उपभोक्ता भगुतान करते हैैं।

	 सतू्र: बाजार मलू््य = आधार मलू््य + उत््पपाद कर − उत््पपाद सब््ससिडी

	 उदाहरण: यदि किसी वस््ततु का आधार मलू््य ₹100 ह,ै उत््पपाद कर ₹10 ह,ै और 
सब््ससिडी ₹3 ह,ै तो:

	 बाजार मलू््य = 100 + 10 − 3 = ₹107

विभिन्न मलू्ययों पर GDP और NDP के माप

1.	 कारक लागत पर GDP (GDP@FC): यह कारक लागत पर वस््ततुओ ंऔर 
सेवाओ ंके कुल मलू््य को मापता ह।ै

2.	 बाजार मूल््य पर GDP (GDP@MP): यह बाजार मलू््य पर वस््ततुओ ंऔर 
सेवाओ ंके कुल मलू््य को दर््शशाता ह ैजिसमेें सभी कर और सब््ससिडी शामिल 
होते हैैं।

	 सतू्र: GDP@MP = GDP@FC + उत््पपादन कर + उत््पपाद कर − उत््पपादन 
सब््ससिडी − उत््पपाद सब््ससिडी

3.	 कारक लागत पर NDP (NDP@FC): यह कारक लागत पर GDP मेें से 
मलू््यह्रास घटाकर शदु्ध उत््पपादन को दर््शशाता ह।ै

	 सतू्र: NDP@FC = GDP@FC − मूल््यह्रास

4.	 बाजार मूल््य पर NDP (NDP@MP): यह बाजार मलू््य पर GDP मेें 
से मलू््यह्रास घटाकर शदु्ध मलू््य प्रदान करता ह,ै जो बाजार की स््थथितियोों को 
दर््शशाता ह।ै

	 सतू्र: NDP@MP = GDP@MP − मलू््यह्रास

राष्ट् रीय आय लेखाांकन से संबधंित मखु्य अवधारणाएँ

1.	 मध््यवर्ती खपत (Intermediate Consumption): उत््पपादन प्रक्रिया मेें 
उपयोग की गई वस््ततुए ँऔर सेवाए,ँ जिन््हेें GDP मेें शामिल नहीीं किया जाता 
ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। 

	� उदाहरण: रोटी बनाने के लिए बेकरी द्वारा उपयोग किया गया 
आटा। 
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2.	 मूल््यह्रास (Depreciation): समय के साथ उपयोग और अप्रचलन के 
कारण परिसंपत्तियोों के मलू््य मेें कमी। इसे सकल मापोों (Gross Measures) से 
घटाकर शदु्ध माप (Net Values) जैसे एनडीपी प्राप्त किया जाता ह।ै 

3.	 उत््पपाद कर और सब््ससिडी (Product Taxes and Subsidies): ये सीध े
वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंपर लगाए जाते हैैं। उत््पपाद कर बाजार मलू््य बढ़़ाते हैैं 
जबकि उत््पपाद सब््ससिडी बाजार मलू््य घटाते हैैं। 

4.	 उत््पपादन कर और सब््ससिडी (Production Taxes and Subsidies): 
ये उपभोक्ता कीमतोों के बजाय उत््पपादकोों की लागत को प्रभावित करते हैैं। ये 
आधार मलू््य को प्रभावित करते हैैं, लेकिन सीध ेबाजार मलू््य को नहीीं बदलते। 

GNP, NNP, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय:

राष्ट्रीय आय मापन से संबंधित विभिन््न व््ययापक आर््थथिक पहचान और अवधारणाए ँ
हैैं, जैसे सकल राष्ट्रीय उत््पपाद (GNP), शदु्ध राष्ट्रीय उत््पपाद (NNP), राष्ट्रीय आय 
(NI), व््यक्तिगत आय (PI) और व््यक्तिगत प्रयोज््य आय (PDI)। ये अवधारणाए ँ
यह समझने मेें मदद करती हैैं कि अर््थव््यवस््थथा मेें आय कैसे वितरित होती ह ैऔर इस 
पर मलू््यह्रास, कर, सब््ससिडी, एवं स््थथानांतरण (Transfers) जैसे विभिन््न कारकोों का 
क््यया प्रभाव पड़ता ह।ै

सकल राष्ट् रीय उत्पाद  
(Gross National Product-GNP)

GNP एक दशे द्वारा उत््पपादित कुल आर््थथिक उत््पपादन को दर््शशाता ह,ै जिसमेें घरेल ू
उत््पपादन कारकोों द्वारा विदशेोों मेें अर््जजित आय शामिल होती ह ैऔर दशे के भीतर 
विदशेी उत््पपादन कारकोों द्वारा अर््जजित आय घटाई जाती ह।ै

सतू्र: GNP = GDP + विदशे से प्राप्त शदु्ध कारक आय  
(Net Factor Income from Abroad)

ध््ययान देें कि "बंद अर््थव््यवस््थथा" (Closed Economy) वह अर््थव््यवस््थथा ह ैजहाँ 
निर््ययात और आयात नहीीं होते हैैं।� (UPSC 2011)
निवल राष्ट्रीय उत््पपाद (Net National Product-NNP): GNP से मलू््यह्रास 
(पूँजी का टूट-फूट) घटाकर निवल राष्ट्रीय उत््पपाद (NNP) प्राप्त किया जाता ह।ै 
मलू््यह्रास किसी की आय मेें योगदान नहीीं करता ह,ै इसलिए आय का अधिक सटीक 
माप प्राप्त करने के लिए इसे घटाया जाता ह।ै 

NNP = GNP - मूल््यह्रास
राष्ट्रीय आय (National Income-NI): राष्ट्रीय आय NNP को बाजार मलू््य 
पर मापा जाता ह,ै जिसमेें अप्रत््यक्ष कर और सब््ससिडी को ध््ययान मेें रखा जाता ह।ै यह 
दशे के उत््पपादन कारकोों को प्राप्त होने वाली आय का प्रतिनिधित््व करता ह।ै

सतू्र: NI = बाजार मलू््य पर NNP − शदु्ध अप्रत््यक्ष कर  
(Net Indirect Taxes) = कारक मलू््य पर NNP

वैयक्तिक आय (Personal Income, PI): वैयक्तिक आय (PI) वह आय ह ैजो 
परिवारोों को राष्ट्रीय आय (NI) से प्राप्त होती ह।ै इसकी गणना परिवारोों के अवितरित 
लाभ, निगम कर और निवल ब््ययाज भगुतान को घटाकर तथा सरकार और फर्ममों से 
प्राप्त अतंरण भगुतान को जोड़कर की जाती ह।ै
z	राष्ट्रीय आय, जो फर्ममों और सरकारी उद्यमोों द्वारा अर््जजित की जाती ह,ै लाभ 

का एक हिस््ससा उत््पपादन के कारकोों के बीच वितरित नहीीं किया जाता ह।ै इसे 
अवितरित लाभ (Undistributed Profits, UP) कहा जाता ह।ै 

z	परिवारोों को सरकार और फर्ममों से अतंरण भगुतान (उदाहरण के लिए पेेंशन, 

छात्रवृत्ति, परुस््ककार) प्राप्त होते हैैं, जिसे परिवारोों की वैयक्तिक आय की गणना 

करते समय जोड़ना होता ह।ै

	 PI = NI – अवितरित लाभ – परिवारोों द्वारा किए गए निवल ब््ययाज भगुतान – 

निगम कर + परिवारोों को प्राप्त अतंरण भगुतान। 

व््यक्तिगत प्रयोज््य आय (Personal Disposable Income, PDI): 

PDI वह आय ह ैजो वैयक्तिक आय से व््यक्तिगत कर भगुतान (जैसे आयकर) 

और गैर-कर भगुतान (जैसे जुर््ममाना) घटाने के बाद परिवारोों को प्राप्त होती ह।ै 

यह उस आय को दर््शशाती ह ैजो परिवारोों के पास उपभोग या बचत के लिए 

उपलब््ध होती ह।ै 

	 PDI = PI – व््यक्तिगत कर भगुतान – गैर-कर भगुतान

निजी आय (Private Income): निजी आय वह कुल आय ह ैजिसमेें सभी 

उत््पपादन कारकोों से प्राप्त आय और स््थथानांतरण (transfers) शामिल होते हैैं, 

जो निजी क्षेत्र को देश के भीतर एवं बाहर से प्राप्त होती ह।ै निजी क्षेत्र मेें घरेल ू

(Households) और निगम (Corporations) दोनोों शामिल होते हैैं। 

	 सतू्र: निजी आय = घरेल ूउत््पपाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त शदु्ध आय + राष्ट्रीय 

ऋण पर ब््ययाज + विदशेोों से शदु्ध कारक आय + सरकार से प्राप्त वर््तमान 

स््थथानांतरण + शषे विश्व से प्राप्त अन््य शदु्ध स््थथानांतरण

व््यक्तिगत प्रयोज््य आय (Personal Disposable Income, PDI): 

PDI वह आय ह ैजो वैयक्तिक आय से व््यक्तिगत कर भगुतान (जैसे आयकर) 

और गैर-कर भगुतान (जैसे जुर््ममाना) घटाने के बाद परिवारोों को प्राप्त होती ह।ै 

यह उस आय को दर््शशाती ह ैजो परिवारोों के पास उपभोग या बचत के लिए 

उपलब््ध होती ह।ै 

	 PDI = PI – व््यक्तिगत कर भगुतान - गैर-कर भगुतान

निजी आय (Private Income): निजी आय वह कुल आय ह ैजिसमेें सभी 

उत््पपादन कारकोों से प्राप्त आय और स््थथानांतरण (transfers) शामिल होते हैैं, 

जो निजी क्षेत्र को देश के भीतर एवं बाहर से प्राप्त होती ह।ै निजी क्षेत्र मेें घरेल ू

(Households) और निगम (Corporations) दोनोों शामिल होते हैैं। 

	 सतू्र: निजी आय = घरेल ूउत््पपाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त शदु्ध आय + राष्ट्रीय 

ऋण पर ब््ययाज + विदशेोों से शदु्ध कारक आय + सरकार से प्राप्त वर््तमान 

स््थथानांतरण + शषे विश्व से प्राप्त अन््य शदु्ध स््थथानांतरण
Note: इन सभी चरोों का मलू््ययााँकन बाजार कीमतोों पर किया जाता ह।ै हमेें 
बाजार कीमतोों पर मलू््ययााँकित NNP का मलू््य प्राप्त होता ह।ै लेकिन बाजार 
कीमत मेें अप्रत््यक्ष कर शामिल होते हैैं। जब वस््ततुओ ं और सेवाओ ं पर 
अप्रत््यक्ष कर लगाए जाते हैैं, तो उनकी कीमतेें बढ़ जाती हैैं। अप्रत््यक्ष कर 
सरकार को प्राप्त होते हैैं। हमेें NNP के उस हिस््ससे की गणना करने के लिए 
उन््हेें बाजार कीमतोों पर मलू््ययााँकित NNP से घटाना होगा जो वास््तव मेें 
उत््पपादन के कारकोों को प्राप्त होता ह।ै इसी तरह, कुछ वस््ततुओ ंकी कीमतोों पर 
सरकार द्वारा दी जाने वाली सब््ससिडी भी शामिल हो सकती ह ै(भारत मेें पेट्रोल 
पर सरकार भारी कर लगाती ह,ै जबकि रसोई गैस पर सब््ससिडी दी जाती ह)ै। 
इसलिए हमेें बाजार कीमतोों पर मलू््ययााँकित NNP मेें सब््ससिडी जोड़ने की 
जरूरत ह।ै ऐसा करने से हमेें जो माप प्राप्त होती ह ैउसे कारक लागत पर निवल 
राष्ट्रीय उत््पपाद या राष्ट्रीय आय कहा जाता ह।ै
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z	मौद्रिक जीडीपी (Nominal GDP):

	� मौद्रिक जीडीपी किसी अर््थव््यवस््थथा मेें वर््तमान बाजार कीमतोों पर 
उत््पपादित वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंका कुल मलू््य ह।ै 
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व््यय विधि उत््पपाद विधि

	� उदाहरण: मान लीजिए कि कोई दशे केवल ब्रेड का उत््पपादन करता ह।ै 
वर््ष 2000 मेें इसने 100 यनूिट ब्रेड का उत््पपादन किया था, और प्रत््ययेक 
ब्रेड की कीमत 10 रुपये थी। वर््तमान कीमत पर जीडीपी 1,000 रुपये थी। 
वर््ष 2001 मेें उसी दशे ने 15 रुपये प्रति ब्रेड की कीमत पर 110 यनूिट ब्रेड 
का उत््पपादन किया। इसलिए वर््ष 2001 मेें मौद्रिक जीडीपी 1,650 रुपये 
(=110 × 15 रुपये) थी। वर््ष 2000 (2000 को आधार वर््ष कहा जाएगा) 
की कीमत पर गणना की गई वर््ष 2001 मेें वास््तविक जीडीपी 110 × 10 
रुपये = 1,100 रुपये होगी। 

विदेश से अर््जजित 
निवल कारक आय

मलू््यह्रास

अप्रत््यक्ष कर- 
सब््ससिडी

अवितरित लाभ + 
परिवारोों द्वारा निवल 

ब््ययाज भगुतान + निगम 
कर – परिवारोों द्वारा प्राप्त 

अंतरण

PTP + NP

FDI

विदेश से अर््जजित 
निवल कारक आय

GNP NNP
(at 
Market 
Price)

NI
(NNP 
at FC)

PI

z	वास््तविक जीडीपी (Real GDP):

	� वास््तविक जीडीपी आर््थथिक उत््पपादन का एक माप ह ैजो कीमतोों मेें होने 
वाले परिवर््तनोों को समायोजित होता ह।ै यह स््थथिर (आधार वर््ष) कीमतोों 
पर वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंका मलू््ययााँकन करता ह ैजिससे विभिन््न वर्षषों मेें 
उत््पपादन मात्रा की तलुना की जा सकती ह।ै

	� वास््तविक जीडीपी कीमतोों मेें परिवर््तनोों के प्रभाव को खत््म करने मेें मदद 
करता ह,ै जिससे यह आर््थथिक उत््पपादन मेें वास््तविक परिवर््तनोों का 
आकलन करने के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाता ह।ै

वास््तविक जीडीपी = 
(मौद्रिक जीडीपी)

(जीडीपी अवस््फफीतिक)
× 100

z	जीडीपी अफस््फफीतिक (GDP Deflator):

	� जीडीपी अवस््फफीतिक एक सचूकाक ह ै जो समय के साथ जीडीपी मेें 
शामिल सभी वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी कीमतोों मेें औसत परिवर््तन को 
मापता ह।ै 150% का जीडीपी अवस््फफीतिक यह दर््शशाता ह ैकि आधार 
वर््ष की तलुना मेें कीमतोों मेें 50% की वृद्धि हुई ह।ै

	� इसकी गणना मौद्रिक जीडीपी और वास््तविक जीडीपी के अनपुात के रूप 
मेें की जाती ह ैजिसे प्रतिशत के रूप मेें व््यक्त किया जाता ह।ै

जीडीपी अवस््फफीतिक = 
(मौद्रिक जीडीपी)

(वास््तविक जीडीपी)
× 100

उपभोक्ता मलू्य सूचकाांक� (UPSC 2020)
z	उपभोक्ता मलू््य सचूकाक, आम तौर पर एक प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई 

वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंके एक निश्चित समहू (बास््ककेट ) की कीमतोों मेें परिवर््तन 
को मापता ह।ै यह उपभोक्ताओ ंद्वारा अनभुव की गई मदु्रास््फफीति को मापता ह।ै 
उपभोक्ता मूल््य सचूकांक को आधार वर््ष से कीमतोों मेें प्रतिशत परिवर््तन के 
रूप मेें व््यक्त किया जाता ह।ै

उपभोक्ता मूल््य सचूकांक = 
वर््तमान वर््ष मेें बास््कके ट की लागत
आधार वर््ष मेें बास््कके ट की लागत

× 100

उपभोक्ता मलू््य सचूकाक उन उपभोक्ता वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी कीमत स््तर मेें 
परिवर््तन को मापता ह,ै जिन््हेें घरेल ूउपयोग के लिए खरीदा जाता ह।ै यह खदुरा स््तर 
पर मदु्रास््फफीति (inflation) को दर््शशाता ह।ै

प्रकार विवरण आधार वर््ष आवृत्ति जारी करने वाला निकाय

औद्योगिक श्रमिकोों के लिए CPI 
(CPI-IW)

औद्योगिक श्रमिकोों के लिए 
मदु्रास््फफीति को मापता ह।ै

2016 मासिक श्रम ब््ययूरो, श्रम मंत्रालय

कृषि  श्रमिकोों के लिए CPI (CPI-
AL)

कृषि  श्रमिकोों के लिए मदु्रास््फति 
को मापता ह।ै

1986-87 मासिक श्रम ब््ययूरो, श्रम मंत्रालय

ग्रामीण श्रमिकोों के लिए CPI 
(CPI-RL)

ग्रामीण श्रमिकोों के लिए मदु्रास््फफीति 
को मापता ह।ै

1986-87 मासिक श्रम ब््ययूरो, श्रम मंत्रालय

संयुक्त CPI (CPI-C)
कुल खदुरा मदु्रास््फफीति (शहरी + 
ग्रामीण) को मापता ह।ै

2012 मासिक
राष्ट्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय (NSO), सांख््ययिकी 
और कार््यक्रम कार््ययान््वयन मंत्रालय (MoSPI)

सयुंक्त उपभोक्ता मूल््य सचूकांक (CPI-C) के  
घटक और उनका भार (%):
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घटक भार (%)
खाद्य और पेय पदार््थ 45.86
आवास (Housing) 10.07
कपड़़े और जूते (Clothing and Footwear) 6.53
ईधंन और प्रकाश (Fuel and Light) 6.84
विविध (स््ववास््थ््य, शिक्षा, परिवहन आदि) 30.7

थोक मलू्य सूचकाांक� (UPSC 2020)
z	यह एक सचूकाक ह ैजो थोक स््तर पर वस््ततुओ ंकी कीमतोों मेें होने वाले परिवर््तन 

को ट्रैक करता ह।ै इसका उपयोग उत््पपादन और वितरण के शरुुआती चरणोों 
मेें मदु्रास््फफीति का आकलन करने के लिए किया जाता ह।ै कुछ दशेोों मेें, इसे 
उत््पपादक मलू््य सचूकाक (Producer Price Index, PPI) के रूप मेें संदर््भभित 
किया जाता ह।ै यह उल््ललेखनीय ह ैकि सीपीआई, जीडीपी अवस््फफीतिक से भिन््न 
हो सकता ह ैक््योोंकि:

	� उपभोक्ताओ ंद्वारा खरीदी गई वस््ततुए,ँ किसी दशे मेें उत््पपादित सभी वस््ततुओ ं
का प्रतिनिधित््व नहीीं करती हैैं जबकि जीडीपी अवस््फफीतिक ऐसी सभी 
वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंको ध््ययान मेें रखता ह।ै

	� सीपीआई मेें प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस््ततुओ ंकी 
कीमतेें शामिल होती हैैं, इसलिए इसमेें आयातित वस््ततुओ ं की कीमतेें 
शामिल होती हैैं, लेकिन जीडीपी अवस््फफीतिक मेें आयातित वस््ततुओ ंकी 
कीमतेें शामिल नहीीं होती हैैं।

	� सीपीआई मेें भार स््थथिर रहते हैैं - लेकिन वे जीडीपी अवस््फफीतिक मेें 
प्रत््ययेक वस््ततु के उत््पपादन स््तर के अनसुार भिन््न होते हैैं।

	� थोक मूल््य सचूकांक थोक स््तर पर वस््ततुओ ंकी कीमतोों मेें होने वाले 
परिवर््तनोों को मापता ह।ै यह उत््पपादक स््तर पर मदु्रास््फफीति के रुझानोों को 
दर््शशाता ह।ै

पैरामीटर विवरण

जारी करने वाला निकाय आर््थथिक सलाहकार कार््ययालय, 
उद्योग और आंतरिक व््ययापार 
संवर््धन विभाग (DPIIT), 
वाणिज््य और उद्योग मंत्रालय

आधार वर््ष 2011-12

मुख््य घटक

z	प्राथमिक वस््ततुए ँ (Primary 
Articles)

22.62%

z	ईधंन और ऊर््जजा (Fuel & Power) 13.15%

z	 विनिर््ममित उत््पपाद (Manufactured 
Products)

64.23%

आवृत्ति मासिक

उत््पपादक मूल््य सचूकांक (Producer Price Index): PPI उस औसत 
परिवर््तन को मापता ह ैजो घरेल ूउत््पपादकोों द्वारा अपने माल और सेवाओ ंके लिए 
समय के साथ प्राप्त बिक्री मलू््य मेें होता ह।ै
z	भारत मेें, डब््ल्ययूपीआई को PPI का प्रतिनिधिक रूप माना जाता है, 

क््योोंकि PPI प्रणाली को अभी पूरी तरह से लागू नहीीं किया गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकाांक  
(Index of Industrial Production-IIP)
IIP एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत््पपादन की वृद्धि दर को मापता ह।ै यह 
अर््थव््यवस््थथा मेें औद्योगिक गतिविधि के लिए एक संकेतक के रूप मेें कार््य करता ह।ै
मापदंड विवरण
जारी करने वाला निकाय राष्ट्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय (NSO), 

सांख््ययिकी और कार््यक्रम कार््ययान््वयन 
मंत्रालय (MoSPI)

आधार वर््ष 2011-12
आवृत्ति मासिक
उद्देश््य अल््पकालिक औद्योगिक वृद्धि प्रवृत्तियोों को 

मापना।

IIP के घटक और उनका भार (%)
क्षेत्र भार (%) विवरण
विनिर््ममाण 
(Manufacturing)

77.63 तैयार माल का उत््पपादन 
करने वाले उद्योग।

खनन (Mining) 14.37 कोयला, खनिज आदि 
जैसे उत््खनन उद्योग।

बिजली 
(Electricity)

7.99 विद्युत उत््पपादन और 
वितरण।

8 प्रमखु उद्योग (Core Industries)  
और उनका भार (IIP मेें ):� (UPSC 2015)
मुख््य उद्योग भार (%)

1.	 रिफाइनरी उत््पपाद (Refinery Products) 28.04

2.	 बिजली (Electricity) 19.85

3.	 इस््पपात (Steel) 17.92

4.	 कोयला (Coal) 10.33

5.	 कच््चचा तेल (Crude Oil) 8.98

6.	 प्राकृतिक  गैस (Natural Gas) 6.88

7.	 सीमेेंट (Cement) 5.37

8.	 उर््वरक (Fertilizers) 2.63

जीडीपी एवं कल्याण: 
सकल घरेल ूउत््पपाद (जीडीपी) को दशे के लोगोों के कल््ययाण के एकमात्र संकेतक के 
रूप मेें उपयोग करने की अपनी सीमाए ँहैैं और ऐसे कई कारण हैैं जिनकी वजह से 
जीडीपी किसी राष्टट्र के समग्र कल््ययाण को सटीक रूप से प्रतिबिबित नहीीं कर सकता 
ह:ै 
आय वितरण (Income Distribution):
z	जीडीपी किसी दशे के कुल आर््थथिक उत््पपादन को मापता ह,ै लेकिन यह इस बारे 

मेें जानकारी प्रदान नहीीं करता ह ैकि यह उत््पपादन उसके नागरिकोों के बीच कैसे 
वितरित किया जाता ह।ै 

z	यदि जीडीपी मेें वृद्धि होती ह,ै लेकिन लाभ कुछ व््यक्तियोों या संस््थथाओ ं के 
हाथोों मेें ही केें द्रित होता ह,ै तो अधिकाश आबादी बेहतर कल््ययाण प्राप्त नहीीं 
कर सकती ह।ै असमान आय वितरण से कल््ययाण मेें असमानताए ँहो सकती हैैं। 
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गैर-मौद्रिक विनिमय (Non-Monetary Exchanges):
z	कई मलू््यवान गतिविधियाँ अर््थव््यवस््थथा मेें मौद्रिक रूप से आकँी नहीीं जातीीं या 

जीडीपी की गणना मेें शामिल नहीीं होतीीं। उदाहरण के लिए, घर पर किया गया 
घरेल ूकार््य, स््ववैच््छछिक गतिविधियाँ और वस््ततु विनिमय (जिसमेें वस््ततुओ ंऔर 
सेवाओ ंका बिना मदु्रा के सीध ेआदान-प्रदान किया जाता ह)ै आम तौर पर 
जीडीपी मेें शामिल नहीीं होतीीं। इस तरह की अनदखेी आर््थथिक गतिविधि और 
कल््ययाण के आकलन को कम करके आकँने का कारण बन सकती ह।ै

बाह्य प्रभाव (Externalities):
z	जीडीपी बाह्य प्रभावोों (externalities) पर विचार नहीीं करता ह।ै ये आर््थथिक 

गतिविधियोों के अनपेक्षित दषु्पप्रभाव हो सकते हैैं और ये सकारात््मक या 
नकारात््मक हो सकते हैैं। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री जीडीपी वृद्धि मेें योगदान 
कर सकती ह,ै लेकिन यदि वह पास की नदी को प्रदषूित करती ह,ै जो स््थथानीय 
समदुायोों और पारिस््थथितिकी तंत्र को नकुसान होता ह,ै तो इस नकुसान को 
जीडीपी मेें शामिल नहीीं किया जाता। दसूरी ओर, शिक्षा और अनसुंधान जैसी 
सकारात््मक बाह्य प्रभाव, जो कल््ययाण को बढ़़ाते हैैं, वे भी जीडीपी मेें सीध ेतौर 
पर परिलक्षित नहीीं होते।

आर््थथिक कल्याण को मापन ेके वैकल्पिक माध्यम

1.	 हरित जीडीपी (Green GDP): यह जीडीपी से पर््ययावरणीय क्षरण और 
संसाधनोों की कमी को घटा कर आर््थथिक विकास मेें पर््ययावरणीय क्षति की लागत 
को शामिल करता ह।ै 

2.	 मानव विकास सचूकांक (Human Development Index - HDI): 
यह एक संयकु्त माप ह ैजिसमेें किसी दशे के स््ववास््थ््य, शिक्षा और आय स््तर 
को ध््ययान मेें रखा जाता ह।ै इसे संयकु्त राष्टट्र विकास कार््यक्रम (UNDP) द्वारा 
विकसित किया गया ह।ै 

3.	 सकल राष्ट्रीय खुशी (Gross National Happiness - GNH): यह 
भटूान का दृष्टिकोण ह,ै जो जीडीपी के बजाय GNH को प्राथमिकता दतेा ह।ै 
इसका उद्देश््य कल््ययाण, सांस््ककृतिक  संरक्षण और पर््ययावरणीय संरक्षण पर ध््ययान 
केन्द्रित करना ह।ै 

4.	 वास््तविक प्रगति सकेंतक (Genuine Progress Indicator - GPI): 
यह अमरेिकी मापदडं ह ैजो पर््ययावरणीय और सामाजिक कारकोों को ध््ययान मेें 
रखता ह।ै उदाहरण: अपराध, गरीबी और ओज़़ोन परत के क्षय की लागत।

राष्ट् रीय आय समग्ररों का साराांश (SUMMARY OF NATIONAL INCOME AGGREGATES)

1
बाजार कीमत पर सकल घरेलू

उत््पपाद (GDPMP)

z	जीडीपी, एक दशे की घरेल ूसीमा मेें, एक वर््ष मेें उत््पपादित सभी अतंिम वस््ततुओ ंतथा सेवाओ ंका बाजार मलू््य ह।ै

z	सभी निवासियोों तथा गैर-निवासियोों द्वारा दिए गए उत््पपादन को शामिल किया जाता ह,ै चाह ेउत््पपादन का स््ववामित््व 
एक स््थथानीय कंपनी का हो या एक विदशेी स््ववामित््व का।

z	सभी वस््ततुओ ंका मापन बाजार कीमतोों पर होता ह।ै

	 GDPMP = C + I + G + X – M

2
साधन लागत पर सकल घरेलू 

उत््पपाद (GDPFC)

z	साधन लागत पर जीडीपी, बाजार कीमतोों पर जीडीपी मेें से शदु्ध अप्रत््यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती ह।ै

z	बाजार कीमतेें वह कीमतेें हैैं जो उपभोक्ताओ ंद्वारा दी जाती हैैं। बाजार कीमतोों मेें उत््पपाद करोों तथा उपदानोों को भी 
शामिल किया जाता ह।ै 'साधन लागत' शब््द का उपयोग उत््पपादकोों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता ह।ै 
अतः साधन लागत, बाजार कीमतोों मेें से शदु्ध अप्रत््यक्ष करोों को घटाने पर प्राप्त होती ह।ै साधन लागत पर जीडीपी 
एक दशे की घरेल ूसीमा मेें एक वर््ष मेें फर्ममों द्वारा किए गए उत््पपादन के मौद्रिक मलू््य का माप ह।ै

	 GDPFC = GDPMP – NIT

3
बाजार कीमतोों पर निवल घरेलू

उत््पपाद (NDPMP)

z	इससे नीति निर््धधारकोों को यह पता चलता ह ैकि चाल ूजीडीपी को बनाए रखने के लिए दशे को कितना खर््चचा करना 
पड़़ेगा। यदि मलू््यह्रास के कारण हुई पूँजी स््टटॉक की हानि को विस््थथापित नहीीं किया जाता, तो जीडीपी घटेगा। 

	 NDPMP = GDPMP – Dep

4
साधन लागत पर एनडीपी 

(NDPFC)

z	साधन लागत पर एनडीपी उत््पपादन के साधनोों द्वारा मजदरूी, लाभ, लगान तथा ब््ययाज के रूप मेें, दशे की घरेल ू
सीमा के भीतर अर््जजित आय ह।ै 

	 NDPFC = NDPMP – निवल उत््पपाद कर – निवल उत््पपादन कर

5
बाजार कीमतोों पर सकल 
राष्ट्रीय उत््पपाद (GNPMP)

z	एक दशे के सभी उत््पपादन के साधनोों द्वारा एक वर््ष मेें उत््पपादित सभी अतंिम वस््ततुओ ं तथा सेवाओ ं का मलू््य 
GNPMP ह ैतथा इसे बाजार कीमतोों पर मापा जाता ह।ै 

z	GNP मेें एक दशे के सभी नागरिकोों द्वारा उत््पपादित आर््थथिक उत््पपादन को शामिल किया जाता ह,ै चाह ेवे नागरिक 
राष्ट्रीय सीमा के भीतर स््थथापित होों, अथवा विदशेोों मेें।

z	सभी चीजोों का मलू््ययाांकन बाजार कीमतोों पर होता हैैं। 

	 GNPMP = GDPMP + NFIA
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6
साधन लागत पर GNP 

(GNPFC)

z	साधन लागत पर GNP एक अर््थव््यवस््थथा के सभी उत््पपादन के साधनोों द्वारा प्राप्त उत््पपादन का माप ह।ै 

	 GNPFC = GNPMP – निवल उत््पपाद कर – निवल उत््पपादन कर

7
बाजार कीमतोों पर निवल 
राष्ट्रीय उत््पपाद (NNPMP) 

z	यह इस बात का मापदडं ह ैकि एक दशे एक निश्चित समय अवधि मेें कितना उपभोग कर सकता ह।ै NNP दशे के 
नागरिकोों द्वारा किए गए उत््पपादन का माप ह ैचाह ेवह उत््पपादन दशे की घरेल ूसीमा मेें किया गया हो या विदशेोों मेें।

	 NNPMP = GNPMP – मूल््यह्रास NNPMP = NDPMP + NFIA

8

साधन लागत पर NNP 
(NNPFC)

या
राष्ट्रीय आय (NI)

z	साधन लागत पर NNP एक दशे के उत््पपादन के सभी साधनोों द्वारा मजदरूी, लाभ, लगान तथा ब््ययाज के रूप मेें एक 
वर््ष मेें अर््जजित साधन आय का योग ह।ै

z	यह राष्ट्रीय उत््पपाद ह,ै किंत ु राष्ट्रीय सीमा मेें उत््पपादन तक ही सीमित नहीीं ह।ै यह निवल घरेल ूसाधन आय तथा 
विदशोों से प्राप्त निवल साधन आय का योग ह।ै 

	 NI = NNPMP – निवल उत््पपाद कर – निवल उत््पपादन कर = NDPFC + NFIA = NNPFC

9 बाजार कीमतोों पर GVA बाजार कीमतोों पर जीडीपी

10 आधारित कीमतोों पर GVA GVAMP – निवल उत््पपाद कर

11 साधन लागत पर GVA आधारित कीमतोों पर GVA – निवल उत््पपादन कर

v v v

ABC
Stamp




मदु्रा वह वस््ततु या माध््यम ह,ै जिसे वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंके विनिमय, ऋण चकुाने, 
बचत तथा मलू््य मापन के लिए उपयोग किया जाता ह।ै यह सरकार या उसके द्वारा 
अधिकृ त संस््थथा द्वारा जारी की जाती ह ैऔर सामान््यतः सिक््कोों, कागजी नोटोों, या 
डिजिटल रूप मेें उपलब््ध होती ह।ै मदु्रा आधनुिक आर््थथिक प्रणाली की 
आधारशिला ह।ै 
z	इच््छछाओ ं का दोहरा सयंोग (Double Coincidence of Wants): 

विनिमय मेें उपस््थथित दोनोों पक्षषों को एक-दसूरे की वस््ततुओ ंको बेचने और 
खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता ह।ै 

z	वस््ततु विनिमय प्रणाली (Barter System): इसमेें मदु्रा का उपयोग किए 
बिना वस््ततुओ ंका सीध ेआदान-प्रदान किया जाता ह,ै जिसमेें इच््छछाओ ंका 
दोहरा संयोग एक आवश््यक विशषेता ह।ै 

मदु्रा के कार््य:
मुद्रा के प्रमुख कार््य निम््नलिखित है:

z	विनिमय के माध््यम के रूप मेें मुद्रा: मदु्रा अर््थव््यवस््थथा मेें एक मध््यवर्ती चरण 

के रूप मेें कार््य करती ह,ै जो आवश््यकताओ ंके दोहरे संयोग की आवश््यकता 

को समाप्त करती ह।ै

z	सवुिधाजनक लेखांकन इकाई (Convenient Unit of Account)

z	सार््वभौमिक स््ववीकार््यता (Universal Acceptability)

z	मूल््य भंडारण (Store of Value)

z	प्रकृति मेें परिवर््तनशील: जब वस््ततुओ ंकी कीमतेें मदु्रा के संदर््भ मेें बढ़ जाती 

हैैं, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे मदु्रा की एक इकाई से 

किसी भी वस््ततु की कम मात्रा खरीदी जा सकती ह।ै

z	नकदी रहित प्रकृति: जैसे- जन-धन खाते, आधार आधारित भुगतान 

प्रणाली, ई-वॉलेट और वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा दनेे के लिए नेशनल 

फाइनेेंशियल स््वविच (National Financial Switch) आदि का उपयोग। 

मदु्रा के आधुनिक रूप
z	करेेंसी या नोट: मदु्रा से तात््पर््य कागज़ के नोट और प्रचलित सिक््कोों से ह।ै मदु्रा 

किसी राष्टट्र की सरकार द्वारा अधिकृ त होती ह,ै इसलिए इसे विनिमय के माध््यम 
के रूप मेें स््ववीकार किया जाता ह।ै करेेंसी नोट और सिक््कोों को फिएट मनी (वैध 
मुद्रा) कहा जाता है। इनका कोई आतंरिक मलू््य नहीीं होता ह।ै इन््हेें विधिक 
मुद्रा भी कहा जाता है, क््योोंकि दशे का कोई भी नागरिक किसी भी तरह के 
विनिमय या लेन-दने के निपटान के लिए इन््हेें अस््ववीकार नहीीं कर सकता।�
� [UPSC 2018]

	� सरकार “सिक््कका अधिनियम, 2011” की शक्तियोों का उपयोग करते 
हुए ₹1,000 तक के सिक््कके  जारी करती ह।ै वर््तमान मेें सरकार ₹1 से 
लेकर ₹20 तक के सिक््कके  जारी करती ह।ै

	� भारत सरकार एक रूपए के सिक््कके  और नोट जारी करती ह।ै भारतीय 
रिज़र््व बैैंक केें द्र सरकार की ओर से करेेंसी नोट (एक रूपए के नोट को 
छोड़कर) जारी करता ह।ै

	� सेग््ननोरेज (Seigniorage): यह करेेंसी/मदु्रा के मलू््य और इसे बनाने की 
लागत के बीच का अतंर ह।ै यह अनिवार््य रूप से सरकार द्वारा करेेंसी 
छापने से अर््जजित लाभ ह।ै

चके: 

z	बैैंक को निर्देश देने वाला कागज़: यह व््यक्ति के खाते से दसूरे व््यक्ति को 

एक निश्चित राशि का भगुतान प्राप्त करने का अधिकार दतेा ह,ै जिसके नाम 

पर चके जारी किया गया ह।ै बचत या चाल ूखातोों पर निकाले गए चके को 

कोई भी व््यक्ति अस््ववीकार कर सकता ह,ै जिससे माग जमा वैध नहीीं रह जाता।

चके ट््ररं केशन सिस्टम (CTS)
z	यह एक ऑनलाइन इमजे-आधारित चके क््ललियरिंग सिस््टम ह,ै जिसे RBI 

द्वारा चके के त््वरित भगुतान के लिए अपनाया गया ह।ै

z	यह भौतिक चके की आवाजाही से जडु़़ी लागत को समाप्त करता ह।ै
	� RBI ने NPCI को CTS को क्रियान््ववित करने का अधिकार दिया ह।ै 

NPCI चके प्रोसेसिंग सेेंटर (CPC) के रूप मेें कार््य करेगा और सदस््य 
बैैंकोों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक चके और छवियोों को संसाधित करेगा।

	� RBI क््ललियरिंग हाउस का प्रबंधन करेगा, NPCI द्वारा संसाधित 
‘क््ललियरिंग’ लेनदने का निपटान करेगा और सभी नीति संबंधी मामलोों 
की दखे-रेख करेगा।

क्रिप्टोकरेेंसी (Cryptocurrency) 
यह मदु्रा का एक डिजिटल या आभासी रूप ह,ै जो सुरक्षा के लिए क्रिप््टटोग्राफी 
का उपयोग करता ह ै तथा सामान््यतः ब््ललॉकचेन तकनीक पर आधारित 
विकेें द्रीकृ त नेटवर््क  द्वारा संचालित होता ह,ै उदाहरण: बिटकॉइन, लाइटकॉइन, 
मोनेरो, डॉजकॉइन और बिटकॉइन आदि। 

z	 दिनेश शर््ममा समिति ने क्रिप््टटोकरेेंसी पर परू््ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

बिटकॉइन:
z	 बिटकॉइन किसी बैैंक या सरकारी संस््थथा द्वारा विनियमित नहीीं ह,ै यह 

उपयोगकर््तताओ ंको गमुनाम रूप से धन प्रयोग करने की अनमुति दतेा ह।ै

z	 बिटकॉइन एड्रेस वाला कोई भी व््यक्ति बिटकॉइन एड्रेस वाले किसी भी 
अन््य व््यक्ति को बिटकॉइन भजे सकता ह ैऔर उससे प्राप्त कर सकता ह।ै

z	ऑनलाइन भगुतान किसी भी पक्ष को दसूरे की पहचान जाने बिना किया 
जा सकता ह।ै� [UPSC 2016]

मुद्रा और बैैंकिग3
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z	नॉन-फंजिबल टोकन (Non-Fungible Token-NFT): 

	� यह डिजिटल संपत्तियोों के स््ववामित््व को स््थथापित करने और सत््ययापित 
करने के लिए डिज़़ाइन की गई एक अलग क्रिप््टटोग्राफिक संपत्ति के रूप मेें 
कार््य करता ह।ै NFT का उपयोग भौतिक परिसंपत्तियोों को संगहृीत करने 
मेें भी किया जा सकता ह।ै 

	� उदाहरण: नाव, भौतिक-पेेंटिंग आदि का स््ववामित््व दस््ततावेज़। 

	� NFT को उप-विभाजित नहीीं किया जा सकता ह।ै उनकी व््यक्तिगत 
उप-इकाइयोों का एक-दसूरे के साथ आदान-प्रदान नहीीं किया जा 
सकता ह,ै क््योोंकि उनके मलू््य उपभोक्ता की पसंद के आधार पर 
भिन््न-भिन््न होते हैैं, इसलिए NFT गैर-परिवर््तनीय ह।ै

अंत: परिवर््तनीयता (Fungibility) किसी संपत्ति की वह गुणवत्ता ह ैजो उसे उसी 
प्रकार और मलू््य की दसूरी संपत्ति के साथ परिवर््तनीय बनाती ह,ै जिससे व््ययापार मेें 

एकरूपता सुनिश्चित होती ह।ै उदाहरण के लिए, धन परिवर््तनीय ह ैक््योोंकि एक 10 
रुपये के नोट को बिना किसी मलू््य अंतर के दसूरे 10 रुपये के नोट से बदला जा 
सकता ह।ै इसी तरह, सोना या तेल जैसी वस््ततुएँ अंत: परिवर््तनीय हैैं क््योोंकि वे 
गुणवत्ता मेें एक समान हैैं और उनका सार््वभौमिक रूप से व््ययापार किया जा सकता 
ह।ै इसके विपरीत, रियल एस््टटेट, संग्रहणीय वस््ततुएँ या NFT जैसी डिजिटल संपत्ति 
जैसी अद्वितीय वस््ततुएँ गैर-अंत: परिवर््तनीय हैैं, क््योोंकि उनमेें विशिष्ट विशेषताए ँ
होती हैैं जो उनके मलू््य को प्रभावित करती हैैं और ‘वन-टू-वन’ विनिमेयता को 
रोकती हैैं।

z	सेेंट्रल बैैंक डिजिटल करेेंसी (Central Bank Digital Currency): यह 

किसी दशे की आधिकारिक मदु्रा का डिजिटल रूप ह,ै जिसे उसके केें द्रीय बैैंक 

द्वारा जारी और विनियमित किया जाता ह।ै यह वास््तविक नकदी की ही भाँति 

एक आभासी मदु्रा ह,ै जो डिजिटल रूप मेें उपलब््ध होती ह।ै

ई-रुपया तथा ई-रूपी:
विशेषता ई-रुपया (UPSC 2024) ई-रूपी
जारी करने वाला आरबीआई (RBI) एनपीसीआई (NPCI)

विशेषताएँ CBDC उपयोगकर््तता प्रतिभागी बैैंकोों द्वारा प्रस््ततुत किए गए 
डिजिटल वॉलेट के माध््यम से e₹-R के साथ लेन-देन करने 
मेें सक्षम होोंगे और मोबाइल फोन/डिवाइस पर संगहृीत होोंगे।
विनिमय व््यक्ति-से-व््यक्ति (P2P) और व््यक्ति-से-व््ययापारी 
(P2M) दोनोों हो सकता ह।ै व््ययापारियोों को भगुतान क््ययूआर 
कोड का उपयोग करके किया जा सकता ह।ै e₹-R भौतिक 
नकदी जैसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जैसे- विश्वास, सुरक्षा और 
निपटान।
नकदी के मामले मेें इस पर कोई ब््ययाज नहीीं मिलेगा और इसे 
बैैंकोों मेें जमा जैसे अन््य प्रकार के धन मेें परिवर््ततित किया जा 
सकता ह।ै

डिजिटल GIFT कार््ड / SMS कोड लाभार्थी को खरीदारी 
करने तथा सेवाओ ंका लाभ उठाने मेें मदद करेगा। यह धन का 
उपयोग करने का एक साधन ह।ै ई-रूपी (e-RUPI) को SMS 
या QR कोड के माध््यम से संगठनोों द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश््य 
या गतिविधि के लिए लाभार््थथियोों के साथ साझा किया जाएगा। 
यह संपर््क  रहित ई-रूपी (e-RUPI) आसान, सुरक्षित और 
संरक्षित ह,ै क््योोंकि यह लाभार््थथियोों के विवरण को पूरी तरह से 
गोपनीय रखता ह।ै इस वाउचर/प्रमाणपत्र/दस््ततावज के माध््यम से 
पूरी लेन-देन प्रक्रिया अपेक्षाकृ त तीव्र और विश्वसनीय ह,ै क््योोंकि 
आवश््यक राशि पहले से ही वाउचर मेें संगहृीत ह।ै

फिएट मुद्रा और वैध मुद्रा हाँ नहीीं, क््योोंकि यह मदु्रा नहीीं ह।ै

डिजिटल भगुतान
z	 नेशनल पेमेेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इडंिया (NPCI):

	� भारत मेें खदुरा भगुतान और निपटान प्रणालियोों को संचालित करने के 
लिए एक छत्र संगठन।

	� भुगतान और निपटान प्रणालियाँ अधिनियम, 2007 के प्रावधानोों के 
तहत भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) तथा भारतीय बैैंक सघं (IBA) की 
पहल, भारत मेें एक मजबतू भगुतान एवं निपटान ढाँच ेको बनाने के लिए।

	� कंपनियोों अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी 
ससं््थथा।

z	NPCI द्वारा सचंालित तंत्र:

	� भीम (BHIM): यनूिफाइड पेमेेंट इटंरफेस (UPI) पर आधारित, यह 
बैैंकोों के माध््यम से ई-भगुतान को सक्षम बनाता ह।ै यह अन््य UPI 
एप््ललिकशनोों और बैैंक खातोों के साथ इटंर ऑपरेबल ह।ै

	� आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS): यह माइक्रो-एटीएम पर 
केवल आधार संख््यया प्रदान करके और फिंगरप््रििंट/आइरिस स््ककै न के 
माध््यम से सत््ययापित करके वित्तीय लेनदने की अनमुति दतेा ह।ै

	� राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल सगं्रह (NETC): फास््टटैग का उपयोग करके 
टोल प््ललाज़़ा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह मेें मदद करता ह।ै 

	� राष्ट्रीय स््वचालित समाशोधन गृह (NACH): बैैंकोों को NPCI द्वारा 
प्रदान की गई सेवा, जो इटंरबैैंक उच््च मात्रा, निम््न मलू््य डेबिट/क्रेडिट  
लेनदने को सक्षम बनाती ह,ै जो दोहराव वाले और इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति  के 
होते हैैं।

	� तत््ककाल भुगतान सेवा (IMPS): मोबाइल फोन के माध््यम से 24x7 
तत््ककाल इटंरबैैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट््राांसफर सेवा प्रदान करता ह।ै ₹1 से ₹5 
लाख तक की राशि स््थथानांतरित की जा सकती ह।ै

	� भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS): बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन 
और डायरेक््ट-टू-होम (DTH) जैसी रोज़मर््ररा की उपयोगिता सेवाओ ंके 
लिए दोहराव वाले भगुतान संग्रह को सवुिधाजनक बनाने वाली संस््थथाओ ं
के रूप मेें कार््य करता ह।ै

	� रुपे (RuPay): यह एक स््वदशेी विकसित भगुतान प्रणाली ह।ै रुपया + 
भगुतान = रुपे कार््ड विश्व का 7वा भगुतान गेटवे ह,ै जो मास््टर कार््ड, 
वीजा कार््ड और चीन के यूनियन पे के समान ह।ै यह 3 चनैलोों के 
माध््यम से करता ह:ै एटीएम, पॉइटं ऑफ़ सेल डिवाइस (PoS/कार््ड 
रीडर मशीन), ऑनलाइन पोर््टल। यह भारत मेें बैैंकोों द्वारा डेबिट, क्रेडि ट 
और प्रीपेड कार््ड के जारी करने का समर््थन करता ह।ै
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RBI संचालित ततं्र:
विशेषता वास््तविक समय सकल निपटान (RTGS) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT)

न््ययूनतम स््थथानांतरण राशि आमतौर पर अधिक (उदाहरण ₹2 लाख) कम (उदाहरण ₹1)

अधिकतम स््थथानांतरण राशि बहुत अधिक (करोड़ों रुपए) कम सीमा (उदाहरण ₹10 लाख)

निपटान निधि का वास््तविक समय पर निपटान निधियोों का बैच सेटलमेेंट

उद्देश््य व््ययापारिक उद्देश््य के लिए बड़़े मलू््य के लेनदेन छोटे मलू््य के खदुरा लेनदेन

शलु््क रियल-टाइम प्रोसेसिंग के कारण आमतौर पर अधिक RTGS की तुलना मेें कम शलु््क

ऑटोमेटेड टेलर मशीन (Automated Teller Machine - ATM):

z	एटीएम नेटवर््क  NPCI - नेशनल फाइनेेंशियल स््वविच पर सचंालित होता है।

z	 नेशनल फाइनेेंशियल स््वविच (NFC) भारत मेें साझा ऑटोमटेेड टेलर मशीनोों 

(एटीएम) का सबसे बड़़ा नेटवर््क  ह,ै जो अतंर-प्रचालनीय नकदी आहरण 

(Interoperable Cash Withdrawal), कार््ड से कार््ड निधि अतंरण और 

अतंर-प्रचालनीय नकदी जमा लेनदने आदि की सवुिधा प्रदान करता ह।ै 

z	बैैंक एटीएम: बैैंकोों के स््ववामित््व के अधीन और उनके द्वारा प्रबंधित एवं 

स््थथापित।

z	ब्राउन लेबल एटीएम (Brown label ATMs):

	� इनका स््ववामित््व बैैंकोों के पास होता है और बैैंकोों ने एटीएम 

परिचालन का कार््य तीसरे पक्ष (गैर-बैैंकिंग फर््म) को सौौंप दिया हो।

	� सबंंधित बैैंक प्रक्रिया का केवल एक हिस््ससा अर््थथात नकदी प्रबंधन 

और बैक-एडं सर््वर कनेक््टटिविटी को सभंालते हैैं। 

	� ये उस बैैंक का लोगो/चिन््ह लगाते हैैं, जो अपनी सेवा को आउटसोर््स 

करता ह।ै

z	व््हहाइट लेबल एटीएम (White label ATMs):

	� तीसरे पक्ष (गैर-बैैंकिंग फर््म) के स््ववामित््ववाधीन और उसके द्वारा 

सचंालित।

	� ये जिस बैैंक को सेवा प्रदान करते हैैं, उसका लोगो/चिन््ह इन पर 

नहीीं लगा होता (इसलिए इनका नाम व््हहाइट लेबल एटीएम ह)ै।

	� इसके बजाय, इन पर उस फर््म का लोगो लगा होता ह ैजो इनका मालिक 
होता ह।ै

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR):

z	मर्चेन््ट डिस््ककाउंट रेट (MDR) एक शलु््क ह,ै जिसे व््यवसाय प्रत््ययेक डेबिट या 
क्रेडिट  कार््ड लेन-दने के लिए भगुतान करते हैैं। इसे लेन-देन छूट दर भी कहा 
जाता ह।ै

z	MDR को विनिमय मेें शामिल विभिन््न संस््थथाओ ंके बीच बाँटा जाता ह,ै जिसमेें 
जारी करने वाला बैैंक, अधिग्रहण बैैंक, कार््ड नेटवर््क  और भगुतान प्रक्रमक 
शामिल होते हैैं।

z	MDR व््ययापारियोों के लाभ मार््जजिन को नकुसान पहुचँाता ह,ै जिससे वे पॉइटं 
ऑफ सेल (PoS) टर््ममिनल (कार््ड स््ववाइपिग मशीन) अपनाने से हतोत््ससाहित 
होते हैैं, जो डिजिटल अर््थव््यवस््थथा मेें बाधा उत््पन््न करता ह।ै

बैैंकोों मेें जमा के रूप मेें धन:

z	माँग जमा: बैैंक खातोों मेें जमा किए गए धन को माग के अनसुार निकाला जा 
सकता ह।ै

z	ओवरड्राफ््ट: जब किसी व््यक्ति के पास अपर््ययाप्त बैैंक शषे होता ह,ै तो भी वह 
अपने खाते से पैसे निकाल सकता ह ै (ऋण के रूप मेें)। इस सवुिधा को 
ओवरड्राफ््ट कहा जाता ह।ै

z	टर््म डिपॉजिट या फिक््स््ड डिपॉजिट: जमा राशि को एक निश्चित समयावधि 
के बाद निकाला जा सकता ह,ै अन््यथा एक निश्चित राशि का जुर््ममाना देना 
पड़ता ह।ै

NRI बैैंकिग और अंतरराष्ट् रीय लेन-देन

खाते का प्रकार खाते के लिए मुद्रा का उपयोग कराधान पुनः प्रेषण अन््य विशेषताएँ

FCNR (विदेशी मदु्रा 
अनिवासी)

स््वतंत्र रूप से परिवर््तनीय विदेशी 
मदु्रा

ब््ययाज और मलूधन कर 
मकु्त

स््वतंत्र रूप से पुनः प्रेषणीय केवल टर््म डिपॉजिट

NRE (अनिवासी 
बाह्य)

भारतीय रूपए ब््ययाज और मलूधन कर 
मकु्त

स््वतंत्र रूप से पुनः प्रेषणीय चालू, बचत, आवर्ती, या सावधि 
जमा

NRO (अनिवासी 
सामान््य खाता)

भारतीय रूपए ब््ययाज और मलूधन कर 
योग््य

पुनः प्रेषण प्रतिबंधित चालू, बचत, आवर्ती, या सावधि 
जमा

z	नोस्त्रो तथा वोस्त्रो खाते

	� नोस्त्रो खाता (Nostro Account): यह खाता भारतीय बैैंकोों द्वारा विदशेोों मेें, जहाँ उनका परिचालन ह,ै अपने लेन-दने के आसान निपटान के लिए रखा जाता ह।ै

	� वोस्त्रो खाता (Vostro Account): विदशेी बैैंकोों द्वारा भारत मेें अपने संबंधित बैैंकोों के साथ रख ेगए खाते को वोस्त्रो खाता कहा जाता ह।ै
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z	लेटर ऑफ अंडरटेकिग / लेटर ऑफ कम््फर््ट: यह बैैंक गारंटी का एक 
स््वरूप ह,ै जिसके तहत एक बैैंक अपने ग्राहकोों को किसी अन््य भारतीय बैैंक 
की विदशेी शाखा से अल््पपावधि ऋण के रूप मेें धन जटुाने की अनमुति द े
सकता ह।ै

z	स््वविफ््ट सिस््टम: इसका परू््ण रूप “सोसाइटी फॉर वर््ल््डवाइड इटंरबैैंक 
फाइनेेंशियल टेलीकम््ययुनिकेशन” ह।ै यह एक मसैेजिग नेटवर््क  ह,ै जिसका 
उपयोग बैैंक सरुक्षित रूप से जानकारी भजेने और प्राप्त करने के लिए करते हैैं, 
जैसे कि धन हस््तताांतरण निर्देश।

मुद्रा की माँग और आपूर््तति

मदु्रा की मााँग:
z	 किसी अर््थव््यवस््थथा मेें मदु्रा की कुल माग निम््नलिखित से निर््ममित होती ह:ै

	� विनिमय की माँग: कंपनियोों और व््यक्तियोों के चाल ू लेन-दने हते ु
आवश््यक धनराशि।

	� सट्टा माँग: परिसंपत्तियोों मेें निवेश करने के उद्देश््य से धन की इच््छछा।

z	 विनिमय की माग वास््तविक सकल घरेल ूउत््पपाद और मलू््य स््तर के समानपुातिक 
ह,ै जबकि सट्टा माग ब््ययाज की बाजार दर से विपरीत रूप से संबंधित ह।ै 

� [UPSC 2013]

बॉण्ड, ब्याज दर और मदु्रा की सट्टा मााँग:
z	अगर अर््थव््यवस््थथा मेें मदु्रा की आपरू््तति बढ़ जाती ह ैऔर लोग इस अतिरिक्त 

मदु्रा से बॉण््ड खरीदते हैैं, तो बॉण््ड की माग बढ़ जाएगी, बॉण््ड की कीमतेें बढ़ 
जाएगँी और ब््ययाज दर घट जाएगी।

z	जब ब््ययाज दर कम होती ह,ै तो ज़़्ययादा-से-ज़़्ययादा लोग भविष््य मेें इसके बढ़ने 
की उम््ममीद करते हैैं और पूँजी हानि की आशकंा करते हैैं। इस प्रकार वे अपने 
बॉण््ड को मदु्रा मेें बदल दतेे हैैं, जिससे मदु्रा की उच््च सट्टा माग पैदा होती ह।ै

z	जब ब््ययाज दर बहुत अधिक होती ह,ै तो प्रत््ययेक व््यक्ति भविष््य मेें इसके कम 
होने की अपेक्षा करता ह,ै इसलिए लोग अपनी मदु्रा को बॉण््ड मेें बदल दतेे हैैं। 
इस प्रकार मदु्रा की सट्टा माग कम होती ह।ै

बॉण्ड और ब्याज दर मेें संबधं:
z	अधिकाश बॉण््ड एक निश्चित ब््ययाज दर का भगुतान करते हैैं, इसलिए ब््ययाज 

दरेें गिरने पर मौजदूा बॉण््ड अधिक आकर््षक हो जाते हैैं, जिससे उनकी माग 
बढ़ जाती ह ैऔर उनका बाजार मलू््य बढ़ जाता ह।ै

z	यदि ब््ययाज दरेें बढ़ती हैैं, तो निवेशक कम निश्चित ब््ययाज दर वाले मौजदूा बॉण््ड 
नहीीं चाहेेंगे तथा जब तक उनकी उपज नए बॉण््ड इश््ययू के बराबर नहीीं हो जाती, 
तब तक उनकी कीमतेें गिरती रहेेंगी।

z	बॉण््ड यील््ड: बॉण््ड यील््ड या प्रतिफल वह रिटर््न ह,ै जो आपको ब््ययाज के 
रूप मेें मिलता ह।ै बॉण््ड की वर््तमान यील््ड उसके वार््षषिक ब््ययाज भगुतान को 
उसकी वर््तमान कीमत से विभाजित करके निर््धधारित की जाती ह।ै

z	जब बॉण््ड की कीमत गिरती ह,ै तो उसकी यील््ड बढ़ जाती ह,ै क््योोंकि वार््षषिक 
ब््ययाज भगुतान वही रहता ह।ै इसी प्रकार जब कीमत बढ़ती ह,ै तो उसकी यील््ड 
कम हो जाती ह,ै क््योोंकि आप ब््ययाज भगुतान को बड़़ी संख््यया से विभाजित कर 
रह ेहैैं। 

बॉण््ड् ्स के प्रकार
z	जीरो कूपन बॉण््ड: जीरो कूपन बॉण््ड सममलू््य की छूट पर जारी किए जाते 

हैैं, उनकी उपज खरीद मलू््य, सममलू््य और परिपक््वता तक शषे समय के 
आधार पर होती ह।ै जीरो-कूपन बॉण््ड, बॉण््ड की उपज को भी सीमित करते 
हैैं, जो कुछ निवेशकोों को आकर््षषित करता ह।ै ब््ययाज या कूपन का भगुतान, 
जीरो-कूपन और नियमित बॉण््ड के बीच मखु््य अतंर ह।ै

z	स््थथायी बॉण््ड: एक सतत बॉण््ड, जिसे ‘कंसोल बॉण््ड’ या ‘पर््प’ के रूप मेें 
भी जाना जाता ह,ै एक निश्चित आय सरुक्षा ह ैजिसकी कोई परिपक््वता अवधि 
नहीीं होती ह।ै इस प्रकार के बॉण््ड को अक््सर ऋण के बजाय इक््वविटी का एक 
प्रकार माना जाता ह।ै इस प्रकार के बॉण््ड की एक विशषे समस््यया यह ह,ै कि 
ये प्रतिदये योग््य नहीीं होते हैैं। हालाँकि, इनका मखु््य लाभ यह ह ैकि ये हमशेा 
ब््ययाज भगुतान की एक स््थथिर मात्रा का भगुतान करते हैैं।

z	डिबेेंचर: डिबेेंचर एक ऋण साधन ह,ै जिसे कोई कंपनी या सरकार पूँजी एकत्रित 
करने के लिए जारी करती ह।ै डिबेेंचर एक प्रकार का बॉण््ड ह,ै लेकिन ये 
आमतौर पर असरुक्षित होते हैैं, जिसका अर््थ ह ैकि ये संपत्ति या परिसंपत्तियोों 
जैसे संपार्श्विक द्वारा समर््थथित नहीीं होते हैैं। इससे डिबेेंचर सरुक्षित बॉण््ड की 
तलुना मेें अधिक जोखिमपरू््ण हो जाता ह।ै

z	मुद्रा के सचंलन का वेग: इकाई अवधि के दौरान मदु्रा की एक इकाई 
बदलने की संख््यया।

	� M = मदु्रा आपरू््तति

	� P = मलू््य स््तर

	� Y= कुल उत््पपादन (आय)

	� P × Y = कुल नाममात्र आय (नाममात्र सकल घरेल ूउत््पपाद)

	� V= मदु्रा का वेग (प्रति वर््ष एक डॉलर खर््च होने की औसत संख््यया)

V = P×Y/M
M×V = P × Y

z	तरलता जाल

	� यह तब होता ह,ै जब ब््ययाज दरेें बहुत कम होती हैैं, फिर भी उपभोक्ता 
अपने धन को अधिक यील््ड वाले बॉण््ड या अन््य निवेशोों मेें खर््च 
करने या निवेश करने के बजाय नकदी जमा करना पसंद करते हैैं।

	� तरलता जाल मेें लोग बॉण््ड और नकदी के बीच उदासीन होते हैैं, 
क््योोंकि दोनोों वित्तीय साधनोों द्वारा अपने धारकोों को प्रदान की जाने 
वाली ब््ययाज दरेें व््ययावहारिक रूप से समान होती हैैं।

	� नकदी तथा बॉण््ड पर ब््ययाज लगभग शनू््य ह।ै इसलिए, केें द्रीय बैैंक 
अब ब््ययाज दर को प्रभावित नहीीं कर सकता (मौद्रिक आधार को 
बढ़़ाने के माध््यम से) और इस पर नियंत्रण समाप्त हो चकुा ह।ै

मदु्रा आपरू््तति
समग्र मुद्रा आपूर््तति: यह जनता के पास कुल मदु्रा + बैैंकोों के पास जनता की 
माग जमाराशि ह।ै जब आप बैैंक से 1,00,000 रुपये निकालते हैैं, तो यह बैैंकोों 
मेें माग जमाराशि से हाथ मेें मौजूद मदु्रा मेें चला जाता ह,ै लेकिन इससे मदु्रा 
आपूर््तति के मलू््य मेें कोई बदलाव नहीीं होता ह।ै

भारत मेें मदु्रा आपरू््तति के साधन:
भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) तरलता के आधार पर मदु्रा आपूर््तति को विभिन््न 
श्रेणियोों (M0, M1, M2, M3 और M4) मेें वर्गीकृ त करता ह।ै ये मापदंड 
अर््थव््यवस््थथा मेें मदु्रा परिसंचरण की व््ययापक समझ प्रदान करते हैैं।
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मापदंड घटक तरलता
[UPSC 2013]

उदाहरण

M0 प्रचलन मेें मदु्रा + RBI 
मेें बैैंकोों की जमा राशि 
+ RBI मेें अन््य जमा 
(उच््च शक्ति मदु्रा)

सर््ववाधिक सभी अन््य 
मापदंडोों का 
आधार

M1 जनता के पास मदु्रा + 
माग जमा + RBI मेें 
अन््य जमा

उच््च अल््पकालिक 
तरलता विश्लेषण

M2 M1 + डाकघर मेें बचत 
जमा

मध््यम डाक बचत सहित 
व््ययापक तरलता

M3 M1 + बैैंकोों मेें समय 
जमा

मध््यम-निम््न बैैंकोों का कुल 
मौद्रिक संसाधन

M4 M3 + डाकघर मेें कुल 
जमा (NSC को 
छोड़कर)

न््ययूनतम मदु्रा आपूर््तति की 
सबसे व््ययापक 
माप

भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI):
भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) की स््थथापना वर््ष 1935 मेें हुई थी। यह केें द्रीय बैैंक के 
रूप मेें भारतीय अर््थव््यवस््थथा मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाता ह।ै
RBI के कार््य:
z	मुद्रा जारी करना: दशे मेें मदु्रा जारी करने और प्रबंधित करने हते ुउत्तरदायी।

z	मुद्रा आपूर््तति और मुद्रास््फफीति पर नियंत्रण� (UPSC 2022)

z	 निम््नलिखित उपकरणोों का उपयोग करके मदु्रा आपरू््तति और मलू््य स््थथिरता का 
प्रबंधन करता ह:ै

	� बैैंक दरेें

	� आरक्षित अनपुात (SLR और CRR)

z	सरकार का बैैंकर:

	� सरकार के लिए बैैंकर, एजेेंट और ऋण प्रबंधक के रूप मेें कार््य करता ह।ै

z	बैैंकोों का बैैंकर:

	� अन््य बैैंक RBI के पास अपनी जमा राशि रखते हैैं।

	� वित्तीय संकट के दौरान वाणिज््ययिक बैैंकोों को धन उपलब््ध कराता ह।ै

	� मौद्रिक मामलोों पर वाणिज््ययिक बैैंकोों को सलाह दतेा ह।ै [UPSC 2012]

z	वाणिज््ययिक बैैंकोों का विनियमन:

	� SLR और CRR का उपयोग करके परिसंपत्तियोों की तरलता सनुिश्चित 
करता ह।ै

	� शाखा विस््ततार को विनियमित करता ह।ै

	� बैैंकोों के विलय और समापन की दखेरेख करता ह।ै

� [UPSC 2013]
z	अंतिम उपाय का ऋणदाता:

	� वित्तीय समस््ययाओ ंया पतन के नजदीक पहुचँ चकेु बैैंकोों या संस््थथानोों को 
ऋण प्रदान करता ह।ै [UPSC 2021]

z	विदेशी मुद्रा भंडार का सरंक्षक:

	� दशे के विदशेी मदु्रा भडंार का प्रबंधन और सरुक्षा करता ह।ै

RBI के गवर््नर
z	नियुक्ति:

	� कैबिनेट सचिव की अध््यक्षता वाली “वित्तीय क्षेत्र विनियामक 
नियुक्ति खोज समिति” (FSRASC) द्वारा प्रस््ततावित।

z	कार््यकाल:

	� RBI अधिनियम की धारा-8(4) के अनसुार, गवर््नर और डिप््टटी गवर््नर 
तीन वर््ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीीं कर सकते, जैसा 
कि नियकु्ति के समय केें द्र सरकार द्वारा निर््धधारित किया जाता ह।ै

	� पनुः नियकु्ति के लिए पात्र।

z	शक्तियाँ:

	� गवर््नर को RBI अधिनियम, 1934 से शक्तियाँ प्राप्त होती हैैं।

� [UPSC 2021]
	� अधिनियम मेें गवर््नर के लिए कोई विशषे योग््यता निर््ददिष्ट नहीीं की गई ह।ै

z	पदच््ययुति:

	� गवर््नर को केें द्र सरकार द्वारा पदच््ययुत किया जा सकता ह।ै

z	RBI अधिनियम, 1934 की धारा-7:

	� केें द्र सरकार गवर््नर से परामर््श के बाद जनहित मेें RBI को निर्देश जारी 
कर सकती ह।ै

	� भारत के संविधान मेें ऐसा कोई प्रावधान मौजदू नहीीं ह।ै

� [UPSC 2021]

RBI की न्यूनतम रिज़र््व प्रणाली:
z	RBI ₹200 करोड़ का न््ययूनतम रिज़र््व रखता ह:ै

	� ₹115 सोने या सोने के बलुियन के रूप मेें।

	� ₹85 करोड़ विदशेी मदु्राओ ंमेें।

z	शषे रिज़र््व RBI द्वारा जारी और रखी गई सरकारी प्रतिभतूियोों द्वारा समर््थथित ह।ै

RBI के प्रकाशन

1.	 वार््षषिक प्रकाशन: भारत मेें बैैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर््ट

2.	 अर्दद्धवार््षषिक प्रकाशन:
	� वित्तीय स््थथिरता रिपोर््ट

	� मौद्रिक नीति रिपोर््ट

	� विदशेी मदु्रा भडंार पर रिपोर््ट

3.	 द्विमासिक प्रकाशन: द्विमासिक नीति वक्तव््य

4.	 त्रैमासिक प्रकाशन:
	� विनिर््ममाण क्षेत्र का औद्योगिक आउटलकु सर्वेक्षण

	� उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

5.	 अन््य रिपोर््ट:
	� वित्तीय समीक्षा पर रिपोर््ट

विभिन्न समितियोों की सिफारिशेें

1.	 उषा थोराट समिति (2004):
	� इसके अनसुार RBI को अपनी कुल परिसंपत्ति का 18% रिजर््व के रूप मेें 

रखना चाहिए।
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2.	 मालेगाम समिति (2014):
	� इस समिति ने कुल सकल लाभ को वार््षषिक रूप से RBI को हस््तताांतरित 

करने का सझुाव दिया।

3.	 विमल जालान समिति (2019):
	� इसके अनसुार अधिशषे वितरण नीति मेें कुल प्राप्त इक््वविटी पर विचार 

किया जाना चाहिए।

	� अधिशषे सरकार को तभी हस््तताांतरित किया जा सकता ह,ै जब प्राप्त 
इक््वविटी आवश््यकता (6.5% से 5.5%) से अधिक हो।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC):
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) की स््थथापना DICGC 
अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) की पूर््ण स््ववामित््व 
वाली सहायक कंपनी के रूप मेें की गई थी। यह बैैंक मेें प्रति जमाकर््तता 
₹500,000 तक की बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा सहित सभी बैैंक 
जमाओ ंका बीमा करता ह।ै इसका तात््पर््य यह ह,ै कि अगर किसी व््यक्ति के पास 
बैैंक मेें कई खाते हैैं, तो बैैंक के दिवालिया होने की स््थथिति मेें उसे केवल ₹500,000 
ही मिलेेंगे।
z	प्रीमियम भुगतान: बैैंक (जमाकर््तता नहीीं) बीमा के लिए प्रीमियम का भगुतान 

करता ह।ै

z	अनिवार््य कवरेज: निम््नलिखित बैैंकोों को DICGC से जमा बीमा प्रदान करना 
अनिवार््य ह:ै

	� सभी अनसुचूित वाणिज््ययिक बैैंक (SCBs)

	� लोकल एरिया बैैंक (LABs)

	� विदशेी बैैंक भारत मेें शाखाओ ंके साथ

	� सहकारी बैैंक

z	छूट प्राप्त जमा (कोई बीमा कवर प्रदान नहीीं किया गया है)

	� विदशेी सरकारोों की जमा राशियाँ

	� केें द्र/राज््य सरकारोों की जमा राशियाँ

	� अतंर-बैैंक जमा

	� भारत के बाहर प्राप्त जमा राशि

	� राज््य भमूि विकास बैैंकोों की राज््य सहकारी बैैंकोों मेें जमा राशि

	� कोई भी जमा, जिसे निगम RBI से परू््व अनमुोदन के साथ विशषे रूप से 
बाहर रखता ह।ै� (UPSC 2012)

भारत मेें बैैंक

वाणिज्यिक बैैंक:
भारत मेें वाणिज््ययिक बैैंकोों का संचालन “बैैंकिग विनियमन अधिनियम, 
1949” के तहत होता ह।ै इन््हेें अनुसूचित वाणिज््ययिक बैैंकोों (SCBs) और गैर-
अनुसूचित वाणिज््ययिक बैैंकोों (NSCBs) मेें विभाजित किया गया ह।ै
z	अनुसचूित वाणिज््ययिक बैैंक (SCBs):

	� “आरबीआई अधिनियम, 1934” की दसूरी अनसुचूी के तहत 
सचूीबद्ध SCBs को RBI द्वारा विनियमित किया जाता ह।ै इन््हेें 
निम््नलिखित मानदडंोों को परूा करना होता ह:ै

z	न््ययूनतम प्रदत्त पूजँी (पेड-अप कैपिटल) और ₹5 लाख का रिजर््व।

z	परिचालन मेें RBI नियमोों के अनसुार जमाकर््तताओ ंके कल््ययाण को प्राथमिकता 
दनेी चाहिए।

SCBs को निम््नलिखित पाँच श्रेणियोों मेें वर्गीकृत किया गया है:
� (UPSC 2013)

बैैंक के प्रकार प्रमुख विशेषताएँ

भारतीय स््टटेट बैैंक 
(SBI)

व््ययापक बैैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने वाला सार््वजनिक 
क्षेत्र का सबसे बड़़ा बैैंक।

राष्ट्रीयकृत बैैंक सरकार द्वारा बैैंकोों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे- 
बैैंक ऑफ इडंिया, बैैंक ऑफ बड़़ौदा आदिI

भारतीय निजी 
बैैंक

निजी क्षेत्र के बैैंक, जैसे- HDFC, ICICI

निजी क्षेत्र के 
विदेशी बैैंक

विदेशी बैैंक, जैसे- HSBC, स््टैैंडर््ड चार््टर््ड

क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैैंक (RRB)

ग्रामीण क्षेत्ररों की आवश््यकताओ ं को पूरा करने के 
लिए स््थथापित, 50% सरकारी स््ववामित््व मेें, कृषि  ऋण 
पर ध््ययान केें द्रित।

अनुसूचित बैैंक

वाणिज््ययिक बैैंक सहकारी बैैंक

सार््वजनिक
क्षेत्र

निजी क्षेत्र विदेशी आरआरबी शहरी 
सहकारी

राज््य 
सहकारी

चित्र : अनुसूचित बैैंकोों के प्रकार

क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक (RRBs):
इन बैैंकोों की स््थथापना ग्रामीण परिवारोों को ऋण उपलब््ध कराने के प्राथमिक उद्देश््य 
से की गई थी। स््ववामित््व संरचना इस प्रकार ह:ै
z	50% केें द्र सरकार द्वारा

z	35% प्रायोजक बैैंकोों द्वारा 

z	15% राज््य सरकारोों द्वारा� (UPSC 2021)

विभदेित बैैंकिग (Differentiated Banking):
विभेदित बैैंक वे बैैंक हैैं, जो ग्राहकोों के एक विशिष्ट वर््ग को विशेष सेवाएँ या उत््पपाद 
प्रदान करते हैैं। भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) ने नचिकेत मोर समिति की सिफारिशोों 
के आधार पर वर््ष 2013 मेें विभेदित बैैंकोों की अवधारणा प्रस््ततुत की। लघु वित्त 
बैैंक, भुगतान बैैंक, शहरी सहकारी बैैंक (UCB), प्राथमिक कृषि ऋण 
समितियाँ (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक (RRB) और स््थथानीय क्षेत्र बैैंक 
(LAB) आदि विभेदित बैैंकिग के कुछ उदाहरण हैैं।
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लघ ुवित्त बैैंक (SFBs) तथा भगुतान बैैंक�
विशेषता लघु वित्त बैैंक (SFBs) भुगतान बैैंक

उदाहरण कैपिटल लघ ुवित्त बैैंक, उज््जजीवन, उत््कर््ष एयरटेल, इडंिया पोस््ट, FINO, Paytm, Jio, NSDL

पात्रता (प्रारंभिक 
लाइसेेंस)

10 वर्षषों के बैैंकिंग/वित्त अनुभव वाले सूक्षष्म वित्तीय संस््थथान, 
NBFCs

निवासी भारतीय, NBFCs, मोबाइल टेलीफोन कंपनियाँ

CRR, SLR, रेपो भारतीय निजी बैैंकोों के समान SLR के लिए विशेष शर्ततों के साथ भारतीय निजी बैैंकोों के 
समान

ग्रामीण शाखाएँ अनिवार््य: 25% शाखाएँ बैैंक रहित ग्रामीण क्षेत्ररों मेें यह अनिवार््य नहीीं ह,ै लेकिन 25% पहुचँ ग्रामीण क्षेत्ररों मेें होने 
चाहिए (जैसे- किराना स््टटोर)

जमा स््ववीकृति हाँ, कोई प्रतिबंध नहीीं हाँ, केवल प्रति ग्राहक अधिकतम ₹2 लाख की शेष राशि 
वाली माग जमा (2021-22 तक)

ऋण सुविधा हाँ, कुछ विशिष्ट आवश््यकताओ ंके साथ: *75% ऋण प्राथमिकता 
क्षेत्र ऋण (PSL) मेें होना चाहिए *50% ऋण पोर््टफोलियो ₹25 
लाख से कम होना चाहिए

ऋण सुविधा नहीीं

क्रेडि ट कार््ड सुविधा हाँ नहीीं

� (UPSC 2016)

सहकारी बैैंक
सहकारी समितियाँ “सहकारी समिति अधिनियम, 1904” के तहत विनियमित होती हैैं। भारत मेें सहकारी बैैंकोों की संरचना चार अलग-अलग स््तरोों पर बनी ह:ै
z	केें द्रीय सहकारी बैैंक: जिला स््तर पर कार््य करना, मखु््य रूप से संबद्ध प्राथमिक समितियोों को ऋण प्रदान करना। DCCBs का सबसे महत्तत्वपरू््ण कार््य प्राथमिक कृषि  ऋण 

समितियोों को धन उपलब््ध कराना ह।ै(UPSC-2020)

z	राज््य सहकारी बैैंक: राज््य स््तर पर संचालन |

z	प्राथमिक सहकारी बैैंक: शहरी और अर्दद्ध-शहरी क्षेत्ररों मेें सेवा प्रदान करना, गैर-कृषि  व््यवसायोों पर ध््ययान केें द्रित करना।

z	भूमि विकास बैैंक: विशषे रूप से किसानोों की आवश््यकताओ ंको परूा करना, विकास उद्देश््योों के लिए ऋण प्रदान करना।

सहकारी बैैंकिग की संरचना और उनका विनियमन

शहरी सहकारी बैैंक ग्रामीण सहकारी बैैंक

अनुसूचित बैैंक गैर-अनुसूचित बैैंक अल््पकालिक दीर््घकालिक

एकल-राज््य बहु-राज््य

दोहरा विनियमन:
RBI-बैैंकिंग
सहकारिता रजिस्ट्रार: प्रबंधन

गाँव: प्राथमिक कृषि  ऋण समितियाँ
विनियमन: BR अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर
जिला: केें द्रीय सहकारी बैैंक
राज््य: राज््य सहकारी बैैंक
दोहरा विनियमन:
आरबीआई बैैंक (नाबार््ड को प्रत््ययायोजित)
सहकारिता रजिस्ट्रार: प्रबंधन

1. �प्राथमिक सहकारी कृषि  और ग्रामीण 
विकास बैैंक

2. �राज््य सहकारी कृषि  और ग्रामीण 
विकास बैैंक

विनियमन: BR अधिनियम, 1949 के 
दायरे से बाहर

स्वामित्व और विनियामक ढााँचा
z	हाल ही मेें “बैैंकिग विनियमन (सशंोधन) अधिनियम, 2020” के तहत शहरी सहकारी बैैंकोों को RBI के विनियामक ढाँच ेके अतंर््गत लाया गया। 

� (UPSC 2021)
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विकास बैैंक:
विकास बैैंक अर््थव््यवस््थथा को दीर््घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैैं, मखु््य 
रूप से विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी क्षेत्ररों मेें यह अत््ययंत 
आवश््यक हैैं।
विकास बैैंक स््ववामित््व मुख््य क्षेत्र

नाबार््ड (राष्ट्रीय कृषि 
और ग्रामीण विकास 
बैैंक) (UPSC 2013)

केें द्र सरकार वाणिज््ययिक बैैंकोों, राज््य 
सहकारी बैैंकोों और ग्रामीण 
बैैंकोों को पुनर््ववित्त सुविधाए ँ
प्रदान करता ह।ै

सिडबी (भारतीय लघु 
उद्योग विकास बैैंक)

केें द्र सरकार भारत मेें छोटे उद्योगोों के 
विकास को बढ़़ावा देता ह ै
और सुविधा प्रदान करता ह।ै

EXIM बैैंक (भारतीय 
निर््ययात-आयात बैैंक)

केें द्र सरकार विदेशी व््ययापार और निर््ययात 
ऋण

राष्ट्रीय आवास बैैंक केें द्र सरकार आवास वित्त

मुद्रा बैैंक केें द्र सरकार सूक्षष्म वित्त

NaBFID (राष्ट्रीय 
अवसंरचना एवं विकास 
वित्तपोषण बैैंक)

केें द्र सरकार बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण

बैैंकिग विनियमन (संशोधन ) अधिनियम, 2020
बैैंकोों के प्रकार नियामक

वाणिज््ययिक (जैसे: SBI, AXIS) भारतीय रिजर््व बैैंक

सहकारी (एकल राज््य, ग्रामीण) RBI+राज््य सरकार

सहकारी (एकल राज््य, शहरी) भारतीय रिजर््व बैैंक

सहकारी (बहु-राज््य) भारतीय रिजर््व बैैंक

सहकारी (PACS) राज््य सरकार

भारत मेें विदेशी बैैंक:

z	 विदशेी बैैंक भारत के बाहर निगमित बैैंक हैैं, जो भारत मेें शाखाओ,ं परू््ण 
स््ववामित््व वाली सहायक कंपनियोों (WOS), या प्रतिनिधि कार््ययालयोों के माध््यम 
से संचालित होते हैैं।

z	RBI दिशानिर्देश

	� शाखा मॉडल: कोई न््ययूनतम पूँजी की आवश््यकता नहीीं; कुछ प्रतिबंधोों 
के अधीनI

	� परू््ण स््ववामित््व वाली सहायक कंपनी (WOS) मॉडल: (UPSC 2024)

	� न््ययूनतम पूजँी आवश््यकता: ₹500 करोड़।

	�  बोर््ड मेें कम-से-कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए।

z	भारत मेें विदेशी बैैंकोों के उदाहरण: स््टैैंडर््ड चार््टर््ड बैैंक, सिटी बैैंक, 
HSBC,आदि।

गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनियााँ (NBFCs):
NBFCs बैैंकिंग लाइसेेंस के बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैैं और “कंपनी 
अधिनियम, 2013” के तहत विनियमित होते हैैं। NBFCs की प्रमखु विशेषताए ँ
निम््नलिखित हैैं:
z	माग जमा स््ववीकार नहीीं कर सकते। 

z	क्रेडिट  निर््ममाण नहीीं कर सकते। 

z	भगुतान और निपटान प्रणाली मेें भाग नहीीं ले सकते। 

z	NBFCs के लिए जमा बीमा उपलब््ध नहीीं ह।ै

z	भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) की तरलता समायोजन सवुिधा (LAF) विंडो तक 
सीध ेनहीीं पहुचँ सकते हैैं।� (UPSC-2024)

NBFC के प्रकार और विनियमन
श्रेणी संस््थथा/कंपनी का प्रकार नियामक
अन््य नियामकोों द्वारा 
विनियमित NBFC

आवास वित्त संस््थथान राष्ट्रीय आवास बैैंक

मर्चचेंट बैैंकिंग, वेेंचर कैपिटल, स््टटॉकब्रोकिंग और सामहूिक निवेश योजनाएँ सेबी
निधि कंपनियाँ, म््ययूचअुल बेनिफिट कंपनियाँ निगम मामलोों का मंत्रालय (MCA)

चिट फंड कंपनियाँ राज््य सरकारेें।

बीमा कंपनियाँ बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)
गैर-बैैंकिग गैर-वित्तीय 
कंपनियाँ

कंपनी अधिनियम, 195 के तहत पंजीकृ त कंपनियाँ निगम मामलोों का मंत्रालय (MCA) और राज््य सरकारेें

RBI के अनुसार विभिन्न प्रकार की NBFCs (UPSC 2015)
NBFCs के प्रकार विशेषताएँ
एसेट फाइनेेंस कंपनी (AFCs) वाहन, मशीनरी जैसी भौतिक परिसंपत्तियोों के लिए वित्त प्रदान करनाI
ऋण कंपनियाँ (LCs) ऋण प्रदान करना, लेकिन परिसंपत्ति वित्तपोषण (एसेट फाइनेेंस) मेें शामिल नहीीं हैैं।
निवेश कंपनियाँ (ICs) मखु््य रूप से शेयरोों और प्रतिभतूियोों मेें निवेश करना।
इफं्रास्टट्रक््चर फाइनेेंस कंपनियाँ (IFCs)) बुनियादी ढाँचा परियोजनाओ ंको निधि देना।
सूक्षष्म वित्त संस््थथान (MFIs) निम््न-आय समहूोों को सूक्षष्म ऋण प्रदान करना।
कोर निवेश कंपनियाँ (CICs) शेयरोों और प्रतिभतूियोों के अधिग्रहण मेें विशेषज्ञता।
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निधि कंपनी और चिट फंड
z	निधि (Nidhi):

	� NBFC की परिभाषा मेें शामिल ह।ै

	� यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृ त और निगम कार््य 
मंत्रालय द्वारा विनियमित हैैं।

	� यह केवल अपने सदस््योों से ही जमा प्राप्त करता है तथा उन््हेें ही 
पारस््परिक लाभ के लिए ऋण दतेा ह।ै

z	चिट फंड (Chit Funds): यह एक प्रकार की बचत योजना ह,ै जिसमेें एक 
निश्चित संख््यया मेें ग्राहक एक निश्चित अवधि मेें किस््तोों मेें योगदान करते हैैं।

	� यह समवर्ती सचूी मेें शामिल ह।ै 

	� RBI अधिनियम की धारा-45I(bb) के अनसुार, चिट फंड मेें किसी भी 
प्रकार की भागीदारी को जमा की परिभाषा से बाहर रखा गया ह ैऔर इसे 
जमा नहीीं कहा जा सकता ह।ै

	� चिटफड कारोबार को केें द्रीय चिटफंड अधिनियम, 1982 तथा इस 
उद्देश््य के लिए विभिन््न राज््य सरकारोों द्वारा इस अधिनियम के तहत 
बनाए गए नियमोों के तहत विनियमित किया जाता है।

z	पोोंजी योजनाए ँ(Ponzi Schemes):

	� ये योजनाए ँकम या बिना किसी जोखिम के उच््च रिटर््न का वादा करती हैैं। 
पोोंजी योजना नए निवेशकोों को जोड़कर परुाने निवेशकोों के लिए रिटर््न 
उत््पन््न करती हैैं, उदाहरण: शारदा घोटाला आदिI

NBFCs और बैैंकोों के बीच अंतर
विशेषता NBFCs बैैंक

लाइसेेंस बैैंकिंग लाइसेेंस रखने 
की आवश््यकता नहीीं है

बैैंक लाइसेेंस आवश््यक

माँग जमा माग जमा स््ववीकार नहीीं 
कर सकते

माग जमा स््ववीकार कर सकते 
हैैं

विनियमन कंपनी अधिनियम, 
2013 के तहत 
विनियमित

बैैंकिंग विनियमन 
अधिनियम, 1949 के तहत 
विनियमित

जमा बीमा उपलब््ध नहीीं है DICGC के माध््यम से 
उपलब््ध है

साख निर््ममाण साख निर््ममाण नहीीं करते बैैंक साख निर््ममाण कर सकते 
हैैं

विदेशी निवेश 100% तक विदेशी 
निवेश की अनुमति

निजी बैैंकोों के लिए 74% 
तक विदेशी निवेश

भुगतान एवं 
निपटान

संरचना का भाग नहीीं संरचना का अभिन््न अंग

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL): 
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से तात््पर््य ऋण के उस हिस््ससे से ह,ै जो बैैंकोों को उन क्षेत्ररों मेें 
योगदान करने के लिए बाध््य करता ह,ै जो राष्ट्रीय विकास हतेु महत्तत्वपूर््ण हैैं।
z	अनुसचूित वाणिज््ययिक बैैंकोों के लिए समग्र लक्षष्य: समायोजित नेट बैैंक 

क्रेडिट  (ANBC) का 40% या ऑफ-बैलेेंस शीट एक््सपोजर के बराबर क्रेडिट  
(CEOBE), जो भी अधिक हो।

z	20 से कम शाखाओ ंवाले विदेशी बैैंक: ANBC या CEOBE, का 40%, 
निर््ययात के लिए 32% तक और अन््य प्राथमिकता वाले क्षेत्ररों के लिए कम-से-कम 
8%।

z	भारत मेें 20 या अधिक शाखाओ ंवाले विदेशी बैैंक: अपने कुल ऋण का 
40% घरेल ूवाणिज््ययिक बैैंकोों के समान प्राथमिकता वाले क्षेत्ररों को दनेा होगा, 
जिसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्षष्य के रूप मेें जाना जाता ह।ै 

z	क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक और लघु वित्त बैैंक: ANBC या CEOBE का 75% 

ऋण देने हेतु श्रेणियाँ: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने संबंधी प्रमखु क्षेत्र हैैं- 
� (UPSC 2013)
z	कृषि

z	सकू्षष्म, लघ ुऔर मध््यम उद्यम (MSMEs)

z	 निर््ययात ऋण

z	 शिक्षा

z	आवास

z	सामाजिक अवसंरचना

z	नवीकरणीय ऊर््जजा

z	अन््य (जैसा निर््ददिष्ट ह)ै

RBI द्वारा समय-समय पर क्षेत्रवार लक्षष्य तय किए जाते हैैं।

लक्ष्य श्रेणी
z	कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

	� कमजोर वर््ग (जैसे एससी/एसटी, महिलाए,ँ लघ ुकृषक , आदि)
	� कृषि
	� लघ ुऔर सीमात किसान (कृषि  के अतंर््गत)
	� सकू्षष्म उद्यम (बैलेेंस शीट से बाहर के जोखिम के बराबर ऋण राशि 

के अनसुार)
z	कुल नेट बैैंक क्रेडि ट (NBC) के प्रतिशत के रूप मेें लक्षष्य

	� कुल नेट बैैंक क्रेडिट  का 40%
	� कुल नेट बैैंक क्रेडिट  का 12% या PSL का 10%, जो भी अधिक हो
	� कुल नेट बैैंक क्रेडिट  का 18%
	� कुल नेट बैैंक क्रेडिट  का 10%
	� कुल नेट बैैंक क्रेडिट  का 7.5% या ऑफ बैलेेंस शीट एक््सपोजर की 

क्रेडिट  समतलु््य राशि, जो भी अधिक हो
नोट: कृषि  के लिए ऋण आवंटन मेें लघ ुऔर सीमात किसानोों के लिए एक 
विशिष्ट उप-लक्षष्य शामिल ह,ै जो कृषि  अर््थव््यवस््थथा मेें उनके महत्तत्व पर जोर 
देता ह।ै
PSL लक्षष्ययों का गैर-अनुपालन: यदि कोई बैैंक निर््धधारित पीएसएल लक्षष्ययों 
को पूरा करने मेें विफल रहता ह,ै तो उसे कमी को निर््ददिष्ट निधियोों मेें जमा 
करना होगा। इनमेें शामिल हैैं:

1.	 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय कृषि  
और ग्रामीण विकास बैैंक (नाबार््ड) द्वारा किया जाता ह।ै

2.	 शहरी अवसंरचना विकास निधि।

3.	 सिडबी, मदु्रा लिमिटड और राष्ट्रीय आवास बैैंक (NHB) आदि। जमा 
की जाने वाली राशि का निर््धधारण समय-समय पर आरबीआई द्वारा किया 
जाता ह।ै
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बैैंकिग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन

बैैंकोों की परिसंपत्ति और देयताएँ
z	बैैंक की परिसपंत्ति: ये बैैंक के स््ववामित््व वाले संसाधन हैैं, जो भविष््य मेें आय 

उत््पन््न करते हैैं:

	� निवेश: बैैंक द्वारा खरीद ेगए बॉण््ड, प्रतिभतूियाँ, या म््ययूचअुल फंड।

	� कॉल मनी और अल््प सचूना पर धन: अन््य बैैंकोों या वित्तीय संस््थथानोों 
को दिया गया अल््पकालिक ऋण।

	� ऋण और अग्रिम: ग्राहकोों और व््यवसायोों को दिया गया ऋण।

	� छूट प्राप्त एवं क्रय किए गए बिल: छूट पर खरीद ेगए प्राप््य बिल। 

� (UPSC 2019)
z	भंडार:

	� वाणिज््ययिक बैैंकोों द्वारा RBI के पास नकदी या ट्रेजरी बिल जैसे वित्तीय 
संसाधनोों के रूप मेें रखी गई जमा राशि।

	� उद्देश््य: नकदी निकासी की माग और विनियामक आवश््यकताओ ंको 
परूा करना।

z	बैैंक की देयताए:ँ

	� जमा: बैैंक द्वारा खाताधारकोों को दिया जाने वाला धन।

z	बैैंक की निवल परिसपंत्ति: निवल परिसंपत्ति = परिसंपत्ति - दयेता 

बैैंकिग प्रणाली संबधंी प्रमखु अनुपात
z	धन गुणक (m)

	� यह दर््शशाता ह ैकि कुल मदु्रा आपरू््तति निर््ममाण के लिए प्रारंभिक जमा कितनी 
बार विस््ततारित होता ह।ै

m = मुद्रा आपूर््तति (M)/उच््च - शक्ति मुद्रा (H)​
	� स््पष्टीकरण: मदु्रा गणुक जितना अधिक होगा, साख सजृन मेें बैैंकिंग 

प्रणाली उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। किसी अर््थव््यवस््थथा मेें मदु्रा गणुक 
लोगोों की बैैंकिंग आदतोों मेें वृद्धि के साथ बढ़ता ह।ै

� (UPSC 2019, 2021)
z	आंशिक रिजर््व बैैंकिग (Fractional Reserve Banking):

	� बैैंकोों को अपनी जमा राशि का एक अशं आरक्षित रूप मेें रखना होता ह ै
और शषे राशि से ऋण आदि दनेा होता ह।ै

	� ऋण प्रणाली बैैंकोों के साख सजृन को प्रोत््ससाहित करती ह।ै 

z	मुद्रा जमा अनुपात (CDR):

	� यह जनता द्वारा अपनी बैैंक जमाराशि के सापेक्ष रखी गई नकदी के 
अनपुात को दर््शशाता ह।ै

(CDR)= प्रचलन मेें मुद्रा/माँग जमा
z	आरक्षित जमा अनुपात (RDR)):

	� बैैंकोों द्वारा आरक्षित निधि के रूप मेें रखी गई कुल जमा राशि का प्रतिशत।

RDR= जमा (नकदी + आरबीआई के पास जमा)/कुल जमा
z	आरक्षित धन के घटक:

	� बैैंकोों मेें नकदी जमा करना

	� RBI के पास वाणिज््ययिक बैैंकोों की जमा राशियाँ

z	प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR):

	� प्रावधानोों द्वारा शामिल किए गए NPA के अनपुात का प्रतिनिधित््व 
करता ह।ै यह बैैंकोों को भविष््य मेें परिसंपत्ति की हानि से बचाने मेें मदद 
करता ह।ै एक उच््च PCR बेहतर होता ह,ै क््योोंकि यह संभावित हानि के 
लिए बेहतर तैयारी का संकेत दतेा ह।ै

z	सकल गैर-निष््पपादित परिसपंत्तियाँ (NNPA):

	� NNPA = सकल गैर-निष््पपादित परिसपंत्तियाँ – प्रोविजनिग

	� यह बैैंक द्वारा किए गए प्रोविजनिग का मलू््ययााँकन करने के बाद NPA को 
दर््शशाता ह।ै

बैैंक की मााँग देयताएँ: 
z	चालू खाता, बचत खाता (CASA) तथा डिमांड ड्राफ््ट शषे माग दनेदारियोों 

का हिस््ससा हैैं।

z	सावधि जमा और दावा न किए गए जमा मेें अतिदये शषे भी इसी श्रेणी मेें आते हैैं।

ऋण तथा इससे संबधंित शर्ततें
z	औपचारिक क्षेत्र ऋण:

	� बैैंकोों और सहकारी समितियोों द्वारा प्रदान किए गए ऋण, भारतीय रिजर््व 
बैैंक द्वारा विनियमित।

z	अनौपचारिक क्षेत्र ऋण:

	� साहूकारोों, व््ययापारियोों और नियोक्ताओ ंद्वारा बिना विनियमन के दिए गए ऋण।

z	ऋण सबंंधी शर्ततें:

	� शामिल ह:ै

	� ब््ययाज दर: ऋण की दर

	� कोलैट्रल: सरुक्षा के रूप मेें गिरवी रखी गई परिसंपत्ति (जैसे- भमूि, 
सोना, नकदी आदि)

	� दस््ततावेज: ऋण स््ववीकृति  के लिए आवश््यक दस््ततावेज।

	� पुनर््भभुगतान प्रणाली: पनुर््भभुगतान की संरचना और समय।

z	कोलैट्रल:

	� परिभाषा: ऋण चकुाए जाने तक ऋणकर््तता द्वारा ऋणदाता को दी जाने 
वाली गारंटी, जैसे- संपत्ति, पशधुन या बैैंक जमा शामिल हैैं।

z	टीज़र ऋण:

	� प्रोत््ससाहन के रूप मेें कम प्रारंभिक ब््ययाज दरोों की प्रस््ततुत करने वाले ऋण।

	� जोखिम: सबप्राइम ऋण से संबंधित ह।ै� (UPSC 2011)

z	क्रेडि ट रेटिग एजेेंसियाँ:

	� भारतीय एजेेंसियाँ (सेबी द्वारा विनियमित): क्रिसिल, ICRA, 
CARE, SMERA, फिच इडंिया, ब्रिकवर््क  रेटिंग््स।

	� वैश्विक एजेेंसियाँ: फिच रेटिंग््स, मडूीज, स््टैैंडर््ड एडं पअूर््स। (UPSC 
2022)

बैैंकिग विनियमन के लिए बसेल मानदंड
z	पषृ्ठभूमि:

	� बेसल मानदडं “बैैंक पर््यवेक्षण पर बेसल समिति” (BCBS) के तहत 
वैश्विक बैैंकिंग मानकोों को विनियमित करते हैैं। 

	� भारत वर््तमान मेें बेसल III मानदडंोों का पालन करता ह।ै

� (UPSC 2015)
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z	बेसल III आवश््यकताए:ँ

	� पूजँी पर््ययाप्तता:

	� टियर 1 और टियर 2 परिसंपत्तियाँ जोखिम-भारित परिसंपत्तियोों का 
कम-से-कम 10.5% होना चाहिए।

	� टियर - 1 पूजँी:

	� परिभाषा: प्राथमिक वित्तपोषण स्रोत, जिसमेें शयेरधारकोों की 
इक््वविटी और प्रतिधारित आय शामिल ह।ै

	� टियर- 2 पूजँी:

	� घटक: पनुर््ममूल््ययााँकन भडंार, हाइब्रिड पूँजी उपकरण, अधीनस््थ 
अवधि ऋण आदि।

	� विश्वसनीयता: टियर 1 पूँजी की तलुना मेें कम तरलता और 
विश्वसनीयता।

z	तरलता कवरेज अनुपात (LCR):

	� परिभाषा: यह सनुिश्चित करता ह,ै कि वित्तीय तनाव के दौरान बैैंक 30 
दिनोों तक अपनी साख बनाए रखने के लिए पर््ययाप्त तरलता बनाए रखेें।

बैैंकिग क्षेत्र मेें सुधार

z	नरसिहं समिति (वर््ष 1991 और 1998):

	� कार््यकशलता और प्रतिस््पर््धधात््मकता बढ़़ाने के लिए सदुृढ़ बैैंकोों 
(सार््वजनिक और निजी क्षेत्र) के विलय का समर््थन किया। 

	� बैैंक परिचालन मेें सरकारी हस््तक्षेप कम करने की सिफारिश की।

z	CAMEL पैरामीटर््स (बैैंक प्रदर््शन मूल््ययााँकन ढाँचा):

	� पूजँी पर््ययाप्तता (C): यह सनुिश्चित करता ह ै कि बैैंक जोखिमोों को 
अवशोषित करने के लिए पर््ययाप्त पूँजी संग्रह बनाए रखेें।

पूँजी पर््ययाप्तता अनुपात (CAR) = बैैंक की पूँजी/जोखिम - भारित 
परिसंपत्तियाँ × 100

	� बैैंक की पूँजी= टियर 1+ टियर 2 परिसंपत्ति

	� बेसल III मानदडंोों के अनसुार न््ययूनतम सीएआर: 10.5%.

	� परिसपंत्ति गुणवत्ता (A): ऋण और अग्रिम की गणुवत्ता की जाँच 

करती ह।ै

	� प्रबंधन दक्षता (M): शासन और परिचालन सदुृढ़ता पर ध््ययान केें द्रित 

करता ह।ै

	� आय की गुणवत्ता (E): लाभप्रदता और स््थथिरता को मापती ह।ै

	� तरलता (L): अल््पकालिक दायित््वोों को परूा करने की क्षमता का 

आकलन करती ह।ै

मिशन इंद्रधनुष:

z	A7-सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों (PSB)) की चुनौतियोों के समाधान के लिए 

व््ययापक रणनीति (ABCDEF&G):

1.	 नियुक्तियाँ (Appointments): सीईओ और एमडी की भमूिकाओ ं का 

पथृक््करण।

2.	 बैैंक बोर््ड ब््ययूरो (Bank Board Bureau): नियकु्तियोों की निगरानी के लिए 

एक बोर््ड ब््ययूरो (BBB) की स््थथापना। 

3.	 पूजँीकरण (Capitalization): बेसल III मानदडंोों को परूा करने के लिए 

₹70,000 करोड़ का निवेश।

4.	 तनाव मेें कमी (De-stressing): NPAs. को संबोधित करते हुए सार््वजनिक 

क्षेत्र के बैैंकोों को तनावमकु्त करना।

5.	 रोज़गार (Employment): नियकु्ति मेें बढ़़ी स््ववायत्तता।

6.	 जवाबदेही के लिए रूपरेखा (Framework for Accountability): 

प्रमखु निष््पपादन संकेतक (KPI) का उपयोग।

7.	 प्रशासन सधुार (Governance Reforms): ज्ञान संगम जैसे सम््ममेलनोों को 

प्रोत््ससाहन।

z	सार््वजनिक क्षेत्र बैैंकोों के सधुार के लिए गठित पी. जे. नायक समिति ने इसका 

सझुाव दिया था।

NBFC- टॉप लेयर 
(NBFC-TL)

NBFC - अपर लेयर 
(NBFC-UL)

NBFC - मिडिल लेयर (NBFC-ML)

NBFC - बेस लेयर (NBFC-BL)

आदर््श रूप से खाली रहना चाहिए

परिसंपत्ति आकार के आधार पर शीर््ष 10 
NBFC, मापदंडोों के एक समहू के आधार पर 
RBI द्वारा चिन््हहित किए गए अन््य NBFC

जमा स््ववीकार करने वाली NBFC (NBFC-D), 1,000 करोड़ रुपये या उससे 
अधिक की परिसंपत्ति वाली NBFC-ND, CIC, IFC, HFC, SPD, IDF और 

कुछ सरकारी स््ववामित््व वाली NBFC

NBFC-ICC, 
NBFC-MFI, 
NBFC-कारक 
और NBFC 

MCG नियामक 
संरचना की किसी 

भी लेयर मेें हो 
सकते हैैं

NBFC-P2P, NBFC-AA, NOFHC, NBFCs, बिना सार््वजनिक निधि और ग्राहक इटंरफेस 
वाली NBFC, जमा न लेने वाली NBFC (NBFC-ND) जिनकी परिसंपत्ति का आकार 

1,000 करोड़ रुपये से कम ह ैऔर कुछ सरकारी स््ववामित््व वाली NBFC

नई श्रेणी
(बैैंक जैसा विनियमन)

1,000 करोड़ रुपये से अधिक 
या उसके बराबर सीमा वाली 

NBFC-ND-SI और 
NBFC-डी के बराबर

NBFC-ND के 
बराबर लेकिन 1,000 
करोड़ रुपये की सीमा 

के साथ
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z	NBFC के लिए स््कके ल-आधारित विनियमन:

	� भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) द्वारा शरुू किए गए स््कके ल-आधारित 

विनियमन (SBR) का उद्देश््य गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियोों (NBFC) 
को उनके आकार और प्रणालीगत महत्तत्व के आधार पर विनियमित करना 

ह।ै यह दृष्टिकोण सनुिश्चित करता ह ैकि, अधिक महत्तत्वपरू््ण NBFC को 

कठोर विनियामक आवश््यकताओ ंका सामना करना पड़ता ह,ै जबकि 

छोटी NBFC को सरल मानदडंोों के अधीन कार््य करना पड़ता ह।ै

z	विभेदित दृष्टिकोण: NBFC को उनकी परिसंपत्ति के आकार और प्रणालीगत 
प्रभाव के आधार पर चार स््तरोों मेें वर्गीकृ त किया गया ह:ै

	� टीयर- 1: प्रणालीगत रूप से महत्तत्वपरू््ण NBFC (SI-NBFCs), जिनका 
वित्तीय प्रणाली पर विशषे प्रभाव ह।ै

	� टीयर- 2: मध््यम आकार की NBFC।

	� टीयर- 3: छोटी NBFC।

	� टीयर- 4: विशिष्टता-आधारित NBFC।

z	विनियामक आवश््यकताए:ँ बड़़ी NBFC को उच््च पूँजी पर््ययाप्तता, तरलता 
अनपुात और प्रकटीकरण मानदडं बनाए रखने की आवश््यकता होती ह।ै छोटी 
NBFC को अपेक्षाकृ त सरल मानदडंोों का सामना करना पड़ता ह।ै

z	प्रशासन और जोखिम प्रबंधन: बड़़ी NBFC को मजबतू जोखिम प्रबंधन 
और निगम प्रशासन प्रक्रियोों को अपनाना चाहिए। टियर- 1 NBFC पर ऋण, 
बाजार और तरलता जैसे जोखिमोों के लिए कठोरतापरू््वक निगरानी की जाती ह।ै

z	पूजँी पर््ययाप्तता और तरलता: टियर- 1 NBFC के लिए पूँजी पर््ययाप्तता अनपुात 
(CAR) अधिक ह,ै जो वित्तीय स््थथिरता सनुिश्चित करता ह।ै उदाहरण के लिए, 
SI-NBFC को रबी दिशा-निर्देशोों के आधार पर 15% या उससे अधिक का 
CAR बनाए रखना आवश््यक ह।ै

z	SI-NBFC के लिए डेटा: RBI के हालिया आकँड़ोों के अनसुार, प्रणालीगत 
रूप से महत्तत्वपरू््ण गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियोों (SI-NBFC) की संयकु्त परिसंपत्ति 
का आकार ₹500 करोड़  से अधिक ह ैऔर उन््हेें कठोर पूँजी पर््ययाप्तता और 
तरलता मानदडंोों को परूा करना आवश््यक ह।ै

बैैंक बोर््ड ब्यूरो (Bank Board Bureau-BBB)
z	सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों को सरकारी नियंत्रण से अलग करने के लिए बिचौलिए 

के रूप मेें कार््य करता ह।ै

z	कार््य:

	� PSB मेें वरिष्ठ भमूिकाओ ंके लिए नियकु्तियोों की सिफारिश करता ह।ै

	� पूँजी एकत्रण और प्रदर््शन मेें सधुार के लिए रणनीति विकसित करता ह।ै

z	वर््ष 2022 मेें वित्तीय सेवा संस््थथान ब््ययूरो (FSIB) द्वारा प्रतिस््थथापित किया गया।

कोर बैैंकिग समाधान (CBS):
z	एक सॉफ््टवयर प््ललेटफॉर््म जो शाखा-रहित, केें द्रीकृ त बैैंकिंग को सक्षम बनाता ह।ै

z	उदाहरण:

	� फिनेकल (Finacle): ICICI बैैंक द्वारा प्रयोग किया जाता ह।ै

	� ई-कुबेर: RBI द्वारा प्रयोग किया जाता ह।ै

z	विशेषताए:ँ वास््तविक समय पर लेनदने, विभिन््न शाखाओ ंमेें खाता प्रबंधन, 
24/7 सेवा।

राष्ट् रीय वित्तीय रिपोर््टटििंग प्राधिकरण (NFRA)
z	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स््थथापित स््वतंत्र नियामक।

z	सगंठन:

	� अध््यक्ष + अन््य 15 सदस््य

z	शक्तियाँ/कार््य :

	� लेखा परीक्षा/ लेखा मेें कदाचार की जाँच करता ह।ै

	� सचूीबद्ध तथा गैर-सचूीबद्ध कंपनियोों को शामिल करता ह:ै

	� प्रदत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) ≥ ₹500 करोड़

	� वार््षषिक टर््न-ओवर ≥ ₹1,000 करोड़

गंभीर धोखाधड़़ी जााँच कार्यालय (SFIO):
z	 निगम प्रशासन पर नरेश चदं्र समिति की सिफारिश पर स््थथापित।

z	उद्देश््य: व््हहाइट-कॉलर अपराधोों की जाँच करना।

z	नियामक: निगम मामलोों का मतं्रालय।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)
z	 दिवाला और दिवालियापन संबंधी मदु्ददों को समयबद्ध तरीके से हल करने के 

लिए रूपरेखा।

z	डिफ़ॉल््ट सीमा: न््ययूनतम डिफॉल््ट ₹1 करोड़।

z	समाधान समयरेखा:

	� 180 दिन (270 दिनोों तक विस््ततार योग््य)।

	� यदि कोई समाधान प्राप्त नहीीं होता ह,ै तो परिसंपत्ति नष्ट कर दी जाती ह।ै

z	शामिल नहीीं है: विलफुल डिफ़ॉल््टर

z	प्रमुख सकेंतक: 

	� NCLT: निर््णणायक प्राधिकारी 

	� दिवाला पेशेवर (Insolvency Professionals-IPs): मामलोों का 
प्रबंधन

	� सचूना उपयोगिताए ँ(IUs): सचूना विषमता मेें कमी

	� IBBI: भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर््ड एक विनियामक संस््थथा 
ह।ै

z	मुख््य परिभाषाए:ँ

	� दिवाला: दये होने पर ऋण चकुाने मेें असमर््थता।

	� दिवालियापन: दिवालियेपन की काननूी घोषणाI

	� बेल-इन (Bail-In): बैैंक की जमा राशि का उपयोग स््वयं को स््थथिर 
करने के लिए किया जाता ह।ै

	� बेल-आउट (Bail-Out): सार््वजनिक धन का उपयोग करके बाह्य 
बचाव।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)

z	परिभाषा: ऐसा ऋण, जिसमेें मलूधन/ब््ययाज 90 दिनोों से अधिक समय से 
बकाया ह।ै

z	कृषि ऋण के लिए:

	� अल््पपावधि फसल ऋण: अतिदये >2 फसली मौसम।

	� दीर््घघावधि फसल ऋण: अतिदये >1 फसली मौसम।
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स्पेशल मेेंशन अकाउंट (SMA)

z	वे खाते जो पहले 90 दिनोों मेें ही अशोध््य परिसपंत्ति गणुवत्ता को प्रदर््शशित 
करते हैैं।

एसएमए श्रेणी अतिदेय अवधि
SMA-0 0-30 दिन
SMA-1 31-60 दिन
SMA -2 61-90 दिन

ऋण खाता वर्गीकरण

वर्गीकरण वर्गीकरण का आधार

अवमानक परिसंपत्ति 
(Substandard Asset)

खाता 12 या अधिक महीनोों तक NPA 
बना रहता ह।ै

संदिग््ध परिसंपत्ति
(Doubtful Asset)

खाता 12 महीने या उससे अधिक समय 
तक अवमानक परिसंपत्ति के रूप मेें बना 
रहता ह।ै 

हानि परिसंपत्ति 
(Loss Asset)

बैैंक या RBI द्वारा ऋण हानि की पहचान 
की गई ह,ै लेकिन राशि को पूरी तरह से 
माफ नहीीं किया गया ह।ै 

माफ़ किया गया ऋण 
(Loan Write Off)

ऋण को बैैंक तुलन पत्र के परिसंपत्ति भाग 
से बट्टे खाते मेें डाल दिया जाता ह।ै

पुनर््गठित ऋण 
(Restructured Loan)

जब मलूधन या ब््ययाज या अवधि की 
शर्ततों को संशोधित किया जाता ह,ै जिससे 
ऋणकर््तता ऋण का भगुतान कर सके।

तनावग्रस््त परिसंपत्ति 
(Stressed Asset)

NPA + बट्टे खाते मेें डाले गए ऋण + 
पुनर््गठित ऋण = संकटग्रस््त परिसंपत्तियाँ

z	गैर-निष््पपादित परिसपंत्तियाँ (NPA):

	� NPA ऐसे ऋण होते हैैं, जिनमेें ऋणकर््तता ने एक निश्चित अवधि (आमतौर 
पर 90 दिन या उससे अधिक) के लिए ब््ययाज भगुतान या मलूधन की 
अदायगी मेें चकू की ह।ै ये ऋण बैैंक के बैलेेंस शीट पर दिखाई दतेे हैैं, 
जिनमेें संभावित हानियोों के लिए प्रावधान किए जाते हैैं।

z	लोन राइट-ऑफ़ (Written-off Loans):

	� लोन राइट-ऑफ़ उस ऋण को कहते हैैं, जिसे बैैंक ने घाट के रूप मेें 
मान््यता दी ह ैऔर अपने बैलेेंस शीट से हटा दिया ह।ै इसका तात््पर््य यह 
नहीीं ह,ै कि ऋण परूी तरह से माफ कर दिया गया ह,ै बल््ककि बैैंक अभी भी 
इसे वसलूने का प्रयास कर सकता ह,ै लेकिन यह अब बैैंक के सक्रिय 
NPA मेें शामिल नहीीं ह।ै बट्टे खाते मेें डाले गए ऋण आमतौर पर वे होते 
हैैं, जो लंबे समय तक गैर-निष््पपादित रह ेहैैं और उनकी वसलूी असंभव हो 
जाती ह।ै

ट्विन बलैेेंस शीट की समस्या
सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों (PSBs) और कुछ निगम घरानोों तथा निजी संस््थथाओ ंके 
तुलन पत्र खराब स््थथिति मेें ह,ै अर््थथात निजी कंपनियाँ अत््यधिक ऋणग्रस््त तथा 
संकटग्रस््त हैैं एवं सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों के तुलन पत्र मेें NPA बढ़ रहा ह।ै

z	अति ऋणग्रस््त कंपनियाँ (Over Leveraged companies): इन कंपनियोों 
पर ऋण स््तर बहुत अधिक ह ैऔर इन््हेें ब््ययाज भगुतान करने मेें समस््यया होती ह।ै 
किसी कंपनी के वित्तीय स््ववास््थ््य का मलू््ययााँकन करने के लिए मखु््य संकेतक 
ब््ययाज कवरेज अनपुात (ICR) को निम््नलिखित प्रकार से दर््शशाया जाता ह:ै

ICR = EBIT (ब््ययाज और कर पूर््व आय)/ब््ययाज व््यय

	 जहाँ, ब््ययाज व््यय = कंपनी के ऋण पर दये कुल ब््ययाज; EBIT = ब््ययाज और 
कर परू््व आय। 

	� उच््च ICR ऋण सेवा की बेहतर क्षमता को तथा कम ICR ऋणदाताओ ं
के लिए उच््च जोखिम को दर््शशाता ह।ै (UPSC 2020)

z	सार््वजनिक क्षेत्रक बैैंकोों मेें बढ़ते NPA: सार््वजनिक क्षेत्रक बैैंक बढ़ते NPA 
से जझू रह ेहैैं, जिससे उनके वित्तीय स््ववास््थ््य पर नकारात््मक प्रभाव पड़ रहा ह ै
और उनकी ऋण दनेे की क्षमता कम हो रही ह।ै NPA वे ऋण हैैं, जो डिफॉल््ट 
हो चकेु हैैं या डिफॉल््ट के समीप हैैं।

NPA समाधान के लिए उपाय
z	तनावग्रस््त परिसपंत्तियोों को पुनर्जीवित करने के लिए 3R फ्रे मवर््क

	� सधुार: तनावग्रस््त परिसंपत्तियोों का मलू््ययााँकन और वर्गीकरण करने के 
लिए परिसंपत्ति गणुवत्ता समीक्षा (AQR) आयोजित की जाती ह।ै

	� पुनर््गठन:

	� रणनीतिक ऋण पुनर््गठन (SDR): ऋणदाताओ ं को कंपनी की 
परिसंपत्तियोों पर नियंत्रण लेते हुए ऋण को इक््वविटी मेें बदलने की 
अनमुति दतेा ह।ै

	� तनावग्रस््त परिसपंत्तियोों की सतत सरंचना (S4A): ऋण के उस 
हिस््ससे का मलू््ययााँकन किया जाता ह,ै जो टिकाऊ ह ैतथा गैर-टिकाऊ 
हिस््ससे को स््ववामित््व मेें परिवर््तन किए बिना इक््वविटी मेें परिवर््ततित करके 
पनुर््गठित किया जाता ह।ै

	� सयुंक्त ऋणदाता मंच ( (JLF): तनावग्रस््त परिसंपत्तियोों के 
समाधान पर सहयोगात््मक निर््णय लेने के लिए एक मचं।

	� पुनर्प्राप्ति: बकाया राशि वसलूने के लिए SARFAESI अधिनियम, 
2002 और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 का प्रयोग।

के. वी. कामथ समिति: इस समिति की स््थथापना COVID-19 महामारी से 
प्रभावित ऋणोों के पुनर््गठन के उपायोों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। 
� [UPSC 2020]
z	तनावग्रस््त परिसपंत्तियोों की सतत सरंचना (S4A):

	� उद्देश््य: तनावग्रस््त खातोों के लिए एक वित्तीय पनुर््गठन उपकरण।

	� प्रक्रिया: एक स््वतंत्र अभिकरण, जो टिकाऊ बनाम अस््थथाई ऋण का 
मलू््ययााँकन करती ह।ै अस््थथाई ऋण को स््ववामित््व मेें बदलाव किए बिना 
इक््वविटी मेें परिवर््ततित किया जाता ह।ै

z	अंतर-लेनदार समझौता (ICA):

	� प्रोजेक््ट सशक्त के एक भाग के रूप मेें, ICA ऋणदाताओ ंके एक समहू 
द्वारा प्रबंधित ₹50 करोड़ या उससे अधिक की ऋण राशि के लिए 
संकटग्रस््त परिसंपत्तियोों के त््वरित समाधान की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

z	बैड बैैंक: यह एक वित्तीय संस््थथा ह,ै जिसकी स््थथापना अन््य बैैंकोों या वित्तीय 
संस््थथाओ ंसे खराब ऋण खरीदने, उन््हेें पनुर््गठित करने और घाट को अवशोषित 
करने के लिए की जाती ह।ै इसका उद्देश््य बैैंकोों को अपना बैलेेंस शीट को 
संतलुित करने और संकटग्रस््त परिसंपत्तियोों से उबरने मेें मदद करना ह।ै
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	� बैड बैैंक के घटक:

	� परिसपंत्ति प्रबंधन: PSBs से रियायती मलू््य पर NPA खरीदेें।

	� ऋण पुनर््गठन: तनावग्रस््त ऋणोों का पनुर््गठन और वसलूी।

	� ऋण वसलूी: ऋण वसलूने के लिए परिसंपत्ति का विक्रय।

	� आर््थथिक सर्वेक्षण 2016-17 मेें “सार््वजनिक क्षेत्र परिसपंत्ति पुनर््ववास 

सगंठन ” (PARA) को संकटग्रस््त परिसंपत्तियोों के समाधान के लिए 

एक बैड बैैंक के रूप मेें स््थथापित करने का सझुाव दिया गया था। सरकार 

ने भारत मेें NPA को कम करने के लिए बैड बैैंकोों की अवधारणा पर भी 

विचार किया ह।ै

NARCL और IDRCL: NPA समाधान  
के लिए प्रमखु संस्थान:

z	राष्ट्रीय परिसपंत्ति पुनर््ननिर््ममाण कंपनी लिमिटेड (NARCL):

	� उद्देश््य: NARCL एक बैड बैैंक ह,ै जिसे सरकार ने बैैंकोों, विशषे रूप से 

सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों से संकटग्रस््त परिसंपत्तियोों का अधिग्रहण करने 

के लिए स््थथापित किया ह।ै यह रियायती मलू््य पर NPA खरीदता ह ैऔर 

पनुर््गठन या परिसंपत्तियोों की बिक्री के माध््यम से उन््हेें हल करने पर ध््ययान 

केें द्रित करता ह।ै 

	� स््ववामित््व: यह सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों और सरकार के बीच एक संयकु्त 

उद्यम ह,ै जिसे बैैंकोों के बैलेेंस शीट को स््वच््छ करने के लिए निर््ममित किया 

गया ह।ै 

	� परिसपंत्ति अधिग्रहण और वित्तपोषण: NARCL ₹500 करोड़ से 

अधिक मलू््य की संकटग्रस््त परिसंपत्ति खरीदता ह।ै इसे PSB, सरकार 

और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) से वित्तपोषण के 

संयोजन द्वारा पूँजीकृकृ त किया जाता ह।ै यह सरकारी गारंटी अधिगहृीत 

परिसंपत्तियोों की हानि वाले भाग को कवर करती ह।ै 

	� परिचालन मॉडल: संकटग्रस््त परिसंपत्तियोों को प्राप्त करने के बाद 

NARCL, IDRCL के समर््थन से या तो परिसमापन या पनुर््गठन के 

माध््यम से उन््हेें हल करने पर कार््य करता ह।ै

z	भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL):

	� उद्देश््य: IDRCL, NARCL की परिचालन शाखा ह।ै यह बैैंकोों से 
NARCL द्वारा अधिगहृीत संकटग्रस््त परिसंपत्तियोों के दनैिक प्रबंधन 
और समाधान को संभालता ह।ै IDRCL इन परिसंपत्तियोों का पनुर््गठन, 
क्रे ता ढँूढ़ने या संपत्ति की बिक्री का प्रबंधन करके उनके मलू््य मेें सधुार 
करने का कार््य करता ह।ै

	� परिचालन ढाँचा: IDRCL उन बड़़ी संकटग्रस््त परिसंपत्तियोों पर ध््ययान 
केें द्रित करता ह,ै जिन््हेें NARCL खरीदता ह,ै समाधान पर कार््य करने के 
लिए एक पेशवेर समहू का उपयोग करता ह।ै यह कुशलतापरू््वक धन की 
वसलूी के लिए परिसंपत्ति पनुर््ननिर््ममाण कंपनियोों (ARCs) जैसी अन््य 
समाधान संगठनोों के साथ कार््य करता ह।ै

z	त््वरित सधुारात््मक कार््रवाई (PCA):

	� पूँजी अनपुात, परिसंपत्ति गणुवत्ता और लाभप्रदता मेें कुछ सीमा से नीच े
आने वाले बैैंकोों को PCA ढाँच ेके तहत रखा जाता ह,ै जो शाखा विस््ततार 
एवं लाभांश भगुतान जैसी कुछ गतिविधियोों को प्रतिबंधित करता ह।ै�
[UPSC 2018]

	� PCA 1 अप्रैल, 2025 से शहरी सहकारी बैैंकोों के लिए पर््यवेक्षी 
कार््रवाई ढाँचे (Supervisory Action Framework) का स््थथान 
लेगा।

z	परिसपंत्ति पुनर््ननिर््ममाण कंपनियाँ (ARC):

	� नरसिह समिति (वर््ष 1998) द्वारा अनशुसंित, ARC बैैंकोों से NPA 
खरीदते हैैं, उनके बैलेेंस शीट को संतलुित करते हैैं तथा मलू््य वसलूने के 
लिए उन््हेें पनुः विक्रय करते हैैं।

z	ऋण वसलूी न््ययायाधिकरण (DRT):

	� एक काननूी मचं, जहाँ ऋणदाता बंधक परिसंपत्तियोों की नीलामी करके 
बकाया राशि वसलू कर सकते हैैं तथा ऋण वसलूी अपीलीय 
न््ययायाधिकरण (DRAT) मेें अपील की सवुिधा उपलब््ध ह।ै

z	ई-बिक्रय (e-Bay) पोर््टल:

	� जब््त की गई परिसंपत्तियोों की ऑनलाइन नीलामी के लिए शरुू किया 
गया एक मचं, जिससे पारदर््शशिता सनुिश्चित होगी और परिसंपत्तियोों की 
बिक्री से बेहतर मलू््य की प्राप्ति होगी।

v v v
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Stamp




मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति4
मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति से तात््पर््य केें द्रीय बैैंक (भारत के संबंध मेें “भारतीय रिजर््व बैैंक 
अधिनियम, 1934” के तहत भारतीय रिजर््व बैैंक) के तहत अर््थव््यवस््थथा मेें मदु्रा 
और ऋण की आपूर््तति का प्रबंधन करने के लिए अपनाई गई रणनीति से ह।ै यह 
नीति विशिष्ट व््ययापक आर््थथिक लक्षष्ययों को प्राप्त करने के लिए ब््ययाज दरोों और 
तरलता उपायोों जैसे विभिन््न मौद्रिक संसाधनोों का प्रयोग करती ह।ै

मौद्रिक नीति के उद्देश्य
z	आर््थथिक विकास मेें वदृ्धि: निवेश और आर््थथिक विकास को प्रोत््ससाहित करने 

के लिए अर््थव््यवस््थथा मेें पर््ययाप्त तरलता सनुिश्चित करना।

z	मूल््य स््थथिरता और मुद्रास््फफीति नियंत्रण: मदु्रास््फफीति को लक्षष्य सीमा के 
भीतर रखना और अवस््फफीति या संकुचन को रोकना।

z	विनिमय दर स््थथिरीकरण: बाह्य व््ययापार और निवेश के लिए एक स््थथिर और 
प्रतिस््पर्धी विनिमय दर बनाए रखने मेें सहायता करता ह।ै

z	बचत और निवेश का सतुंलन: बचत को प्रोत््ससाहित करने और उन््हेें उत््पपादक 
निवेशोों मेें लगाने के लिए ब््ययाज दर परिदृश््य को संरेखित करना।

z	रोज़गार सजृन: रोज़गार सजृन के लिए अनकूुल आर््थथिक परिदृश््य निर््ममित करता 
ह।ै

मौद्रिक नीति का वर्गीकरण
z	विस््ततारवादी मौद्रिक नीति [UPSC 2019, 2020]

	� उद्देश््य: आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए मदु्रा आपरू््तति बढ़़ाना।

	� अन््य नाम: डविश नीति

	� प्रमुख विशेषताए:ँ

	� ब््ययाज दरोों मेें कमी (रेपो दर, बैैंक दर, SLR, सीमात स््थथायी सवुिधा)।

	� बैैंकिंग प्रणाली मेें तरलता लाता ह,ै जिससे बैैंक अधिक ऋण दनेे मेें 
सक्षम होते हैैं।

	� कुल माग मेें वृद्धि होती ह ैऔर निवेश को बढ़़ावा मिलता ह।ै

	� सदंर््भ: आर््थथिक मदंी या मदंी के दौरान विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए 
अपनाया गया।

	� उदाहरण: 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट

z	सकुंचनकारी मौद्रिक नीति

	� उद्देश््य: मदु्रास््फफीति को नियंत्रित करने के लिए मदु्रा आपरू््तति को कम 
करना।

	� अन््य नाम: हॉकिश नीति

	� प्रमुख विशेषताए:ँ

	� ब््ययाज दरोों मेें वृद्धि (रेपो दर, बैैंक दर, SLR, MSF)।

	� अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता ह,ै जिससे व््यय और निवेश 
के लिए उपलब््ध ऋण कम हो जाता ह।ै

	� समग्र माग पर अकुंश लगाता ह,ै जिससे मदु्रास््फफीति स््थथिर होती ह।ै

	� सदंर््भ: उच््च मदु्रास््फफीति वाली अर््थव््यवस््थथाओ ंद्वारा अपनाया गया।

	� उदाहरण: COVID-19 के पश्चात ् मदु्रास््फफीति के दौर मेें आरबीआई 
द्वारा ब््ययाज दरोों मेें वृद्धि।

मौद्रिक नीति समिति 

घटक विवरण 

स््थथापना भारतीय रिजर््व बैैंक अधिनियम, 1934 की 
धारा 45ZB के तहत गठित, जिसे 2016 मेें 
संशोधित किया गया था।

उद्देश््य मलू््य स््थथिरता प्राप्त करने और विकास को 
बढ़़ावा देने के लिए रेपो दर निर््धधारित करना 
और मौद्रिक नीति का मार््गदर््शन करना। 

संरचना समिति मेें छह सदस््य शामिल हैैं:
z	आरबीआई प्रतिनिधि (3): गवर््नर 

(अध््यक्ष), डिप््टटी गवर््नर (मौद्रिक नीति) 
और एक अन््य अधिकारी। 

z	सरकार द्वारा नामित (3): केें द्र सरकार 
द्वारा नामित अर््थशास्त्र या संबंधित क्षेत्ररों के 
विशषेज्ञ।

निर््णय प्रक्रिया z	 निर््णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैैं। 

z	प्रत््ययेक सदस््य के पास एक मत होता ह,ै 
आरबीआई के गवर््नर के पास निर््णणायक मत 
होता ह।ै

बैठकोों की आवृत्ति वर््ष मेें कम-से-कम चार बार (तिमाही) या 
आवश््यकतानुसार

सदस््योों का कार््यकाल मनोनीत सदस््य चार वर्षषों के लिए या आगामी 
सूचना तक अपनी सेवा प्रदान करते हैैं। 

लक्षष्य भारत सरकार और आरबीआई के बीच 
समझौते के अनुसार मदु्रास््फफीति लक्षष्य (CPI-
समग्र) को बनाए रखना।
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मदु्रास््फफीति लक्षष्य z	सरकार द्वारा आरबीआई के परामर््श से तय 
किया जाता ह।ै 

z	वर््तमान लक्षष्य: 4% (+/- 2%) (2021-
2026 के लिए समझौते के अनसुार)। 

विधिक ढाँचा आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानोों के 
आधार पर निर््णय और कार््रवाई। 

सार््वजनिक संचार z	आरबीआई मौद्रिक नीति समिति का 
संकल््प प्रकाशित करता ह,ै जिसमेें निर््णयोों 
के औचित््य का विवरण दिया जाता ह।ै 

z	मौद्रिक नीति समिति की बैठकोों के मिनट्स 
14 दिनोों के अतंराल पर जारी किए जाते हैैं। 

मौद्रिक नीति समिति की मखु्य विशेषताएँ� (UPSC 2017)

z	जवाबदेही: आरबीआई को मदु्रास््फफीति लक्षष्य को परू््ण करने मेें किसी भी 
विफलता के बारे मेें सरकार को बताना चाहिए और सधुारात््मक उपाय सझुाने 
चाहिए।

z	मुद्रास््फफीति-लक्ष्यीकरण ढाँचा: यह प्राथमिक लक्षष्य के रूप मेें मलू््य स््थथिरता 
पर ध््ययान केें द्रित करती ह,ै साथ ही यह सनुिश्चित करती ह ैकि आर््थथिक विकास 
से समझौता न किया जाए।

z	पारदर््शशिता: पारदर््शशिता बढ़़ाने के लिए चर््चचाओ ंऔर निर््णयोों के विस््ततृत रिकॉर््ड 
सार््वजनिक रूप से उपलब््ध हैैं।

z	मुद्रास््फफीति लक्षष्य निर््धधारण और मौद्रिक नीति समिति की भूमिका

	� भारत सरकार, भारतीय रिजर््व बैैंक (आरबीआई) के परामर््श से, लचीले 
मदु्रास््फफीति-लक्ष्यीकरण ढाँच ेके तहत मदु्रास््फफीति लक्षष्य तय करती ह।ै 

	� वर््तमान मदु्रास््फफीति लक्षष्य 4% ह,ै जिसमेें +/- 2% (यानी 2% से 6% 
की सीमा) का विचलन संभव ह,ै जो 2021-2026 की अवधि के लिए 
लाग ूह।ै

z	MSP की विफलता के लिए प्रमुख स््थथितियाँ

	� आरबीआई अधिनियम, 1934 (2016 मेें संशोधित) के अनसुार, यदि 
मदु्रास््फफीति लगातार तीन तिमाहियोों (यानी विफलता के तीन चक्र) के 
लिए 2%-6% की लक्षष्य सीमा से बाहर रहती ह,ै तो मौद्रिक नीति समिति 
(MSP) को विफल माना जाता ह।ै

z	विफलता के परिणाम

	� जवाबदेही: मौद्रिक नीति समिति की विफलता पर आरबीआई को 
भारत सरकार को एक रिपोर््ट प्रस््ततुत करनी होती ह,ै जिसमेें शामिल होगा: 

	� असफलता के कारण

	� प्रस््ततावित सधुारात््मक कार््रवाई

	� लक्षष्य सीमा के भीतर मदु्रास््फफीति को बहाल करने की समयरेखा।

उर््जजित पटेल समिति (2014) और मदु्रास्फीति लक्ष्यीकरण
उर््जजित पटेल समिति ने मदु्रास््फफीति लक्ष्यीकरण के लिए रूपरेखा प्रस््ततुत की, जिसमेें 
सरकार के सहयोग से मदु्रास््फफीति लक्षष्य सीमा निर््धधारित की गई। यह रूपरेखा 
मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता बढ़़ाने और मदु्रास््फफीति अपेक्षाओ ंको स््थथिर करने 
हतेु तैयार की गई थी।

z	मुद्रास््फफीति लक्षष्य: 4% +/- 2%

	� इसका तात््पर््य यह ह,ै कि मदु्रास््फफीति 2% से 6% के बीच हो सकती ह,ै 
लेकिन केें द्रीय बैैंक का लक्षष्य मध््यम अवधि मेें 4% की औसत मदु्रास््फफीति 
बनाए रखना ह।ै

z	मौद्रिक नीति समिति (MPC): 

	� मदु्रास््फफीति लक्षष्य निर््धधारण की निगरानी करने और यह सनुिश्चित करने के 
लिए एक समिति का गठन किया गया था, कि मदु्रास््फफीति लक्षष्य सीमा के 
भीतर रह।े समिति के निर््णय आर््थथिक आकँड़ोों पर आधारित होते हैैं और 
यह मदु्रास््फफीति के लक्षष्य से विचलित होने पर उचित कार््रवाई करने हते ु
उत्तरदायी हैैं ।� [UPSC 2022]

यदि मदु्रास््फफीति लक्षष्य से अधिक ह,ै तो आरबीआई सरकारी प्रतिभतूियोों को 
बेचकर मदु्रा आपूर््तति को कम कर सकता ह,ै जिससे अतिरिक्त तरलता समाप्त हो 
जाएगी।

मौद्रिक नीति के उपकरण 
ऐसे कई प्रत््यक्ष और अप्रत््यक्ष उपकरण हैैं, जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लाग ू
करने के लिए किया जाता ह।ै� (UPSC-2015)
z	तरलता समायोजन सवुिधा (The Liquidity Adjustment Facility-

LAF): LAF रिज़र््व बैैंक के परिचालन को संदर््भभित करता ह,ै जिसके माध््यम 
से वह बैैंकिंग प्रणाली मेें/से तरलता बढ़ाता या अवशोषित करता ह।ै इसमेें 
ओवरनाइट, टर््म रेपो/रिवर््स रेपो (निश्चित और परिवर््तनीय दरेें), SDF तथा 
MSF शामिल हैैं। LAF के अलावा तरलता प्रबंधन उपकरणोों मेें एकमशु््त खलुा 
बाजार संचालन (OMO), विदशेी मदु्रा स््ववैप और बाजार स््थथिरीकरण योजना 
(MSS) शामिल हैैं।

z	 रेपो दर (Repo Rate): वह ब््ययाज दर, जिस पर भारतीय रिज़र््व बैैंक सरकार 
और अन््य अनमुोदित प्रतिभतूियोों की संपार्श्विक के विरुद्ध सभी LAF 
प्रतिभागियोों को तरलता समायोजन सवुिधा (LAF) के तहत तरलता प्रदान 
करता ह।ै

z	रिवर््स रेपो दर: वह ब््ययाज दर जिस पर भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) तरलता 
समायोजन सवुिधा (LAF) के तहत पात्र सरकारी प्रतिभतूियोों को संपार्श्विक 
(Collateral) के रूप मेें रखकर बैैंकोों से तरलता को अवशोषित करता ह।ै 
सावधि जमा सवुिधा (SDF) की शरुुआत के बाद, स््थथिर दर रिवर््स रेपो 
परिचालन RBI के विवेक पर समय-समय पर निर््ददिष्ट उद्देश््योों के अनसुार किया 
जाता ह।ै

z	सीमांत स््थथायी सवुिधा (Marginal Standing Facility- MSF) दर: 
वह दडंात््मक दर जिस पर बैैंक अपने वैधानिक तरलता अनपुात (एसएलआर) 
पोर््टफोलियो मेें परू््वनिर््धधारित सीमा (2%) तक की कमी करके रिज़र््व बैैंक से 
रात्रिकालीन आधार पर ऋण ले सकते हैैं। यह बैैंकिंग प्रणाली को अप्रत््ययाशित 
तरलता के विरुद्ध एक सरुक्षा वाल््व प्रदान करता ह।ै एमएसएफ दर को पॉलिसी 
रेपो दर से 25 आधार अकं ऊपर रखा गया ह।ै� (UPSC-2014)

z	स््थथायी जमा सवुिधा (SDF) दर: वह दर, जिस पर भारतीय रिज़र््व बैैंक सभी 
एलएएफ प्रतिभागियोों से रात्रिकालीन आधार पर संपार्श्विक जमा स््ववीकार करता 
ह।ै तरलता प्रबंधन मेें अपनी भमूिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स््थथिरता 
उपकरण भी ह।ै एसडीएफ दर को नीति रेपो दर से 25 आधार अंक कम 
रखा गया है। अप्रैल 2022 मेें SDF की शरुुआत के साथ, SDF दर ने स््थथिर 
रिवर््स रेपो दर को LAF गलियारे के निचले स््तर के रूप मेें प्रतिस््थथापित कर 
दिया। 
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z	LAF गलियारा: इसकी ऊपरी सीमा के रूप मेें सीमात स््थथायी सवुिधा (MSF) 

दर और निचली सीमा के रूप मेें स््थथायी जमा सवुिधा (SDF) दर ह,ै गलियारे के 

बीच मेें नीति रेपो दर ह।ै

z	सकू्षष्म समायोजन सचंालन: आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी 

अप्रत््ययाशित तरलता परिवर््तन से निपटने के लिए, मखु््य तरलता संचालन को 

रात्रिभर और/या लंबी अवधि के सकू्षष्म समायोजन संचालन द्वारा समर््थथित किया 

जाता ह।ै इसके अलावा, यदि आवश््यक हो तो रिज़र््व बैैंक 14 दिनोों से अधिक 

की दीर््घकालिक परिवर््तनीय दर रेपो/रिवर््स रेपो नीलामी आयोजित करता ह।ै

z	मुख््य तरलता प्रबंधन उपकरण: नकद आरक्षित अनपुात (CRR) चक्र के 

अनसुार 14 दिन की टर््म रेपो/रिवर््स रेपो नीलामी (जो बदलती दरोों पर होती ह)ै 

मखु््य तरलता प्रबंधन का साधन ह।ै यह बैैंकोों की छोटी अवधि की तरलता 

आवश््यकताओ ंको परूा करने मेें मदद करता ह।ै

z	बैैंक दर: वह दर, जिस पर भारतीय रिजर््व बैैंक विनिमय पत्र या अन््य वाणिज््ययिक 

पत्ररों को खरीदने या पनुः छूट दनेे के लिए तैयार रहता ह।ै बैैंक दर उन बैैंकोों पर 

लगाए जाने वाले दडंात््मक दर के रूप मेें कार््य करती हैैं, जो अपने आरक्षित 

आवश््यकताओ ं(नकद आरक्षित अनपुात और सांविधिक तरलता अनपुात) को 

परूा नहीीं कर पाते हैैं। बैैंक दर को भारतीय रिजर््व बैैंक अधिनियम, 1934 की 

धारा-49 के तहत लाग ूकिया जाता ह।ै यह दर एमएसएफ दर के साथ संरेखित ह ै

और नीति रेपो दर मेें परिवर््तन के साथ-साथ एमएसएफ दर मेें परिवर््तन होने पर 

स््वचालित रूप से बदल जाती ह।ै

z	नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR): यह वह औसत 

राशि ह,ै जो किसी बैैंक को भारतीय रिजर््व बैैंक के पास अपनी निवल माग और 

समय दयेताओ ं(NDTL) के एक निश्चित प्रतिशत के रूप मेें बनाए रखना होता 

ह।ै यह प्रतिशत रिजर््व बैैंक द्वारा समय-समय पर सरकारी गजट मेें अधिसचूित 

किया जाता ह।ै CRR का उपयोग केें द्रीय बैैंक करता ह,ै जिसमेें बैैंकोों द्वारा दिए 

जाने वाले ऋणोों की मात्रा को वह नियंत्रित करता ह।ै� (UPSC-2014)

z	सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR): 

प्रत््ययेक बैैंक को भारत मेें ऐसी परिसंपत्तियाँँ रखनी होती हैैं, जिनकी कुल कीमत 

उनके NDTL के कुल मलू््य के एक निश्चित प्रतिशत से कम नहीीं होनी चाहिए। 

यह प्रतिशत भारतीय रिजर््व बैैंक द्वारा समय-समय पर सरकारी गजट मेें 

अधिसचूित किया जाता ह।ै ये परिसंपत्तियाँँ सामान््यतः गैर-बाधित सरकारी 

प्रतिभतूियोों, नकदी और सोने के रूप मेें रखी जाती हैैं।� (UPSC- 2015)

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec)
z	इसे केें द्र सरकार या राज््य सरकारेें जारी करती हैैं।

z	अल््पकालिक सरकारी प्रतिभतूियोों (जिनकी परिपक््वता अवधि एक वर््ष से 
कम होती ह)ै को ट्रेजरी बिल््स (Treasury Bills) कहा जाता ह।ै

z	दीर््घकालिक सरकारी प्रतिभतूियोों (जिनकी परिपक््वता अवधि एक वर््ष से 
अधिक होती ह)ै को सरकारी बॉण््ड (Government Bonds) या दिनांकित 
प्रतिभतूियाँ (Dated Securities) कहा जाता ह।ै

z	ट्रेजरी बिल््स राज््य सरकारोों द्वारा जारी नहीीं किए जाते, जबकि सरकारी 
बॉण््ड या दिनांकित प्रतिभतूियाँ राज््य और केें द्र सरकार दोनोों द्वारा जारी 
किए जाते हैैं।

बाजार परिचालन

खलुे बाजार की क्रियाएँ (OMO)
खलेु बाजार की क्रियाओ ंसे तात््पर््य अर््थव््यवस््थथा मेें धन आपूर््तति को विनियमित 
करने के लिए भारतीय रिजर््व बैैंक (आरबीआई) द्वारा खलेु बाजार मेें सरकारी 
बॉण््ड की खरीद और बिक्री से ह।ै जब आरबीआई सरकारी बॉण््ड खरीदता ह,ै तो 
अर््थव््यवस््थथा मेें धन की आपूर््तति बढ़ जाती ह ैऔर जब वह सरकारी बॉण््ड बेचता 
ह,ै तो धन की आपूर््तति कम हो जाती ह।ै� (UPSC 2013)
खलेु बाजार की क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैैं:
z	पूर््णतः खुले बाजार की क्रियाए ँ (Outright Open Market 

Operations): प्रकृति  मेें स््थथायी, बॉण््ड की पनुर््खरीद या वापस बेचने के लिए 
केें द्रीय बैैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीीं।

z	 रेपो खुले बाजार की क्रियाए ँ(Repo Open Market Operations): 

	� रेपो दर: आरबीआई बॉण््ड खरीदता ह ैऔर उन््हेें भविष््य मेें एक निश्चित 
तारीख पर एक निर््ददिष्ट मलू््य पर वापस बेचने के लिए सहमत होता ह।ै

	� रिवर््स रेपो: आरबीआई बॉण््ड को भविष््य मेें एक निश्चित तारीख मेें एक 
निर््ददिष्ट मलू््य पर पनुर््खरीद करने के समझौते के साथ बेचता ह।ै

उपर््ययुक्त परिचालन अर््थव््यवस््थथा मेें आवश््यकतानुसार धन डालने या अवशोषित 
करके तरलता को विनियमित करने मेें सहायता करते हैैं।

बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS): 
बाजार स््थथिरीकरण योजना (एमएसएस) का उद्देश््य सरकारी प्रतिभतूियोों जैसे- 
ट्रेजरी बिल या दिनांकित प्रतिभतूियोों को जारी करके बाजार से अतिरिक्त तरलता 
को अवशोषित करना ह।ै इन प्रतिभतूियोों की बिक्री से एकत्रित धनराशि आरबीआई 
के पास रखी जाती ह,ै जिससे अर््थव््यवस््थथा मेें धन की आपूर््तति प्रभावी रूप से कम 
हो जाती ह।ै वित्तीय प्रणाली को स््थथिर करने के लिए अधिशेष तरलता की अवधि 
के दौरान इसका उपयोग किया जाता ह।ै

ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist)
ऑपरेशन ट्विस््ट आरबीआई द्वारा की गई एक विशेष प्रकार की खलेु बाजार की 
क्रिया ह,ै जहाँ केें द्रीय बैैंक, बैैंकोों और वित्तीय संस््थथानोों को अल््पकालिक सरकारी 
प्रतिभतूियाँ (G-Secs) बेचता ह।ै इस बिक्री से एकत्रित धनराशि का उपयोग 
दीर््घकालिक सरकारी प्रतिभतूियोों को खरीदने के लिए किया जाता ह।ै यह प्रक्रिया 
प्रचलन मेें सरकारी प्रतिभतूियोों की परिपक््वता अवधि को बदलकर परिणामी वक्र 
को प्रबंधित करने मेें मदद करती ह।ै इनका मखु््य उद्देश््य ब््ययाज दरोों को प्रबंधित 
करते हुए अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर बनाए रखना ह।ै
ऑपरेशन ट्विस््ट मेें केें द्रीय बैैंक निम््नलिखित कार््य करता है:
z	धन जटुाने के लिए अल््पकालिक सरकारी प्रतिभतूियाँ (जैसे- ट्रेजरी बिल) 

बेचना।

z	उन निधियोों का उपयोग दीर््घकालिक सरकारी प्रतिभतूियाँ (जैसे- 10 वर्षीय 
ट्रेजरी बॉण््ड) खरीदने के लिए करना।

यह कार््रवाई यील््ड वक्र को समतल करने के लिए निर््ममित की गई ह,ै जो 
अल््पकालिक और दीर््घकालिक बॉण््ड के बीच ब््ययाज दरोों मेें अंतर को संदर््भभित 
करता ह,ै मखु््य रूप से:
z	दीर््घकालिक प्रतिभतूियोों को खरीदकर, केें द्रीय बैैंक उनकी कीमतोों को बढ़़ाता ह ै

तथा उनकी यील््ड (ब््ययाज दरेें) को कम करता ह।ै
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z	अल््पकालिक प्रतिभतूियोों को बेचकर केें द्रीय बैैंक उनकी आपरू््तति बढ़़ाता ह,ै 
जिससे उनकी कीमतेें कम होती हैैं और उनकी यील््ड बढ़ती ह।ै

दीर््घकालिक बॉण्ड यील्ड और ब्याज दरोों पर प्रभाव
ऑपरेशन ट्विस््ट का मखु््य उद्देश््य अल््पकालिक ब््ययाज दरोों को प्रभावित किए 
बिना दीर््घकालिक ब््ययाज दरोों, मखु््य रूप से बॉण््ड यील््ड को कम करना ह।ै 
दीर््घकालिक बॉण््ड खरीदने पर, केें द्रीय बैैंक उनकी माग बढ़़ाता ह ैजिससे बॉण््ड की 
कीमत बढ़ जाती ह।ै जब बॉण््ड की कीमत बढ़ती ह,ै तो उनकी यील््ड (ब््ययाज दर) 
घट जाती ह,ै क््योोंकि यील््ड और बॉण््ड की कीमत एक-दसूरे के व््ययुत्कक्रमानुपाती 
होती ह।ै
दीर््घकालिक बॉण््ड यील््ड मेें कमी से अर््थव््यवस््थथा को निम््नलिखित प्रकार 
के लाभ होते हैैं:
z	ऋण लेने की निम््न लागत: जैसे-जैसे दीर््घकालिक यील््ड कम होती ह,ै 

व््यवसाय और परिवारोों के लिए बनुियादी ढाँच ेऔर निवेश जैसी दीर््घकालिक 
परियोजनाओ ंके लिए ऋण लेना अपेक्षाकृ त सस््तता हो जाता ह।ै 

z	निवेश को बढ़़ावा: ऋण लागत कम होने से निवेश गतिविधियाँ बढ़ती हैैं, 
जिससे आर््थथिक विकास को बढ़़ावा मिलता ह।ै 

z	कमज़़ोर मुद्रा: कम दीर््घकालिक दरेें मदु्रा के मलू््यह्रास का कारण बनती हैैं, 
क््योोंकि विदशेी निवेशक कहीीं और अधिक रिटर््न की अपेक्षा करते हैैं। इससे 
निर््ययात को बढ़़ावा मिल सकता ह।ै

स्टरलाइजेशन (Sterilization)
स््टरलाइजेशन वह प्रक्रिया ह,ै जिसे केें द्रीय बैैंक (भारतीय रिजर््व बैैंक) घरेलू धन 
आपूर््तति पर विदेशी मदु्रा हस््तक्षेपोों के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए अपनाता ह।ै 
इस प्रभाव को कम करने के लिए, RBI मखु््य रूप से निम््नलिखित के माध््यम से 
स््टरलाइजेशन कार््य करता ह:ै
z	खुला बाजार परिचालन (OMO): तरलता को अवशोषित करने या बढ़ाने 

के लिए सरकारी प्रतिभतूियोों को खरीदना या बेचना।

z	MSS बॉण््ड: अधिशषे तरलता को अवशोषित करने के लिए बाजार 
स््थथिरीकरण योजना बॉण््ड जारी करना।

z	जब रुपए का अवमूल््यन होता है: यदि रुपया अवमलू््ययित (Depreciate) 
होता ह,ै तो केें द्रीय बैैंक बाजार मेें डॉलर बेच सकता ह,ै जिससे रुपए की आपरू््तति 
बढ़ती ह ैऔर मदु्रा को स््थथिर करने मेें मदद मिलती ह।ै

z	रुपए की मूल््य वदृ्धि होने पर: यदि रुपए की मलू््य वृद्धि (Appreciate) होती 
ह,ै तो केें द्रीय बैैंक डॉलर खरीद सकता ह ैजिससे उसके घाट मेें वृद्धि होती ह ैऔर 
माग बढ़ती ह।ै यह कार््रवाई घरेल ूमदु्रा की अत््यधिक मलू््य वृद्धि को रोकने के 
लिए की जाती ह।ै 

मौद्रिक नीति के उपकरण या साधन�

उपकरण / साधन उद्देश््य प्रकार

खलेु बाजार की प्रक्रियाएँ (OMOs) तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभतूियोों की खरीद और बिक्री मात्रात््मक उपकरण

रेपो रेट (Repo Rate) वाणिज््ययिक बैैंकोों को ऋण देकर अर््थव््यवस््थथा मेें तरलता मेें वृद्धि मात्रात््मक उपकरण

रिवर््स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) बैैंकोों से ऋण लेकर अर््थव््यवस््थथा से तरलता का अवशोषण मात्रात््मक उपकरण

सीमात स््थथायी सुविधा (MSF) अप्रत््ययाशित तरलता प्रभावोों से सुरक्षा निर््ममाण मात्रात््मक उपकरण

बाजार स््थथिरीकरण योजना (MSS) सरकारी प्रतिभतूियाँ जारी करके अतिरिक्त तरलता का अवशोषण मात्रात््मक उपकरण

स््टटेरलाइज़़ेशन ऑपरेशन आमतौर पर खलेु बाजार की क्रियाओ ं(OMOs) द्वारा 
संचालित किया जाता ह।ै� [UPSC 2023, 2022]

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण

z	सीमांत आवश््यकताए ँ(Marginal Requirements): वाणिज््ययिक बैैंकोों 
को संपार्श्विक के बाजार मलू््य और उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि के 
बीच एक सीमात रेखा बनाए रखना आवश््यक ह।ै यह सीमात रेखा केें द्रीय बैैंक 
द्वारा निर््धधारित की जाती ह।ै जब RBI धन के प्रवाह को प्रतिबंधित करना चाहता 
ह,ै तो वह सीमात आवश््यकता को बढ़़ा दतेा ह,ै जिससे बैैंकोों के लिए ऋण दनेा 
कठिन हो जाता ह।ै इसके विपरीत, यह अधिक ऋण प्रवाह को प्रोत््ससाहित करने 
के लिए विस््ततारवादी नीति के दौरान सीमात आवश््यकता को कम करता ह।ै

z	चयनात््मक ऋण नियंत्रण (Selective Credit Control-SCC): 

	� चयनात््मक ऋण नियंत्रण से तात््पर््य विशिष्ट क्षेत्ररों मेें ऋण प्रवाह को 
प्रभावित करने की केें द्रीय बैैंक की क्षमता से ह।ै यह उपकरण या तो:

	� कृषि  या बनुियादी ढाँच ेजैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्ररों मेें ऋण प्रवाह को 
प्रोत््ससाहित कर सकता ह।ै

	� विलासिता वस््ततुए ँया सट्टा गतिविधियोों जैसे विशिष्ट क्षेत्ररों मेें ऋण को 
प्रतिबंधित कर सकता ह।ै

लक्षित क्षेत्ररों तक ऋण पहुचँ को नियंत्रित करके आरबीआई सीमित तरीके से 
आर््थथिक विकास को प्रभावित कर सकता ह।ै
z	 नैतिक अनुनय (Moral Suasion):

	� नैतिक दबाव एक गैर-दबावपरू््ण प्रक्रिया ह,ै जिसका प्रयोग केें द्रीय बैैंक 
वाणिज््ययिक बैैंकोों के व््यवहार को प्रभावित करने के लिए करता ह।ै 

	� आरबीआई गवर््नर इस उपकरण का प्रयोग बैैंकोों को प्रोत््ससाहित करने के 
लिए कर सकते हैैं:

	� रेपो दर मेें कटौती को उनकी ऋण दरोों मेें स््थथानांतरित करेें।

	� वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा दनेे के लिए ग्रामीण क्षेत्ररों मेें नई शाखाए ँ
खोलेें।

	� कृषि  या लघ ुउद्योगोों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्ररों को निर््धधारित सीमा 
से अधिक ऋण दनेा (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण)।

	� जागरूकता और वित्तीय सेवाओ ंतक पहुचँ मेें सधुार के लिए वित्तीय 
साक्षरता का विकास करेें ।

नैतिक अनुनय वाणिज््ययिक बैैंकोों के कार्ययों को प्रभावित करने के लिए आरबीआई 
के अधिकार और विश्वसनीयता का लाभ उठाते हुए, नियमोों को बाध््य करने के 
बजाय अनुनय पर निर््भर करता ह।ै
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ऑपरेशन ट्विस््ट (Operation Twist)
ब््ययाज दरोों को स््थथिर करने के लिए सरकारी प्रतिभतूियोों की परिपक््वता संरचना 
का समायोजन

मात्रात््मक उपकरण

स््टरलाइज़़ेशन (Sterilization) खलेु बाजार की क्रियाओ ंके माध््यम से मदु्रा की अस््थथिरता का नियंत्रण मात्रात््मक उपकरण

सीमात आवश््यकताएँ (Marginal Requirements)
ऋणोों के लिए आवश््यक सीमात सीमा को समायोजित करके ऋण प्रवाह को 
नियंत्रित करता ह।ै

गुणात््मक उपकरण

चयनात््मक ऋण नियंत्रण (SCC)
प्राथमिक क्षेत्ररों मेें ऋण को निर्देशित करता ह ैया गैर-प्राथमिक क्षेत्ररों मेें ऋण को 
प्रतिबंधित करता ह।ै

गुणात््मक उपकरण

नैतिक अनुनय (Moral Suasion)
विधिक प्रवर््तन के बिना वाणिज््ययिक बैैंकोों के ऋण व््यवहार को प्रभावित करता 
ह।ै

गुणात््मक उपकरण

� [UPSC 2022, 2023]

वर््तमान भारत मेें मौद्रिक नीति

भारत मेें मौद्रिक नीति घरेलू और वैश्विक स््तर पर परिवर््ततित आर््थथिक गतिशीलता 
के लिए विकसित हुई ह।ै भारतीय रिजर््व बैैंक (आरबीआई) मदु्रा आपूर््तति को 
विनियमित करने और व््ययापक आर््थथिक स््थथिरता प्राप्त करने के लिए विभिन््न 
रणनीतियोों का उपयोग करता ह।ै प्रमखु रणनीतियाँ इस प्रकार हैैं:

मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण
z	विनिमय दर स््थथिरता: यह दृष्टिकोण सामान््यतः सिगापरु जैसी निर््ययातोन््ममुख 

अर््थव््यवस््थथाओ ंद्वारा अपनाया जाता ह,ै जहाँ केें द्रीय बैैंक निर््ययात को बढ़़ावा दनेे 
के लिए मदु्रा को स््थथिर करता ह।ै इसका उद्देश््य स््थथानीय मदु्रा को अमरेिकी डॉलर 
जैसी प्रमखु मदु्राओ ंके मकुाबले एक निश्चित मलू््य पर बनाए रखना ह।ै

z	एकाधिक सकेंतक: इस रणनीति के तहत केें द्रीय बैैंक आर््थथिक विकास, 
रोजगार, मदु्रास््फफीति नियंत्रण और विनिमय दर स््थथिरता जैसे कई संकेतकोों पर 
ध््ययान केें द्रित करते हैैं। RBI ने 2016 तक इस मॉडल का पालन किया।

z	नम््य मुद्रास््फफीति लक्ष्यीकरण (FIT)/मूल््य स््थथिरता: वर््ष 2016 से भारत ने 
एक नम््य मदु्रास््फफीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँच ेको अपनाया ह,ै जिसके तहत 
केें द्रीय बैैंक का मखु््य उद्देश््य मदु्रास््फफीति को नियंत्रित करना ह।ै इसका लक्षष्य 
मदु्रास््फफीति को एक अपेक्षित सीमा तक बनाए रखना ह,ै साथ ही आर््थथिक 
विकास और रोजगार के लिए द्वितीयक लाभ पैदा करना ह।ै उर््जजित पटेल समिति 
की रिपोर््ट (2013-14) ने इस मॉडल का प्रस््तताव रखा था, जिसे बाद मेे﻿ं RBI 
अधिनियम की धारा-45 मेें संशोधन करके लाग ूकिया गया था।

मौद्रिक नीति के स्वरूप

z	समायोजनात््मक (Accommodative Stance) 

	� उद्देश््य: आरबीआई मुद्रा की आपूर््तति बढ़़ाने के लिए नीतिगत दरेें  कम 
करता है, आमतौर पर उन स््थथितियोों मेें जब अर््थव््यवस््थथा धीमी चल 
रही हो।

	� परिणाम: निम््न ब््ययाज दरेें ऋण लेने और व््यय को बढ़़ावा दतेी हैैं, 
आर््थथिक गतिविधियान को प्रोत््ससाहित करती हैैं।

z	तटस््थ (Neutral Stance)

	� उद्देश््य: आरबीआई आर््थथिक स््थथितियोों के आधार पर नीतिगत दरोों को 
समायोजित करने मेें लचीलापन बनाए रखता ह।ै

	� परिणाम: आरबीआई मदु्रास््फफीति और आर््थथिक विकास को स््थथिर करने 
के उद्देश््य से या तो दरेें बढ़़ा सकता ह ैया कम कर सकता ह।ै

z	कैलिब्रेटेड टाइटनिग या राजकोषीय समेकन (Calibrated 
Tightening) 

	� उद्देश््य: आरबीआई बढ़ती मदु्रास््फफीति संबंधी चितंाओ ंको दरू करने के 
लिए नीतिगत दरेें बढ़़ाता ह ैया उन््हेें अपरिवर््ततित रखता ह।ै

	� परिणाम: इससे मदु्रास््फफीति को नियंत्रित करने मेें मदद मिलती ह,ै लेकिन 
अल््पपावधि मेें आर््थथिक गतिविधि कम हो सकती ह।ै

मौद्रिक नीति संचरण

मौद्रिक नीति संचरण से तात््पर््य ह,ै कि केें द्रीय बैैंक की नीतिगत कार््रवाइयाँ 
अर््थव््यवस््थथा को कैसे प्रभावित करती हैैं। प्रमखु चैनल जिनके माध््यम से मौद्रिक 
नीति अर््थव््यवस््थथा को प्रभावित करती ह,ै उनमेें निम््नलिखित शामिल हैैं:
z	ब््ययाज दर चैनल

	� मौद्रिक सहजता (ब््ययाज दरोों मेें कमी) पूँजी की लागत को कम करती ह,ै 
जिससे व््ययापार निवेश और खपत को बढ़़ावा मिलता ह।ै इसके विपरीत 
कठोर नीति दरोों को बढ़़ाती ह,ै जिससे माग और मदु्रास््फफीति कम होती ह।ै

z	विनिमय दर चैनल

	� कम ब््ययाज दरोों के कारण मदु्रा का अवमलू््यन हो सकता ह,ै जिससे निर््ययात 
प्रतिस््पर््धधात््मकता मेें सधुार होगा। हालाँकि, इससे आयात की लागत बढ़ 
सकती ह,ै विशषेकर कच््चचे तेल जैसी प्रमखु वस््ततुओ ंकी।

z	ऋण चैनल

	� विस््ततारवादी नीति से बैैंक ऋण तथा अर््थव््यवस््थथा मेें निवेश और उत््पपादन 
बढ़ता ह।ै

z	परिसपंत्ति मूल््य चैनल

	� कम ब््ययाज दरेें परिसंपत्ति की कीमतोों को बढ़़ावा द ेसकती हैैं, जो घरेल ू
और व््ययावसायिक संपत्ति को बढ़़ाती ह,ै जिससे आवास मेें आगे की 
खपत और निवेश को बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	अपेक्षा चैनल

	� स््पष्ट मदु्रास््फफीति लक्षष्य निर््धधारित करके, केें द्रीय बैैंक मदु्रास््फफीति की 
अपेक्षाओ ं को नियंत्रित करता ह,ै जिससे आर््थथिक निर््णय लेने संबंधी 
विश्वास मेें सधुार होता ह।ै
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मौद्रिक नीति संचरण कोर मुद्रास््फफीति को 4 वर््ष के निचले स््तर पर लाने मेें स््पष्ट है

चित्र: मौद्रिक नीति संचरण

मई 2020

मई 2022

जून 2022

अगस््त 
2022

सितंबर
2022

दिसंबर 
2022

फरवरी 
2022

4
4.4

4.9

5.4

5.9
6.25

6.5

रेपो दर (%
)

7.1
अप्रैल-22

अप्रैल-23

कोर मुद्रास््फफीति (%)

अप्रैल-24

जून-24

5.1

3.2

3.1

गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण
z	शून््य ब््ययाज दर नीति (ZIRP): इसमेें केें द्रीय बैैंक ऋण लेने और निवेश को 

प्रोत््ससाहित करने के लिए शनू््य के समीप अल््पकालिक ब््ययाज दरेें निर््धधारित 
करता ह।ै हालाँकि, यह एक तरलता जाल की ओर ले जा सकता ह,ै जहाँ 
व््यवसाय और व््यक्ति सस््तते ऋण की उपलब््धता के बावजदू व््यय करने हते ु
तैयार नहीीं होते हैैं।

z	नकारात््मक ब््ययाज दर नीति (NIRP): इसके तहत, नकदी जमा करने के 
बजाय व््यय और निवेश को प्रोत््ससाहित करने के लिए नाममात्र ब््ययाज दरेें शनू््य से 
नीच ेनिर््धधारित की जाती हैैं। जापान और स््ववीडन जैसे दशेोों ने आर््थथिक गतिविधि 
को प्रोत््ससाहित करने के लिए इस नीति का उपयोग किया ह।ै

z	 हेलीकाप््टर मनी: इस अपरंपरागत साधन मेें आर््थथिक माग को बढ़़ावा दनेे के 
लिए सरकार द्वारा आमतौर पर अधिक व््यय या कर कटौती के माध््यम से सीध े
तौर पर मदु्रा की आपरू््तति मेें वृद्धि की जाती ह।ै

बैैंकोों की ऋण दरेें
z	आंतरिक बेेंचमार््क  ऋण दर (IBLR): इन दरोों की बैैंक की वर््तमान वित्तीय 

स््थथिति, जमा राशि और गैर-निष््पपादित परिसंपत्तियोों (NPAs) जैसे कारकोों को 
ध््ययान मेें रखते हुए गणना की जाती ह।ै उदाहरण: बेेंचमार््क  प्राइम लेेंडिग रेट 
(BPLR), आधार दर, सीमात ऋण लागत दर (MCLR) | 

	� 2010 तक: बेेंचमार््क  प्राइम लेेंडिग रेट 

	� 2010-2016: आधार दर 

	� 2016 से: अस््थथायी दर ऋण के लिए वित्त की सीमात ऋण लागत दर 
(MCLR)।

z	आतंरिक बेेंचमार््क  प्रणाली के तहत ब््ययाज दर निर््धधारण प्रक्रियाओ ं की 
अपारदर््शशिता मौद्रिक नीति के ऋण दरोों पर प्रभाव को बाधित करती ह।ै इसलिए, 
आरबीआई ने 2019 मेें बाह्य बेेंचमार््क  प्रणाली प्रारंभ की। 

	� बाह्य बेेंचमार््कििं ग खदुरा अस््थथायी दर ऋण और MSME ऋण के लिए 
अनिवार््य ह।ै

z	MCLR, जो प्रत््ययेक बैैंक के लिए एक आतंरिक प्रणाली थी, के विपरीत बाह्य 
बेेंचमार््कििं ग के तहत RBI ने बैैंकोों को चार बाह्य बेेंचमार््कििं ग तंत्ररों मेें से चनुने का 
विकल््प दिया ह:ै

	� RBI रेपो दर

	� 91-दिन का ट्रेजरी बिल यील््ड

	� 182-दिन का ट्रेजरी बिल यील््ड

	� फाइनेेंशियल बेेंचमार््क््स इडंिया प्राइवेट लिमिटड द्वारा विकसित कोई 
अन््य बेेंचमार््क  बाजार ब््ययाज दर।

मुद्रास्फीति

मदु्रास््फफीति का तात््पर््य किसी अर््थव््यवस््थथा मेें समय के साथ वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ं
की कीमत मेें सामान््य वृद्धि से ह,ै जो मदु्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती ह।ै जैसे-
जैसे मदु्रास््फफीति बढ़ती ह,ै मदु्रा की प्रत््ययेक इकाई कम वस््ततुएँ और सेवाएँ खरीदती 
ह,ै जिससे नकदी स््ववामित््व के वास््तविक मलू््य मेें गिरावट आती ह।ै
भारत मेें सांख््ययिकी और कार््यक्रम कार््ययान््वयन मंत्रालय (MoSPI) 
मदु्रास््फफीति को मापने के लिए उत्तरदायी ह ैतथा यह समय के साथ वस््ततुओ ंऔर 
सेवाओ ंकी कीमतोों मेें परिवर््तन को भी मापता ह।ै मदु्रास््फफीति को आमतौर पर एक 
नकारात््मक संकेतक के रूप मेें देखा जाता ह,ै क््योोंकि यह उपभोक्ताओ ंकी क्रय 
शक्ति और समग्र आर््थथिक स््थथिरता को हानि पहुचँा सकती ह।ै

मदु्रास्फीति के प्रकार

1.	 मुद्रास््फफीति के कारणोों पर आधारित
z	माँग-प्रेरित मुद्रास््फफीति (Demand-Pull Inflation)

	� इस प्रकार की मदु्रास््फफीति तब होती ह,ै जब वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी माग 
बाजार मेें उपलब््ध आपरू््तति से अधिक हो जाती ह।ै बढ़़ी हुई माग कीमतोों 
को ऊपर की ओर धकेलती ह।ै

	� कारण:� (UPSC-2021)

	� विस््ततारवादी नीतियाँ: सरकारी व््यय मेें वृद्धि या कर कटौती से कुल 
माग मेें वृद्धि होती ह।ै

	� राजकोषीय प्रोत््ससाहन: सरकार द्वारा व््यय के माध््यम से आर््थथिक 
गतिविधियोों को बढ़़ावा दनेे संबंधी प्रयास। 

	� रुपए का अवमूल््यन: कमज़ोर मदु्रा आयातित वस््ततुओ ंको अधिक 
महगंा बनाती ह,ै लागत बढ़़ाती ह ैऔर संभावित रूप से माग-प्रेरित 
मदु्रास््फफीति का कारण बनती ह।ै
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	� निम््न ब््ययाज दरेें: जब केें द्रीय बैैंक ब््ययाज दरेें कम करता ह,ै तो 
उपभोक्ता व््यय बढ़ता ह ै और व््यवसाय निवेश बढ़़ाते हैैं, जिससे 
मदु्रास््फफीति दबाव पैदा होता ह।ै

z	लागत-प्रेरित मुद्रास््फफीति (Cost-Push Inflation)

	� यह मदु्रास््फफीति उत््पपादन लागत मेें वृद्धि से प्रेरित ह,ै जिसका बोझ 
उपभोक्ताओ ंपर उच््च कीमतोों के रूप मेें डाला जाता ह।ै

	� कारण:

	� वेतन मेें वदृ्धि: श्रमिकोों के लिए उच््च वेतन से व््यवसायोों की उत््पपादन 
लागत मेें वृद्धि होती ह।ै

	� कच््चचे माल की बढ़ती कीमतेें: उदाहरण के लिए, तेल की कीमतोों 
मेें वृद्धि से परिवहन और उत््पपादन की लागत बढ़ सकती ह,ै जिससे 
वस््ततुओ ंकी कीमतेें बढ़ सकती हैैं।

	� आपूर््तति �ंृखला मेें व््यवधान: प्राकृतिक  आपदाए ँ या महामारी 
(जैसे- COVID-19) जैसी घटनाए ँवस््ततुओ ंकी उपलब््धता को कम 
कर सकती हैैं, जिससे कीमतेें बढ़ सकती हैैं।

z	मौद्रिक मुद्रास््फफीति (Monetary Inflation)

	� इस प्रकार की मदु्रास््फफीति तब होती ह,ै जब केें द्रीय बैैंक द्वारा मदु्रा आपरू््तति 
मेें अत््यधिक वृद्धि होती ह।ै यदि वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंमेें एकसमान वृद्धि 
के बिना अर््थव््यवस््थथा मेें अधिक मदु्रा शामिल की जाती ह,ै तो इससे माग 
और कीमतेें बढ़ जाती हैैं। इसलिए, मदु्रा का प्रचलन कम होने से 
मदु्रास््फफीति को नियंत्रित करने मेें मदद मिलती ह।ै(UPSC-2015)

	� कारण:

	� केें द्रीय बैैंक अधिक मदु्रा छापते हैैं या ब््ययाज दरोों को अत््यधिक कम 
कर दतेे हैैं, जिससे तरलता बढ़ जाती ह ैऔर मदु्रास््फफीति संबंधी दबाव 
बढ़ जाता ह।ै

	� बजट घाट को वित्तपोषित करने के लिए नई मदु्रा का सजृन सबसे 
अधिक मदु्रास््फफीतिकारी ह,ै क््योोंकि यह सीध ेतौर पर मदु्रा आपरू््तति को 
बढ़़ाता ह,ै जिससे कुल माग मेें वृद्धि होती ह।ै

� (UPSC- 2013, 2021)
z	आपूर््तति �ृंखला मेें व््यवधान (Supply Chain Disruptions)

	� प्राकृतिक  आपदाए ँया वैश्विक संकट (जैसे- कोविड-19 महामारी) जैसी 
घटनाए ँवस््ततुओ ंकी आपरू््तति को बाधित कर सकती हैैं। जब वस््ततुओ ंकी 
आपरू््तति कम हो जाती ह ैऔर माग वही रहती ह ैया बढ़ जाती ह,ै तो कीमतेें 
बढ़ जाती हैैं। भारत ने हाल के दिनोों मेें लगातार और उच््च खाद्य 
मदु्रास््फफीति का अनभुव किया ह ै क््योोंकि खाद्य आपरू््तति �ृंखला मेें 
संरचनात््मक बाधाए ँहैैं।� (UPSC-2011)

	� उदाहरण: COVID-19 महामारी के दौरान वैश्विक स््तर पर आपरू््तति 
�ृंखलाए ँ बाधित हुई,ं जिससे विभिन््न वस््ततुओ ं की कमी हो गई और 
कीमतोों मेें बढ़़ोतरी हुई।

z	आयातित मुद्रास््फफीति (Imported Inflation)

	� आयातित मदु्रास््फफीति तब होती ह,ै जब किसी दशे की मदु्रा का मलू््यह्रास 
होता ह,ै जिससे विदशेी वस््ततुए ँअधिक महगंी हो जाती हैैं। यदि कोई दशे 
कच््चचे माल या तैयार उत््पपादोों के लिए आयात पर निर््भर करता ह,ै तो घरेल ू
मदु्रा के कमजोर होने पर इन वस््ततुओ ंकी लागत बढ़ जाती ह।ै 

	� उदाहरण: अमरेिकी डॉलर के मकुाबले भारतीय रुपए के मलू््यह्रास से 
कच््चचे तेल जैसे आयात अधिक महगंे हो जाते हैैं, जिससे दशे मेें मदु्रास््फफीति 
बढ़ जाती ह।ै

2.	 गति के आधार पर
z	क्रीपिग मुद्रास््फफीति (Creeping Inflation): 1-4% 

	� यह धीमी और क्रमिक मदु्रास््फफीति ह,ै जो आर््थथिक स््थथिरता पर महत्तत्वपरू््ण 
प्रभाव नहीीं डालती ह।ै 1-4% वार््षषिक मदु्रास््फफीति दर को अक््सर 
प्रबंधनीय माना जाता ह ैऔर आमतौर पर यह नीति निर््ममाताओ ंके लिए 
चितंा का विषय नहीीं ह।ै

z	वॉकिग मुद्रास््फफीति (Walking Inflation): 2-10%

	� इस सीमा मेें मदु्रास््फफीति अभी भी प्रबंधनीय ह,ै लेकिन यह केें द्रीय बैैंकोों 
को चितंा मेें डाल दतेी ह।ै यह वह स््तर ह,ै जिस पर केें द्रीय बैैंक अक््सर 
मदु्रास््फफीति को रोकने के लिए ब््ययाज दरेें बढ़़ाना शरुू करते हैैं।

z	रनिग मुद्रास््फफीति (Running Inflation): 10-20%

	� इस स््तर पर मदु्रास््फफीति अधिक स््पष्ट ह,ै जो आर््थथिक विकास को नकुसान 
पहुचँा सकती ह।ै व््यवसाय लागत को प्राप्त करने के लिए कीमतेें बढ़़ा 
सकते हैैं और उपभोक्ताओ ंको अपनी वास््तविक आय मेें कमी महससू हो 
सकती ह।ै नीति निर््ममाताओ ंको इस पर अकुंश लगाने के लिए तत््ककाल 
कदम उठाने की आवश््यकता होती ह।ै

z	गैलोपिग मुद्रास््फफीति (Galloping Inflation): 20%-1000%

	� इस प्रकार की मदु्रास््फफीति, जो आमतौर पर 20% और 1000% के बीच 
होती ह,ै अर््थव््यवस््थथा को गंभीर रूप से बाधित कर सकती ह।ै इससे 
अक््सर मदु्रा मेें विश्वास की हानि होती ह,ै जिससे बढ़ती कीमतोों का दषु््चक्र 
शरुू हो सकता ह।ै

z	हाइपरइन््फ्ललेशन (Hyperinflation)

	� यह अत््यधिक और अनियंत्रित मदु्रास््फफीति ह,ै जिसकी दर आमतौर पर 
प्रति वर््ष 1000% से अधिक होती ह।ै इससे अक््सर मदु्रा का पतन होता 
ह ैऔर गंभीर आर््थथिक संकट पैदा हो सकता ह।ै प्रमखु उदाहरणोों मेें 1920 
के दशक मेें जर््मनी, 2000 के दशक मेें जिम््बबाब््ववे और 2010 के दशक मेें 
वेनेजएुला शामिल हैैं।
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प्रमखु नियम और शब्दावलियााँ
z	स््ककू फ््ललेशन (Skewflation):

	� ऐसा तब होता ह ैजब कुछ वस््ततुओ ंकी कीमतोों मेें विषम वृद्धि होती ह,ै 
जबकि अन््य की कीमतेें अपरिवर््ततित रहती हैैं।

	� उदाहरण: खराब फसल के कारण प््ययाज की कीमतोों मेें मौसमी वृद्धि, 
जबकि अन््य खाद्य कीमतेें स््थथिर बनी हुई हैैं।
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z	स््टटैगफ््ललेशन (Stagflation):

	� ऐसी स््थथिति जिसमेें मदु्रास््फफीति स््थथिर अर््थव््यवस््थथा के साथ-साथ होती ह,ै 

जिसमेें आमतौर पर उच््च बेरोजगारी और धीमी आर््थथिक वृद्धि होती ह।ै 

बढ़ती कीमतोों और गिरती वृद्धि का यह संयोजन नीति निर््ममाताओ ंके लिए 

चनुौतीपरू््ण परिदृश््य निर््ममित करता ह।ै

	� उदाहरण: मदु्रास््फफीति बढ़ती ह,ै लेकिन रोजगार वृद्धि और सकल घरेल ू

उत््पपाद की वृद्धि रुक ​​जाती ह,ै जैसा कि मदंी के दौरान कुछ अर््थव््यवस््थथाओ ं

मेें दखेा गया ह।ै

z	अवस््फफीति (Disinflation):

	� अवस््फफीति से तात््पर््य मदु्रास््फफीति की दर मेें कमी से ह।ै इसका तात््पर््य यह 

नहीीं ह,ै कि कीमतेें गिर रही हैैं, बल््ककि जिस दर से वे बढ़ती हैैं वह धीमी हो 

जाती ह।ै

	� उदाहरण: यदि मदु्रास््फफीति की दर 8% से घटकर 6% हो जाए, तो यह 

अवस््फफीति ह।ै

z	अपस््फफीति (Deflation):

	� अपस््फफीति मदु्रास््फफीति के विपरीत ह,ै जो वस््ततुओ ं और सेवाओ ं की 

कीमतोों के सामान््य स््तर मेें गिरावट को संदर््भभित करती ह।ै यह अक््सर धन 

या ऋण की आपरू््तति मेें कमी से जडु़़ा होता ह।ै

	� उदाहरण: उपभोक्ता कीमतोों मेें उल््ललेखनीय गिरावट, जिसके 

परिणामस््वरूप मजदरूी दर और व््यय कम हो जाता ह।ै

z	मंदी (Depression):

	� आर््थथिक मदंी आर््थथिक गतिविधियोों मेें लंबे समय तक चलने वाली मदंी ह,ै 

जो कई वर्षषों तक बनी रहती ह।ै इसकी विशषेता उच््च बेरोजगारी, निम््न 

उपभोक्ता माग और कम औद्योगिक उत््पपादन ह।ै

z	पुनर््ममुद्रास््फफीति (Reflation):

	� यह संकुचन की अवधि के बाद अर््थव््यवस््थथा को प्रोत््ससाहित करने की 

प्रक्रिया ह,ै जो अक््सर माग को बढ़़ावा दनेे के लिए सरकारी व््यय मेें वृद्धि 

या करोों मेें कटौती के माध््यम से की जाती ह।ै

z	स््फफीतिकारी अंतराल (Inflationary Gap):

	� यह तब होता ह,ै जब वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी माग अर््थव््यवस््थथा की 

उत््पपादन क्षमता से अधिक हो जाती ह।ै इससे कीमतोों पर दबाव बढ़ता ह।ै

	� सतू्र: स््फफीतिकारी अतंराल = वास््तविक जीडीपी - संभावित जीडीपी

z	अपस््फफीतिकारी अंतराल (Deflationary Gap):

	� यह स््फफीतिकारी अतंराल के विपरीत ह,ै जहाँ माग अर््थव््यवस््थथा के 

संभावित उत््पपादन से कम हो जाती ह,ै जिससे कीमतेें कम हो जाती हैैं और 

आर््थथिक स््थथिरता आती ह।ै

z	बॉटलनेक मुद्रास््फफीति (Bottleneck Inflation): 

	� ऐसा तब होता ह,ै जब वस््ततुओ ंकी आपरू््तति मेें भारी गिरावट आती ह ै

जबकि माग अपरिवर््ततित बनी रहती ह,ै जिससे कीमतेें बढ़ जाती हैैं।

	� उदाहरण: बाधित आपरू््तति �ृंखला के कारण आवश््यक वस््ततुओ ं की 

कमी।

z	मुद्रास््फफीति कर (Inflation Tax):

	� कीमतोों मेें वृद्धि के कारण मजदूरी बढ़ जाती है, मजदूरी बढ़ने पर इस 
वृद्धि पर कर लगता ह,ै जिससे सरकार के लिए अधिक राजस््व उत््पन््न 
होता ह।ै

z	मुद्रास््फफीति प्रीमियम (Inflation Premium):

	� ऋणकर््तताओ ंको मदु्रास््फफीति से लाभ होता ह,ै क््योोंकि वास््तविक ब््ययाज 
दर (नाममात्र ब््ययाज दर घटाकर मदु्रास््फफीति) कम होती ह।ै यह ऋण लेने 
वालोों के लिए “बोनस” बनाता ह।ै

z	मुद्रास््फफीति स््पपाइरल (Inflation spiral):

	� यह एक ऐसी प्रक्रिया ह,ै जिसमेें मजदरूी बढ़ने से कीमतेें बढ़ जाती हैैं, 
जिसके परिणामस््वरूप और भी अधिक मजदरूी की माग होती ह,ै जिससे 
मदु्रास््फफीति का चक्र बन जाता ह।ै

z	पूर््ण नियोजन (Full Employment): 

	� परू््ण नियोजन एक ऐसी स््थथिति ह,ै जिसमेें अर््थव््यवस््थथा मेें सभी उपलब््ध 
संसाधनोों का कुशलतापरू््वक उपयोग किया जा रहा ह ैतथा बेरोजगारी दर 
अपनी प्राकृतिक  दर पर ह,ै जिसमेें घर््षणात््मक और संरचनात््मक 
बेरोजगारी शामिल ह।ै

z	कोबवेब परिघटना (Cobweb Phenomenon):

	� यह घटना दालोों जैसे कृषि  उत््पपादोों की कीमतोों मेें उतार-चढ़़ाव की 
व््ययाख््यया करती ह,ै जहाँ कीमतोों मेें वृद्धि से अगली फसल ऋत ुमेें अधिक 
उत््पपादन होता ह,ै जिसके बाद कीमतोों मेें गिरावट होती ह ैऔर अगली 
फसल ऋत ुमेें कम उत््पपादन होता ह,ै जिससे यह चक्र जारी रहता ह।ै

कोर मदु्रास्फीति एवं हेडलाइन मदु्रास्फीति
z	 हेडलाइन मुद्रास््फफीति:

	� यह अर््थव््यवस््थथा मेें समग्र मदु्रास््फफीति ह,ै जिसमेें खाद्य और ऊर््जजा जैसी 
सभी वस््ततुए ँऔर सेवाए ँशामिल हैैं, जो अस््थथिर होती हैैं। हालाँकि यह 
मलू््य प्रवृत्तियोों की छवि प्रदान करता ह,ै लेकिन यह हमशेा दीर््घकालिक 
मदु्रास््फफीति प्रवृत्तियोों को प्रतिबिबित नहीीं कर सकता ह।ै

z	कोर मुद्रास््फफीति:

	� कोर मदु्रास््फफीति मेें खाद्य पदार््थ और ऊर््जजा जैसी अस््थथिर वस््ततुए ँशामिल 
नहीीं होती हैैं। यह अतंर््ननिहित मलू््य रुझानोों की स््पष्ट छवि प्रदान करने के 
लिए मदु्रास््फफीति सचूकाक के अधिक स््थथिर घटकोों पर ध््ययान केें द्रित करता 
ह।ै

z	कोर-कोर मुद्रास््फफीति:

	� इसमेें न केवल खाद्य पदार््थ और ऊर््जजा, बल््ककि परिवहन और संचार जैसी 
वस््ततुए ँभी शामिल नहीीं हैैं। इसका उपयोग अक््सर अधिक परिष््ककृ त नीति 
विश्लेषण के लिए किया जाता ह,ै क््योोंकि यह दीर््घकालिक रुझानोों पर 
ध््ययान केें द्रित करता ह ैऔर अस््थथायी विचलन को दरू करता ह।ै

z	परिष््ककृ त कोर मुद्रास््फफीति:

	� आर््थथिक सर्वेक्षण 2022 मेें प्रस््ततुत किए गए इस मदु्रास््फफीति मेें ईधंन, खाद्य 
पदार््थ और कुछ अन््य आवश््यक उत््पपादोों जैसी अस््थथिर वस््ततुओ ं को 
शामिल नहीीं किया गया ह।ै इसका उद्देश््य अतंर््ननिहित मदु्रास््फफीति प्रवृत्तियोों 
की बेहतर समझ प्रदान करना ह,ै जो अल््पकालिक मलू््य वृद्धि से प्रेरित 
नहीीं हैैं।
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फिलिप्स वक्र
फिलिप््स वक्र बेरोजगारी और मदु्रास््फफीति के बीच विपरीत संबंध को दर््शशाता ह।ै 
जैसे-जैसे बेरोजगारी घटती ह,ै तो मदु्रास््फफीति बढ़ती ह ैतथा जब बेरोजगारी बढ़ती 
ह,ै तो मदु्रास््फफीति कम होती ह।ै इससे अनुसार कम बेरोजगारी मजदरूी पर ऊपर की 
ओर दबाव डालती ह,ै जिसके परिणामस््वरूप वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी बढ़ती 
माग के कारण उच््च मदु्रास््फफीति प्राप्त होती ह।ै
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फिलिप््स वक्रमदु्रास््फफीति 
दर

बेरोजगारी दर

मदु्रास्फीति सूचकाांक और संकेतक
z	जीडीपी अपस््फफीतिक (अंतर््ननिहित मूल््य अपस््फफीतिक): जीडीपी 

अपस््फफीतिक (GDP Deflator) मदु्रास््फफीति की एक व््ययापक माप ह,ै जो 
किसी अर््थव््यवस््थथा मेें उत््पपादित सभी वस््ततुओ ं और सेवाओ ं की कीमत मेें 
परिवर््तन को दर््शशाता ह।ै

	� सतू्र: जीडीपी अपस््फफीतिक = (नाममात्र जीडीपी/वास््तविक 
जीडीपी)×100

	� व््ययाख््यया:

	� = 1: कीमतोों मेें कोई परिवर््तन नहीीं

	� > 1: मदु्रास््फफीति मेें वृद्धि

	� <1: अपस््फफीति (मदु्रास््फफीति मेें कमी)

z	थोक मूल््य सचूकांक (WPI)

आधार वर््ष 2011-12

उद्देश््य थोक स््तर (खदुरा से पहले) पर मलू््य परिवर््तन को मापता ह।ै

शामिल केवल वस््ततुएँ (सेवाएँ नहीीं)

प्रमुख घटक z	निर््ममित उत््पपाद: 64%

z	प्राथमिक वस््ततुए:ँ 23%

z	ईधंन और विद्युत: 13%

प्रकाशन आर््थथिक सलाहकार कार््ययालय (OEA), वाणिज््य और 
उद्योग मंत्रालय

z	उपभोक्ता मूल््य सचूकांक (CPI)

यह वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी खदुरा कीमतोों मेें परिवर््तन को मापता ह।ै

आधार वर््ष 2011-12

उद्देश््य उपभोक्ता वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी कीमत मेें परिवर््तन को 
मापता ह।ै

प्रमुख घटक z	खाद्य और पेय पदार््थ: 45.86%

z	मिश्रित: 28.32%

z	आवास: 10.07%

z	ईधंन और विद्युत: 6.84%

z	कपड़़े और जूते: 6.53%

z	पान, तम््बबाकू और नशीले पदार््थ: 2.38%

प्रकार z	सीपीआई सयुंक्त (ग्रामीण + शहरी)

z	औद्योगिक श्रमिकोों के लिए सीपीआई (CPI-IW)

z	कृषि श्रमिकोों के लिए सीपीआई (CPI-AL)

औद्योगिक उत्पादन सूचकाांक (IIP)

यह प्रमखु औद्योगिक क्षेत्ररों मेें उत््पपादन को मापता ह ैऔर विनिर््ममाण वृद्धि का एक 
महत्तत्वपूर््ण संकेतक ह।ै

आधार वर््ष 2011-12

उद्देश््य औद्योगिक क्षेत्ररों मेें विकास को मापने का कार््य करता ह।ै

प्रमुख घटक z	विनिर््ममाण: 77.63%

z	खनन: 14.37%

z	विद्युत: 7.9%

कोर उद्योग रिफाइनरी उत््पपाद, विद्युत, इस््पपात, कोयला, कच््चचा तेल, 
प्राकृतिक  गैस, सीमेेंट, उर््वरक (आईआईपी मेें 40.27% 
भार)

z	उत््पपादक मूल््य सचूकांक (PPI)

PPI बनाम 
WPI

PPI WPI

मुख््य केें द्र कीमतेें उत््पपादकोों को उनकी 
वस््ततुओ ं और सेवाओ ं के 
लिए प्राप्त होती हैैं।

थोक स््तर पर कीमतेें

शामिल सेवाएँ शामिल हैैं केवल वस््ततुएँ शामिल हैैं 

अपवाद अप्रत््यक्ष करोों को छोड़कर इसमेें कर और वितरण 
लागत शामिल हो सकती है

बहुविध 
गणना 

नहीीं शामिल हैैं इसमेें कुछ बहुविध 
गणनाएँ भी शामिल हैैं।

z	आधार प्रभाव और मुद्रास््फफीति

आधार प्रभाव यह दर््शशाता ह ैकि पिछले वर््ष के मलू््य स््तर मदु्रास््फफीति की गणना 
को कैसे प्रभावित करते हैैं। यदि आधार वर््ष मेें मदु्रास््फफीति कम थी, तो कीमतोों मेें 
थोड़़ी वृद्धि चालू वित्त वर््ष के लिए उच््च मदु्रास््फफीति दर प्रदर््शशित कर सकती ह।ै

उदाहरण 2010
कीमत

2011
कीमत

2012
कीमत

मुद्रास््फफीति
(2011)

मुद्रास््फफीति
(2012)

प््ययाज ₹100 ₹110 ₹120 10% 9.09%
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मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय

मौद्रिक नीति के उपाय

कार््रवाई प्रभाव

बैैंक दर मेें वृद्धि ऋण लेना महगँा हो जाता ह,ै ऋण सजृन कम हो जाता ह।ै

ब््ययाज दरोों मेें वृद्धि व््यय तथा मदु्रा की माग को कम करता ह ैऔर बचत मेें वृद्धि करता ह।ै(UPSC-2013)

खुला बाजार की क्रियाएँ अर््थव््यवस््थथा मेें तरलता को नियंत्रित करता ह।ै

रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर मेें वृद्धि मदु्रा आपूर््तति को मजबूत करके मदु्रास््फफीति के दबाव को कम करता ह।ै

राजकोषीय नीति के उपाय

कार््रवाई प्रभाव

करोों मेें वृद्धि उपभोक्ता माग कम हो जाती ह,ै मदु्रास््फफीति धीमी हो जाती ह।ै

सरकारी व््यय मेें कमी कुल माग को कम करके मदु्रास््फफीति को नियंत्रित करता ह।ै

कर सीमा का विस््ततार सरकारी राजस््व मेें वृद्धि करके मदु्रास््फफीति को प्रबंधित करने मेें मदद करता ह।ै

अन्य उपाय

कार््रवाई प्रभाव

मूल््य नियंत्रण अल््पकालिक राहत, लेकिन बाजार को अव््यवस््थथित कर सकती ह।ै

आयात नियंत्रण आयात से मदु्रास््फफीति के दबाव को कम करता ह।ै

वेतन प्रतिबंध वेतन-मलू््य मेें उतार-चढ़़ाव या विचलन को रोकता ह।ै

पी.डी.जी. और ईधंन 
की कीमतोों मेें कमी

अनाज, प््ययाज और 
चीनी पर निर््ययात 

प्रतिबंध

अनाज और दालोों के 
स््टटॉक की निगरानी

अनाज, दालोों और 
प््ययाज की सब््ससिडी 

वाली बिक्री
दालोों और खाद्य तेल 
पर आयात शुल््क मेें 

कमी

भारत आटा
@27.5 रुपए/किग्रा.

भारत चावल
@29 रुपए/किग्रा.

भारत मूंग दाल
मूंग दाल @107 रुपए /किग्रा.
मूंग दाल @93 रुपए/किग्रा.

भारत चना दाल
@60/रुपए/किग्रा. 1 पैकेट के लिए
@55 रुपए/किग्रा. 30 पैक के लिए“भारत” ब््राांड के तहत 

आवश््यक खाद्य वस््ततुओ ं
की सब््ससिडी वाली बिक्री

मुद्रास््फफीति नियंत्रण के उपाय

ABC
Stamp
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मलू्य-मजदरूी चक्र (Price-Wage Spiral)
मलू््य-मजदरूी चक्र एक ऐसी घटना ह,ै जिसमेें बढ़ती मजदरूी और बढ़ती कीमतेें 
एक फीडबैक लूप बनाती हैैं, जिनमेें से प्रत््ययेक एक दसूरे को आगे बढ़़ाता ह।ै यह 
तब होता ह ैजब:
z	बढ़ती कीमतोों के कारण जीवन-यापन की बढ़ती लागत को परूा करने के लिए 

श्रमिक उच््च वेतन की माग करते हैैं।

z	 नियोक्ता उच््च वेतन लागत को कवर करने के लिए कीमतेें बढ़़ाते हैैं।

z	इसके परिणामस््वरूप, आगे और अधिक वेतन बढ़ जाता ह ैक््योोंकि श्रमिक अब 
उच््च कीमतोों की लागत को संतलुित करने के लिए अधिक माग करते हैैं, जिससे 
चक्र जारी रहता ह।ै

इनपुट लागत 
मेें वृद्धि

फर्ममों ने मार््जजिन 
बनाए रखने के 

लिए कीमतेें बढ़़ाई ं

मजदरूी मेें 
वृद्धि

मदु्रास््फफीति 
वृद्धि

मजदूरी-कीमत 
चक्र

उच््च जीवन लागत 
के कारण श्रमिक 
उच््च मजदरूी की 

माग करते हैैं

मदु्रास्फीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति

नीति विवरण उद्देश््य

मौद्रिक नीति

आरबीआई द्वारा 
प्रबंधित, यह धन आपूर््तति 
और ब््ययाज दरोों को 
नियंत्रित करता ह।ै

मदु्रास््फफीति को नियंत्रित 
कर अर््थव््यवस््थथा को 
स््थथिर करना।

मुद्रास््फफीति के 
लक्षष्य

RBI का लक्षष्य एक 
विशिष्ट मदु्रास््फफीति दर 
ह,ै जो वर््तमान मेें 4% ± 
2% निर््धधारित ह।ै

मलू््य स््थथिरता बनाए 
रखना।

राजकोषीय नीति

सरकार अर््थव््यवस््थथा को 
प्रभावित करने के लिए 
कर नीतियोों और व््यय 
का उपयोग करती ह।ै

मदु्रास््फफीति पर नियंत्रण 
कर आर््थथिक विकास को 
बढ़़ावा देना। 

मदु्रास्फीति का प्रभाव

समूह प्रभाव परिणाम

उपभोक्ता
क्रय शक्ति मेें कमी, जीवनयापन की 
उच््च लागत।

नकारात््मक

लेनदार/ऋणकर््तता
ऋण दिए गए धन पर क्रय शक्ति की 
हानि।

नकारात््मक

देनदार (UPSC-
2013)

मदु्रास््फफीति के कारण ऋण के 
वास््तविक बोझ मेें कमी।

सकारात््मक

निवेशक
मलू््य वृद्धि के कारण अल््पकालिक 
लाभ; अनिश्चित दीर््घकालिक 
प्रभाव।

मिश्रित

वेतन अर््जक
मखु््य रूप से असंगठित क्षेत्र मेें, 
वेतन मदु्रास््फफीति के अनुरूप नहीीं 
रहता ह।ै

नकारात््मक

बचतकर््तता
मदु्रास््फफीति के कारण बचत मलू््य मेें 
कमी।

नकारात््मक

करदाता
ब्रैकट क्रिप और बढ़ते अप्रत््यक्ष 
करोों के कारण कर का बोझ 
अधिक।

नकारात््मक

विनिमय दर घरेलू मदु्रा का अवमलू््यन मिश्रित

व््ययापार संतुलन

अल््पकालिक सुधार, लेकिन 
आयात निर््भरता के कारण 
दीर््घकालिक स््थथिति खराब हो 
सकती ह।ै

मिश्रित

रोज़गार
अल््पकालिक वृद्धि, दीर््घकालिक 
प्रभाव आर््थथिक नीतियोों पर निर््भर 
करते हैैं।

मिश्रित

जनता का मनोबल
असमानता एवं आर््थथिक अनिश्चितता 
के कारण मनोबल मेें कमी।

नकारात््मक

v v v

ABC
Stamp




सरकारी बजट

z	यह भारतीय संविधान के अनुच््छछेद 112 मेें वर््णणित एक वार््षषिक वित्तीय विवरण 

ह।ै

z	इसमेें 1 अप्रैल से 31 मार््च तक चलने वाले किसी विशषे वित्तीय वर््ष के लिए 

सरकार की अनमुानित प्राप्तियोों और व््यय का अनमुान संसद के समक्ष प्रस््ततुत 

किया जाता ह।ै

z	आर््थथिक मामलोों का विभाग केें दीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी ह ै

जिसे संसद मेें प्रस््ततुत किया जाता ह।ै� [UPSC 2015]

सरकारी बजट

राजस््व बजट

राजस््व प्राप्ति

कर राजस््व योजनागत 
राजस््व व््यय योजनागत 

पूँजीगत व््यय
गैर-योजनागत 
राजस््व व््यय गैर-योजनागत 

पूँजीगत व््यय

गैर-कर राजस््व

पूँजीगत प्राप्तिराजस््व व््यय पूँजीगत व््यय

पूँजीगत बजट

बजट खातोों का वर्गीकरण

बजट को दो मखु््य खातोों मेें विभाजित किया जाता ह:ै

z	राजस््व खाता (या राजस््व बजट): राजस््व खाता सरकार की वर््तमान प्राप्तियोों 

और इन प्राप्तियोों से परूा किए जा सकने वाले व््यय को दर््शशाता ह।ै

z	पूजँी खाता (या पूजँी बजट): इसमेें सरकार की संपत्तियोों और दनेदारियोों से 

संबंधित लेखा-जोखा शामिल होता हैैं।

विशेषता राजस््व बजट पूँजीगत बजट
[UPSC 2016]

केें द्र दिन-प्रतिदिन के खर््च और 
प्राप्तियाँ

दीर््घकालिक निवेश और 
परिसंपत्ति निर््ममाण

आय कर, शलु््क, जुर््ममाना, आदि। ऋण, अधिशेष, विशिष्ट शलु््क

व््यय वेतन, प्रशासन, सब््ससिडी, 
सामाजिक कार््यक्रम

अवसंरचना, पूँजी परियोजनाएँ

उद्देश््य राजकोषीय स््थथिरता आर््थथिक विकास

प्रभाव अल््पकालिक आर््थथिक 
गतिविधि

दीर््घकालिक आर््थथिक विकास

सरकारी बजट 
और राजकोषीय नीति5

रुपया आता है? रुपया जाता है

5% केन्द्रीय
उत््पपाद शलु््क

1% गैर-ऋण 
पूँजी प्राप्तियाँ

4% सीमा शलु््क

19% 
आयकर

27% ऋण 
और अन््य 

देयताएं

8% केन्दद्र 
प्रायोजित
योजना

21% करोों 

9% वित्त आयोग और 
अन््य स््थथानान््तरण

8% रक्षा

19% ब््ययाज 
भगुतान

6% सब््ससिडी

16% केन्द्रीय 
क्षेत्रक योजना 

(रक्षा और 
सब््ससिडी पर 

पूँजीगत परिव््यय 
को छोड़कर)

9% अन््य 
व््यय

4%
 पेेंश

न

18% 
जीएसटी

और अन््य 
कर

9% गैर-कर 
प्राप्तियाँ

17% निगम 
कर

और शलु््कोों मेें 
राज््योों का हिस््ससा

` `

चित्र: प्राप्तियाँ तथा व््यय अवलोकन (बजट 2024-25 के अनुसार)
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सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य

सरकार निम््नलिखित प्रक्रियाओ ंद्वारा अर््थव््यवस््थथा मेें हस््तक्षेप करके लोगोों के 
कल््ययाण को बढ़ावा देती ह:ै
z	सरकारी बजट का आवंटन कार््य

	� सार््वजनिक वस््ततुए:ँ सरकार गैर-बहिष््करणीय, गैर-प्रतिद्वंद्वी वस््ततुए ँ
जैसे रक्षा और सड़क सेवाए ँआदि प्रदान करती ह,ै जिन््हेें निजी बाजार 
मफु़्त मेें लोगोों को उपलब््ध नहीीं करा सकते हैैं।

	� सार््वजनिक प्रावधान एवं उत््पपादन: सार््वजनिक प्रावधान बजट द्वारा 
वित्तपोषित होते हैैं, जिनमेें कोई प्रत््यक्ष उपयोगकर््तता शलु््क नहीीं होता ह।ै 
सार््वजनिक उत््पपादन मेें प्रत््यक्ष सरकारी उत््पपादन शामिल होता ह ैजबकि 
सार््वजनिक वस््ततुए ँसार््वजनिक वित्तपोषण के तहत निजी क्षेत्र द्वारा भी 
प्रदान की जा सकती हैैं।

z	पुनर््ववितरण कार््य:

	� सरकार करोों और हस््तताांतरणोों के माध््यम से आय का पनुर््ववितरण करती ह,ै 
जो प्रयोज््य आय को प्रभावित करता ह ैऔर निष््पक्ष आय वितरण को 
बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	स््थथिरीकरण कार््य:

	� सरकार समग्र माग को प्रभावित करके अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर करती ह:ै

	� माँग मेें कमी: माग मेें वृद्धि और बेरोजगारी को कम करने के लिए 
हस््तक्षेप।

	� अतिरिक्त माँग: मदु्रास््फफीति को रोकने के लिए प्रतिबंधात््मक 
नीतियाँ।

यह संरचित दृष्टिकोण संसाधनोों का प्रबंधन करने, आर््थथिक स््थथिरता सुनिश्चित और 
उचित वितरण प्राप्त करने मेें सहायता करता ह,ै जो भारत की मिश्रित अर््थव््यवस््थथा 
मेें राजकोषीय नीति का मलू ह।ै
सरकार की अनुमानित प्राप्तियोों और व््यय के अलावा बजट मेें 
निम््नलिखित जानकारियाँ भी शामिल होती है: 
z	राजस््व और पूँजीगत प्राप्तियोों का अनमुान;

z	राजस््व वृद्धि के साधन;

z	व््यय का अनमुान;

z	एक समाप्त होते वित्तीय वर््ष की वास््तविक प्राप्तियोों और व््यय का विवरण 
तथा उस वर््ष मेें किसी घाट या अधिशषे के कारण; और 

z	आगामी वर््ष की आर््थथिक और वित्तीय नीतियाँ, अर््थथात कराधान प्रस््तताव, 
राजस््व की संभावनाए,ँ व््यय कार््यक्रम और नई योजनाओ/ंपरियोजनाओ ं
की शरुुआत।

राजस्व प्राप्तियाँ 

राजस््व प्राप्तियाँ गैर-प्रतिदेय सरकारी प्राप्तियाँ हैैं, जो किसी प्रकार की देयता का 
निर््ममाण नहीीं करती हैैं और मखु््य रूप से चालू व््ययोों को निधि देती हैैं। राजस््व 
प्राप्तियाँ वित्त विधेयक मेें कर प्रस््ततावोों से प्रभावित होती हैैं।
z	घटक: इनके प्रमखु घटक कर राजस््व और गैर-कर राजस््व हैैं।

कर राजस्व
z	कर राजस््व सरकार की आय का मखु््य स्रोत ह,ै जो कराधान से प्राप्त होता ह।ै

श्रेणी प्रत््यक्ष कर अप्रत््यक्ष कर 
परिभाषा ऐसे कर, जो व््यक्तियोों या 

संगठनोों द्वारा सीधे सरकार को 
भगुतान किए जाते हैैं।

ऐसे कर, जो वस््ततुओ ं और 
सेवाओ ंके उपभोग पर लगाए 
जाते हैैं।

उदाहरण z	व््यक्तिगत आयकर: 
व््यक्तियोों की आय पर 
लगाया जाता ह।ै

z	निगम कर: फर्ममों के मनुाफ 
पर लगाया जाता ह।ै

z	अन््य प्रत््यक्ष कर : संपत्ति 
कर, उपहार कर, और 
संपत्ति शलु््क (अब समाप्त, 
न््ययूनतम राजस््व योगदान)।

उत््पपाद शुल््क: घरेलू स््तर 
पर उत््पपादित वस््ततुओ ं पर 
शलु््क
सीमा शुल््क: आयातित 
और निर््ययातित वस््ततुओ ं पर 
कर
वस््ततु एवं सेवा कर: वस््ततुओ ं
और सेवाओ ंपर लगाया गया 
कर

गैर-कर राजस्व
इसमेें करोों के अलावा अन््य स्रोतोों से सरकार द्वारा अर््जजित आवर्ती आय शामिल 
ह।ै
z	उदाहरण:

	� ब््ययाज प्राप्तियाँ: केें द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणोों से।

	� लाभांश और लाभ: कंपनियोों मेें सरकारी निवेश से आय।

	� शुल््क और प्रभार: सरकारी सेवाओ ं (जैसे-लाइसेेंस, पासपोर््ट) से 
राजस््व।

	� जुर््ममाना और दडं: काननू के उल््ललंघन (जैसे- यातायात जरु््ममाना) से एकत्र 
किया गया।

	� सार््वजनिक उद्यमोों से लाभ: राज््य के स््ववामित््व वाली कंपनियोों से 
आय।

	� रॉयल््टटी और लाइसेेंस: संसाधन उपयोग के लिए भगुतान (जैसे- 
खनिज, प्रसारण)।

	� अनुदान और दान: विदशेी दशेोों, अतंरराष्ट्रीय संगठनोों से प्राप्त अथवा दी 
गई मदु्रा।

	� वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी बिक्री: सरकार द्वारा प्रदान की गई वस््ततुओ/ं
सेवाओ ंसे आय।

	� सपंत्ति आय: सरकारी संपत्तियोों के किराए, पट्टे या बिक्री से राजस््व।

पूँजीगत प्राप्तियाँ

सरकार के लिए पूँजीगत प्राप्तियोों मेें ऋण या परिसंपत्ति की बिक्री से मौद्रिक लाभ, 
विभिन््न देनदारियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियोों को कम करना शामिल ह।ै पूँजीगत 
प्राप्तियोों के प्रमखु घटक निम््नलिखित हैैं:
z	ऋण: यह वह धनराशि ह ैजिसमेें कोई व््यक्ति, कंपनी या सरकार किसी बैैंक या 

अन््य वित्तीय संस््थथान से ऋण लेती ह।ै

z	सरकारी परिसपंत्तियोों की बिक्री: सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोों (पीएसय)ू के 
विनिवेश जैसी परिसंपत्तियोों की बिक्री के परिणामस््वरूप सरकार की कुल 
वित्तीय संपत्तियोों मेें कमी आती ह।ै इस विनिवेश का तात््पर््य सार््वजनिक उपक्रमोों 
मेें सरकारी शयेरोों की बिक्री से ह।ै

ABC
Stamp




42 अर््थव््यवस््थथा42

विनिवश का तात््पर््य सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोों (PSUs) मेें सरकार के शेयरोों 
की बिक्री से ह।ै केें द्रीय वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और प्रबंधन विभाग 
(DIPAM) केें द्र सरकार के इक््वविटी निवेशोों के प्रबंधन से जुड़़े सभी मामलोों 
को देखता ह ैजिसमेें केें द्रीय सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोों मेें इक््वविटी के विनिवश 
का कार््य भी शामिल ह।ै

ऋण-सृजन और गैर-ऋण सृजन प्राप्तियााँ
z	ऋण प्राप्तियाँ: ये वे प्राप्तियाँ हैैं जो सरकार के लिए वित्तीय दनेदारियाँ उत््पन््न 

करती हैैं। उदाहरण: ऋण।

z	गैर-ऋण प्राप्तियाँ: ये वे प्राप्तियाँ हैैं जो सरकार के लिए कोई वित्तीय दनेदारी या 
दयेता उत््पन््न नहीीं करतीीं हैैं, किंत ुसरकार की कुल वित्तीय संपत्तियोों मेें कमी 
आती ह।ै जैसे- सरकार की संपत्तियोों की बिक्री।

पूजँीगत प्राप्तियोों के निहितार््थ
z	ऋण (Loans): ऋण दनेदारियोों को बढ़़ाता ह,ै क््योोंकि इसे चकुाने और उस पर 

ब््ययाज दनेे का दायित््व होता ह।ै

z	परिसपंत्ति की बिक्री (Asset Sales): परिसंपत्ति की बिक्री सरकार की 
वित्तीय संपत्ति के आधार को कम करती ह ैऔर उन परिसंपत्तियोों से भविष््य मेें 
होने वाली आय की संभावना को घटा सकती ह।ै

सरकारी व्यय

राजस्व व्यय
z	यह व््यय को दर््शशाता ह ैजो केें द्रीय सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियोों के 

सजृन के अलावा अन््य उद्देश््योों के लिए किया जाता ह।ै

z	इसमेें शामिल हैैं: सरकारी विभागोों और सेवाओ ंके सामान््य संचालन के लिए 
आवश््यक व््यय, जैसे- वेतन, पेेंशन आदि, सरकार के ऋण पर ब््ययाज भगुतान, 
राज््य सरकारोों और अन््य पक्षषों को वितरित किए गए अनदुान।

z	वर्गीकरण: राजस््व व््यय की मखु््य मदेें इस प्रकार हैैं:

	� ब््ययाज भुगतान: बाजार ऋण, बाह्य ऋण, और विभिन््न आरक्षित कोषोों 
पर ब््ययाज भगुतान राजस््व व््यय का सबसे बड़़ा घटक ह।ै

	� रक्षा सेवाए:ँ राष्ट्रीय सरुक्षा चितंाओ ं के कारण इसे प्रतिबद्ध व््यय 
(committed expenditure) माना जाता ह।ै इसमेें बड़़े पैमाने पर 
कटौती की संभावना नहीीं होती ह।ै

	� सब््ससिडी: कल््ययाण को बढ़़ाने के लिए एक महत्तत्वपरू््ण नीति उपकरण। ये 
परोक्ष (implicit) हो सकती हैैं, जैसे शिक्षा और स््ववास््थ््य जैसी 
सार््वजनिक वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी कम कीमत, या प्रत््यक्ष (explicit), 
आदि निर््ययात, ऋण पर ब््ययाज, भोजन, और उर््वरकोों पर सब््ससिडी।

	� वेतन और पेेंशन: सरकारी कर््मचारियोों के लिए।

	� राज््योों और स््थथानीय निकायोों को अनुदान: राज््योों और स््थथानीय 
निकायोों को प्रदान किए गए अनदुान।

पूजँीगत व्यय
z	यह सरकारी व््यय को संदर््भभित करता ह,ै जिसके परिणामस््वरूप भौतिक या 

वित्तीय परिसंपत्तियोों का निर््ममाण होता ह ैया वित्तीय दनेदारियोों मेें कमी आती ह।ै 
इसमेें शामिल हैैं:

	� भमूि, भवन, मशीनरी और उपकरणोों का अधिग्रहण, शयेरोों मेें निवेश, केें द्र 
सरकार द्वारा राज््य तथा संघ राज््यक्षेत्र की सरकारोों, सार््वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमोों (पीएसय)ू और अन््य पक्षषों को दिए गए ऋण तथा अग्रिम।

` केें द्रीय बजट
2024-25

पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति
रुपये लाख करोड़ मेें

पूँजीगत व््यय

प्रभावी पूँजीगत व््यय

पूँजीगत परिसंपत्तियोों के 
निर््ममाण के लिए सहायता 
अनुदान

2023-242022-232021-22

2.4
3.1

3.2 3.9

5.9 7.4 9.5 11.1

2024-25
संशोधित
अनुमान

बजट अनुमान

चित्र: पूजँीगत व््यय की प्रवतृ्ति
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तालिका: कुल सरकारी प्राप्तियाँ और व््यय
श्रेणी परिभाषा घटक
राजस््व प्राप्तियाँ सरकार द्वारा प्राप्त आय, जो किसी प्रकार की देयता 

(Liability) को उत््पन््न नहीीं करती या संपत्ति को 
कम नहीीं करती।

z	कर राजस््व: प्रत््यक्ष कर (आयकर, निगम कर) अप्रत््यक्ष कर (GST, 
सीमा शलु््क, उत््पपाद शलु््क) 

z	गैर-कर राजस््व: ब््ययाज प्राप्तियाँ, पीएसय ूसे लाभांश, शलु््क और जरु््ममाने
पूँजी प्राप्तियाँ सरकार द्वारा प्राप्त आय, जो या तो देयता उत््पन््न 

करती ह ैया परिसंपत्तियोों को कम करती ह।ै
z	ऋण और ऋणी: आतंरिक ऋणी (बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल), बाह्य ऋणी 

(विदशेी सरकारोों से ऋण) 

z	गैर-ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश आय, परू््व मेें दिए गए ऋण की वसलूी
राजस््व व््यय विभागोों के सामान््य कार्ययों तथा सेवाएँ प्रदान करने 

के लिए सरकार द्वारा किया गया व््यय, जो किसी 
प्रकार की परिसंपत्ति का निर््ममाण नहीीं करता।

z	वेतन और पेेंशन 

z	ब््ययाज भगुतान 

z	सब््ससिडी 

z	राज््य सरकारोों/संघ राज््यक्षेत्ररों को अनदुान
पूँजीगत व््यय सरकार द्वारा परिसंपत्ति निर््ममाण या अधिगहृीत करने 

और देनदारियोों को कम करने के लिए किया गया 
व््यय, जिसका दीर््घकालिक प्रभाव होता ह।ै

z	बनुियादी ढाँच ेका विकास 

z	भमूि, भवन, मशीनरी का अधिग्रहण 

z	राज््योों/संघ राज््यक्षेत्र को ऋण 

z	ऋण की अदायगी

राजस््व व््यय; पूँजीगत व््यय
वित्त वर््ष 2021; वित्त वर््ष 2024

चित्र: राजस््व और पूजँीगत व््यय का भाग

बजट के प्रकार
सरकार के राजस््व संग्रह और व््यय के बीच संबंधोों के आधार पर बजट के प्रकारोों 
को परिभाषित किया जाता ह:ै
z	सतुंलित बजट: राजस््व = व््यय

	� एक संतलुित बजट एक तटस््थ राजकोषीय स््थथिति को दर््शशाता ह।ै

z	अधिशेष बजट: राजस््व > व््यय

	� एक अधिशषे बजट संकुचनकारी राजकोषीय स््थथिति का संकेत दतेा ह।ै

z	घाटे का बजट: राजस््व < व््यय

	� घाट का बजट विस््ततारवादी राजकोषीय नीति (Expansionary Fiscal 
Stance) को दर््शशाता ह।ै यह आर््थथिक मदंी के दौरान आर््थथिक विकास को 
प्रोत््ससाहित करने के लिए प्रतिक्रिया हो सकता ह,ै हालाँकि यह सरकारी 
ऋण के संचय का कारण बनता ह।ै घाट को कम करने के लिए सरकार 
राजस््व व््यय घटाने और सब््ससिडी को युक्तिसगंत बनाने जैसे उपाय 
कर सकती ह।ै� [UPSC-2016]

सरकारी घाटे के मापदंड
मापदंड सूत्र विवरण प्रभाव 
राजस््व राजस््व घाटा = राजस््व व््यय 

− राजस््व प्राप्तियाँ
सरकार की वर््तमान आय और व््यय 
के बीच की कमी को दर््शशाता ह।ै

राजस््व घाटा सरकार की बचत मेें कमी को दर््शशाता ह,ै जो अन््य 
आर््थथिक क्षेत्ररों से बचत का उपयोग अपने उपभोग व््यय के हिस््ससे 
को वित्तपोषित करने के लिए करती ह,ै जिससे निवेश और 
उपभोग आवश््यकताओ ंदोनोों के लिए ऋण की प्राप्ति आवश््यक 
हो जाती ह।ै

राजकोषीय घाटा 
(Fiscal Deficit)

सकल राजकोषीय घाटा = 
कुल व््यय − (राजस््व 
प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत 
प्राप्तियाँ)

व््यय और गैर-ऋण प्राप्तियोों के बीच 
के अंतर को दर््शशाता ह,ै जो सरकार 
की कुल ऋण आवश््यकताओ ं का 
प्रतिनिधित््व करता ह।ै

2024-25 मेें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत््पपाद का 4.9% 
था, जो ऋण आवश््यकताओ ंको दर््शशाता ह।ै राजकोषीय घाट मेें 
राजस््व घाट का उच््च हिस््ससा व््यय के लिए ऋण लेने का सुझाव 
देता ह,ै जिससे आर््थथिक स््थथिरता प्रभावित होती ह।ै भारत के 
राजकोषीय घाट मेें पिछले दशक मेें लगातार वृद्धि नहीीं देखी गई 
ह।ै� (UPSC 2017)
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प्राथमिक घाटा 
(Primary Deficit)

सकल प्राथमिक घाटा = 
कुल राजकोषीय घाटा − 
निवल ब््ययाज देयताएँ

ब््ययाज भगुतान को हटाकर, केवल 
वर््तमान व््यय के लिए आवश््यक 
ऋण को दर््शशाता ह।ै

सरकार की संचालन आवश््यकताओ ं के लिए ऋण प्राप्ति पर 
ध््ययान केें द्रित करता ह।ै कम प्राथमिक घाटा बेहतर वित्तीय 
स््ववास््थ््य का संकेत देता ह।ै

प्रभावी राजस््व घाटा 
(Effective Revenue 
Deficit)

प्रभावी राजस््व घाटा = 
राजस््व घाटा − पूँजी निर््ममाण 
के लिए दिए गए निवल 
अनुदान

पूँजी निर््ममाण पर राजस््व व््यय को 
छोड़कर राजस््व घाट को समायोजित 
करता ह,ै केवल गैर-उत््पपादक 
राजस््व घाट को चिह्नित करता ह।ै

यह संकेत देता ह ैकि राजस््व घाटा परिसंपत्ति निर््ममाण मेें कितना 
योगदान दे रहा ह,ै जिससे विकासात््मक खर््च का विश्लेषण करने 
मेें मदद मिलती ह।ै

निहितार््थ और परिणाम

z	 ये घाट के उपाय सरकार के राजकोषीय अनशुासन, ऋण आवश््यकताओ ंतथा आर््थथिक स््थथिरता और विकास पर प्रभाव का मलू््ययााँकन करने हते ुमहत्तत्वपरू््ण हैैं।

z	लगातार घाट, विशषे रूप से राजस््व घाट, अस््थथिर ऋण, ऋण संचय और अतंतः व््यय मेें कटौती का कारण बन सकते हैैं, जो दशे मेें आर््थथिक विकास तथा कल््ययाणकारी 

नीतियोों को प्रतिकल रूप से प्रभावित कर सकते हैैं।� (UPSC 2016)

(जीडीपी का %)
घाटे की प्रवृत्ति

राजकोषीय घाटा
राजस््व घाटा
प्रभावी राजस््व घाटा
प्राथमिक घाटा

चित्र: सरकार के घाटे की प्रवतृ्ति

राजकोषीय नीति

परिचय

राजकोषीय नीति मेें आर््थथिक उत््पपादन और रोजगार को स््थथिर करने के लिए व््यय और कराधान मेें सरकार द्वारा किए गए समायोजन शामिल हैैं। इसका उद्देश््य अधिशेष 

(राजस््व, व््यय से अधिक ह)ै, घाट (राजस््व, व््यय से कम ह)ै या संतुलित बजट के माध््यम से माग को प्रभावित करते हुए आर््थथिक चक्ररों का प्रबंधन करना ह।ै

राजकोषीय नीति के मखु्य घटक

z	कर नीति: इसमेें सरकार द्वारा व््यक्तियोों और व््यवसायोों से एकत्र किए जाने वाले करोों की दरेें और प्रकार निर््धधारित करना शामिल ह।ै

z	व््यय नीति: इसमेें यह तय करना शामिल ह ैकि सरकार अपने राजस््व को कितना और किन क्षेत्ररों मेें खर््च करती ह।ै

z	निवेश और विनिवेश नीति: इसमेें सरकार की परिसंपत्तियोों और दनेदारियोों, जैसे-सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों, वित्तीय संस््थथानोों और संप्रभ ुधन निधियोों का प्रबंधन करना 

शामिल ह।ै

z	ऋण या अधिशेष प्रबंधन: इसमेें सरकार के राजस््व और व््यय के मध््य के अतंर को परूा करने के लिए धन ऋण लेना या उसमेें बचत शामिल ह।ै
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राजकोषीय नीति के प्रकार:
पहलू विस््ततारवादी राजकोषीय नीति

(Expansionary Fiscal Policy)
संकुचनकारी राजकोषीय नीति

(Contractionary Fiscal Policy)

उद्देश््य आर््थथिक वृद्धि को प्रोत््ससाहित करना मदु्रास््फफीति को नियंत्रित करना 

उपकरण z	सरकारी व््यय मेें वदृ्धि: सार््वजनिक परियोजनाओ,ं बनुियादी 
ढाँच ेऔर सामाजिक कार््यक्रमोों के लिए अधिक धन आवंटन। 

z	कर कटौती: उपभोक्ताओ ंऔर व््यवसायोों के लिए व््यय योग््य 
आय बढ़़ाने के लिए कर मेें कमी। 

z	सरकारी व््यय मेें कमी: सार््वजनिक परियोजनाओ ंऔर कार््यक्रमोों 
के लिए धन मेें कटौती। 

z	कर वदृ्धि: व््यय योग््य आय को कम करने और खर््च को घटाने 
के लिए करोों मेें वृद्धि।

प्रभाव (Impact) z	कुल माँग मेें वदृ्धि: उपभोक्ता खर््च और व््ययावसायिक निवेश 
को बढ़़ावा दनेा। 

z	रोजगार सजृन: रोजगार के अधिक अवसर, जिससे बेरोजगारी 
मेें कमी। 

z	मंदी को रोकना या समाप्त करना: आर््थथिक संकुचन का 
सामना करना।

z	कुल माँग मेें कमी: वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी समग्र माग को 
धीमा करना। 

z	मुद्रास््फफीति को नियंत्रित करना: अर््थव््यवस््थथा को अत््यधिक 
तीव्र होने और मदु्रास््फफीति के अस््थथिर स््तरोों का अनभुव करने 
से रोकना।

z	अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर करना: आर््थथिक संतलुन बनाए रखना।
उदाहरण (Examples) z	2008 के वित्तीय संकट के दौरान आर््थथिक वृद्धि को प्रोत््ससाहित 

करने के लिए उपयोग किया गया।
z	1970 के दशक के अतं और 1980 के दशक के प्रारंभ मेें अमरेिका 

जैसे दशेोों द्वारा उच््च मदु्रास््फफीति से निपटने के लिए इसका प्रयोग 
किया गया।

चक्रीय और प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति
पहलू चक्रीय नीति (Pro-cyclical Policy) प्रति-चक्रीय नीति (Counter-cyclical Policy)

परिभाषा वित्तीय नीति जो आर््थथिक चक्र के साथ संरेखित होती ह,ै उछाल 
के दौरान विस््ततार करती ह ैऔर मंदी के दौरान संकुचन करती ह।ै

वित्तीय नीति जो चक्र का प्रतिकार करती ह,ै मंदी के दौरान विस््ततार करती 
ह ै और तेजी के दौरान संकुचन करती ह,ै जिससे अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर 
किया जा सके।

उद्देश््य वर््तमान आर््थथिक प्रवृत्ति से एकीकरण, जिससे आर््थथिक उतार-
चढ़़ाव या परिवर््तन मेें वृद्धि हो सकती ह।ै

आर््थथिक चक्र मेें चरम सीमाओ ंको कम करना, वृद्धि तथा माग को स््थथिर 
करना।

उछाल/तेजी  के 
दौरान किए जाने 
योग््य प्रयास 

विस््ततारवादी उपाय: अधिक व््यय और कर कटौती, जिससे 
मदु्रास््फफीति का जोखिम बढ़ता ह।ै

संकुचनकारी / संकुचनात््मक उपाय: व््यय मेें कटौती और अत््यधिक वृद्धि 
को नियंत्रित करने हतेु कर बढ़़ोतरी।

मंदी के दौरान 
कार््रवाई

संकुचनकारी उपाय: व््यय मेें कटौती और कर बढ़़ोतरी, जो मंदी 
मेें वृद्धि कर सकते हैैं।

विस््ततारवादी उपाय: माग और वृद्धि को प्रोत््ससाहित करने के लिए व््यय मेें 
वृद्धि तथा कर कटौती। सार््वजनिक परियोजनाओ ंपर व््यय मेें वृद्धि। 

� [UPSC-2021]

आर््थथिक प्रभाव तेजी के दौरान अर््थव््यवस््थथा मेें अधिक तीव्रता मदु्रास््फफीति का 
कारण बन सकती ह;ै व््यय मेें कटौती और कर वृद्धि के कारण 
मंदी और तीव्र हो सकती ह।ै

चक्ररों के बीच माग को संतुलित करता ह;ै उछाल के दौरान मदु्रास््फफीति को 
सीमित करने और मंदी से निपटने मेें सहायता करता ह।ै

उदाहरण तेजी मेें सार््वजनिक व््यय बढ़़ाना और कर कटौती, मदु्रास््फफीति 
तथा परिसंपत्ति बुलबुले (Asset Bubble) का जोखिम।

मंदी के दौरान अधिक व््यय और कर कटौती वाली प्रोत््ससाहन सुविधाएँ, 
अर््थव््यवस््थथा को बढ़़ावा देने के लिए।

कराधान प्रणाली (TAXATION SYSTEM):

कर (Tax) एक वित्तीय शलु््क या करारोपण ह ैजो सरकार द्वारा व््यक्तियोों, व््यवसायोों, या अन््य संस््थथाओ ंपर सार््वजनिक व््यय और सरकारी कार्ययों को वित्तपोषित करने के 
लिए लगाया जाता ह।ै यह एक अनिवार््य योगदान ह,ै जो नागरिकोों और व््यवसायोों द्वारा भगुतान करना आवश््यक होता ह ैतथा यह सरकार के लिए राजस््व का एक 
महत्तत्वपूर््ण स्रोत ह।ै
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कर वर्गीकरण

प्रकृति  के आधार पर
प्रत््यक्ष कर

व््यक्तिगत कर

राजस््व कर

स््थथायी कर

प्रगतिशील कर

प्रतिगामी कर

अप्रत््यक्ष कर

निगम कर

विनियामक कर

अस््थथायी कर

आनुपातिक कर

केें द्रीय कर

राज््य कर

कर लगाए गए निकायोों के आधार पर

उद्देश््य के आधार पर

अवधि के आधार पर

प्रगतिशीलता के आधार पर

प्रशासन के आधार पर

कराधान प्रणाली को निम््नलिखित श्रेणियोों मेें विभाजित किया जा सकता है:

z	प्रगतिशील कराधान प्रणाली (Progressive Taxation System): अधिक आय पर उच््च कर दर लाग ूहोती ह।ै

z	आनुपातिक कराधान प्रणाली (Proportional Taxation System): आय के स््तर की परवाह किए बिना कर दर एक निश्चित अनपुात मेें होती ह।ै

प्रत्यक्ष कर

प्रत््यक्ष कर एक प्रकार का कर ह ैजो सीधे व््यक्तियोों या संगठनोों की आय, धन या संपत्ति पर लगाया जाता ह।ै अप्रत््यक्ष करोों के विपरीत, जो वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंपर 

लगाए जाते हैैं तथा उपभोक्ताओ ंद्वारा अप्रत््यक्ष रूप से भगुतान किए जाते हैैं (जैसे-बिक्री कर या वैट), प्रत््यक्ष कर करदाता द्वारा सीधे सरकार को भगुतान किया जाता ह।ै

वेल््थ 
टैक््स

पूँजीगत 
लाभ कर

संपत्ति 
कर

निगम 
कर

विरासत 
कर

आय 
कर

प्रत््यक्ष
कर के 
प्रकार

भारत मेें प्रत्यक्ष कराधान के लिए प्रशासनिक संरचना
केें द्रीय प्रत््यक्ष कर बोर््ड (CBDT), जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार््यरत ह,ै आयकर विभाग के माध््यम से प्रत््यक्ष कर कानूनोों के प्रशासन हतेु उत्तरदायी ह।ै इसकी 
संरचना निम््नलिखित ह:ै
केें द्रीय प्रत््यक्ष कर बोर््ड (CBDT)
z	CBDT केें द्रीय राजस््व बोर््ड अधिनियम, 1963 के तहत कार््यरत एक वैधानिक प्राधिकरण ह।ै

z	यह भारत मेें प्रत््यक्ष करोों की नीति और नियोजन के लिए आवश््यक इनपटु प्रदान करता ह ैतथा प्रत््यक्ष कर काननूोों के प्रशासन हते ुउत्तरदायी ह।ै

आयकर विभाग
z	आयकर विभाग प्रत््यक्ष कर संग्रह करने वाला एक सरकारी संस््थथान ह।ै

z	इसका नेततृ््व CBDT करता ह ैऔर यह वित्त मतं्रालय मेें राजस््व विभाग का भाग ह।ै
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प्रत््यक्ष कर के प्रकार विवरण मुख््य बिदु
न््ययूनतम वैकल््पपिक कर (MAT) "शनू््य कर कंपनियोों" को संबोधित करने के लिए वित्त 

अधिनियम, 1987 द्वारा प्रस््ततुत किया गया।
यह सुनिश्चित करता ह ै कि कंपनियाँ न््ययूनतम कर का 
भगुतान करेें, भले ही उनकी सामान््य कर देयता शनू््य हो 
जाए।

पूँजीगत लाभ कर� (UPSC-2012)
खरीद लागत से अधिक कीमत पर संपत्ति बेचने से होने 
वाले लाभ पर कर।

स््टटॉक, बॉण््ड, रियल एस््टटेट आदि जैसी-परिसंपत्तियोों पर 
लागू होता ह।ै

लाभांश वितरण कर (DDT) कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकोों को वितरित किए जाने 
वाले लाभांश पर लगाया जाने वाला कर।

2019-20 के बजट मेें DDT को समाप्त कर दिया गया।

प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) भारतीय स््टटॉक एक््सचेेंजोों पर प्रतिभतूियोों की खरीद 
और बिक्री पर लगाया जाने वाला कर।

स््टटॉक, बॉण््ड, म््ययूचअुल फंड आदि मेें लेनदेन पर लाग ू
होता ह।ै

डिजिटल शीर््ष कंपनियोों पर वैश्विक कर एवं समतुल्यकरण शुल्क 

विविध पहलू GAFA कर (या डिजिटल शीर््ष कंपनियोों पर वैश्विक 
कर)

समतुल््यकरण शुल््क (भारत)

परिभाषा Google, Apple, Facebook, Amazon जैसी प्रमखु 
डिजिटल कंपनियोों पर कर

अनिवासी ई-कॉमर््स ऑपरेटरोों पर कर

उद्देश््य महत्तत्वपूर््ण उपयोगकर््तता आधार वाले दशेोों मेें तकनीकी दिग््गजोों 
द्वारा उचित कर योगदान सुनिश्चित करना

विदेशी और घरेलू डिजिटल फर्ममों के लिए कर क्षेत्र को समान बनाना

केें द्र बिन््ददु उच््च डिजिटल राजस््व वाली बड़़ी तकनीकी कंपनियाँ व््ययापक डिजिटल सेवाएँ और ई-कॉमर््स लेनदेन

कर आधार विशिष्ट देशोों मेें डिजिटल सेवाओ ंसे राजस््व अनिवासी फर्ममों द्वारा डिजिटल सेवाओ ंसे सकल राजस््व

कर की दर देश के अनुसार अलग-अलग होती ह ै (उदाहरण के लिए, 
फ््राांस मेें 3%)

भारत मेें पहले यह 2% था। नवीनतम बजट मेें 2% लेवी को समाप्त कर 
दिया गया, जबकि ऑनलाइन विज्ञापन राजस््व पर लगाए गए 6% 
समतुल््यकरण लेवी को अपरिवर््ततित रखा गया।

करोों की वृद्धि दर (%) एवं नॉमिनल जीडीपी मेें वृद्धि
नॉमिनल जीडीपी निगम कर मेें वृद्धि आयकर मेें वृद्धि कर उछाल (Tax Buoyancy)

2021-22 19.5 55.6 43 2.52
2022-23 15.4 16 20 1.1

2023-24(अप्रैल-अगस््त) 8 15 35.7 1.4

प्रत््यक्ष कर-जीडीपी अनुपात वित्त वर््ष 2013-14 मेें 5.62% से बढ़कर वित्त वर््ष 2022-23 मेें 6.11% हो गया ह।ै साथ ही यह वित्त वर््ष 2023-24 मेें पिछले 24 
वर्षषों के उच््चतम स््तर 6.64% पर पहुचँ गया ह।ै
z	कर उछाल को कर राजस््व मेें प्रतिशत परिवर््तन और सकल घरेल ू उत््पपाद (जीडीपी) मेें प्रतिशत परिवर््तन के अनपुात के रूप मेें परिभाषित किया जाता ह।ै यह 

दर््शशाता ह ैकि आर््थथिक गतिविधि मेें परिवर््तन के उत्तर मेें कर राजस््व कैसे बढ़ता या घटता ह।ै

z	सतू्र: कर उछाल (Tax Buoyancy) = कर राजस््व मेें प्रतिशत परिवर््तन/जीडीपी मेें प्रतिशत परिवर््तन

z	एक सर्वेक्षण के अनसुार, वित्त वर््ष 2024-25 के लिए भारत मेें कर उछाल 1.4 होने का अनमुान ह।ै यह वित्त वर््ष 2024 मेें सकल कर राजस््व (जीटीआर) मेें 
13.4% की वृद्धि के कारण ह,ै जो प्रत््यक्ष करोों मेें 15.8% और अप्रत््यक्ष करोों मेें 10.6% की वृद्धि प्रदर््शशित करता ह।ै

व््ययाख््यया (Interpretation)

उछाल (Buoyancy)  > 1 कर राजस््व अर््थव््यवस््थथा की तुलना मेें तेज़़ी से बढ़ रहा ह।ै यह आमतौर पर तब होता ह ै जब कर आधार का विस््ततार या तो 
आर््थथिक वृद्धि के कारण या प्रभावी कर प्रशासन और अनुपालन के कारण होता ह।ै

उछाल (Buoyancy) < 1 कर राजस््व अर््थव््यवस््थथा की तुलना मेें धीमी गति से बढ़ रहा ह।ै यह कर चोरी, कर दरोों मेें कमी, या कर आधार के संकुचन के 
कारण हो सकता ह।ै

उछाल (Buoyancy) = 1 कर राजस््व अर््थव््यवस््थथा की समान दर से बढ़ रहा ह।ै
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अप्रत्यक्ष कर

z	पहले उत््पपाद शलु््क निर््ममित वस््ततुओ ंपर लगाया जाता था तथा कराधान तब 

लागू किया जाता था, जब माल अथवा वस््ततुएँ कारखाना परिसर से बाहर 

निकलती थी।

अप्रत््यक्ष कर

उत््पपाद शलु््क

सीमा शलु््क

सेवा कर

केें द्रीय बिक्री कर

मलू््य वर््धधित कर (VAT)

मनोरंजन कर

विलासिता कर

प्रवेश कर, स््टटाम््प शलु््क

केें द्र राज््य

z	सीमा शुल््क वस््ततुओ ंके आयात और निर््ययात पर लगाया जाता ह।ै

z	सेवा कर सेवाओ ंके प्रावधान पर लगाया जाता था।

z	केें द्र सरकार द्वारा विभिन््न राज््योों के बीच उत््पपादोों की बिक्री पर केें द्रीय 
बिक्री कर (सीएसटी) लगाया जाता था। 

	� हालाँकि, कर राजस््व उस राज््य द्वारा एकत्र किया जाता था, जहाँ से 
लेनदने शरुू हुआ। यही कारण ह ैकि इसे मलू-आधारित कर के रूप मेें 
संदर््भभित किया जाता था।

z	मूल््य वर््धधित कर (वैट) एक राज््य के भीतर माल की बिक्री पर लाग ूकिया गया 
था। केें द्र सरकार के पास अतंरराज््ययीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार नहीीं 
था और वैट केवल उत््पपादन के प्रत््ययेक चरण मेें जोड़़े गए मलू््य पर लगाया जाता 
था। वैट प्रणाली के तहत, मलू््य �ृंखला मेें प्रत््ययेक इकाई को अपने संबंधित मलू््य 
वर््धन के आधार पर सरकार को करोों का भगुतान करना आवश््यक था।�
(UPSC 2011)

z	प्रवेश कर, जिसे पहले भारतीय राज््य सरकारोों द्वारा लाग ूकिया जाता था, माल 
की अतंर-राज््ययीय आवाजाही पर लाग ूहोता था। इसे प्राप्त करने वाले राज््य द्वारा 
अपने कर राजस््व आधार की सरुक्षा के लिए लगाया जाता ह।ै 

z	स््टटाम््प ड्यूटी या स््टटाम््प शुल््क एक ऐसा कर ह ैजो सभी काननूी संपत्ति लेनदने 
से संबंधित ह।ै स््टटाम््प ड्यटूी के भगुतान को दर््शशाने के लिए दस््ततावेज़ पर एक 
भौतिक स््टटाम््प चिपकाना या छापना आवश््यक ह।ै चूकँि इसे अलग-अलग 
राज््योों द्वारा लगाया जाता ह,ै इसलिए कर की दर एक राज््य से दसूरे राज््य मेें भिन््न 
होती ह।ै

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी )� [UPSC 2017]
प्रमुख पहलू विवरण

जीएसटी परिचय 1 जुलाई, 2017 को विभिन््न अप्रत््यक्ष करोों को एकीकृ त कर प्रणाली मेें शामिल कर दिया गया।

कर स््ललैब 5%, 12%, 18%, 28% तथा आवश््यक वस््ततुओ ंपर शनू््य दर।

प्रकार गंतव््य-आधारित कर, जहाँ वस््ततुओ/ंसेवाओ ंका उपभोग किया जाता ह,ै वहाँ एकत्र किया जाता ह।ै

इनपुट टैक््स क्रेडि ट कैस््ककेडि ग प्रभाव से बचने के लिए खरीद पर भगुतान किए गए करोों के लिए क्रेडिट , प्रत््ययेक आपूर््तति चरण मेें जोड़़े 
गए मलू््य पर लागू किया जाता ह।ै

अनुपालन व््यवसायोों को जीएसटीएन पोर््टल के माध््यम से नियमित रिटर््न ऑनलाइन दाखिल करना चाहिए।

वर्गीकरण वस््ततुओ/ंसेवाओ ंको जीएसटी परिषद द्वारा कर स््ललैब मेें वर्गीकृ त किया जाता ह,ै जो उन््हेें समय-समय पर अपडेट 
करता ह।ै

मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण 
(Anti-Profiteering authority)

यह सुनिश्चित करता ह ै कि व््यवसाय उपभोक्ताओ ंको कम कर दरोों/इनपुट क्रेडिट  का लाभ देें।

दुहरा जीएसटी मॉडल केें द्र और राज््य सरकारेें दोनोों एक ही कर आधार पर जीएसटी लगाती हैैं।

जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित मदु्ददों (दरेें, छूट, आदि) पर सिफारिशेें करने के लिए गठित।

एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतरराज््ययीय लेनदेन पर लगाया जाता ह ैऔर केें द्र तथा राज््योों के बीच साझा किया जाता ह।ै

राज््योों को मुआवजा राज््योों ने 5 वर्षषों के लिए जीएसटी के कारण राजस््व हानि की भरपाई की।

इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल) अंतरराज््ययीय और राज््य के भीतर दोनोों तरह की आवाजाही के लिए ₹50,000 से अधिक मलू््य के सामान के लिए 
आवश््यक।

जीएसटीएन डिजिटल आधार, जो जीएसटी प्रशासन को सुविधाजनक बनाता ह,ै तथा दक्षता और पारदर््शशिता सुनिश्चित करता ह।ै

जीएसटी वृद्धि वित्त वर््ष 2023-24 के लिए जीएसटी प्राप्तियोों मेें वित्त वर््ष 2023-24 के संशोधित अनुमान (आरई) और अनंतिम 
अनुमान (पीई) की तुलना मेें 11.0% की वृद्धि दर््ज करने का अनुमान ह,ै जो वित्त वर््ष 2024-25 के बजट अनुमान 
(बीई) मेें ₹10.62 लाख करोड़ ह।ै

ABC
Stamp




49सरकारी बजटऔर राजकोषीय नीति 49

जीएसटी के अंतर््गत समाहित अप्रत्यक्ष कर

केें द्रीय कर राज््य कर 

केें द्रीय उत््पपाद शलु््क (CENVAT) राज््य वैट (मलू््य वर््धधित कर)

अतिरिक्त उत््पपाद शलु््क केें द्रीय बिक्री कर

उत््पपाद शलु््क (औषधीय और शौचालय संबंधी तैयारी) विलासिता कर

उत््पपाद शलु््क के अतिरिक्त शलु््क (विशेष महत्तत्व की वस््ततुएँ) प्रवेश कर (सभी प्रकार)

उत््पपाद शलु््क के अतिरिक्त शलु््क (वस्त्र और वस्त्र उत््पपाद) मनोरंजन कर

सीमा शलु््क के अतिरिक्त शलु््क (प्रतिपूरक शलु््क, सीवीडी) विज्ञापनोों पर कर

सेवा कर राज््य अधिभार और उपकर

जीएसटी से बाहर के कर

z	मलू सीमा शलु््क

z	पेट्रोल और डीजल पर कर

z	 तंबाक और शराब पर कर

z	संपत्ति पर स््टटाम््प शलु््क

z	 बिजली शलु््क

z	वाहन कर

z	संपत्ति कर

कर चोरी और कर से बचाव

अंतर संबंधी प्रमुख बिदु कर चोरी (UPSC-2021) कर परिहार

परिभाषा आय को गलत तरीके से दर््शशाकर या छिपाकर देय करोों 
का भगुतान न करने की अवैध प्रथा।

कर देयता को कम करने के लिए कर कानून मेें खामियोों और छूटोों 
का कानूनी उपयोग।

वैधता कानून के तहत अवैध और दंडनीय। कानूनी लेकिन अनैतिक माना जाता ह;ै कर कानून के प्रावधानोों 
का रणनीतिक रूप से उपयोग करता ह।ै

उपयोग की जाने वाली 
विधियाँ

आय को कम करके दिखाना, खर््च बढ़़ाना, संपत्ति 
छिपाना, काला धन।

कटौतियोों, छूटोों, कर क्रेडिट  और खामियोों का लाभ उठाना।

उद्देश््य कानूनोों का उल््ललंघन करके कर भगुतान से बचना या कम 
करना।

कानूनी सीमाओ ंके भीतर कर देयता को कम करना।

परिणाम कानूनी दंड, जुर््ममाना और संभावित कारावास क््योोंकि कर 
चोरी के कारण राज््य के खजाने को राजस््व का नुकसान।

कोई दंड नहीीं, लेकिन भविष््य मेें कानूनी सुधारोों को जन््म दे सकता 
ह।ै

उदाहरण आय रिकॉर््ड मेें हरेाफरी करना, विदेशी संपत्ति छिपाना। विदेशी खातोों का उपयोग करना, कर बचत योजनाओ ं मेें निवेश 
करना।

आधार क्षरण और लाभ स्थानाांतरण (BEPS)

z	यह बहुराष्ट्रीय निगमोों द्वारा उच््च-कर क्षेत्राधिकार से कम-कर वाले क्षेत्ररों मेें लाभ 

स््थथानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियोों को संदर््भभित करता 

ह ैजिससे उनका समग्र कर बोझ कम हो जाता ह।ै

z	प्रभाव: ये रणनीतियाँ उच््च-कर वाले दशेोों के कर आधार को नष्ट कर दतेी हैैं, 

जिससे सरकारी राजस््व कम हो जाता ह।ै

z	आर््थथिक सहयोग और विकास सगंठन (OECD) की रूपरेखा:

	� ओईसीडी की आधार क्षरण और लाभ स््थथानांतरण परियोजना कर से 
बचने के लिए दशेोों को दिशा-निर्देश प्रदान करती ह।ै

	� प्रमखु उपायोों मेें पारदर््शशिता आवश््यकताए,ँ प्रमखु सचूनाए ँ तथा 
स््थथानांतरण मलू््य निर््धधारण विनियमोों को कठोर करना शामिल ह।ै

	� भारत एक सक्रिय भागीदार ह,ै जो अपने कर आधार की सरुक्षा के लिए 
बीईपीएस मानदडंोों को लाग ूकर रहा ह।ै
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स्थानाांतरण मलू्य निर्धारण और अग्रिम निर््णय प्राधिकरण
z	स््थथानांतरण मूल््य निर््धधारण:

	� इसमेें बहुराष्ट्रीय निगम की सहायक कंपनियोों जैसी संबंधित संस््थथाओ ंके 
बीच लेनदने का मलू््य निर््धधारण शामिल ह।ै

	� उद्देश््य: यह सनुिश्चित करना कि लेनदने "बाजार दर" (arm’s 
length) के आधार पर किए जाए,ँ अर््थथात ्ऐसी कीमत पर जो असंबंधित 
पक्षषों के बीच समान परिस््थथितियोों मेें होती ह।ै

	� भारत के कर अधिकारी लाभ स््थथानांतरण और कर आधार क्षरण को 
रोकने के लिए स््थथानांतरण मूल््य निर््धधारण की जाँंच करते हैैं।

z	अग्रिम निर््णय प्राधिकरण(AAR):

	� AAR करदाताओ ंको स््थथानांतरण मूल््य निर््धधारण सहित जटिल कर 
मामलोों पर बाध््यकारी सलाह प्रदान करता ह।ै

	� यह कर-संबंधी अनिश्चितताओ ं को कम करके बहुराष्ट्रीय निगम को 
योजना बनाने मेें मदद करता ह।ै

सामान्य कर-परिहार विरोधी नियम (GAAR)
z	इसमेें काननूी प्रावधान शामिल हैैं जो आक्रामक कर परिहार का मकुाबला करते 

हैैं। ये प्रथाए ँतकनीकी रूप से काननू का पालन करती हैैं, लेकिन उसके उद्देश््य को 
कमजोर करती हैैं।

z	उद्देश््य: वास््तविक आर््थथिक गतिविधि के बजाय मखु््य रूप से कर लाभ के लिए 
निर््ममित की गई व््यवस््थथाओ ंको लक्षित करता ह।ै

z	भारत मेें कार््ययान््वयन: GAAR को कर संबंधी कमियोों का लाभ उठाने वाली 
कर व््यवस््थथाओ ंको हतोत््ससाहित करके निष््पक्ष कराधान सनुिश्चित करने के लिए 
प्रस््ततुत किया गया था।

दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA)
z	परिभाषा: यह उन संधियोों को संदर््भभित करता ह ैजो दो या अधिक दशेोों के बीच 

इस उद्देश््य से की जाती हैैं कि एक ही आय पर दहुरा कराधान रोका जा सके।

z	उद्देश््य: डीटीएए विदशेोों मेें भगुतान किए गए करोों के लिए कर छूट या क्रेडिट  के 
माध््यम से राहत प्रदान करके निवेश को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	हालिया के घटनाक्रम: भारत ने संधि के दरुुपयोग को रोकने और आर््थथिक 
उपस््थथिति के आधार पर निष््पक्ष कर आवंटन के प्रावधानोों को मजबतू करते हुए 
आधार क्षरण और लाभ स््थथानांतरण विरोधी सिद््धाांतोों के साथ संरेखित करने 
के लिए विभिन््न दशेोों के साथ डीटीएए को संशोधित किया ह।ै

वैश्विक न्यूनतम निगम कर (GMCT)
z	उद्देश््य: बहुराष्ट्रीय निगमोों (एमएनसी) को बिना किसी महत्तत्वपरू््ण आर््थथिक 

गतिविधि के कम कर क्षेत्राधिकार मेें लाभ स््थथानांतरित करने से रोकना।

z	मुख््य रूपरेखा:

	� स््ततंभ 1: उन दशेोों को कर अधिकार आवंटित करता ह ैजहाँ एमएनसी के 
ग्राहक मौजदू हैैं, चाह ेउनकी भौतिक उपस््थथिति न हो।

	� स््ततंभ 2: वशै्विक स््तर पर 15% की न््ययूनतम निगम कर दर निर््धधारित करता ह।ै

z	भारत पर प्रभाव:

	� समतुल््यकरण शुल््क: गगूल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी पर भारत के 
डिजिटल कर का जीएमसीटी के तहत पनुर््ममूल््ययाांकन किया जा सकता ह,ै 
जिससे यह वैश्विक कर मानकोों के अनरुूप हो।

z	प्रभावी प्रबंधन का स््थथान (पीओईएम) नियम: एक ऐसा स््थथान जहाँ किसी 
इकाई के व््यवसाय के संचालन के लिए आवश््यक प्रमखु प्रबंधन और 
वाणिज््ययिक निर््णय लिए जाते ह।ै यह यह जाँचने मेें मदद करता ह ै कि क््यया 
कंपनियाँ करोों से बचने के लिए विदशेोों मेें शले सहायक कंपनियाँ स््थथापित कर 
रही हैैं।

z	 टैक््स हेवेन (Tax Haven): ऐसे दशे जहाँ कर की दरेें कम हैैं, खाताधारकोों को 
गोपनीयता और सरुक्षा प्रदान करते हैैं तथा अन््य दशेोों के साथ कर जानकारी 
साझा नहीीं करते हैैं।

कर सुधार: समितियाँ और सिफारिशेें
प्रत्यक्ष कर सुधार
समिति मुख््य अनुशंसाएँ

केलकर समिति 
(2002)

कर कानूनोों को सरल बनाना, कर दरोों को तर््क संगत 
बनाना, कर आधार को व््ययापक बनाना, छूटोों को 
चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और निगम कर को कम 
करना।

पार््थसारथी शोम 
समिति (2012)

GAAR के दरुुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा, स््पष्ट कर परिहार 
मानदंड, विशेषज्ञ पैनल समीक्षा, वैश्विक मानकोों के 
अनुरूप।

अखिलेश रंजन 
की अध््यक्षता मेें 

प्रत््यक्ष कर 
संहिता टास््क 

फोर््स (2017-19)

प्रत््यक्ष कर संहिता पर अखिलेश रंजन समिति ने निगम 
कर दरोों को कम करने, व््यक्तिगत कर स््ललैब को तर््क संगत 
बनाने, पूँजीगत लाभ कराधान को सरल बनाने और कर 
छूट को सीमित करने जैसे उपायोों के साथ भारत के कर 
कानूनोों को सरल तथा आधनुिक बनाने की सिफारिश 
की। इसने कर अनुपालन मेें सरलता, विवाद समाधान मेें 
वृद्धि, कर-परिहार विरोधी उपायोों और डिजिटल 
अर््थव््यवस््थथाओ ंको संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय 
कर मानदंडोों को संरेखित करने पर बल् दिया। समिति ने 
करदाता सेवाओ ं मेें सुधार और पारदर््शशिता तथा 
स््ववैच््छछिक अनुपालन को बढ़़ावा देने के लिए करदाता 
अधिकार चार््टर प्रस््ततुत करने का भी सुझाव दिया।

अप्रत्यक्ष कर सुधार
समिति मुख््य अनुशंसाएँ

राजा जे. चेलैया 
समिति (1991)

वैट लागू करना, राज््य और केें द्रीय करोों मेें सामंजस््य 
स््थथापित करना, इनपुट टैक््स क्रेडिट  प्रदान करना 
और आवश््यक वस््ततुओ ंको कर मकु्त करना।

कल््ययाणी मेनन सेन 
समिति (2002)

सीमा शलु््क और उत््पपाद शलु््क को सरल बनाना, 
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिग को सक्षम बनाना, सिंगल-
एकल खिड़की समाधान शरुू करना और टैरिफ कम 
करना।

टी.आर. रुस््तगी 
समिति (2011)

सेवा कर संरचना को सरल बनाना, सेवाओ ं को 
तर््क संगत बनाना, आईटीसी को सक्षम बनाना और 
इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन प्रणालियोों मेें सुधार करना।

अरविद सुब्रमण््यम 
समिति (2015)

जीएसटी राजस््व-तटस््थ (revenue-neutral) दर 
की सिफारिश, धातुओ ंके लिए कम दरोों का प्रस््तताव 
तथा राज््य क्षतिपूर््तति सुनिश्चित करना।

ABC
Stamp




51सरकारी बजटऔर राजकोषीय नीति 51

पिछले दशक मेें भारत के कर-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्ति
� (UPSC-2017)
भारत के कर-जीडीपी अनुपात मेें लगातार वृद्धि के बजाय उतार-चढ़़ाव का 
अनुभव हुआ ह।ै वित्त वर््ष 2008 मेें, यह अनुपात 12.1% पर पहुचँ गया था। वित्त 
वर््ष 2024 मेें, इसके 11.8% होने का अनुमान ह,ै जो इसमेें परिवर््तनशीलता को 
दर््शशाता ह।ै

` केें द्रीय बजट
2024-25

जीडीपी का प्रतिशत

सकल कर प्राप्तियाँ

प्रत््यक्ष कर
अप्रत््यक्ष कर

2022-23
वास््तविक बजट 

अनुमान
संशोधित 
अनुमान

बजट 
अनुमान

11.3

6.2
5.1 5.1 5.0 5.06.0 6.6 6.8

11.1 11.6 11.8

2023-24 2023-24 2024-25

कर प्राप्तियोों की प्रवृत्ति

कर-जीडीपी अनुपात मेें कमी
z	धीमी आर््थथिक वदृ्धि दर: कर-जीडीपी अनपुात मेें गिरावट आर््थथिक वृद्धि मेें 

मदंी का संकेत द ेसकती ह,ै क््योोंकि कर राजस््व अक््सर आर््थथिक गतिविधि से 
संबंधित होता ह।ै� (UPSC -2015)

z	राष्ट्रीय आय का कम न््ययायसगंत वितरण: घटता अनपुात आय वितरण मेें 
समस््ययाओ ंका भी संकेत द ेसकता ह,ै जहाँ आय का एक महत्तत्वपरू््ण हिस््ससा ऐसे 
क्षेत्ररों या व््यक्तियोों मेें केें द्रित हो सकता ह ैजो कम कर दतेे हैैं या कर से बचते हैैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन 
अधिनियम (FRBM) तथा अर्थोपाय अग्रिम 
(WMA)

एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश््य राजकोषीय घाट को सीमित करके, सरकारी 
ऋण को नियंत्रित और व््ययापक आर््थथिक स््थथिरता को बढ़़ावा दकेर भारत मेें 
राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना ह।ै अधिनियम मेें घाट को कम करने और 
राजकोषीय प्रबंधन मेें पारदर््शशिता बनाए रखने के लिए स््पष्ट लक्षष्य निर््धधारित किए 
गए हैैं।

एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्य
z	राजकोषीय घाटे को कम करना: सरकारी खर््च को सीमित करना और राजस््व 

अतंर को पाटना।

z	सरकारी ऋण को नियंत्रित करना: ऋण स््थथिरता सनुिश्चित करना।

z	आर््थथिक स््थथिरता को बढ़़ावा देना: अत््यधिक ऋण और मदु्रास््फफीति को कम 
करना।

z	अंतर-पीढ़़ीगत समानता: राजकोषीय बोझ का उचित वितरण सनुिश्चित करना।

z	पारदर््शशिता बढ़़ाना: राजकोषीय प्रदर््शन के बारे मेें स््पष्ट जानकारी प्रदान करना।

z	मध््यम अवधि की राजकोषीय नीति योजना: राजकोषीय नीतियोों के 3-5 
वर्षषों के लिए एक विवरण प्रस््ततुत करना।

लक्ष्य
z	राजकोषीय घाटा: मार््च 2021 तक जीडीपी के 3% तक सीमित, आपात 

स््थथितियोों के लिए 0.5% का विचलन प्रावधान।

z	ऋण-जीडीपी अनुपात: कुल सरकारी ऋण 60% पर सीमित, वित्त वर््ष 
2024-25 तक संघ सरकार का ऋण 40% पर।

z	राजकोषीय समेकन: जीडीपी वृद्धि और राष्ट्रीय सरुक्षा या आपदाओ ंजैसी 
असाधारण स््थथितियोों के लिए समायोजित वार््षषिक राजकोषीय लक्षष्य।

एफआरबीएम के तहत अनिवार््य विवरण
z	मध््यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव््य: राजकोषीय संकेतकोों के लिए 

3-वर्षीय लक्षष्य निर््धधारित करना।

z	राजकोषीय नीति रणनीति कथन: राजकोषीय प्राथमिकताओ ंऔर विचलन 
के औचित््य को रेखांकित करता ह।ै

z	समष्टि अर््थशास्त्र रूपरेखा विवरण: जीडीपी, राजकोषीय संतलुन और बाहरी 
स््थथितियोों पर दृष्टिकोण प्रदान करता ह।ै

लक्षष्ययों मेें छूट
एस््कके प क््ललॉज राष्ट्रीय आपदाओ ंया आर््थथिक संकट जैसी आपात स््थथितियोों के दौरान 
राजकोषीय लक्षष्ययों से अस््थथायी विचलन की अनमुति दतेा ह।ै कोविड-19 के दौरान, 
राज््योों को राजकोषीय घाट के लक्षष्य से परे ऋण लेने की अनमुति दी गई थी।
राज््योों के लिए प्रमुख एफआरबीएम लक्षष्य और छूट

संकेतक FRBM लक्षष्य छूट
राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% आपात स््थथिति (जैसे-

राष्ट्रीय आपदाएँ, आर््थथिक 
संकट) के मामले मेें 0.5% 
तक विचलन।

ऋण-जीडीपी 
अनुपात

जीएसडीपी का 25% आर््थथिक व््यवधानोों के 
दौरान छूट, क्रमिक कमी 
की योजना के साथ।

राजस््व घाटा वित्त वर््ष 2020 तक 
शनू््य

अप्रत््ययाशित घटनाओ ं के 
कारण राजकोषीय दबाव 
अधिक होने पर अनुकूल।

राज्ययों के लिए अग्रिम अर्थोपाय (WMA)
WMA भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) द्वारा राज््य सरकारोों को उनके अस््थथायी 
राजस््व-व््यय अंतर को पाटने के लिए प्रदान की जाने वाली एक अल््पकालिक 
तरलता सुविधा ह।ै यह नियमित राजस््व प्राप्त होने तक नकदी प्रवाह के असंतुलन 
को प्रबंधित करने मेें मदद करता ह।ै
z	सीमाए:ँ राज््योों की राजकोषीय स््थथितियोों के आधार पर आरबीआई द्वारा 

निर््धधारित की जाती हैैं।

z	अल््पकालिक ऋण: आमतौर पर कुछ दिनोों से लेकर कुछ महीनोों तक के लिए।

z	ब््ययाज दरेें: आमतौर पर बाजार दरोों से कम होती हैैं।
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सरकारी ऋण और घाटा
सरकारी ऋण बजटीय घाट (जहाँ व््यय राजस््व से अधिक होता ह)ै से उत््पन््न होता 
ह,ै जिसे आमतौर पर निम््नलिखित द्वारा वित्तपोषित किया जाता ह:ै

1.	 कराधान: अतिरिक्त राजस््व उत््पन््न करने के लिए सरकार कर दरेें बढ़़ाती ह ैया 
नए कर लगाती ह।ै

2.	 ऋण: सरकार अक््सर बॉण््ड जारी करती ह ैजिससे पनुर््भभुगतान का बोझ भावी 
पीढ़़ियोों पर स््थथानांतरित हो जाता ह,ै जिन््हेें उच््च करोों का सामना करना पड़ 
सकता ह।ै

3.	 मुद्रा छापना: मदु्रास््फफीति जोखिमोों के कारण कम प्रचलित ह।ै

संभावित बोझ के रूप मेें ऋण
z	अंतर-पीढ़़ीगत प्रभाव: ऋण भविष््य की खपत को कम कर सकता ह ैक््योोंकि 

पनुर््भभुगतान भावी पीढ़़ियोों पर बोझ डालता ह,ै संभावित रूप से राष्ट्रीय बचत 
और निजी क्षेत्र के पूँजी निर््ममाण को कम करता ह।ै

z	क्राउडिगं आउट: सरकार के ऋण निजी निवेश के लिए उपलब््ध निधियोों को 
कम कर सकते हैैं, मखु््य रूप से अगर यह निगम बॉण््ड के साथ प्रतिस््पर््धधा करते 
हैैं। हालाँकि, उत््पपादक सरकारी खर््च से राष्ट्रीय आय मेें वृद्धि इस प्रभाव को कम 
कर सकती ह।ै

गैर-वित्तीय ऋण� (UPSC-2020)
भारतीय अर््थव््यवस््थथा के संदर््भ मेें, गैर-वित्तीय ऋण मेें शामिल हैैं:

1.	 परिवारोों द्वारा लिए गए आवास ऋण।

2.	क्रेडिट   कार््ड पर बकाया राशि।

3.	 ट्रेजरी बिल, अल््पकालिक सार््वजनिक ऋण का एक रूप।
रिकार््डडियन समतुल््यता: यह सिद््धाांत तर््क  देता ह ैकि जब सरकार ऋण लेती 
ह,ै तो दरूदर्शी उपभोक्ता भविष््य मेें उच््च करोों की अपेक्षा करते हैैं और अपनी 
बचत बढ़़ाते हैैं। यह दृष्टिकोण मानता ह ै कि कराधान और ऋण लेना राष्ट्रीय 
बचत को प्रभावित किए बिना सरकारी व््यय को वित्तपोषित करने के समान 
तरीके हैैं।

भारत मेें सार््वजनिक ऋण

सार््वजनिक ऋण से तात््पर््य सरकार द्वारा अपने खर्चचों को पूरा करने और राजकोषीय 
घाट को प्रबंधित करने के लिए किए गए ऋण से ह।ै घरेलू वित्तीय बचत का एक 
हिस््ससा सरकारी ऋण मेें लगाया जाता ह,ै जिससे आंतरिक ऋण का निर््ममाण होता 
ह।ै यह सरकारी प्रतिभतूियोों, लघ ु बचत योजनाओ ं और भविष््य निधि जैसे 
उपकरणोों के माध््यम से प्राप्त किया जाता ह।ै� (UPSC-2022)

भारत मेें सार््वजनिक ऋण के उद्देश्य

1.	 सरकारी व््यय का वित्तपोषण: आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए 
दीर््घकालिक बनुियादी ढाँच ेऔर कल््ययाणकारी परियोजनाओ ंको निधि प्रदान 
करना।

2.	 राजकोषीय घाटे को कम करना: तत््ककाल कर बढ़़ाए बिना राजस््व-व््यय के 
अतंर को संबोधित करना।

3.	 मौद्रिक नीति का समर््थन: आरबीआई को तरलता का प्रबंधन करने और 
मदु्रास््फफीति को नियंत्रित करने के लिए उपकरण प्रदान करना।

4.	 अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर करना: आर््थथिक मदंी के दौरान खर््च का समर््थन करने 
के लिए एक प्रति-चक्रीय उपकरण के रूप मेें उपयोग किया जाता ह।ै

सार््वजनिक ऋण के प्रकार� (UPSC-2022)
z	आंतरिक ऋण

	� सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक): बजट घाट के वित्तपोषण के लिए 
घरेल ूस््तर पर जारी किए गए दीर््घकालिक बॉण््ड।

	� ट्रेजरी बिल (टी-बिल): 91, 182 और 364 दिनोों की परिपक््वता वाले 
अल््पकालिक ऋण।

	� अर्थोपाय अग्रिम (डब््ल्ययूएमए): अल््पकालिक नकदी प्रवाह का 
प्रबंधन करने के लिए आरबीआई से अस््थथायी ऋण।

	� बाजार ऋण: इसमेें दिनांकित प्रतिभतूियोों के माध््यम से जटुाए गए ऋण 
शामिल हैैं, जो आतंरिक ऋण का एक महत्तत्वपरू््ण घटक ह ैऔर नीलामी मेें 
बाजार-निर््धधारित दरोों पर जारी किए जाते हैैं।

z	बाह्य ऋण

	� बहुपक्षीय ऋण: विश्व बैैंक, आईएमएफ और एशियाई विकास बैैंक 
जैसी वैश्विक संस््थथाओ ंसे ऋण।

	� द्विपक्षीय ऋण: विदशेी सरकारोों से ऋण।

	� वाणिज््ययिक ऋण: अतंरराष्ट्रीय बैैंकोों और वित्तीय संस््थथाओ ंसे ऋण।

	� निर््ययात ऋण: आयात के लिए विदशेी निर््ययातकोों या बैैंकोों द्वारा प्रदान 
किया गया वित्तपोषण।

सरकार के ऋण और देयताओ ंके घटक
ऋण श्रेणी विवरण
बाजार ऋणी सबसे बड़़ा हिस््ससा; इसमेें ट्रेजरी बिल और 

दिनांकित प्रतिभतूियाँ जैसी सरकारी प्रतिभतूियाँ 
शामिल हैैं।

बैैंकोों/संस््थथाओ ंसे ऋण विशिष्ट परियोजनाओ ं या अल््पकालिक 
वित्तपोषण आवश््यकताओ ंके लिए घरेलू बैैंकोों से 
ऋण।

बाह्य ऋण विश्व बैैंक, एडीबी जैसी संस््थथाओ ंसे और सॉवरेन 
बॉण््ड के माध््यम से विदेशी ऋण।

लघु बचत और भविष््य 
निधि

पीपीएफ, एनएससी जैसी योजनाओ ं से प्राप्त 
निधि; सरकारी व््यय को वित्तपोषित करने के 
लिए उपयोग की जाती ह।ै

राज््य विकास ऋण 
(एसडीएल)

राज््योों द्वारा परियोजनाओ ंके लिए जारी की जाती 
ह;ै कभी-कभी केें द्र सरकार द्वारा समर््थथित होती 
ह।ै

लघु बचत के विरुद्ध 
प्रतिभूतियाँ

छोटी बचत संग्रह के आधार पर जारी किए गए 
साधन।

ट्रेजरी बिल तत््ककाल सरकारी वित्तपोषण के लिए अल््पकालिक 
ऋण (<1 वर््ष की परिपक््वता)।

आरबीआई को विशेष 
प्रतिभूतियाँ

विशिष्ट परिस््थथितियोों मेें आरबीआई को जारी 
किए गए बॉणँ््ड।

अन््य देयताएँ इसमेें लक्षित उद्देश््योों के लिए जारी किए गए तेल 
और उर््वरक बॉण््ड शामिल हैैं।
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भारत का विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

भारत का बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात (%)

प्रमुख अर््थव््यवस््थथाओ ंका बाह्य ऋण-जीडीपी (%)

अमेरिका यूके जापान
23 दिसंबर 24 मार््च

जर््मनी चीन भारत

वर््ष-दर-वर््ष वृद्धि वर््ष-दर-वर््ष कमी; R: संशोधित; PR: आंशिक रूप से संशोधित; P: अनंतिम

भारत का बाह्य एवं सामान्य सरकारी ऋण 
अवलोकन (वित्त वर््ष 2024)

z	बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात: 

	� वित्त वर््ष 2024 मेें घटकर 18.7% हो गया (वित्त वर््ष 2023 मेें 19% से), 
जो 2011 मेें 18.6% के बाद से पिछले 13 वर्षषों का सबसे निचला स््तर ह।ै

	� मार््च 2024 तक कुल बाह्य ऋण $663.8 बिलियन था, जो कि वार््षषिक 
आधार पर $39.7 बिलियन की वृद्धि (2014 के बाद तीसरा उच््चतम) 
दर््शशाता ह।ै

	� अमरेिकी डॉलर की वृद्धि से मलू््ययााँकन प्रभावोों को छोड़कर, बाह्य ऋण मेें 
$8.7 बिलियन की वृद्धि हुई होगी।

z	ऋण सरंचना:

	� दीर््घकालिक ऋण (परिपक््वता >1 वर््ष): वर््ष दर वर््ष 9.2% की वृद्धि।

	� अल््पकालिक ऋण: वर््ष दर वर््ष 4.6% की गिरावट।

	� जमा लेने वाले निगम (केें द्रीय बैैंक को छोड़कर): बाह्य ऋण का 
28.1% हिस््ससा, वित्त वर््ष 2024 मेें 14.3% की मजबतू वार््षषिक वृद्धि के 
साथ।

	� सामान््य सरकारी ऋण: बाह्य ऋण का 22.4% हिस््ससा, $148.7 
बिलियन (वर््ष दर वर््ष 11.5% की वृद्धि)।

z	वैश्विक तुलना:

	� शीर््ष छह वैश्विक अर््थव््यवस््थथाओ ं मेें भारत, सकल घरेल ू उत््पपाद के 
अनपुात मेें बाह्य ऋण के मामले मेें दसूरे स््थथान पर ह,ै जबकि ब्रिटन का 
बाह्य ऋण अनपुात सर््ववाधिक (283.8%) ह।ै (दिसंबर 2023 तक)

	� भारत का सकल घरेल ूउत््पपाद के अनपुात मेें सामान््य सरकारी ऋण (वित्त 
वर््ष 2024 मेें 82.5%) जर््मनी (63.7%) के बाद दसूरा सबसे कम ह।ै 

z	वैश्विक प्रवतृ्ति और अनुमान: 

	� जर््मनी मेें 2015 से सामान््य सरकारी ऋण और जीडीपी अनपुात मेें 
लगातार गिरावट दखेी गई ह।ै 

	� चीन ने सबसे अधिक वृद्धि दर््ज की, जो 2015 से अपने अनपुात को 
लगभग दगुनुा कर रहा ह।ै 

	� भारत का भविष््य आउटलुक (RBI): रणनीतिक राजकोषीय नीतियोों 
और अनकूुल ब््ययाज दरोों के कारण सामान््य सरकारी ऋण और जीडीपी 
अनपुात वित्त वर््ष 2024 मेें 82.5% से घटकर वित्त वर््ष 2031 मेें 73.4% 
होने की उम््ममीद ह।ै कुल 82.5% मेें से केें द्रीय सरकार का ऋण-जीडीपी 
अनपुात 56.8% ह,ै जो शषे राज््योों का संयकु्त हिस््ससा ह।ै 

	� इसके विपरीत, अन््य प्रमखु उन््नत और उभरती अर््थव््यवस््थथाओ ंमेें उनके 
ऋण-जीडीपी अनपुात मेें वृद्धि दखेने का अनमुान ह।ै

भारत मेें सार््वजनिक ऋण प्रबधंन और संबद्ध संस्थान
संस््थथान सार््वजनिक ऋण प्रबंधन मेें भूमिका

भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI)

भारत के आंतरिक ऋण का प्रबंधन करता ह,ै 
सरकारी प्रतिभतूियाँ जारी करता ह ै और 
ब््ययाज दरोों को प्रभावित करने वाली मौद्रिक 
नीति की देखरेख करता ह।ै

वित्त मंत्रालय

राजकोषीय नीति और ऋण रणनीति निर््धधारित 
करता ह;ै बाह्य ऋण ऋण की देखरेख करता 
ह ैऔर अंतरराष्ट्रीय संस््थथाओ ंके साथ संबंध 
बनाए रखता ह।ै

भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर््ड (SEBI)

सरकारी प्रतिभतूियोों सहित प्रतिभतूि बाजारोों 
को विनियमित करता ह,ै जिससे बाजार मेें 
पारदर््शशिता और निवेशकोों का विश्वास 
सुनिश्चित होता ह।ै

सार््वजनिक ऋण कार््ययालय 
(PDO)

भारतीय रिज़र््व बैैंक के तहत कार््यरत, यह 
सरकारी प्रतिभतूियोों के निर््गम और सेवा 
प्रबंधन, जैसे ब््ययाज और मलूधन भगुतान, का 
कार््य संभालता ह।ै

FRBM समीक्षा समिति

राजकोषीय अनुशासन और बजट लक्षष्ययों के 
पालन की निगरानी करती ह,ै जो अप्रत््यक्ष 
रूप से ऋण प्रबंधन नीतियोों को प्रभावित 
करती ह।ै

बैैंक और वित्तीय संस््थथान
सरकारी प्रतिभतूियोों के प्रमखु खरीदार; उनकी 
भागीदारी सरकारी ऋण और ऋण नीलामी 
का समर््थन करती ह।ै

सार््वजनिक ऋण प्रबधंन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी )
z	स््वतंत्र सार््वजनिक ऋण प्रबंधन संगठन  (पीडीएमए) बनाने की दिशा मेें एक 

कदम के रूप मेें 2016 मेें स््थथापित।

z	इसका उद्देश््य सरकारी ऋण प्रबंधन को आरबीआई से एक स््ववायत्त संगठन  
को हस््तताांतरित करना ह।ै

ABC
Stamp




54 अर््थव््यवस््थथा54

संरचना:
z	आर््थथिक मामलोों के विभाग के संयकु्त सचिव (बजट) के नेततृ््व मेें।

z	एक प्रमखु समिति द्वारा समर््थथित और नकदी एवं ऋण प्रबंधन पर निगरानी 
समहू द्वारा पर््यवेक्षित।

उत्तरदायित््व:
z	ऋण प्रबंधन रणनीति विकसित करना और नकदी शषे का प्रबंधन करना।

z	सरकारी प्रतिभतूियोों के लिए बाजार मेें तरलता सनुिश्चित करना।

z	पूँजी बाजारोों पर सलाह दनेा और एक केें द्रीकृ त ऋण डेटाबेस बनाना।

घाटे का मदु्रीकरण और घाटे का वित्तपोषण

� [UPSC 2022]
पहलू घाटे का मुद्रीकरण घाटे का वित्तपोषण
परिभाषा नई मदु्रा निर््ममाण द्वारा वित्तपोषण 

(केें द्रीय बैैंक सरकारी 
प्रतिभतूियाँ खरीदता ह)ै।

ऋण लेकर या प्रतिभतूियाँ 
जारी करके बजट घाट का 
वित्तपोषण करना।

प्राथमिक 
योगदानकर््तता 

केें द्रीय बैैंक (राजकीय कोष के 
साथ सहयोग करता ह)ै।

सरकार (राजकीय कोष/
वित्त मंत्रालय)।

तंत्र खलेु बाजार संचालन, नए धन 
के माध््यम से प्रत््यक्ष ऋण।

बॉण््ड, ट्रेजरी बिल या मदु्रा 
छापकर ऋण लेना।

धन का स्रोत केें द्रीय बैैंक द्वारा नव निर््ममित 
मदु्रा।

सार््वजनिक संस््थथानोों या 
अन््य सरकारोों से ऋण ली 
गई मदु्रा।

मुद्रास््फफीति 
का प्रभाव

बजट घाट को वित्तपोषित 
करने के लिए नई मदु्रा का 
निर््ममाण सबसे अधिक 
मदु्रास््फफीतिकारी ह,ै क््योोंकि यह 
सीधे धन की आपूर््तति को 
बढ़़ाता ह।ै
[UPSC- 2013, 2021]

इससे धन की आपूर््तति मेें 
वृद्धि के कारण मदु्रास््फफीति 
मेें वृद्धि हो सकती ह।ै

विनिमय दर 
प्रभाव

मदु्रा मलू््यह्रास मेें योगदान द े
सकता ह।ै

बाजार स््थथिति, मदु्रास््फफीति 
और अर््थव््यवस््थथा से 
प्रभावित।

भारत मेें घाट का मदु्रीकरण 1997 तक प्रचलन मेें था। तब केें द्रीय बैैंक स््वचालित 
रूप से सरकारी घाट का मदु्रीकरण कर देता था। यह कार््य वह एड-हॉक (ad-hoc) 
ट्रेजरी बिल जारी करके करता ह।ै

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC)

� [UPSC-2016] 
FSDC की स््थथापना दिसंबर 2010 मेें केें द्र सरकार के एक कार््यकारी आदेश द्वारा 
2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब मेें एक गैर-सांविधिक उपाय के रूप 
मेें की गई थी, जिसका उद्देश््य देश की वित्तीय स््थथिरता के लिए प्रणालीगत जोखिमोों 
को संबोधित करना था। वित्तीय क्षेत्र सुधारोों पर रघरुाम राजन समिति (2008) ने 
पहली बार FSDC के निर््ममाण का प्रस््तताव रखा था। 

संरचना
z	अध््यक्ष: वित्त मंत्री 

z	FSDC के सदस््योों मेें नीच ेसचूीबद्ध वित्तीय क्षेत्र नियामकोों के प्रमखु शामिल हैैं: 

	� भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) 

	� बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) 

	� भारतीय प्रतिभतूि और विनिमय बोर््ड (SEBI) 

	� पेेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

	� अन््य सदस््य वित्त सचिव, मखु््य आर््थथिक सलाहकार और वित्तीय सेवा 
विभाग के सचिव हैैं। 

z	FSDC मेें शामिल किए गए नए सदस््योों मेें शामिल हैैं: 

	� आर््थथिक मामलोों के विभाग (DEA) हते ुउत्तरदायी राज््य मतं्री। 

	� इलेक्ट्रॉनिक््स और सचूना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव। 

	� राजस््व सचिव। 

	� भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर््ड (IBBI) के अध््यक्ष।

संघ से राज्य सरकारोों को वित्त हस्ततांतरण

भारत की राज््य सरकारेेंवित्त आयोग अनुदान

अन््य अनुदान/ऋण 
अंतरण

15वेें वित्त आयोग की सिफ़़ारिशेें (2021-26) 
z	ऊर््ध्ववाधर हस््तताांतरण

	� राज््योों के लिए केें द्रीय करोों का हिस््ससा: राज््योों को केें द्रीय करोों की 
विभाजन योग््य राशि का 41% दनेे करने की सिफारिश की गई ह।ै

	� विभाजन योग््य राशि (विभाज््य पूल) से बाहर: राशि मेें कर संग्रह 
व््यय, उपकर और अधिभार, संघ राज््यक्षेत्ररों से राजस््व और राष्ट्रीय 
आपदा आकस््ममिक शलु््क जैसी लागतेें शामिल नहीीं हैैं।

क्षैतिज वितरण के मापदंड
मानक भार (%)

आय अंतराल 45

जनसंख््यया (2011 जनगणना) 15

जनसांख््ययिकीय प्रदर््शन 12.5

राज््य क्षेत्र 15

वन और पारिस््थथितिकी 10

कर और राजकोषीय प्रयास 2.5

सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275)
यह अनुच््छछेद राज््योों, विशेषकर आदिवासी और अविकसित क्षेत्ररों के लिए 
न््ययायसंगत प्रशासन और कल््ययाण को बढ़़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता 
सुनिश्चित करता ह।ै (ये भारत के समेकित कोष और बंधे हुए अनुदानोों पर लगाए 
जाते हैैं)
z	जरूरतमंद राज््योों को सहायता अनुदान (Grants-in-Aid):

	� संसद वित्तीय सहायता की आवश््यकता वाले राज््योों की सहायता के लिए 
भारत के समकेित कोष से धन आवंटित कर सकती ह।ै

	� संसद द्वारा निर््धधारित राशि अलग-अलग राज््योों के लिए अलग-अलग हो 
सकती ह।ै
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z	अनुसचूित जनजातियोों और अनुसचूित क्षेत्ररों के लिए विशेष प्रावधान:

	� अनसुचूित जनजातियोों के कल््ययाण और अनसुचूित क्षेत्ररों मेें प्रशासन को 
बेहतर बनाने के उद्देश््य से विकास योजनाओ ंके लिए अनदुान प्रदान किए 
जाते हैैं।

z	असम को विशेष सहायता:

	� असम को निम््नलिखित के लिए अनुदान आवंटित किए जाते हैैं:

	� आदिवासी क्षेत्ररों मेें पिछले प्रशासनिक व््यय को कवर करना (छठी 
अनसुचूी के अनसुार)।

	� प्रशासन मानकोों को बेहतर बनाने के लिए आदिवासी क्षेत्ररों के लिए 
विकास योजनाए।ँ

z	स््ववायत्त राज््य के लिए प्रावधान (अनुच््छछेद 244ए):

	� यदि स््ववायत्त राज््य का गठन होता है:

	� असम के अतंर््गत आने वाले आदिवासी क्षेत्ररों के लिए निर््धधारित 
धनराशि को राष्टट्रपति द्वारा निर््ददिष्ट अनसुार असम और स््ववायत्त राज््य 
के बीच साझा किया जाएगा।

	� स््ववायत्त राज््य को अपने प्रशासनिक मानकोों को असम के मानकोों के 
अनरुूप बनाने के लिए विकास योजनाओ ं के लिए अनदुान प्राप्त 
होगा।

z	राष्टट्रपति और ससंद की भूमिका: 

	� जब तक संसद काननू नहीीं बनाती, राष्टट्रपति आदशेोों के माध््यम से 
अनदुान निर््धधारित कर सकते हैैं। 

	� वित्त आयोग के गठन के बाद, राष्टट्रपति भी ऐसा ही कर सकते हैैं, लेकिन 
वित्त आयोग की सिफारिशोों पर विचार करने के बाद।

राजस्व घाटा अनुदान
z	41% धनराशि आवंटित करने के बाद, कुछ राज््योों को राजस््व घाटा का सामना 

करना पड़ता ह।ै

z	 वित्त आयोग धन हस््तताांतरण के बाद राजस््व अतंर को कम करने के लिए अनदुान 
का सझुाव दतेा ह।ै

z	 ये सिफारिशेें राजकोषीय क्षमता संबंधी मदु्ददों से निपटने हते ुठीक करने के लिए 
तैयार की गई हैैं, ताकि अपर््ययाप्त राजस््व संग्रह या अधिक व््यय के लिए प्रोत््ससाहन 
से बचा जा सके।

z	 वित्तीय वर््ष 2021-22 के लिए, 15वेें वित्त आयोग ने 17 राज््योों के लिए ऐसे 
अनदुानोों की सिफारिश की ह।ै

z	 वित्तीय वर््ष 2025-26 तक, इन अनदुानोों के लिए पात्र राज््योों की संख््यया घटकर 
छह हो जाने का अनमुान ह।ै

स्थानीय निकाय अनुदान
z	कुल आवंटन: स््थथानीय सरकारोों के लिए पाँच वर््ष की अवधि (2021-22 से 

2025-26) मेें कुल ₹4,36,361 करोड़ की संस््ततुति की गई ह।ै

z	उपयोग: इन निधियोों का 60% पेयजल और स््वच््छता जैसी प्राथमिकताओ ंके 
लिए निर््धधारित किया गया ह,ै जबकि 40% धनराशि स््थथानीय निकायोों के 
विवेकाधिकार पर बिना शर््त उपयोग के लिए ह।ै

z	शहरी-ग्रामीण वितरण मेें बदलाव: शहरी और ग्रामीण निकायोों के बीच 
वितरण अनपुात इस अवधि मेें 67.5: 32.5 से बदलकर 65: 35 हो जाएगा।

z	राज््य-स््तरीय वितरण मानदडं: निधियोों का आवंटन राज््योों की 90% आबादी 
और 10% क्षेत्र के आधार पर किया जाता ह।ै

आपदा प्रबधंन अनुदान
z	केें द्र-राज््य अंशदान अनुपात: अनशुसंित अशंदान अनपुात केें द्र द्वारा 75% 

और राज््योों द्वारा 25% ह।ै परू्वोत्तर राज््योों के लिए यह अनपुात 90:10 ह।ै 

z	निधि आवंटन: राज््योों को निधियोों का कुल आवंटन 80% राज््य आपदा 
प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और 20% राज््य आपदा न््ययूनीकरण कोष (SDMF) 
मेें विभाजित किया गया ह।ै

क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान� [UPSC-2015]
ये अनुदान मखु््य रूप से निम््नलिखित मानदंडोों से संबंधित प्रदर््शन-आधारित 
प्रोत््ससाहन हैैं:
z	स््ववास््थ््य क्षेत्र अनुदान: स््ववास््थ््य क्षेत्र मेें सधुार के लिए आवंटित।

z	स््ककू ल शिक्षा अनुदान: स््ककू ल शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने पर केें द्रित।

z	उच््चतर शिक्षा अनुदान: गणुवत्ता और अवसंरचना विकास  को आगे बढ़़ाने 
के उद्देश््य से |

z	कृषि सधुार कार््ययान््वयन: ये प्रोत््ससाहन चार प्रमखु क्षेत्ररों को शामिल करते हैैं- 
भमूि पट्टा सधुार; कृषि  मेें सतत और कुशल जल उपयोग; निर््ययात संवर््धन; 
आत््मनिर््भर भारत पहल मेें योगदान, विशषे रूप से तिलहन, दलहन और काष्ठ 
आधारित उत््पपादोों मेें।

राज्य-विशिष्ट अनुदान
z	राज््योों की विशिष्ट आवश््यकताओ ंऔर वित्तीय कमियोों को परूा करने के लिए 

निर््ममित किया गया ह,ै जो कि फॉर््ममूला-आधारित 41% आवंटन और अन््य क्षेत्र-
विशिष्ट अनदुानोों द्वारा शामिल किए गए क्षेत्ररों या विषयोों से पथृक ह।ै

z	सभी 28 राज््योों के लिए प्रायोजित ह।ै

z	मुख््य क्षेत्ररों मेें शामिल हैैं:

	� विभिन््न सामाजिक कल््ययाण आवश््यकताओ ंको संबोधित करना।

	� प्रशासनिक अभिशासन और संबंधित बनुियादी ढाँच ेमेें सधुार करना।

	� जल संसाधनोों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़़ावा दनेा।

	� सांस््ककृतिक  विरासत और ऐतिहासिक स््ममारकोों की सरुक्षा और संरक्षण 
करना।

	� उच््च लागत वाली भौतिक बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ंका विकास 
और रख-रखाव करना।

	� राज््योों के भीतर पर््यटन उद्योग को बढ़़ावा दनेा।

केें द्र से राज्य सरकारोों को अतिरिक्त हस्ततांतरण 
नियमित हस््तताांतरण के अलावा, राज््योों को केें द्र सरकार से कई अन््य प्रकार की 
वित्तीय सहायता मिलती ह।ै इसमेें विशेष सहायता अनुदान, अनुदान और ऋण 
दोनोों मेें अतिरिक्त केें द्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) 
से वित्तीय सहायता शामिल ह।ै

v v v

ABC
Stamp
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खुली अर््थव्यवस्था (OPEN ECONOMY)

वह अर््थव््यवस््थथा जो वस््ततुओ,ं सेवाओ ंऔर वित्तीय परिसंपत्तियोों के व््ययापार जैसे 
विभिन््न माध््यमोों के सहयोग से अन््य देशोों के साथ अंतःक्रिया करती है, इसके 
विपरीत बंद अर््थव््यवस््थथा का शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीीं होता है।

खलुी अर््थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ संबधं
z	आउटपुट बाजार: यह विभिन््न दशेोों के मध््य वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंका व््ययापार 

ह,ै जो उपभोक्ताओ ं और उत््पपादकोों को घरेल ू और विदशेी वस््ततुओ ं के बीच 
व््ययापक विकल््प प्रदान करता ह।ै

z	वित्तीय बाजार: यह अन््य दशेोों से वित्तीय परिसंपत्तियाँ खरीदने की क्षमता को 
निरूपित करता ह,ै जो निवेशकोों को घरेल ूऔर विदशेी परिसंपत्तियोों के बीच 
चयन का विकल््प प्रदान करता ह।ै 

z	श्रम बाजार: कंपनियाँ उत््पपादन स््थथान चनु सकती हैैं तथा और श्रमिक यह चनु 
सकते हैैं कि उन््हेें कहाँ कार््य करना ह।ै

व्यापार और समग्र मााँग
विदेशी व््ययापार समग्र माग को दो तरीकोों से प्रभावित करता ह:ै
z	रिसाव (Leakage): विदशेी वस््ततुओ ंकी खरीद से आय के चक्रीय प्रवाह मेें 

रिसाव होता ह,ै जिससे समग्र माग कम हो जाती ह।ै

z	अंतःक्षेपण (Injection): निर््ययात चक्रीय प्रवाह मेें अतंःक्षेपण के रूप मेें प्रवेश 
करता ह,ै जिससे समग्र माग बढ़ जाती ह।ै

अंतरराष्ट् रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) की आवश्यकता

z	विनिमय मेें स््थथिरता: अतंरराष्ट्रीय व््ययापार के लिए बिना किसी बड़़े उतार-

चढ़़ाव के विश्वसनीय मदु्रा विनिमय की आवश््यकता होती ह।ै IMS वैश्विक 

व््ययापार और निवेश का समर््थन करते हुए यह स््थथिरता प्रदान करता ह।ै

z	परिवर््तनीयता और विश्वास: एक स््थथिर IMS यह सनुिश्चित करता ह ै कि 

मदु्राए ँ स््वतंत्र रूप से परिवर््तनीय हैैं, जिससे यह विश्वास स््थथापित होता ह ै कि 

विदशेी लेनदने मेें मदु्रा का मलू््य बना रहगेा।

z	असतुंलन को रोकना: विनिमय दरोों और मौद्रिक नीतियोों का प्रबंधन करके, 

IMS वैश्विक आर््थथिक असंतलुन को रोकने मेें मदद करता ह,ै जिससे मदु्रा 

संकट का जोखिम कम होता ह।ै

IMS के कार््य:

z	मुद्रा विनिमय और दर स््थथिरता: स््थथिर मदु्रा विनिमय की सवुिधा प्रदान करता 

ह ैऔर अत््यधिक अस््थथिरता से बचाने के लिए विनिमय दरोों को विनियमित 

करने मेें सहायता करता ह।ै

z	सकंट निवारण एवं प्रबंधन: यह सामान््यतः IMF जैसी संस््थथाओ ं द्वारा 
समर््थथित फ्रेमवर््क   के माध््यम से भगुतान संतलुन के मदु्ददों को हल करने मेें 
सहायता करता ह।ै

z	तरलता समर््थन: वैश्विक तरलता सनुिश्चित करने और मदु्रा की कमी का प्रबंधन 
करने के लिए ऋण सवुिधाए ँऔर भडंार प्रदान करता ह।ै

z	आर््थथिक एकीकरण: सहयोग और आर््थथिक एकीकरण को बढ़़ावा दतेा ह,ै 
अतंरराष्ट्रीय बाजारोों मेें समग्र स््थथिरता और विकास को बढ़़ावा दतेा ह।ै

भुगतान संतुलन 
(Balance Of Payments-BOP)

यह एक वित्तीय वर््ष के दौरान एक देश के निवासियोों और शेष विश्व के निवासियोों 

के बीच सभी आर््थथिक लेन-देन का व््यवस््थथित रिकॉर््ड ह।ै यह किसी राष्टट्र के वित्तीय 

स््ववास््थ््य और बाह्य आर््थथिक संबंधोों को दर््शशाता ह।ै

BOP के घटक

z	चालू खाता

z	पूजँी खाता

z	वित्तीय खाता (बॉण््ड और इक््वविटी शयेर जैसी वित्तीय परिसंपत्तियोों पर नज़र 

रखने के लिए नए लेखांकन मानकोों के तहत प्रस््ततुत किया गया)। उल््ललेखनीय ह ै

कि भारत मेें वित्तीय खाते को पूँजी खाते के एक हिस््ससे के रूप मेें शामिल किया 

गया ह।ै

चालू खाता

z	एक निश्चित अवधि मेें पूँजी और वित्तीय खाता लेनदने को छोड़कर, वस््ततुओ,ं 

सेवाओ ंऔर आय के प्रवाह को रिकॉर््ड करता ह।ै इसके घटक नीच ेसचूीबद्ध हैैं।

� [UPSC 2014]

z	दृश््यमान व््ययापार:

	� निर््ययात: दसूरे दशेोों को भजेी गई वस््ततुए।ँ 

	� उदाहरण: भारत मेें आयोजित उन््ननीसवेें राष्टट्रमडंल खलेोों को दखेने के 

लिए विदशेी नागरिकोों का आना निर््ययात के समान था।

� [UPSC 2011]

	� वैश्विक व््ययापारिक निर््ययात मेें भारत की हिस््ससेदारी 1.8% ह,ै जबकि 

वैश्विक सेवा निर््ययात मेें इसकी हिस््ससेदारी लगभग 4.3% ह।ै

� [UPSC 2023]

	� भारत के शीर््ष निर््ययात गंतव््य: यूएसए>यूएई> नीदरलैैंड>यू.के.> 

चीन (अगस््त, 2024)
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भारत का वस््ततु व््ययापार प्रदर््शन

स्रोत: निर््ययात आयात डेटा बैैंक (वार््षषिक), व््ययापार सांख््ययिकी, वाणिज््य और उद्योग मंत्रालय
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	� आयात: अन््य दशेोों से लाया गया सामान।

	� भारत के शीर््ष आयातोों मेें कच््चचा तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक वस््ततुए ँ
शामिल हैैं।

	� शीर््ष आयात गंतव््य: चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब।

z	अदृश््य व््ययापार:

	� कारक आय: उत््पपादन के कारकोों जैसे- मजदरूी, किराया, ब््ययाज और 
लाभांश से आय।

	� गैर-कारक आय: पर््यटन, परिवहन और आईटी जैसी सेवाए।ँ उदाहरण: 
भारत मेें 19वेें राष्टट्रमडंल खलेोों को दखेने के लिए विदशेी नागरिकोों की 
यात्रा निर््ययात के बराबर थी।� (UPSC 2011)

	� उदाहरण: भारत का IT निर््ययात निवल सेवा आय मेें महत्तत्वपरू््ण 
योगदान दतेा ह।ै

	� स््थथानान््तरण: एकतरफ़़ा प्रवाह जसेै-प्रेषण, अनदुान और विदशेी सहायता।

भारत मेें प्रेषण 
(Remittances Into India)

z	भारत विश्व मेें धन प्रेषण का सबसे बड़़ा प्राप्तकर््तता बना हुआ ह,ै जिसे कुल वैश्विक 
धन प्रेषण प्रवाह का लगभग 14% प्राप्त होता ह।ै य.ूएस.ए., य.ूए.ई. शीर््ष दो राष्टट्र 
हैैं; सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, य.ूके. भारत मेें धन प्रेषण के अन््य महत्तत्वपरू््ण 
राष्टट्र हैैं।

z	स्रोत: विश्व स््तर पर सभी धन प्रेषण राष्टट्ररों मेें सर््ववाधिक योगदान संयकु्त राज््य 
अमरेिका, उसके बाद सऊदी अरब, स््वविटजरलैैंड और जर््मनी का ह।ै

भारत 2023 मेें विश्व मेें सबसे ज़़्ययादा धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया।

अमेरिकी डॉलर
स्रोत: विश्व बैैंक

भारत

मेक््ससिको

चीन
फिलीपीींस
पाकिस््ततान

बांग््ललादेश

नाइजीरिया

ग््ववाटमाला

मिस्र, अरब गणराज््य

चालू खाता शेष 
(Current Account Balance-CAB)

z	घाटा: यह तब होता ह ैजब आयात निर््ययात से अधिक हो जाता ह।ै 

z	सतू्र: 

	� चालू खाता घाटा (CAD) = व््ययापार अतंर (निर््ययात – आयात) + शदु्ध 
चाल ूहस््तताांतरण + शदु्ध कारक आय।

	� वित्त वर््ष 2024 मेें भारत का CAD घटकर $23.2 बिलियन  (जीडीपी 
का 0.7%) रह गया, जो पिछले वर््ष $67 बिलियन  (जीडीपी का 2%) 
था। वित्त वर््ष 2024 मेें CAD मेें सधुार को वित्त वर््ष 2024 की चौथी 
तिमाही मेें दर््ज CAD मेें अधिशषे द्वारा समर््थथित किया गया ह,ै जो 
व््ययापारिक व््ययापार घाट मेें कमी, शदु्ध सेवा निर््ययात मेें वृद्धि और बढ़ते 
प्रेषण के आधार पर ह।ै

z	अधिशेष: यह तब होता ह ैजब निर््ययात आयात से अधिक हो जाता ह।ै अधिशषे 
का अर््थ ह ैकि दशे अन््य दशेोों के लिए ऋणदाता ह,ै जबकि घाटा ऋण लेने का 
संकेत दतेा ह।ै

पिछले दस वर्षषों मेें भारत का समग्र व््ययापार प्रदर््शन

बिलि


यन
 अ

मेर
िक

ी ड
ॉल

र व््ययापार संतुलन

स्रोत: निर््ययात आयात डेटा बैैंक (वार््षषिक), व््ययापार सांख््ययिकी, वाणिज््य और उद्योग मंत्रालय, सेवाओ ंमेें भारत का अंतरराष्ट्रीय 
व््ययापार,RBI

निर््ययात आयात

CAD को प्रभावित करने वाले कारक: 

1.	विनिम य दर मेें उतार-चढ़़ाव।

2.	 घरेल ूखपत और आयात निर््भरता।

3.	 पूँजी प्रवाह और बचत दरेें।

4.	 सापेक्ष मदु्रास््फफीति दरेें।

5.	 नीतिगत हस््तक्षेप (जैसे- निर््ययात प्रोत््ससाहन)।
तालिका : भारत के व््ययापार के प्रमुख पहलू (कैलेेंडर वर््ष के अनुसार) करने 
के लिए नीतिगत हस््तक्षेप� [UPSC 2011]
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z	उत््पपादन-लिक््ड प्रोत््ससाहन (PLI) योजनाओ ंके माध््यम से निर््ययात को बढ़़ावा 
दनेा।

z	 निर््ययात प्रतिस््पर््धधा को बढ़़ावा दनेे के लिए घरेल ूमदु्रा का अवमलू््यन करना।

z	FDI और FPI को आकर््षषित करना।

z	कच््चचे तेल के आयात को कम करने के लिए अक्षय ऊर््जजा पहलोों का विस््ततार 
करना।

पूँजी खाता
यह देश मेें और देश से बाहर, मखु््य रूप से निवेश और ऋण के माध््यम से पूँजी 
प्रवाह पर निगरानी रखता ह।ै इसके प्रमखु घटक निम््नलिखित हैैं:
� [UPSC 2013]
z	प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (FDI):

	� दशे के बाहर व््यवसायोों मेें दीर््घकालिक निवेश। इसमेें प्रबंधन नियंत्रण 
और परिसंपत्तियोों का स््ववामित््व शामिल ह।ै 10% तक के निवेश को RBI 
और SEBI द्वारा FPI के रूप मेें वर्गीकृ त किया जाता ह,ै इससे अधिक 
को FDI माना जाता ह।ै

	� भारत मेें शदु्ध एफडीआई प्रवाह वित्त वर््ष 2023 के दौरान $42.0 
बिलियन से घटकर वित्त वर््ष 2024 मेें $26.5 बिलियन हो गया | यह वित्त 
वर््ष 2024 की पहली छमाही के $33 बिलियन से वित्त वर््ष 2025 की 
पहली छमाही मेें बढ़कर $42 बिलियन हो गया ह।ै

	� हाल के वर्षषों मेें FDI प्रवाह मेें गिरावट का कारण विकसित दशेोों मेें उच््च 
ब््ययाज दरोों और तेजी से बढ़ते शयेर बाजार के कारण भारत से आकर््षक 
निकासी भी ह।ै

सकल घरेलू उत््पपाद के प्रतिशत के रूप मेें शुद्ध FDI प्रवाह मेें 
गिरावट

G
D

P 
क

ा प्रति


श
त

सकल FDI प्रवाह
प्रत््ययावर््तन को छोड़कर FDI प्रवाह
शदु्ध FDI प्रवाह (बहिर््गगामी FDI के उपरान््त)

z	विदेशी पोर््टफोलियो निवेश (FPI):

	� स््टटॉक और बॉण््ड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियोों मेें अल््पकालिक निवेश।

	� भारत मेें वित्त वर््ष 2024 मेें $44.1 बिलियन का धनात््मक शदु्ध विदशेी 
पोर््टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह दखेा गया, जिसे मजबतू आर््थथिक 
विकास, स््थथिर व््ययावसायिक परिदृश््य और निवेशकोों के बढ़ते विश्वास का 
समर््थन प्राप्त हुआ।

भारत मेें शुद्ध FPI प्रवाह

बिलि


यन
 अ

मेर
िक

ी ड
ॉल

र

स्रोत: भगुतान संतुलन सांख््ययिकी, RBI स्रोत: ब््ललूमबर््ग

वित्त वर््ष 2024 के दौरान उभरते बाजार के 
प्रतिस््पर््धधियोों के बीच शुद्ध इक््वविटी प्रवाह

थाईलैैंड

भारत

फिलीपीींस

ब्राजील

इडंोनेशिया

मलेशिया

बिलियन अमेरिकी डॉलर

z	बाह्य सहायता:

	� द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण। व््ययापार ऋण: व््ययापार से संबंधित लेन-दने 

के लिए अल््पकालिक ऋण

z	बाह्य वाणिज््ययिक ऋण (ECB):

	� इक््वविटी मेें परिवर््तनीय ऋण साधन।

	� मुख््य बिदु: अल््पकालिक ECB पर भारत की कम निर््भरता वैश्विक 

वित्तीय संकटोों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करती ह ै[UPSC 2020].

z	विदेशी मुद्रा परिवर््तनीय बॉण््ड (FCCB):

	� ऋण लिखत इक््वविटी मेें परिवर््तनीय।

z	NRI जमा:

	� भारतीय बैैंकोों मेें अनिवासी भारतीयोों की जमा राशियाँ।

पूजँी खाता अधिशेष

z	घाटा: विदशेी परिसंपत्तियोों के अधिग्रहण के लिए उच््चतर बहिर््ववाह का संकेत 

दतेा ह।ै

z	अधिशेष: घरेल ूपरिसंपत्तियोों की बिक्री या ऋण के कारण होने वाले अतंर््ववाह 

को दर््शशाता ह।ै

	� चाल ूखाता घाट को वित्तपोषित करने के लिए स््थथिर पूँजी प्रवाह लाग ूह।ै 

वित्त वर््ष 2024 के दौरान, निवल पूँजी प्रवाह पिछले वर््ष के $58.9 

बिलियन के बजाय $86.3 बिलियन रहा, जो मखु््य रूप से एफपीआई, 

एफडीआई प्रवाह और बैैंकिंग पूँजी (एनआरआई जमा सहित) के निवल 

प्रवाह से प्रेरित था।

चालू और पूँजी खातोों का सारांश

खाते के प्रकार मुख््य अवयव उदाहरण
चालू खाता दृश््यमान व््ययापार: वस््ततुओ ंका निर््ययात और आयात। इस््पपात का निर््ययात, कच््चचे तेल का आयात।

अदृश््य व््ययापार: सेवाएँ, आय और स््थथानान््तरण। सॉफ््टवेयर निर््ययात, पर््यटन आय, विदेशी प्रेषण।

आय: विदेश से ब््ययाज, लाभांश। विदेशी बॉण््ड मेें निवेश पर प्राप्त आय।
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विनिमय (लेन-देन ) वर्गीकरण
z	ऋण और ब््ययाज

	� ऋण: इन््हेें पूँजी खाते मेें दर््ज किया जाता ह ैक््योोंकि ये दीर््घकालिक पूँजी 
के अतंर््ववाह या बहिर््ववाह को दर््शशाते हैैं।

	� उदाहरण: किसी भारतीय कंपनी को ऋण प्रदान करने वाली विदशेी 
संस््थथा पूँजी प्रवाह ह।ै

	� ब््ययाज: चाल ूखाते मेें आय के अतंर््गत दर््ज किया जाता ह ैक््योोंकि यह 
निवेश या ऋण से प्राप्त आय को दर््शशाता ह।ै

	� उदाहरण: बाह्य ऋण पर ब््ययाज भगुतान।

z	उपहार और अनुदान

	� स््थथानान््तरण के अतंर््गत चाल ूखाते मेें दर््ज किया जाता ह।ै ये एकतरफा 
लेन-दने हैैं, जिस पर कोई दायित््व नहीीं होता ह।ै

	� उदाहरण: विदशेी सहायता या व््यक्तिगत धन प्रेषण।

z	प्रेषण

	� स््थथानान््तरण के भाग के रूप मेें चाल ूखाते के अतंर््गत वर्गीकृ त। इनमेें 
वस््ततुओ ंया सेवाओ ंके प्रत््यक्ष आदान-प्रदान के बिना धन का हस््तताांतरण 
शामिल होता ह।ै

	� उदाहरण: एक NRI जब भारत मेें अपने परिवार को पैसा भजेता ह।ै

z	वर्गीकरण के लिए तर््क

	� ऋण मेें पूँजी का स््थथानांतरण शामिल होता ह ै तथा यह सीध े वित्तीय 
स््थथिरता और निवेश से जडु़़ा होता ह।ै

	� ब््ययाज, उपहार और धन प्रेषण आय या हस््तताांतरण प्रवाह हैैं तथा इसलिए 
इन््हेें चाल ूखाते मेें दर््ज किया जाता ह।ै

चालू और पूँजी खाता परिवर््तनीयता

मदु्रा परिवर््तनीयता वह सीमा ह ै जिस तक किसी देश की घरेलू मदु्रा को किसी 
अन््य मदु्रा या सोने मेें बदला जा सकता ह।ै भारत पूँजी खाते पर आंशिक 
परिवर््तनीयता की अनुमति देता ह ै जबकि चालू खाता 1994 से पूरी तरह 
परिवर््तनीय ह।ै पूँजी प्रवाह को पूर््णतः उदार बनाना, पूँजी पलायन और प्रत््ययाशित 
हमलोों जैसे जोखिमोों के कारण एक विवादित मदु्दा बना हुआ ह।ै

चालू खाता परिवर््तनीयता
चालू खाता परिवर््तनीयता, वस््ततुओ,ं सेवाओ ंऔर आय के व््ययापार से संबंधित 
लेनदेन के लिए घरेलू मदु्रा को विदेशी मदु्रा मेें मकु्त विनिमय की अनुमति देती ह।ै

z	शुरुआत: 1994 मेें IMF के अनचु््छछेद VIII दायित््वोों के ढाँच ेके तहत।

z	समिति की सिफ़़ारिशेें:

	� सखुमय चक्रवर्ती समिति (1985): चाल ू खाता परिवर््तनीयता को 
चरणबद्ध तरीके से लाग ूकरने की वकालत की गई।

	� वित्तीय क्षेत्र सधुारोों पर नरसिहं समिति (1991): प्रस््ततावित सधुार से 
विनिमय दर प्रणाली अधिक खलुी होगी तथा चाल ू खाते पर अतंतः 
परिवर््तनीयता आएगी।

पूजँी खाता परिवर््तनीयता
भारत ने विदेशी निवेश और ऋण के लिए विशिष्ट छूट के साथ आंशिक पूँजी खाता 
परिवर््तनीयता बनाए रखी ह।ै
z	तारापोर समिति I (1997)

	� तीन वर्षषों मेें परू््ण परिवर््तनीयता के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण का प्रस््तताव 
रखा गया।

	� व््ययापक आर््थथिक स््थथिरता के अनशुसंित मानक:

	� राजकोषीय घाटा सकल घरेल ूउत््पपाद का < 3.5%

	� मदु्रास््फफीति < 5%

	� सकल NPA < 5%

	� पर््ययाप्त विदशेी मदु्रा भडंार� [UPSC 2011]

z	तारापोर समिति II (2006)

	� संस््थथाओ ंऔर जोखिम प्रबंधन को मजबतू करने पर बल दिया गया।

	� ECB के उदारीकरण और बैैंकिंग क्षेत्र मेें और अधिक सधुार का सझुाव 
दिया गया।

त्रुटियाँ और लोप

सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का सही ढंग से दस््ततावेजीकरण करना कठिन ह।ै इस 
प्रकार, हमारे पास BOP का एक तीसरा तत्तत्व ह ै (चालू और पूँजी खातोों के 
अलावा) जिसे त्रुटियाँ और लोप कहा जाता ह।ै

तालिका: भारत के व््ययापार के मखु््य पहलू (कैलेेंडर वर््षवार)
2020 2021 2022

निर््ययात प्रदर््शन (प्रतिशत मेें)
विश्व व््ययापार निर््ययात मेें हिस््ससेदारी 1.6 1.8 1.8
विश्व वाणिज््ययिक सेवा निर््ययात मेें 
हिस््ससेदारी

4.1 4.0 4.4

विश्व व््ययापारिक साथ ही सेवा 
निर््ययात मेें हिस््ससेदारी

2.1 2.2 2.4

स््थथानांतरण: अनुदान, प्रेषण, उपहार। NRI प्रेषण, विदेशी सहायता।

पूँजी खाता प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (FDI): व््यवसायोों मेें दीर््घकालिक निवेश। विदेश मेें कंपनी स््थथापित करना या कंपनी का 
अधिग्रहण करना।

विदेशी पोर््टफोलियो निवेश (FPI): प्रतिभतूियोों मेें अल््पकालिक निवेश। स््टटॉक और बॉण््ड की खरीद।

ऋण और ऋण: बाह्य वाणिज््ययिक ऋण (ECB), बहुपक्षीय ऋण। विश्व बैैंक या IMF से ऋण।

NRI जमा: भारतीय बैैंकोों मेें अनिवासी निवेश। भारतीय बैैंकोों मेें NRI द्वारा सावधि जमा।

आरक्षित निधियाँ एवं देयताए:ँ केें द्रीय बैैंक की आरक्षित परिसंपत्तियोों को 
प्रभावित करने वाले लेनदेन।

विदेशी मदु्रा भंडार मेें परिवर््तन।
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आयात प्रदर््शन (प्रतिशत मेें)
विश्व व््ययापार आयात मेें हिस््ससेदारी 2.1 2.5 2.8
विश्व वाणिज््ययिक सेवा आयात मेें 
हिस््ससेदारी

3.3 3.5 4.0

विश्व व््ययापारिक साथ ही सेवा 
आयात मेें हिस््ससेदारी

2.3 2.7 3.0

विश्व व््ययापार मेें भारत का स््थथान
व््ययापारिक निर््ययात 21.0 18.0 18.0
व््ययापारिक आयात 14.0 10.0 9.0
सेवा निर््ययात 7.0 8.0 7.0
सेवा आयात 10.0 10.0 8.0

स्रोत: DGFT, विदेश व््ययापार सांख््ययिकी पर मासिक बुलेटिन, अप्रैल 2024

मुद्रा और बाह्य क्षेत्र

विदेशी मदु्रा भडंार
विदेशी मदु्रा भंडार भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) द्वारा मदु्रा स््थथिरता और बाह्य 
दायित््वोों के प्रबंधन के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ हैैं।

वर््तमान स्थिति (आर््थथिक सर्वेक्षण 2023-24)
z	भारत का विदशेी मदु्रा भडंार $652.87 बिलियन (मार््च 2024) रहा, जो वित्त 

वर््ष 2024 के दौरान $68 बिलियन की वृद्धि दर््शशाता ह।ै� (UPSC 2013)।

z	यह लगभग 12 महीने का आयात कवर प्रदान करता ह,ै जो आर््थथिक स््थथिरता का 
एक मजबतू संकेतक ह।ै� (UPSC 2016)।

आयात कवर (महीने मेें) =
विदेशी मदु्रा भंडार

मासिक आयात व््यय

	� उदाहरण: $652 बिलियन डॉलर के विदशेी मदु्रा भडंार और $54 
बिलियन प्रति माह के आयात के लिए, आयात कवर = 12 महीने।

विदेशी मदु्रा भडंार की संरचना
अवयव विवरण
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ 
(FCA)

सबसे बड़ा भाग; डॉलर , यूरो, येन, आदि मेें 
रखा गया� (UPSC 2019)।

सोने का भंडार विविधीकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए रखा 
जाता ह।ै

विशेष आहरण अधिकार 
(SDR)

IMF-निर््ममित आरक्षित परिसंपत्ति; मदु्राओ ं की 
एक टोकरी के आधार पर मलू््ययााँकन
� (UPSC 2020)।

आरक्षित अंश स््थथिति भारत के IMF कोटे का भाग, जो तत््ककाल 
निकासी के लिए उपलब््ध होता है
� (UPSC 2020)।

विदशी ऋृण
बाह्य ऋण से तात््पर््य बैैंकोों, अंतरराष्ट्रीय संस््थथाओ ंऔर संप्रभ ुराष्टट्ररों सहित विदेशी 
ऋणदाताओ ंसे लिए गए ऋण से ह।ै
वर््तमान स््थथिति (आर््थथिक सर्वेक्षण 2023-24)
z	बाह्य ऋण सकल घरेल ूउत््पपाद का 18.7% रहा, जो धारणीय ऋण स््तर को 

दर््शशाता ह।ै� (UPSC 2019)

z	ऋण सेवा अनपुात 5.5% पर प्रबंधनीय बना रहा।

बाह्य ऋण के प्रकार
प्रकार विवरण
अल््पकालिक ऋण 1 वर््ष या उससे कम की परिपक््वता।

� (UPSC 2019)
दीर््घकालिक ऋण परिपक््वता 1 वर््ष से अधिक।
संप्रभु ऋण विदेशी मदु्रा मेें जारी किए गए सरकारी बॉण््ड।

भारत का विदेशी ऋण

z	सबसे बड़़ा घटक: वाणिज््ययिक ऋण।

z	प्रमुख मुद्राए:ँ डॉलर > भारतीय रुपया > SDR> येन > यरूो।

� (UPSC 2019)

मुद्रा संकट

मुद्रा संकट तब उत््पन््न होता है जब किसी देश की मुद्रा का मूल््य काफी कम हो 
जाता है, जिससे आर््थथिक अस््थथिरता उत््पन््न होती है। इसका संबंध प्रायः निम््न 
विदेशी मुद्रा भंडार, उच््च बाह्य ऋण और प्रतिकल आर््थथिक स््थथितियोों से होता है।

भगुतान संतलुन (BoP) और मदु्रा

भगुतान संतुलन किसी देश और शेष विश्व के बीच सभी आर््थथिक विनियमोों का 
दस््ततावेज़ करता ह।ै

प्रमखु घटक
प्रकार विवरण
स््ववायत्त लेन-देन निर््ययात, आयात और FDI अंतर््ववाह को शामिल 

किया जाता ह;ै भगुतान संतुलन से स््वतंत्र।
� (UPSC 2013)

समायोजन लेन-देन भगुतान संतुलन मेें अंतराल को दरू करना, जैसे कि 
RBI के आरक्षित लेन-देन।� (UPSC 2020)

विदशी विनिमय दर

विनिमय दर एक मदु्रा के मलू््य को दसूरी मदु्रा के संदर््भ मेें प्रतिबिबित करती ह,ै जो 
अंतरराष्ट्रीय व््ययापार और निवेश के लिए महत्तत्वपूर््ण ह।ै

विनिमय दर ततं्र के प्रकार
तंत्र विवरण
निश्चित दर 
(Fixed Rate)

सरकार मदु्रा का मलू््य निर््धधारित करती ह;ै 
अवमलू््यन से निर््ययात बढ़ता ह।ै
� (UPSC 2021)

लोचदार दर (Flexible 
Rate)

माग-आपूर््तति गतिशीलता द्वारा बाजार-संचालित 
दर� (UPSC 2021)

प्रबंधित फ़़्ललोटिग दर 
(Managed Floating 
Rate)

केें द्रीय बैैंक अस््थथिरता को कम करने के लिए 
हस््तक्षेप करते हैैं� (UPSC 2021)

अधिकीलित तिरती  
(Pegged Float)

मदु्रा से संबंधित या सीमित उतार-चढ़़ाव वाली 
टोकरी या समहू।� (UPSC 2021)
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विनिमय दरोों के निर्धारक
कारक मुद्रा पर प्रभाव
माँग एवं आपूर््तति उच््च माग से मदु्रा का मलू््य बढ़ता ह;ै अधिक 

आपूर््तति से मलू््यह्रास होता ह।ै�(UPSC 2012)
ब््ययाज दरेें उच््च ब््ययाज दरेें विदेशी निवेश को आकर््षषित 

करती हैैं, जिससे मदु्रा मजबूत होती ह।ै
� (UPSC 2022)

मुद्रास््फफीति निम््न मदु्रास््फफीति मदु्रा को स््थथिर करती ह;ै उच््च 
मदु्रास््फफीति इसे कमजोर करती ह।ै
� (UPSC 2022)

NEER और REER
z	NEER (नॉमिनल/सांकेति क प्रभावी विनिमय दर): किसी मदु्रा का अन््य 

मदु्राओ ंके सापेक्ष भारित औसत।� (UPSC 2022)।

NEER =
घरेलू मदु्रा की विनिमय दर

विदेशी मदु्रा की विनिमय दर
× व््ययापार भारांश

z	REER (वास््तविक प्रभावी विनिमय दर):व््ययापारिक साझदेारोों के साथ 
मदु्रास््फफीति अतंर के लिए समायोजित NEER।� (UPSC 2022)

REER = NEER × 
घरेलू मलू््य सूचकाक

विदेशी मलू््य सूचकाक

40-मुद्रा NEER और REER सूचकांक की गतिविधि 
(व््ययापार आधारित भार) (आधार वर््ष 2015-16 = 100)

व््यया
प

ार-
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R
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र 
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स्रोत: तालिका संख््यया 202, 'भारतीय रुपये के वास््तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) और 
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (NEER) के सूचकाक (40-मदु्रा द्विपक्षीय भार, मासिक 
औसत), बाहरी क्षेत्र, भारतीय अर््थव््यवस््थथा पर सांख््ययिकी पुस््ततिका, RBI

z	उदाहरण:
	� आधार वर््ष NEER = 100 रुपये/डॉलर; वर््तमान NEER = 105 

रुपये/डॉलर: यह मदु्राओ ंकी व््ययापार-भारित सचूी के मकुाबले रुपये मेें 
सांकेतिक वृद्धि को दर््शशाता ह।ै

	� घरेलू मुद्रास््फफीति = 6%, विदेशी मुद्रास््फफीति = 2%: REER मेें 
वृद्धि का कारण बनता ह,ै जिसकी गणना इस प्रकार की जाती ह:ै 
REER=NEER×(घरेल ूमलू््य सचूकाक/विदशेी मलू््य सचूकाक)

	� निहितार््थ: बढ़ती REER (100 रुपये/डॉलर से 109.17 रुपये/डॉलर) 
भारतीय निर््ययात की सापेक्ष प्रतिस््पर््धधात््मकता को बढ़़ाता ह,ै क््योोंकि रुपया 
डॉलर के मकुाबले सस््तता हो जाता ह ैऔर डॉलर मेें खरीदारी करने वाला 
उपभोक्ता उसी डॉलर मेें अधिक सामान खरीद सकता ह।ै

z	क्रय शक्ति समता (PPP)
	� वस््ततुओ ं की एक सूची की लागत के आधार पर मदु्राओ ं की तुलना 

करता ह।ै
	� भारत की रैैंक: PPP के संदर््भ मेें तीसरी सबसे बड़़ी अर््थव््यवस््थथा।

� (UPSC 2019)

विदशी मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय  
और ब्याज दर विनिमय

विशेषता मुद्रा विनिमय विदेशी मुद्रा 
विनिमय

ब््ययाज दर 
विनिमय

अवधि मध््यम से 
दीर््घघावधि

लघ ुअवधि मध््यम से 
दीर््घघावधि

मूलधन 
विनिमय

हाँ हाँ नहीीं

ब््ययाज भुगतान विभिन््न मदु्राएँ एकल मदु्रा एकल मदु्रा

मदु्रा विनिमय के उदाहरण
z	भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) ने जापान के सेेंट्रल बैैंक के साथ मदु्रा विनिमय 

समझौता किया ह।ै

z	राशि: ₹10,000 करोड़ (INR) और ¥100 बिलियन (JPY)।

z	विनिमय दर: ₹1 = ¥1

प्रक्रिया:

1.	 आरंभिक विनिमय: RBI जापानी सेेंट्रल बैैंक को ₹10,000 करोड़ दतेा ह ै
और शरुुआत मेें ¥100 बिलियन प्राप्त करता ह।ै

2.	 ब््ययाज भुगतान:
	� RBI जापान को एक समर््थथित ब््ययाज दर (उदाहरण के लिए, 1%) पर 

¥100 बिलियन पर ब््ययाज का भगुतान करता ह।ै

	� जापान RBI को एक समर््थथित ब््ययाज दर (उदाहरण के लिए, 3%) पर 
₹10,000 करोड़ पर ब््ययाज का भगुतान करता ह।ै

3.	 अंतिम विनिमय: परिपक््वता अवधि परूी होने पर, मलू राशि को उसी विनिमय 
दर (₹1 = ¥1) पर वापस कर दिया जाता ह।ै

z	उदाहरण:

	� यह भारत को विनिमय दर मेें उतार-चढ़़ाव के विरुद्ध बचाव करने तथा 
जापान से आयात के वित्तपोषण के लिए जापानी येन का उपयोग करने की 
अनमुति दतेा ह।ै

	� जापान को भारत मेें अपने परिचालन के लिए भारतीय रुपये से लाभ 
मिलता ह।ै

विदेशी मदु्रा विनिमय के उदाहरण
z	परिदृश््य:

	� एक भारतीय निर््ययातक को $10 मिलियन का राजस््व प्राप्त होता ह,ै लेकिन 
उसे परिचालन के लिए भारतीय रुपये की आवश््यकता होती ह।ै

	� निर््ययातक किसी बैैंक के साथ विदशेी मदु्रा विनिमय मेें प्रवेश कर सकता ह।ै

z	प्रक्रिया:

	� निर््ययातक $10 मिलियन को ₹800 करोड़ (₹80/USD पर) मेें बदल 
देता ह।ै

	� विनिमय समझौते मेें यह सनुिश्चित किया गया ह ैकि बैैंक तीन महीने बाद 
$10 मिलियन लौटाएगा, जबकि निर््ययातक ₹800 करोड़ लौटाएगा।

	� दोनोों पक्ष अवधि के लिए ब््ययाज या शलु््क पर सहमत होते हैैं।
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z	उदाहरण:

	� निर््ययातक को अल््पकालिक परिचालन आवश््यकताओ ंके लिए तत््ककाल 
भारतीय रुपया तरलता प्राप्त हो जाती ह।ै

	� बैैंक अपनी विदशेी मदु्रा तरलता का प्रबंधन करते समय शलु््क अर््जजित 
करता ह।ै

ब्याज दर विनिमय के उदाहरण
z	परिदृश््य:

	� एक बड़़ी भारतीय कंपनी के पास MCLR (सीमात ऋण लागत दर) से 
जडु़़ी परिवर््तनीय ब््ययाज दर पर ₹1,000 करोड़ का ऋण ह,ै जो वर््तमान मेें 
8% ह।ै

	� कंपनी को ब््ययाज दरोों मेें वृद्धि का अनमुान ह ैऔर वह 8.5% की स््थथिर दर 
पर निर््धधारित करना पसंद करती ह।ै

z	प्रक्रिया:

	� कंपनी एक भारतीय बैैंक के साथ ब््ययाज दर विनिमय मेें प्रवेश करती ह।ै

	� विनिमय के अंतर््गत:

	� कंपनी बैैंक को 8.5% परिवर््तनीय ब््ययाज का भगुतान जारी रखती ह।ै

	� बैैंक कंपनी से निर््धधारित 8.5% प्राप्त करते हुए परिवर््तनीय ब््ययाज का 
भगुतान करने के लिए सहमत होता ह।ै

	� यदि MCLR 9% तक बढ़ जाती ह,ै तो भी कंपनी को 8.5% की सहमत 
निश्चित दर का भगुतान करके लाभ होगा।

z	उदाहरण:

	� कंपनी अपनी वित्तीय स््थथिरता का प्रबंधन करते हुए बढ़ती ब््ययाज दरोों के 
जोखिम को कम करती ह।ै

विदशी निवेश के तरीके 

z	अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप््टट््स (ADRs) और ग््ललोबल डिपॉजिटरी 
रिसीप््टट््स (GDRs)

	� अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप््टट््स (ADRs): ADRs य.ूएस. बैैंकोों 
द्वारा जारी किए जाने वाले परक्राम््य प्रमाणपत्र हैैं, जो विदशेी कंपनियोों के 
शयेरोों का प्रतिनिधित््व करते हैैं। इनका कारोबार NYSE या NASDAQ 
जैसे य.ूएस. स््टटॉक एक््सचेेंजोों पर होता ह।ै 

	� उदाहरण: इन््फफोसिस के ADRs न््ययूयॉर््क  स््टटॉक एक््सचेेंज मेें सचूीबद्ध हैैं, 
जिससे अमरेिकी निवेशक सीमा पार लेनदने किए बिना कंपनी मेें निवेश 
कर सकते हैैं।

	� ग््ललोबल डिपॉजिटरी रिसीप््टट््स (GDR): GDR अतंरराष्ट्रीय बैैंकोों 
द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र हैैं जो विदशेी कंपनियोों के शयेरोों का 
प्रतिनिधित््व करते हैैं। इनका व््ययापार य.ूएस. के बाहर अतंरराष्ट्रीय स््टटॉक 
एक््सचेेंजोों जैसे लंदन स््टटॉक एक््सचेेंज पर किया जाता ह।ै 

	� उदाहरण: रिलायंस इडंस्ट्रीज ने यरूोपीय पूँजी बाजारोों तक पहुचँने के लिए 
GDR जारी किए ह।ै

z	पार््टटिसिपेटरी नोट्स (P-Notes)

	� पार््टटिसिपेटरी नोट्स वित्तीय साधन हैैं जिनका उपयोग विदशेी निवेशक 
सेबी के साथ सीध ेपंजीकरण किए बिना भारतीय प्रतिभतूियोों मेें निवेश 

करने के लिए करते हैैं। पंजीकृ त विदशेी संस््थथागत निवेशकोों (FIIs) द्वारा 
जारी P-Notes की धन शोधन और कर चोरी मेें संभावित दरुुपयोग की 
संवीक्षा की जाती ह।ै

z	मसाला बॉण््ड

	� मसाला बॉण््ड भारत के बाहर जारी किए जाने वाले रुपए-मलू््यवर््ग बॉण््ड 
(Rupee-Denominated Bonds) हैैं, जो जारीकर््तताओ ं को भारतीय 
मदु्रा मेें धन जटुाने की अनमुति दतेे हैैं। ये बॉण््ड भारतीय कंपनियोों के लिए 
मदु्रा जोखिम को कम करने मेें मदद करते हैैं, जबकि रुपए के 
अतंरराष्ट्रीयकरण को बढ़़ावा दतेे हैैं। 

	� उदाहरण: HDFC और NTPC ने वैश्विक बाजारोों मेें सफलतापरू््वक 
मसाला बॉण््ड जारी किए हैैं।

z	बाह्य वाणिज््ययिक ऋण (ECB)

	� ECB भारतीय संस््थथाओ ंद्वारा अनिवासी ऋणदाताओ ंसे लिया गया ऋण 
ह।ै RBI द्वारा विनियमित, ECB का उपयोग परियोजनाओ,ं बनुियादी 
ढाँच े के विकास, या विदशेी अधिग्रहणोों को निधि दनेे के लिए किया 
जाता ह।ै

z	सॉवरेन गोल््ड बॉण््ड (SGB)

	� SGB सरकारी प्रतिभतूियाँ हैैं जिनका मलू््य ग्राम सोने मेें अकंित होता ह।ै 
ये निवेशकोों को एक निश्चित ब््ययाज दर पर मिलते हैैं और वे भौतिक सोने 
के भडंारण से जडु़़े जोखिम और लागत से बच जाते हैैं। भारत सरकार द्वारा 
शरुू की गई इस नीति का उद्देश््य भौतिक सोने के आयात की माग को कम 
करना ह।ै

व्यापार समझौता (TRADE AGREEMENT)

भारत ने अन््य दशेोों के साथ आर््थथिक सहयोग और व््ययापार बढ़़ाने के लिए विभिन््न 
व््ययापार समझौते किए हैैं। इन समझौतोों को एकीकरण के स््तर के आधार 
निम््नलिखित प्रकार से वर्गीकृ त किया गया ह:ै
z	अधिमान््य व््ययापार समझौता (Preferential Trade Agreement- 

PTA)

	� यह एक व््ययापारिक समहू ह,ै जिसमेें दो या दो से अधिक दशे कुछ उत््पपादोों 
पर टैरिफ कम करने पर सहमत होते हैैं, जिससे एक-दसूरे के बाजारोों मेें 
अधिमान््य (Preferential)  पहुचँ प्राप्त होती ह।ै उदाहरण के लिए, जनू 
2009 से लाग ूभारत-मर्कोसरु अधिमान््य व््ययापार समझौता भारत और 
मर्कोसरु सदस््य दशेोों के बीच चनुिदा वस््ततुओ ंपर टैरिफ रियायतेें प्रदान 
करता ह।ै

z	सामान््ययीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of 
Preferences-GSP)

	� औद्योगिक दशेोों द्वारा विकासशील दशेोों को दी जाने वाली वरीयता 
योजना।

	� इसमेें सर््ववाधिक पसंदीदा राष्टट्ररों (Most Favoured Nations-MFN) 
के लिए टैरिफ मेें कमी की जाती ह ैया लाभार्थी दशेोों द्वारा निर््ययात किए गए 
पात्र उत््पपादोों को दाता दशेोों के बाजारोों मेें शलु््क मकु्त प्रवेश की अनमुति 
दी जाती ह।ै
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z	मुक्त व््ययापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA)

	� यह एक व््ययापारिक समहू ह ैजो सदस््य दशेोों के बीच व््ययापार की जाने 
वाली अधिकाश वस््ततुओ ं और सेवाओ ं (यदि सभी नहीीं) पर टैरिफ, 
आयात कोटा और वरीयता को समाप्त करता ह।ै 

	� उदाहरण: भारत-श्रीलंका मुक्त व््ययापार समझौता (ISFTA): वर््ष 
2000 से लाग,ू जो विभिन््न उत््पपादोों तक शलु््क मकु्त पहुचँ की अनमुति 
दतेा ह।ै

	� दक्षिण एशियाई मुक्त व््ययापार क्षेत्र (SAFTA): इसका उद्देश््य सार््क  
दशेोों के बीच अतंर-क्षेत्रीय व््ययापार के लिए शलु््क कम करना ह।ै

	� भारत-आसियान FTA: भारत और आसियान सदस््य दशेोों के बीच 
व््ययापार और आर््थथिक संबंधोों को बढ़़ाता ह।ै

	� वर््ष 2022 मेें भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA।

z	व््ययापक आर््थथिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic 
Cooperation Agreement-CECA)/ व््ययापक आर््थथिक भागीदारी 
समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement- 
CEPA)

	� ये समझौते वस््ततुओ ं और सेवाओ ं के व््ययापार, निवश, बौद्धिक संपदा 
और आर््थथिक सहयोग के अन््य क्षेत्ररों को शामिल करते हैैं। उदाहरणोों मेें 
शामिल हैैं:

	� भारत-सिगंापुर CECA (2005): व््ययापार, निवेश और सेवा 
सहयोग को सगुम बनाता ह।ै

	� भारत-यूएई CEPA(2022)

	� भारत-जापान CEPA(2011): अधिकाश वस््ततुओ ं पर प्रशलु््क 
समाप्त करके व््ययापार और निवेश को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	सीमा शुल््क सघं (Customs Union)

	� सीमा शलु््क संघ मेें सदस््य दशेोों के बीच व््ययापार बाधाओ ंको हटाना और 
गैर-सदस््योों दशेोों के साथ एक सामान््य बाह्य टैरिफ अपनाना शामिल ह।ै 
भारत किसी भी सीमा शलु््क संघ का हिस््ससा नहीीं ह,ै हालाँकि यरूोपीय संघ 
इस अवधारणा का उदाहरण ह।ै

z	साझा बाजार (Common Market): एक साझा बाजार सदस््य दशेोों के 
बीच श्रम और पूँजी  सहित उत््पपादन के कारकोों की मकु्त आवाजाही की अनमुति 
दकेर सीमा शलु््क संघ का विस््ततार करता ह।ैभारत किसी भी साझा बाजार का 
हिस््ससा नहीीं ह,ै यरूोपीय आर््थथिक क्षेत्र (EEA) एक उदाहरण के रूप मेें कार््य 
करता ह।ै

z	आर््थथिक सघं (Economic Union)

	� आर््थथिक संघ मेें एक साझा बाजार, सामजंस््यपरू््ण आर््थथिक नीतियाँ और 
सदस््य दशेोों के बीच एक साझा मदु्रा शामिल होती ह।ै यरूोज़़ोन 
(Eurozone) इसका एक प्रमखु उदाहरण ह।ै

विदश व्यापार के लिए सरकारी योजनाएँ 

आर््थथिक सर्वेक्षण 2023-24 व््ययापार, निवेश और आर््थथिक वृद्धि को बढ़़ावा देने के 
उद्देश््य से कई पहलोों पर बल देता ह,ै जो निम््नलिखित हैैं:
z	निर््ययात ऋण विकास योजना (NIRVIK): NIRVIK, जो भारतीय निर््ययात 

ऋण गारंटी निगम (ECGC) द्वारा शरुू की गई ह,ै निर््ययातकोों के लिए ऋण की 
उपलब््धता को बढ़़ाती ह ैऔर ऋण प्रक्रिया को सरल बनाती ह।ै यह उच््च बीमा 

कवर, छोटे निर््ययातकोों के लिए कम प्रीमियम और दावोों के सरल निपटान की 
सवुिधा प्रदान करती ह।ै

z	भारत से सेवा निर््ययात योजना (SEIS): SEIS सेवा प्रदाताओ ंको शलु््क 
क्रेडिट  स्क्रिप््स प्रदान करके सेवा निर््ययात को प्रोत््ससाहित करता ह,ै जो हस््तताांतरणीय 
हैैं और जिनका उपयोग केें द्रीय शलु््कोों और करोों का भगुतान करने के लिए किया 
जा सकता ह।ै

z	विशेष आर््थथिक क्षेत्र (SEZs): SEZ अधिनियम, 2005 के तहत स््थथापित 
SEZs निर््ययात केें द्र बनाने का लक्षष्य रखते हैैं। 2024 तक भारत के SEZs 
नवीकरणीय ऊर््जजा क्षमता और विनिर््ममाण निर््ययात मेें महत्तत्वपरू््ण योगदान दतेे हैैं।

z	निर््ययात के लिए व््ययापार अवसरंचना योजना (TIES): TIES व््ययापार 
प्रतिस््पर््धधात््मकता बढ़़ाने के लिए निर््ययात अवसंरचना की स््थथापना या उन््नयन के 
लिए सरकारी एजेेंसियोों को वित्तीय सहायता प्रदान करती ह।ै

z	कृषि निर््ययात नीति, 2018: इस नीति का लक्षष्य 2022 तक कृषि  निर््ययात को 
दगुनुा करके $60 बिलियन  (विस््ततारित समय-सीमा) करना और वैश्विक कृषि -
निर््ययात मेें भारत की हिस््ससेदारी बढ़़ाना ह।ै यह निर््ययात प्रतिबंधोों को हटाने तथा 
मलू््य-वर््धधित उत््पपादोों को बढ़़ावा दनेे पर केें द्रित ह।ै

z	निर््ययात उत््पपादोों पर शुल््क और करोों की छूट (RoDTEP): RoDTEP 
भारत से व््ययापारिक निर््ययात योजना (MEIS) की जगह लेती ह,ै जो अन््य 
योजनाओ ंके तहत वापस नहीीं किए गए करोों और शलु््कोों की प्रतिपरू््तति करती ह,ै 
जिससे निर््ययात प्रतिस््पर््धधात््मकता बढ़ती ह ै|

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ

परिचय

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस््थथाए,ँ जिन््हेें आमतौर पर IFI कहा जाता ह,ै कई देशोों के 
सहयोग से गठित वित्तीय प्रतिष्ठान हैैं। ये संस््थथाएँ अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्राधिकार 
के तहत कार््य करती हैैं।

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference)

जुलाई 1944, मेें आयोजित ब्रेटन वड्ुस सम््ममेलन एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय 
सम््ममेलन था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक अर््थव््यवस््थथा की नीींव 
रखी।
z	तिथि और स््थथान: यह सम््ममेलन 1 जलुाई से 22 जलुाई, 1944 तक आयोजित 

हुआ। आयोजन स््थल था - ब्रेटन वड्ुस मेें माउंट वाशिगंटन होटल, न््ययू हमै््पशायर, 
संयकु्त राज््य अमरेिका।

z	प्रतिभागी: इस सम््ममेलन मेें 44 मित्र राष्टट्ररों के प्रतिनिधिमडंलोों ने भाग लिया। 
प्रमखु हस््ततियोों मेें जॉन मनेार््ड कीन््स (UK) और हरैी डेक््सटर व््हहाइट (USA) 
शामिल थे।

z	लक्षष्य: यदु्ध काल के दौरान अनभुव की गई आर््थथिक अराजकता को रोकने के 
लिए एक नया अतंरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय ढाँचा तैयार करना। द्वितीय विश्व 
यदु्ध के बाद स््थथिरता पैदा करना और आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेा।

z	निर््ममित ससं््थथाए:ँ

	� अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

	� उद्देश््य: अतंरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़़ावा दनेा।
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	� मुख््य वित्तीय तंत्र: भगुतान संतलुन के मदु्ददों का सामना करने वाले 
दशेोों के लिए अल््पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता ह।ै

	� विश्व बैैंक (IBRD - अंतरराष्ट्रीय पुनर््ननिर््ममाण और विकास बैैंक)

	� उद्देश््य: गरीबी उन््ममूलन और आर््थथिक स््थथिरता पर ध््ययान केें द्रित करते 
हुए पनुर््ननिर््ममाण और विकास को वित्तपोषित करना।

	� मुख््य वित्तीय तंत्र: निम््न और मध््यम आय वाले दशेोों मेें विकास 
परियोजनाओ ंके लिए दीर््घकालिक ऋण।

z	स््थथिर विनिमय दर प्रणाली:

	� सरंचना: वैश्विक मदु्राओ ंको अमरेिकी डॉलर से जोड़़ा गया, जो सोने मेें 
परिवर््तनीय था ($35 प्रति औसं)।

	� उद्देश््य: प्रतिस््पर्धी अवमलू््यन को रोकना और स््थथिरता को बढ़़ावा दनेा

विश्व बैैंक समूह

विश्व बैैंक समहू (World Bank Group-WBG) एक महत्तत्वपूर््ण अंतरराष्ट्रीय 
वित्तीय संस््थथा ह,ै जो वैश्विक आर््थथिक विकास मेें प्रमखु भमूिका निभाती ह।ै
z	स््थथापना: विश्व बैैंक समहू की स््थथापना 1944 मेें ब्रेटन वड्ुस सम््ममेलन के दौरान 

हुई थी।

z	उद्देश््य: विश्व बैैंक समहू का प्राथमिक उद्देश््य विकासशील दशेोों मेें गरीबी को 
कम करना और सतत विकास को बढ़़ावा दनेा ह।ै

z	सदस््य देश: विश्व बैैंक समहू मेें 189 सदस््य दशे शामिल हैैं।

z	विश्व बैैंक समूह के अंतर््गत ससं््थथाए:ँ

	� अतंरराष्ट्रीय पनुर््ननिर््ममाण और विकास बैैंक (International Bank for 
Reconstruction and Development, IBRD)

	� अतंरराष्ट्रीय विकास संघ (International Development 
Association-IDA)

	� अतंरराष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation- 
IFC)

	� बहुपक्षीय निवश गारंटी सगंठन (Multilateral Investment 
Guarantee Agency-MIGA)

	� अतंरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केें द्र (International Centre for 
Settlement of Investment Disputes-ICSID)

z	प्रमुख रिपोर््टट््स:

	� ईज ऑफ डूइगं बिजनेस (Ease of Doing Business) (प्रकाशन बंद) 

� (UPSC 2016)
	� मानव पूँजी सचूकाक (Human Capital Index)

	� विश्व विकास रिपोर््ट (World Development Report)

z	विश्व बैैंक की शेयरधारिता: संयकु्त राज््य अमरेिका 16.41% वोटोों के साथ 
सबसे बड़़ा एकल शयेरधारक ह,ै उसके बाद जापान (7.87%), जर््मनी 
(4.49%), यनूाइटेड किंगडम (4.31%) और फ््राांस (4.31%) हैैं। शषे शयेर 
अन््य सदस््य दशेोों के बीच विभाजित हैैं।

विश्व बैैंक समहू के भीतर संस्थान
मापदंड IBRD IDA IFC MIGA ICSID
स््थथापना वर््ष 1944 1960 1956 1988 1966
उद्देश््य मध््यम-आय वाले राष्टट्ररों के 

लिए विकास ऋण

सबसे गरीब राष्टट्ररों के लिए 
रियायती ऋण

निजी क्षेत्र का विकास राजनीतिक जोखिम 
बीमा

निवेश विवादोों के लिए 
मध््यस््थता

मुख््य कार््यक्षेत्र अवसंरचना, विकास गरीबी उन््ममूलन, सामाजिक 
क्षेत्र

निजी निवेश एफडीआई स््थथिरता विवाद समाधान

लक्ष्यित देश मध््यम-आय, निम््न-आय 
वाले देश

सबसे गरीब देश विकासशील देश विकासशील देश विकासशील देश

भारत की सदस््यता हाँ हाँ हाँ हाँ नहीीं

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International 
Monetary Fund-IMF)

z	स््थथापना: 1944 मेें ब्रेटन वड्ुस सम््ममेलन मेें |

z	प्राथमिक उद्देश््य: अतंरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़़ावा दनेा, विनिमय दरोों 
को स््थथिर करना तथा भगुतान संतलुन बनाए रखने के लिए सदस््य दशेोों को 
संसाधन प्रदान करना।

z	मुख््ययालय: वाशिगंटन डी.सी. (य.ूएस.ए.)

IMF के उद्देश्य 
z	अतंरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़़ावा दनेा |

z	 वित्तीय स््थथिरता सनुिश्चित करना और वैश्विक व््ययापार को सवुिधाजनक बनाना।

z	उच््च रोज़गार और सतत आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेा।

z	वैश्विक गरीबी को कम करना और व््ययापक आर््थथिक सहायता प्रदान करना।

z	 विकासशील दशेोों के लिए नीतिगत सझुाव, तकनीकी और वित्तीय सहायता 
प्रदान करना।

z	 विनिमय दर स््थथिरता सनुिश्चित करना और एक विश्वसनीय अतंरराष्ट्रीय भगुतान 
प्रणाली स््थथापित करना।

प्रमखु कार््य
z	वित्तीय सहायता: भगुतान संतलुन की समस््यया वाले सदस््य राष्टट्ररों को मदु्राओ ं

को स््थथिर करने तथा विकास को समर््थन दनेे के लिए विशिष्ट शर्ततों के साथ ऋण 
का उपयोग करके धन उपलब््ध कराता ह।ै� [UPSC 2011]

z	निगरानी तंत्र: सदस््य राष्टट्र की अर््थव््यवस््थथा की निगरानी करता ह,ै जोखिमोों का 
आकलन करता ह ैऔर स््थथिरता के लिए नीतियोों पर सझुाव दतेा ह।ै

z	क्षमता विकास: सदस््य दशेोों मेें शासन, वित्तीय प्रणालियोों तथा आर््थथिक ढाँच े
को बढ़़ाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता ह।ै
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शासन संरचना
z	बोर््ड ऑफ गवर््नर््स: मखु््य निर््णय लेने वाली संस््थथा, जिसमेें प्रत््ययेक सदस््य राष्टट्र 

से एक गवर््नर होता ह।ै कोटा समीक्षा और नई सदस््यता जैसे महत्तत्वपरू््ण निर््णयोों 
को मजंरूी दतेा ह।ै

z	मंत्रिस््तरीय समितियाँ:

	� अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (IMFC): वैश्विक 
आर््थथिक प्रबंधन पर चर््चचा करती ह ैऔर IMF संचालन पर सलाह दतेी ह।ै 
विश्व बैैंक IMFC की बैठकोों मेें पर््यवेक्षक के रूप मेें भाग लेता ह।ै�
[UPSC 2016]

	� विकास समिति: उभरते बाजारोों और विकासशील दशेोों मेें आर््थथिक 
विकास पर ध््ययान केें द्रित करती ह।ै

आईएमएफ सदस्यता और कोटा
z	सदस््यता: आईएमएफ के समझौते के लेखोों से सहमत होने वाला कोई भी राष्टट्र 

शामिल हो सकता ह।ै पनुर््ननिर््ममाण और विकास के लिए अतंरराष्ट्रीय बैैंक 
(IBRD) मेें शामिल होने के लिए आईएमएफ मेें सदस््यता आवश््यक ह।ै

z	कोटा प्रणाली:

	� प्रत््ययेक सदस््य जीडीपी, खलेुपन, आर््थथिक परिवर््तनशीलता और 
अतंरराष्ट्रीय मदु्रा भडंार के आधार पर कोटा मेें  योगदान दतेा ह।ै

	� कोटा (जीडीपी 50%, खलुापन 30%, आर््थथिक परिवर््तनशीलता 15%, 
अतंरराष्ट्रीय मदु्रा भडंार 5%) मतदान शक्ति और आईएमएफ संसाधनोों 
तक पहुचँ को निर््धधारित करता ह।ै

	� संयकु्त राज््य अमरेिका, जापान, चीन, जर््मनी और फ््राांस शीर््ष पाँच 
शयेरधारक और मतदाता हैैं। भारत 8वेें स््थथान पर ह।ै

	� कोटा की समय-समय पर समीक्षा की जाती ह ै तथा सदस््य आर््थथिक 
परिवर््तनोों के आधार पर समायोजन का अनरुोध कर सकते हैैं।

विशेष आहरण अधिकार (SDR)

z	एसडीआर: यह मदु्रा नहीीं, बल््ककि सदस््य दशेोों के भडंार के परूक के लिए वर््ष 

1969 मेें बनाई गई एक आरक्षित परिसंपत्ति ह।ै

z	मूल््य सरंचना: पाँच प्रमखु मदु्राओ ं(USD, यरूो, RMB, JPY, GBP) की 

टोकरी या सचूी। एसडीआर मलू््य की समीक्षा प्रत््ययेक पाँच वर््ष मेें की जाती ह।ै

आईएमएफ बलेआउट (IMF Bailouts)

z	उद्देश््य: गंभीर आर््थथिक संकट वाले दशेोों को वित्तीय सहायता, मदु्रा संकट का 

समाधान, ऋण प्रबंधन और संरचनात््मक सधुारोों को बढ़़ावा दनेा।

z	प्रमुख शर्ततें: दशेोों को आर््थथिक सधुारोों को लाग ूकरना चाहिए, जैसे- राजकोषीय 

अनशुासन, पारदर््शशिता, राज््य उद्यमोों मेें संरचनात््मक परिवर््तन और विनियामक 

सधुार।

भारत और आईएमएफ

z	ससं््थथापक सदस््य: भारत 1945 मेें आईएमएफ मेें शामिल हुआ और तब से 

उसे विभिन््न प्रकार की सहायता प्राप्त हुई ह।ै

z	महत्तत्वपूर््ण सहायता:

	� विभाजन के बाद वित्तीय समायोजन और 1965 तथा 1971 के संकटोों के 

लिए ऋण।

	� संरचनात््मक सधुारोों की शर््त पर विदशेी मदु्रा की कमी को दरू करने के 

लिए 1990 के दशक मेें आपातकालीन ऋण।

z	वर््तमान स््थथिति: भारत के पास कोटा मेें 13,114 मिलियन एसडीआर ह,ै जो 

कोटा आकार मेें 8वेें (2.75%) तथा मतदान शक्ति द्वारा 8वेें (2.63%) स््थथान 

पर ह।ै भारत को वर््ष 1993 से आईएमएफ की सहायता की आवश््यकता नहीीं 

हुई ह।ै

प्रमखु IMF ऋण सुविधाएँ� (UPSC 2022)
तंत्र उद्देश््य शर्ततें पात्रता पुनर््भभुगतान की अवधि

स््टैैंड-बाय प्रणाली 
(SBA)

BOP संकट के लिए अल््पकालिक समर््थन। नीतिगत समायोजन पर 
सशर््त।

सभी सदस््य देश। 3¼ से 5 वर््ष

फ््ललेक््ससिबल क्रेडि ट 
लाइन (FCL)

मजबूत बुनियादी ढाँचे वाले देशोों के लिए; 
वित्तीय लचीलापन प्रदान करता ह।ै

पूर््व-योग््यता; कोई चालू शर्ततें 
नहीीं।

बेहतर नीतियोों वाले 
देशोों का चयन।

3 से 5 वर््ष

एहतियाती और 
तरलता रेखा (PLL)

मध््यम भेद्यताओ ं वाले दशेोों को सहायता 
प्रदान करता ह।ै

नीति समायोजन पर शर्ततें मजबूत बुनियादी ढाँच े
वाले देश

3 से 5 वर््ष

विस््ततारित निधि 
सुविधा (EFF)

भगुतान संतुलन संकटोों मेें संरचनात््मक मदु्ददों 
के लिए मध््यम तथा दीर््घकालिक समर््थन।

संरचनात््मक आर््थथिक सुधारोों 
की आवश््यकता।

सभी सदस््य देश 4½ से 10 वर््ष

त््वरित वित्तपोषण 
साधन (RFI)

तत््ककाल भगुतान संतुलन आवश््यकताओ ं
और आपात स््थथितियोों के लिए त््वरित 
सहायता।

कोई पूर््व शर््त नहीीं तात््ककालिक संकट का 
सामना कर रह े सभी 
सदस््य

3¼ से 5 वर््ष

त््वरित ऋण सुविधा 
(RCF)

निम््न आय वाले दशेोों की तत््ककाल भगुतान 
संतुलन आवश््यकताओ ं के लिए रियायती, 
त््वरित सहायता।

कोई पूर््व शर््त नहीीं निम््न आय वाले देश 5½ से 10 वर््ष
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विश्व व्यापार संगठन (World Trade 
Organization- WTO)

z	 विश्व व््ययापार संगठन (WTO) एकमात्र वैश्विक संगठन ह,ै जो राष्टट्ररों के बीच 
व््ययापार विनियम स््थथापित करने के लिए समर््पपित ह।ै यह अतंरराष्ट्रीय व््ययापार की 
रीढ़ की हड्डी के रूप मेें कार््य करता ह।ै यह सनुिश्चित करता ह ै कि व््ययापार 
यथासंभव सचुारू रूप से, परू््ववानमुानित और स््वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। इसके 
मलू मेें WTO समझौते हैैं, जिन पर विश्व  के अधिकाश व््ययापारिक राष्टट्ररों द्वारा 
वार््तता की जाती ह ैऔर उन््हेें अपनाया जाता ह ैएवं उनकी संबंधित सरकारोों द्वारा 
पषु्टि की जाती ह।ै

z	सदस््यता

	� WTO मेें यरूोपीय संघ सहित 166 सदस््य राष्टट्र और ईरान, इराक, भटूान 
तथा लीबिया जैसे 22 पर््यवेक्षक दशे शामिल हैैं। WTO मेें सदस््यता को 
वैश्विक व््ययापार प्रणाली मेें एकीकरण की पहचान माना जाता ह।ै

z	सिद््धाांत:

	� भेदभाव न करना (Non-discrimination): सदस््योों को अपने 
व््ययापारिक साझदेारोों के बीच भदेभाव नहीीं करना चाहिए, यह सिद््धाांत 
सबसे पसंदीदा राष्टट्र (MFN) व््यवहार मेें निहित ह।ै सभी डब््ल्ययूटीओ 
सदस््योों के लिए समान व््यवहार लाग ूहोता ह।ै

	� पारस््परिकता (Reciprocity): सदस््य अपने बाजार खोलने तथा 
अन््य सदस््योों द्वारा इसी प्रकार की कार््रवाई के बदले मेें रियायतेें दनेे पर 
सहमत होते हैैं।

	� बाजार पहुचँ: यह सनुिश्चित किया जाता ह ैकि व््ययापार बाधाए ँउत्तरोत्तर 
कम होती जाए तथा व््ययापार प्रवाह सरल/उदार हो।

	� नियम-आधारित व््ययापार प्रणाली: राष्टट्ररों के बीच व््ययापार संबंधोों के 
लिए एक परू््ववानमुानित और पारदर्शी ढाँचा प्रदान करती ह।ै

	� आर््थथिक विकास: विकासशील और अल््प-विकसित दशेोों को वैश्विक 
व््ययापार प्रणाली मेें एकीकृ त करके उनके आर््थथिक विकास को बढ़़ावा 
दतेा ह।ै

	� व््ययापार विवाद समाधान: सदस््योों के बीच विवादोों को सलुझाने के 
लिए एक तंत्र प्रदान करता ह,ै जिससे तनाव कम होता ह ैऔर सहयोग को 
बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	WTO के उद्देश््य 

	� व््ययापार बाधाओ ंको कम करके अतंरराष्ट्रीय व््ययापार को सवुिधाजनक 
बनाना।

	� गैर-भदेभावपरू््ण व््ययापार प्रथाओ ंको बढ़़ावा दनेा।

	� नियम-आधारित व््ययापार प्रणाली स््थथापित करना।

	� वैश्विक स््तर पर आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेा।

	� व््ययापार विवादोों को कुशलतापरू््वक और प्रभावी ढंग से हल करना।

विश्व व्यापार संगठन का इतिहास
z	प्रशुल््क और व््ययापार पर सामान््य समझौता (GATT):

	� 1947 मेें द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद आयात कोटा को चरणबद्ध तरीके से 
समाप्त करने और व््ययापारिक व््ययापार पर शलु््क कम करने के लिए इसकी 
स््थथापना की गई।

	� विश्व व््ययापार संगठन की स््थथापना तक व््ययापार के लिए एक अनंतिम ढाँच े
के रूप मेें संचालित।

z	अंतरराष्ट्रीय व््ययापार सगंठन (ITO):

	� IMF और विश्व बैैंक के साथ ब्रेटन वड्ुस मेें तीसरे स््ततंभ के रूप मेें 
प्रस््ततावित।

	� 1948 मेें हवाना चार््टर मेें व््ययापार, निवेश, सेवाओ ं और रोजगार 
प्रक्रियाओ ंको नियंत्रित करने के लिए मसौदा तैयार किया गया।

	� यू.एस. सीनेट द्वारा हवाना चार््टर की पषु्टि करने से इनकार करने के 
कारण यह लाग ूनहीीं हो सका।

z	गैट (GATT) राउंड:

	� 1947 से 1994 के बीच GATT के तहत बहुपक्षीय व््ययापार वार््तता के 
आठ दौर आयोजित किए गए, जिनमेें वैश्विक व््ययापार के विभिन््न पहलओु ं
पर क्रमिक रूप से चर््चचा की गई।

	� GATT की संस््थथागत सीमाओ ंऔर औपचारिक विवाद समाधान तंत्र 
की कमी के कारण 1995 मेें WTO की स््थथापना हुई।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
WTO की स््थथापना 1 जनवरी, 1995 को उरुग््ववे दौर (1986-94) के समापन के 
साथ GATT के उत्तराधिकारी के रूप मेें की गई थी। इसने वैश्विक व््ययापार शासन 
के दायरे का विस््ततार करते हुए इसमेें निम््नलिखित को शामिल किया:

व््ययापार एकीकरण 
तंत्र (TIM)

बहुपक्षीय व््ययापार उदारीकरण से भगुतान 
संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावोों पर विचार 
करता ह।ै

IMF समर््थथित कार््यक्रमोों से 
संबद्ध

विकासशील देश अंतर््ननिहित कार््यक्रम शर्ततों के 
साथ संरेखित।

विशेष आहरण 
अधिकार (SDRs)

आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए 
आरक्षित परिसंपत्ति का आवंटन।

IMF आवंटन के आधार 
पर, कोई शर््त नहीीं।

सभी सदस््य देश कोई पुनर््भभुगतान नहीीं; IMF 
आवंटन के आधार पर।

गरीबी न््ययूनीकरण 
और विकास ट्रस््ट 
(PRGT)

निम््न आय वाले देशोों मेें गरीबी उन््ममूलन और 
विकास नीतियोों का समर््थन करने वाला 
रियायती ढाँचा।

गरीबी उन््ममूलन कार््यक्रमोों से 
संबंधित।

निम््न आय वाले देश 5½ से 10 वर््ष

आरक्षित अंश 
स््थथिति (RTP)

यह सदस््योों को बिना किसी शर््त के, अपने 
IMF कोटे के हिस््ससे तक तात््ककालिक पहुचँ 
प्रदान करता ह।ै

बिना किसी शर््त के तत््ककाल 
उपयोग

सभी सदस््य देश कोई पुनर््भभुगतान नहीीं क््योोंकि 
यह कोटे का हिस््ससा ह।ै
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z	सेवाओ ंमेें व््ययापार (सेवाओ ंमेें व््ययापार पर सामान््य समझौता - GATS)।

z	बौद्धिक संपदा अधिकार (बौद्धिक संपदा अधिकारोों के व््ययापार-संबंधी पहल ू- 

TRIPS)।

z	अधिक मजबतू विवाद निपटान तंत्र।

विश्व व्यापार संगठन के शासन की संरचना:

z	भूमिका: WTO का सर्वोच््च निर््णय लेने वाला निकाय।

z	बैठक: प्रत््ययेक दो वर््ष मेें बैठक होती ह।ै

z	सरंचना: इसमेें सभी WTO सदस््य (दशे या सीमा शलु््क संघ) शामिल हैैं।

z	प्राधिकरण: बहुपक्षीय व््ययापार समझौतोों के तहत सभी मामलोों की दखेरेख 

करता ह।ै

z	सामान््य परिषद (General Council): 

	� स््थथान: जिनेवा, स््वविटजरलैैंड।

	� भूमिका: मतं्रिस््तरीय सम््ममेलनोों के बीच उच््चतम स््तर का निर््णय लेने 

वाला निकाय।

	� सरंचना: सभी सदस््य सरकारोों के प्रतिनिधि (आमतौर पर राजदतू)।

	� अतिरिक्त कार््य: व््ययापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB) और विवाद 

निपटान निकाय (DSB) के रूप मेें कार््य करता ह।ै

z	सामान््य परिषद को रिपोर््ट करने वाली परिषदेें: 

	� वस््ततु परिषद: माल व््ययापार समझौतोों के लिए उत्तरदायी ह।ै

	� सेवा परिषद: सेवा व््ययापार समझौतोों से संबंधित कार््य करती ह।ै

	� ट्रिप््स परिषद: बौद्धिक संपदा अधिकारोों के व््ययापार-संबंधी पहलओु ंका 

प्रबंधन करती ह।ै

	� नोट: तीनोों परिषदोों मेें WTO के सभी सदस््य शामिल हैैं।

z	विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body-DSB): 

	� विवाद निपटान निकाय (DSB): विवादोों के निपटान को नियंत्रित करने 

वाले नियमोों और प्रक्रियाओ ंपर समझ के तहत सदस््योों के बीच विवादोों 

को हल करता ह।ै

z	अपीलीय निकाय:

	� DSU (विवाद निपटान इकाई) के अनचु््छछेद 17 के तहत 1995 मेें 

स््थथापित।

	� सात सदस््योों से बना ह।ै

	� पैनल रिपोर््ट द्वारा अपीलोों का निपटान।

विश्व व्यापार संगठन की कार््य-प्रणाली मेें चुनौतियााँ

z	सर््वसम््मति तंत्र से USA का पीछे हटना: 2019 मेें अपीलीय निकाय मेें 

नियकु्तियोों को रोकने के संयकु्त राज््य अमरेिका के फैसले ने WTO की विवाद 

समाधान प्रणाली को गंभीर रूप से बाधित कर दिया। इस कार््रवाई ने WTO की 

समस््यया का समाधान करने मेें असमर््थता के प्रति व््ययापक असंतोष को उजागर 

किया:

	� सब््ससिडी प्रणाली: अमरेिका का अनचुित चीनी सब््ससिडी का दावा।

	� औद्योगिक नीतियाँ: राज््य-नियंत्रित अर््थव््यवस््थथाओ ंपर चितंाए।ँ

	� सर््वसम््मति तंत्र: सदस््योों के बीच सर््वसम््मत सहमति की आवश््यकता 

अक््सर निर््णय लेने मेें बाधा उत््पन््न करती ह।ै

z	उभरते मुद्ददों को सबंोधित करने मेें अप्रभाविता: डिजिटल व््ययापार, ई-कॉमर््स 

और जलवाय ु परिवर््तन से संबंधित व््ययापार नीतियोों जैसी आधनुिक व््ययापार 

चनुौतियोों का समाधान करने मेें असमर््थता के लिए WTO की आलोचना की 

गई ह।ै

	� विकासशील दशेोों का तर््क  ह ैकि WTO के नियम अक््सर विकसित दशेोों 

का पक्ष लेते हैैं, जिससे असमानताए ँबनी रहती हैैं।

z	दोहा विकास एजेेंडा गतिरोध

	� विकासशील दशेोों की जरूरतोों को परूा करने के लिए 2001 मेें शरुू किया 

गया।

	� कृषि  सब््ससिडी, बाजार पहुचँ और विकासशील दशेोों के लिए विशषे 

सरुक्षा उपाय जैसे मदु्दे अनसलुझ ेहैैं।

z	अपीलीय निकाय अप्रभाविता

	� व््ययापार विवादोों को सलुझाने के लिए महत्तत्वपरू््ण अपीलीय निकाय, 

अमरेिका द्वारा नियकु्तियोों को अवरुद्ध करने के कारण 2019 से कार््ययात््मक 

नहीीं ह।ै

	� इससे विश्व व््ययापार संगठन के विवाद समाधान तंत्र की विश्वसनीयता कम 

हो गई ह।ै

z	क्षेत्रीय व््ययापार समझौतोों (RTAs) का उदय

	� ट््राांस-पैसिफिक पार््टनरशिप (TPP) और क्षेत्रीय व््ययापक आर््थथिक 

भागीदारी (RCEP) जैसे RTAs के प्रसार ने बहुपक्षीय व््ययापार वार््तताओ ं

से ध््ययान हटा दिया ह।ै

z	महामारी-प्रेरित व््ययापार व््ययावधान

	� कोविड-19 ने संकट के दौरान वैश्विक आपरू््तति �ृंखलाओ ंके प्रबंधन मेें 

WTO की सीमित भमूिका पर प्रकाश डाला और सधुारोों की आवश््यकता 

पर बल दिया।

z	विशेष एवं विभेदक व््यवहार (S&DT)

	� विकसित राष्टट्ररों ने भारत और चीन जैसे विकासशील दशेोों को S&DT 

प्रदान करने के मानदडंोों पर लगातार सवाल उठाए हैैं।

	� इस क्षेत्र मेें सधुार की माग से सदस््योों के बीच मतभदे पैदा हो गया ह।ै

विश्व व्यापार संगठन मेें राष्ट् रीय प्रबधं

z	राष्ट्रीय व््यवहार (National Treatment) विश्व व््ययापार संगठन (WTO) के 

अतंर््गत एक मौलिक सिद््धाांत ह ैजो सदस््य दशे के बाजार मेें प्रवेश करने के बाद 

विदशेी और घरेल ूउत््पपादोों के लिए समान व््यवहार सनुिश्चित करता ह।ै

z	सिद््धाांत की परिभाषा: आयातित और घरेल ूस््तर पर उत््पपादित वस््ततुओ ंऔर 

सेवाओ ंके साथ समान व््यवहार किया जाना चाहिए।

z	भेदभाव का उन््ममूलन: विश्व व््ययापार संगठन के सदस््योों का दायित््व ह ैकि वे 

विदशेी और घरेल ूउत््पपादोों के बीच भदेभाव से बचेें, जिससे सभी को समान 

अवसर उपलब््ध हो सकेें ।
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z	बाजार तक पहुचँ: यह सनुिश्चित करता ह ैकि विदशेी उत््पपादोों को सदस््य दशे 

के बाजार मेें घरेल ूउत््पपादोों के समान ही पहुचँ प्राप्त हो।

z	निष््पक्ष प्रतिस््पर््धधा: इसका उद्देश््य ऐसे भदेभावपरू््ण उपायोों को रोककर निष््पक्ष 

प्रतिस््पर््धधा का निर््ममाण करना ह,ै जो विदशेी प्रतिस््पर््धधियोों की तलुना मेें घरेल ू

उत््पपादकोों को लाभ पहुचँा सकते हैैं।

z	गैर-भेदभाव सबंंधी प्रतिबद्धता: यह सर््ववाधिक वरीयता प्राप्त राष्टट्र (MFN) 

के रूप मेें व््यवहार का अभिन््न अगं ह,ै यह इस बात पर बल दतेी ह ैकि WTO 

सदस््य अन््य सभी सदस््योों को सर्वोत्तम व््ययापार शर्ततें प्रदान करेें।

विश्व व््ययापार संगठन मेें सर््ववाधिक वरीयता प्राप्त राष्टट्र (MFN) का दर््जजा

z	सिद््धाांत की परिभाषा: MFN का दर््जजा यह सनुिश्चित करता ह ै कि एक दशे 

अपनी सर्वोत्तम व््ययापार शर्ततों को किसी सदस््य दशे को प्रदान करता ह ैतथा ये 

शर्ततें अन््य सभी सदस््योों पर लाग ूहोती हैैं।

z	गैर-भेदभाव: यह भदेभावपरू््ण व््ययापार प्रक्रियाओ ं को रोकता ह ै और विश्व 

व््ययापार संगठन के सदस््योों के बीच निष््पक्ष प्रतिस््पर््धधा को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	स््वतः विस््ततार: एक सदस््य को दिए गए व््ययापार लाभ स््वतः अन््य सभी सदस््योों 

को भी प्रदान कर दिए जाते हैैं।

कृषि क्षेत्र मेें WTO के विभिन्न समझौते

WTO के तहत वर््ष 1995 से प्रभावी कृषि  समझौते (AoA) का उद्देश््य एक 

निष््पक्ष और बाजारोन््ममुख कृषि  व््ययापार प्रणाली निर््ममित करना ह।ै यह निम््नलिखित 

तीन स््ततंभोों के द्वारा संरचित ह:ै

1.	 बाजार पहुचँ

	� प्रशुल््क और गैर-प्रशुल््क बाधाओ ं को कम करने पर ध््ययान केें द्रित 

करता है।

	� विकसित दशेोों ने प्रशलु््क मेें महत्तत्वपरू््ण कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई, 

जबकि भारत जैसे विकासशील दशेोों मेें अधिक लचीलापन था।

	� विशषे सरुक्षा तंत्र (SSM) विकासशील दशेोों को आयात मेें उछाल या 

कीमतोों मेें गिरावट से किसानोों की रक्षा के लिए अतिरिक्त शलु््क लगाने 

की अनमुति दतेा ह।ै

2. घरेलू सहायता

	� किसानोों को प्रदान की जाने वाली सब््ससिडी को अलग-अलग "बॉक््स" 

मेें वर्गीकृ त किया गया ह,ै जो उनके व््ययापार-विकृ त प्रभाव को दर््शशाता ह:ै

	� ग्रीन बॉक््स: इसमेें अनसुंधान, कीट नियंत्रण और पर््ययावरण संरक्षण 

जैसी गैर-व््ययापार-विकृ त सब््ससिडी शामिल हैैं। उदाहरण: फसल बीमा 

और सिचाई कार््यक्रम।

	� ब््ललू बॉक््स: उत््पपादन सीमित करने वाली सब््ससिडी को व््ययापार को 

कम नुकसान पहुँचाने वाला माना जाता है। यूरोपीय संघ मेें यह 

आम है।

	� एम््बर बॉक््स: व््ययापार को विकृ त करने वाली सब््ससिडी मेें कटौती की 

प्रतिबद्धता होती ह।ै भारत का न््ययूनतम समर््थन मलू््य (MSP) 

कार््यक्रम, जो फसलोों के लिए निश्चित मलू््य की गारंटी दतेा ह,ै इसी 

श्रेणी मेें आता ह।ै

	� डी मिनिमिस: न््ययूनतम व््ययापार-विकृ त समर््थन, विकासशील दशेोों 
के लिए कृषि  उत््पपादन मलू््य का 10% और विकसित दशेोों के लिए 
5% तक सीमित ह।ै भारत सीमित आगत सब््ससिडी के लिए इस 
प्रावधान का उपयोग करता ह।ै

3.	निर््यया त सब््ससिडी
	� निर््ययात को कृत्रिम  रूप से प्रतिस््पर्धी बनाने वाली सब््ससिडी को कम करने 

का लक्षष्य।

	� विकसित दशेोों ने 2015 (नैरोबी मंत्रिस््तरीय सम््ममेलन) के बाद इन 
सब््ससिडी को समाप्त कर दिया, जबकि विकासशील दशेोों के पास इन््हेें 
चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 2030 तक का समय ह।ै

विश्व व्यापार संगठन के अंतर््गत भारत की भमूिका और 
चुनौतियााँ

कृषि  प्रधान अर््थव््यवस््थथा के रूप मेें भारत अपने किसानोों की रक्षा और खाद्य 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक व््ययापार नियमोों को आकार देने मेें सक्रिय रहा 
ह।ै WTO के अंतर््गत भारत की भमूिका और चनुौतियाँ निम््नलिखित हैैं:

1.	 सार््वजनिक भंडारण और खाद्य सरुक्षा
	� राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कार््यक्रमोों मेें 

एम््बर बॉक््स सीमा से अधिक MSP पर खाद्यान््नोों की खरीद शामिल ह।ै 
भारत इन कार््यक्रमोों मेें छूट की वकालत करता ह।ै

	� पीस क््ललॉज़ (Peace Clause) (बाली मंत्रिस््तरीय सम््ममेलन, 
2013) भारत जैसे विकासशील दशेोों को खाद्य सरुक्षा कार््यक्रमोों के लिए 
सब््ससिडी सीमा को बिना किसी विवाद का सामना किए उल््ललंघन करने 
की अनमुति दतेा ह,ै बशर्ते पारदर््शशिता की आवश््यकताए ँपरूी की जाए।ँ

2.	 न््ययूनतम समर््थन मूल््य (MSP)
	� MSP यह सनुिश्चित करता ह ैकि किसानोों को फसलोों के लिए गारंटीकृ त/

उचित मलू््य मिले, जिससे आय स््थथिर हो और संकट कम हो।

	� यह सीध ेबाजार की कीमतोों को प्रभावित करता ह,ै इसे एम््बर बॉक््स के 
अतंर््गत वर्गीकृ त किया जाता ह।ै भारत की बढ़ती MSP अक््सर अनमुये 
सीमा का उल््ललंघन करती ह,ै जिसके लिए राजनयिक वार््तता की 
आवश््यकता होती ह।ै

3.	वि शेष और विभेदक उपचार (S&DT)
	� भारत ने विकासात््मक चनुौतियोों से निपटने के लिए व््ययापार-विकृ त करने 

वाले उपायोों को लाग ूकरने मेें विकासशील दशेोों से लचीलेपन की माग 
की।

4.	 पारदर््शशिता मेें चुनौतियाँ
	� WTO ने सब््ससिडी डेटा की नियमित अधिसचूना अनिवार््य कर दी ह।ै 

भारत द्वारा दरेी से प्रस््ततुतियाँ दनेे की आलोचना की गई ह,ै जिससे इसकी 
विश्वसनीयता प्रभावित हुई ह।ै

5.	निर््यया त सब््ससिडी
	� भारत चीनी जैसी वस््ततुओ ंके लिए सीमित निर््ययात सब््ससिडी प्रदान करता 

ह,ै लेकिन 2030 तक इन््हेें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 
प्रतिबद्ध ह।ै

ABC
Stamp
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WTO व्यापार संबधंी सुरक्षा उपाय
सुरक्षा विवरण प्रमुख वैश्विक उदाहरण भारत की भूमिका परिणाम
डंपिग रोधी उपाय अनुचित रूप से कम कीमतोों 

पर माल की डंपिंग का 
प्रतिकार करने के उपाय।

भारत बनाम चीन (इस््पपात 
उद्योग): भारत ने घरेलू इस््पपात 
निर््ममाताओ ंको अनुचित प्रतिस््पर््धधा से 
बचाने के लिए 2015 मेें चीनी 
इस््पपात आयात पर डंपिंग-रोधी 
शलु््क लगाया।

भारत ने व््ययापारिक साझेदारोों द्वारा 
अनुचित मलू््य निर््धधारण प्रक्रियाओ ं
का मकुाबला करने के लिए, विशेष 
रूप से इस््पपात, वस्त्र और रसायन 
जैसे क्षेत्ररों मेें डंपिंग-रोधी उपायोों का 
बड़़े पैमाने पर उपयोग किया ह।ै

भारत ने अपने इस््पपात उद्योग 
को अनुचित चीनी आयात से 
बचाने के लिए सफलतापूर््वक 
डंपिंग-रोधी शलु््क लगाया।

प्रतिकारी उपाय
(Countervailing 
Measures)

विदेशी उत््पपादकोों को प्रदान 
की जाने वाली सब््ससिडी के 
प्रभाव का प्रतिकार करने के 
उपाय।

भारत बनाम संयुक्त राज््य 
अमेरिका (सोलर सेल): भारत ने 
सोलर सेल पर अमेरिकी सब््ससिडी 
को चनुौती देते हुए दावा किया कि 
उन््होोंने अमेरिकी उत््पपादकोों को 
अनुचित लाभ देकर WTO नियमोों 
का उल््ललंघन किया ह।ै

भारत ने अपने घरेलू उद्योगोों की 
सुरक्षा के लिए चीन जैसे देशोों द्वारा 
सब््ससिडी वाले सामानोों पर भी 
प्रतिकारी शलु््क लगाया ह।ै

भारत यह केस हार गया। 
WTO ने फैसला सुनाया कि 
भारत WTO के नियमोों के 
तहत सौर सेल मेें अमेरिकी 
सब््ससिडी के खिलाफ व््ययापार 
बाधाएँ नहीीं लगा सकता।

सुरक्षा उपाय घरेलू उद्योगोों को आयात मेें 
अचानक वृद्धि से बचाने के 
लिए आपातकालीन उपाय।

चीनी सौर पैनलोों पर भारत के 
सुरक्षा उपाय (2018): भारत ने 
अपने घरेलू सौर विनिर््ममाण क्षेत्र को 
आयात मेें अचानक वृद्धि से बचाने 
के लिए चीन से सौर पैनल आयात 
पर सुरक्षा शलु््क लगाया।

भारत ने इस उपाय का उपयोग अपने 
घरेलू उद्योग को सस््तते आयात के 
अप्रत््ययाशित प्रवाह से बचाने के 
लिए किया जो स््थथानीय उत््पपादन को 
नुकसान पहुचँा सकता ह।ै

सुरक्षा उपाय भारत द्वारा लाग ू
किया गया था; WTO ने 
अस््थथायी सुरक्षात््मक उपाय 
करने के भारत के अधिकार को 
बरकरार रखा।

प्रशुल््क और 
व््ययापार पर सामान््य 
समझौता (GATT) 
1994)

देशोों को कुछ शर्ततों के तहत 
प्रशलु््क, कोटा और अन््य 
सुरक्षात््मक उपाय लागू करने 
की अनुमति देता ह।ै

संयुक्त राज््य अमेरिका और भारत 
के व््ययापार संबंध (इस््पपात 
प्रशुल््क): 2018 मेें, अमेरिका ने 
राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओ ं का हवाला 
देते हुए भारत सहित इस््पपात आयात 
पर प्रशलु््क लगाया।

भारत ने इन प्रशलु््कोों को WTO मेें 
चनुौती दी, यह तर््क  देते हुए कि 
उन््होोंने GATT प्रावधानोों का 
उल््ललंघन किया ह,ै और ऐसे प्रशलु््क 
से संबंधित व््ययापार विवादोों मेें 
समर््थन प्राप्त किया।

WTO ने भारत का पक्ष लिया 
और पाया कि इस््पपात पर 
अमेरिकी प्रशलु््क ने व््ययापार 
प्रथाओ ं और प्रतिबंध लगाने 
पर डब््ल्ययूटीओ के नियमोों का 
उल््ललंघन किया ह।ै

व््ययापार-संबंधित 
निवेश उपाय 
(TRIMs)

व््ययापार को प्रभावित करने 
वाले निवेश प्रतिबंधोों से 
संबंधित विनियम।

भारत की प्रत््यक्ष विदेशी निवेश 
(FDI) नीतियाँ: भारत ने TRIMs 
को लागू किया ह,ै जैसे कि विदेशी 
कंपनियोों को खदुरा और रक्षा संबंधी 
क्षेत्ररों मेें स््थथानीय स््तर पर घटकोों का 
एक निश्चित प्रतिशत स्रोत प्राप्त करने 
की आवश््यकता ह।ै

भारत ने निवेश आकर््षषित करने के 
लिए समय-समय पर अपनी FDI 
नीतियोों को समायोजित किया ह,ै 
तथा व््ययापार को विकृ त करने वाले 
प्रतिबंधोों से बचने के लिए WTO 
TRIMs दिशा-निर्देशोों के अनुरूप 
कार््य किया ह।ै

भारत की FDI नीति मेें 
परिवर््तन WTO TRIMs 
नियमोों के अनुरूप थे, तथा 
FDI नीति से संबंधित कोई 
बड़़ा विवाद नहीीं हुआ।

सार््वजनिक स््ववास््थ््य 
एवं सुरक्षा अपवाद 
(GATT अनुच््छछेद 
XX)

उन उपायोों की अनुमति देता 
ह ै जो सार््वजनिक स््ववास््थ््य, 
सुरक्षा या पर््ययावरण संरक्षण 
कारणोों से व््ययापार को 
प्रतिबंधित करते हैैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित 
(GM) खाद्य पदार्थथों पर भारत 
का प्रतिबंध: भारत ने GATT 
अनुच््छछेद XX को लागू करते हुए 
अपनी जैव विविधता और उपभोक्ता 
स््ववास््थ््य की रक्षा के लिए जीएम 
खाद्य उत््पपादोों के आयात पर प्रतिबंध 
लगा दिया।

भारत ने अतीत मेें सार््वजनिक 
स््ववास््थ््य अपवादोों का उपयोग किया 
ह,ै जिसमेें सार््वजनिक स््ववास््थ््य पर 
WTO नियमोों के अनुरूप 
आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवोों 
(GMO) और कीटनाशकोों पर 
प्रतिबंध शामिल हैैं।

कोई बड़़ा विवाद नहीीं; जीएम 
खाद्य पदार्थथों के संबंध मेें भारत 
द्वारा अनुच््छछेद XX के उपयोग 
को कुछ मामलोों मेें WTO 
द्वारा बरकरार रखा गया ह।ै

स््वच््छता और 
फ़़ाइटोसैनिटरी 
उपाय (SPS 
समझौता)

खाद्य सुरक्षा और जीव/पादप 
स््ववास््थ््य से संबंधित जोखिमोों 
से मानव, जीव और पादप 
जीवन की रक्षा के लिए 
नियम।

चीनी पोल्ट्री आयात पर भारत का 
प्रतिबंध (2007): भारत ने SPS 
उपायोों के तहत इस कदम को उचित 
ठहराते हुए, बर््ड फ््ललू पर चितंाओ ंके 
कारण चीन से पोल्ट्री उत््पपादोों के 
आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।

भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने 
के लिए, विशेष रूप से कृषि  आयात 
के संदर््भ मेें, उपभोक्ताओ ं को 
स््ववास््थ््य जोखिमोों से बचाने के लिए 
अक््सर SPS उपायोों का उपयोग 
किया ह।ै

WTO ने स््ववास््थ््य सुरक्षा के 
लिए SPS उपायोों का उपयोग 
करने के भारत के अधिकार को 
बरकरार रखा, यह फैसला देते 
हुए कि प्रतिबंध वैज्ञानिक रूप 
से उचित था।
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WTO से संबधंित प्रमखु शब्द
शब््द विवरण

सर््ववाधिक वरीयता प्राप्त राष्टट्र 
(MFN)

GATT मेें एक क््ललॉज दशेोों के बीच गैर-भेदभावपूर््ण व््ययापार सुनिश्चित करता ह,ै तथा उन््हेें सदस््योों के बीच सर्वोत्तम व््ययापार 
शर्ततें प्रदान करता ह।ै

डम््पपििंग घरेलू बाजार मलू््य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रक्रिया, अक््सर डंपिंग-रोधी शलु््क का कारण बनती ह।ै
डंपिग-रोधी शुल््क की वैधता 
अवधि

डंपिंग-रोधी शलु््क 5 वर््ष तक चलता ह,ै जब तक कि इसे पहले रद्द नहीीं किया जाता या सूर््ययास््त समीक्षा के माध््यम से बढ़़ाया 
नहीीं जाता।

सूर््ययास््त समीक्षा यह निर््धधारित करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया कि क््यया डंपिंग-रोधी शलु््क जारी रहना चाहिए; वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षषों के 
लिए बढ़़ाया जा सकता ह।ै

व््ययापार उपचार महानिदेशालय भारत मेें डंपिंग-रोधी, प्रतिकारी शलु््कोों और सुरक्षा उपायोों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी।
पीस क््ललॉज (Peace Clause) यदि विकासशील देश खाद्य खरीद कार््यक्रमोों पर सब््ससिडी सीमा का उल््ललंघन करते हैैं तो उन््हेें WTO विवाद कार््रवाइयोों से 

बचाता ह।ै
ऋण सेवा अनुपात ऋण सेवा भगुतान (मूलधन + ब््ययाज) का निर््ययात आय के सापेक्ष अनुपात। निम््न अनुपात वित्तीय स््ववास््थ््य को दर््शशाता ह।ै
डी मिनिमिस क््ललॉज विश्व व््ययापार संगठन के नियम के अनुसार एम््बर बॉक््स समर््थन विकसित देशोों के लिए 5% तथा विकासशील देशोों के लिए 

10% तक सीमित ह,ै जिससे व््ययापार विकृतियोों  को न््ययूनतम किया जा सके।
बाजार पहुँच किसी देश मेें माल के प्रवेश के लिए शर्ततों (प्रशलु््क और गैर-प्रशलु््क उपायोों) को संदर््भभित करता ह,ै जो मकु्त और पारदर्शी 

व््ययापार को बढ़़ावा देता ह।ै

G-33 यह विकासशील दशेोों का एक मंच ह,ै जिसका गठन विश्व व््ययापार संगठन कानकून मंत्रिस््तरीय सम््ममेलन के दौरान कृषि  व््ययापार 
वार््तता मेें विकासशील देशोों के हितोों की रक्षा के लिए किया गया था। भारत, पाकिस््ततान आदि G-33 का हिस््ससा हैैं, जो 47 
विकासशील और अल््पविकसित दशेोों का समहू ह।ै

UNCTAD (संयुक्त राष्टट्र  व्यापार और विकास सम्मेलन )
संयुक्त राष्टट्र महासभा द्वारा 1964 मेें स््थथापित UNCTAD का लक्षष्य विकासशील 
देशोों को वैश्विक अर््थव््यवस््थथा मेें एकीकृ त करना ह।ै इसका उद्देश््य 195 सदस््य देशोों 
के साथ वैश्वीकरण को अधिक समावशी और सभी के लिए लाभकारी बनाना ह।ै 
UNCTAD के प्रमखु क्षेत्ररों मेें व््ययापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सतत विकास 
शामिल हैैं।
z	सरंचना और तंत्र

	� व््ययापार और विकास बोर््ड (TDB): वह शासी निकाय जो रणनीतिक 
दिशा निर््धधारित करता ह।ै

	� विशिष्ट उपसमितियाँ: निवेश, व््ययापार नीतियोों और प्रौद्योगिकी जैसे 
क्षेत्ररों पर केें द्रित।

	� सचिवालय: “विश्व निवेश रिपोर््ट” और “व््ययापार एवं विकास रिपोर््ट” 
जैसी रिपोर््टट््स  के माध््यम से डेटा और अनसुंधान प्रदान करता ह।ै

z	हालिया घटनाक्रम और रिपोर्टटें

	 1.	 विश्व निवेश रिपोर््ट (2023): भारत मेें पर््ययाप्त प्रत््यक्ष विदशेी निवेश 
(FDI) आकर््षषित हो रहा ह,ै विशषे रूप से प्रौद्योगिकी, विनिर््ममाण और 
नवीकरणीय ऊर््जजा के क्षेत्र मेें यह अधिक ह।ै

	 2.	 व््ययापार और विकास रिपोर््ट (2023): नवीकरणीय ऊर््जजा और इलेक्ट्रिक 
वाहनोों सहित भारत की हरित पहल को इसके सतत विकास के हिस््ससे के 
रूप मेें मान््यता दी गई थी।

	 3.	 डिजिटल अर््थव््यवस््थथा रिपोर््ट (2023): भारत की डिजिटल 
अर््थव््यवस््थथा का विस््ततार, विशषे रूप से फिनटेक और ई-कॉमर््स पर प्रकाश 
डाला गया, हालाँकि डिजिटल विभाजन और गोपनीयता संबंधी चितंाए ँ
अभी भी बनी हुई हैैं।

z	वैश्विक व््ययापार मेें भारत की भूमिका

	� निर््ययात और FDI: भारत को विशषे रूप से आईटी सेवाओ ं और 
फार््ममास््ययूटिकल््स मेें निर््ययात वृद्धि के लिए पहचाना जाता ह।ै दशे FDI के 
शीर््ष प्राप्तकर््तताओ ंमेें से एक ह,ै मखु््य रूप से तकनीकी क्षेत्र मेें।

	� आपूर््तति �ृंखला और विनिर््ममाण: भारत अपने प्रतिस््पर्धी विनिर््ममाण क्षेत्र 
और मके इन इडंिया जैसी पहलोों के कारण वैश्विक आपरू््तति �ृंखलाओ ंमेें 
बड़़ी भमूिका निभाने के लिए तत््पर ह।ै

	� हरित व््ययापार: नवीकरणीय ऊर््जजा की ओर भारत का कदम उसे हरित 
व््ययापार मेें एक उभरता हुआ दशे बनाता ह,ै जिसमेें सौर ऊर््जजा और 
संधारणीय उद्योगोों मेें महत्तत्वपरू््ण संभावनाए ँहैैं।

z	भारत के लिए सभंावनाए:ँ 

	� सेवा निर््ययात: भारत के व््ययापार अधिशषे मेें योगदान दनेे वाले IT और 
अन््य सेवा क्षेत्ररों मेें मजबतू वृद्धि की उम््ममीद ह।ै

	� वैश्विक आपूर््तति �ृंखलाए:ँ घरेल ूसधुारोों से भारत वैश्विक विनिर््ममाण के 
लिए एक केन्द्रीकृ त हब बनने के लिए तैयार ह।ै

	� डिजिटल अर््थव््यवस््थथा नेतृत््व: भारत की डिजिटल अर््थव््यवस््थथा 
वैश्विक व््ययापार मेें अग्रणी बनने के लिए तैयार ह,ै हालाँकि डेटा गोपनीयता 
और सरुक्षा के लिए नियामक ढाँच ेकी आवश््यकता ह।ै

IPR, वैश्विक संस्थान और तंत्र  
तथा भारत का IPR ढाँचा

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) रचनाकारोों को उनके आविष््ककारोों, साहित््ययिक 
कार्ययों, ट्रेडमार््क  और अन््य बौद्धिक संपत्तियोों पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैैं। 
ये अधिकार रचनाकारोों को सीमित अवधि के लिए उनके नवाचारोों से लाभ प्राप्त 
करने की अनुमति देते हैैं, जिससे रचनात््मकता और आर््थथिक विकास को बढ़़ावा 
मिलता ह।ै
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IPR मानव अधिकारोों की सार््वभौमिक घोषणा के अनुच््छछेद 27 पर आधारित ह,ै जो प्रत््ययेक व््यक्ति को अपने वैज्ञानिक, साहित््ययिक और कलात््मक कार्ययों के संरक्षण से 
लाभ प्राप्त करने का अधिकार देता ह।ै

बौद्धिक संपदा अधिकारोों का वर्गीकरण 
वर््ग विवरण
कॉपीराइट मलू साहित््ययिक, कलात््मक और संगीतमय कृतियोों  को रचनाकार की मृत््ययु के बाद 50+ वर्षषों तक संरक्षित रखता ह।ै
ट्रेडमार््क उत््पपादोों/सेवाओ ंकी पहचान करने वाले विशिष्ट चिह्ननों, लोगो या अभिव््यक्तियोों की सुरक्षा करता ह।ै जब तक यह विशिष्ट बना 

रहता ह,ै संरक्षण अनिश्चित काल तक बना रहता ह।ै
भौगोलिक उपदर््शन या संकेतक 
(GI)

वस््ततुओ ंकी पहचान उनकी भौगोलिक उत््पत्ति (उदाहरण के लिए, दार््जजिलिंग चाय) से जुड़़ी विशिष्ट विशेषताओ ंके साथ करता 
ह।ै

पेटेेंट नवीनता और औद्योगिक प्रयोज््यता की शर्ततों के अधीन, आविष््ककारक को दाखिल करने की तारीख से 20 वर्षषों के लिए 
विशेष अधिकार प्रदान करके आविष््ककारोों की सुरक्षा करता ह।ै

औद्योगिक डिजाइन सौौंदर््य संबंधी मलू््य वाले उत््पपादोों के दृश््य डिज़़ाइन, आकार और रंग की सुरक्षा करता ह।ै
ट्रेड सीक्रे ट (Trade Secrets) विनिर््ममाण प्रक्रियाओ ंया व््ययावसायिक रणनीतियोों जैसी गोपनीय व््ययावसायिक सूचनाओ ंकी सुरक्षा करता ह,ै जो प्रतिस््पर््धधात््मक 

बढ़त प्रदान करती ह।ै
एकीकृत सर््ककि ट लेआउट 
डिजाइन

यह सुनिश्चित करना कि डिज़़ाइन को अनुमति के बिना कॉपी या पुन: प्रस््ततुत नहीीं किया गया ह।ै

पादप किस््मेें ट्रिप््स (TRIPS) सदस््योों को नई पादप किस््मोों के संरक्षण के लिए प्रोत््ससाहित करता ह,ै यद्यपि संरक्षण की विधि (पेटेेंट, सुई 
जेनेरिस प्रणाली या इनके संयोजन के माध््यम से) को अलग-अलग देशोों के विवकाधिकार के तहत छोड़ दिया जाता ह।ै

प्रमखु शब्दावली 

z	एवरग्रीनिग

	� एवरग्रीनिग से तात््पर््य मौजदूा आविष््ककारोों मेें मामलूी संशोधन के लिए नए 

पेटेेंट प्राप्त करना ह,ै जिससे पेटेेंट की अवधि प्रभावी रूप से 20 वर्षषों से 

अधिक हो जाती ह।ै भारत अपने पेटेेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d) 

के माध््यम से इसका समाधान करता ह,ै जो ज्ञात पदार्थथों के पेटेेंट को 

रोकता ह ैजब तक कि वे प्रभावकारिता मेें महत्तत्वपरू््ण वृद्धि नहीीं दिखाते हैैं।

z	अनिवार््य लाइसेेंसिगं

	� ट्रिप््स के अनसुार, कुछ परिस््थथितियोों मेें अनिवार््य लाइसेेंसिग किसी दशे 

को पेटेेंट धारक की सहमति के बिना पेटेेंट उत््पपाद का उपयोग करने की 

अनमुति दतेा ह,ै विशषे रूप से राष्ट्रीय आपात स््थथिति या सार््वजनिक 

स््ववास््थ््य आवश््यकताओ ंके मामले मेें।

बौद्धिक संपदा अधिकारोों पर वैश्विक सम्मेलन

कई अंतरराष्ट्रीय सम््ममेलन और संधियाँ वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण की नीींव 

रखती हैैं, जिनमेें शामिल हैैं:

z	पेरिस सम््ममेलन (1883)

	� उद्देश््य: औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम््ममेलन सबसे परुाने 

अतंरराष्ट्रीय IP समझौतोों मेें से एक ह,ै जिसका उद्देश््य यह सनुिश्चित करना 

ह ैकि सभी सदस््य दशेोों मेें आविष््ककार, ट्रेडमार््क  और औद्योगिक डिजाइन 

संरक्षित रहेें।

	� महत्तत्व: यह राष्ट्रीय व््यवहार के सिद््धाांत को स््थथापित करता ह ैतथा यह 

सनुिश्चित करता ह ैकि विदशेी नागरिकोों को मजेबान दशे के नागरिकोों के 

समान ही बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त होों।

	� भारत की भागीदारी: भारत 1998 मेें पेरिस सम््ममेलन का सदस््य बना।

z	बर््न सम््ममेलन (1886)

	� उद्देश््य: साहित््ययिक एवं कलात््मक कृतियोों  के संरक्षण के लिए बर््न 
सम््ममेलन एक प्रमखु अतंरराष्ट्रीय संधि ह,ै जिसका उद्देश््य किसी भी सदस््य 
दशे मेें निर््ममित कृतियोों  के लिए औपचारिक पंजीकरण की आवश््यकता के 
बिना, स््वतः कॉपीराइट संरक्षण प्रदान करना ह।ै

	� महत्तत्व: यह सुनिश्चित करता ह ै कि लेखकोों की कृति याँ सभी सदस््य 
देशोों मेें संरक्षित रहेें तथा यह कॉपीराइट संरक्षण के लिए न््ययूनतम मानक 
निर््धधारित करता ह।ै

	� भारत की भागीदारी: भारत बर््न सम््ममेलन का सदस््य ह,ै जिसमेें वह 
1928 मेें शामिल हुआ था।

ट्रिप््स(TRIPS) समझौता (1995)
z	उद्देश््य: विश्व व््ययापार संगठन (WTO) द्वारा प्रशासित बौद्धिक संपदा अधिकारोों 

के व््ययापार-संबंधी पहलओु ंपर समझौता (ट्रिप््स) सभी WTO सदस््य दशेोों मेें 
बौद्धिक संपदा अधिकारोों के संरक्षण और प्रवर््तन के लिए न््ययूनतम मानक 
स््थथापित करता ह।ै

z	महत्तत्व: ट्रिप््स वैश्विक बौद्धिक संपदा काननूोों को ससुंगत बनाने तथा अतंरराष्ट्रीय 
व््ययापार मेें बौद्धिक संपदा अधिकारोों का सम््ममान सनुिश्चित करने मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाता ह।ै

z	भारत का अनुपालन: भारत पेटेेंट अधिनियम (1970) और वस््ततुओ ं के 
भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम (1999) जैसे काननूोों 
को लाग ूकरके ट्रिप््स का अनपुालन करता ह।ै

z	ट्रिप््स समझौता और भारत का अनुपालन

	� भारत के भौगोलिक सकेंतक (पंजीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 
1999 को ट्रिप््स समझौते के अनपुालन के लिए अधिनियमित किया गया 
था, जिससे GI उत््पपादोों की अतंरराष्ट्रीय मान््यता और संरक्षण सनुिश्चित 
हो सके। वाणिज््य एवं उद्योग मतं्रालय के अतंर््गत पेटेेंट, डिजाइन एवं 
ट्रेडमार््क  महानियंत्रक (CGPDT) भारत मेें GI पंजीकरण के लिए प्रमखु 
प्राधिकारी ह।ै
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WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन )
1967 से संयुक्त राष्टट्र की विशेष संगठन  WIPO, बौद्धिक संपदा से संबंधित 
अंतरराष्ट्रीय संधियोों और समझौतोों का प्रशासन करने वाली प्राथमिक वैश्विक 
संस््थथा ह।ै यह निम््नलिखित तंत्ररों के माध््यम से वैश्विक स््तर पर बौद्धिक संपदा 
अधिकार के संरक्षण को बढ़़ावा देता ह:ै 
z	अतंरराष्ट्रीय पेटेेंट के लिए पेटेेंट सहयोग संधि (PCT)।

z	अतंरराष्ट्रीय ट्रेडमार््क  पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल।

z	औद्योगिक डिजाइनोों की सरुक्षा के लिए हेग समझौता।

z	WIPO की भूमिका

	� विश्व बौद्धिक संपदा दिवस (26 अप्रैल): विश्व भर मेें रचनात््मकता 
और नवाचार को बढ़़ावा देने मेें बौद्धिक संपदा के महत्तत्व को बढ़ावा 
देता ह।ै

	� बौद्धिक संपदा मानकोों और प्रवर््तन को नियंत्रित करने वाली 26 
अतंरराष्ट्रीय संधियोों का प्रशासन करता ह।ै

z	WIPO की वैश्विक भूमिका और भारत की भागीदारी

	� भारत 1975 से WIPO का सदस््य रहा ह ैऔर वैश्विक बौद्धिक संपदा 
व््यवस््थथा के विकास मेें महत्तत्वपरू््ण योगदान दिया ह।ै भारत WIPO द्वारा 
प्रशासित विभिन््न संधियोों और समझौतोों मेें भी शामिल ह,ै जिसमेें पेटेेंट 
सहयोग सधंि (PCT) महत्तत्वपरू््ण ह,ै जो अतंरराष्ट्रीय पेटेेंट आवेदनोों की 
अनमुति दतेी ह।ै

z	भारत का IPR ढाँचा

	� भारत ने एक मजबतू बौद्धिक संपदा व््यवस््थथा स््थथापित की ह ैजो वैश्विक 
मानकोों, विशषेकर ट्रिप््स समझौते के अनरुूप ह।ै भारत का IPR ढाँचा 
ज्ञान और आवश््यक वस््ततुओ ंतक जनता की पहुचँ की रक्षा करते हुए 
नवाचार को बढ़़ावा दतेा ह।ै

भारतीय पटेेेंट काननू के प्रमखु प्रावधान
प्रावधान विवरण
पेटेेंट पेटेेंट प्राप्त करने के लिए, किसी आविष््ककार को 

नवीन होना चाहिए, उसमेें आविष््ककारात््मक कदम 
शामिल होना चाहिए, तथा वह औद्योगिक 
अनुप्रयोग मेें सक्षम होना चाहिए।

संशोधन (2005) ट्रिप््स के अनुरूप खाद्य एवं औषधि जैसे क्षेत्ररों मेें 
उत््पपाद पेटेेंट संरक्षण का विस््ततार किया गया।

अनिवार््य लाइसेेंसिंग यह कानून पेटेेंट धारक की सहमति के बिना 
सार््वजनिक स््ववास््थ््य आपात स््थथितियोों या राष्ट्रीय 
हित मेें पेटेेंट किए गए आविष््ककारोों के उपयोग की 
अनुमति देता ह।ै

धारा 3(d) यह छोटे-मोटे संशोधनोों पर पेटेेंट की अनुमति नहीीं 
देकर एवरग्रीनिग को रोकता ह,ै जब तक कि वे 
महत्तत्वपूर््ण प्रभावकारिता प्रदर््शशित न करेें।

पटेेेंट (संशोधन ) नियम, 2021

प्रावधान विवरण
शुल््क मेें कमी अनुसंधान और विकास को प्रोत््ससाहित करने के लिए 

शैक्षणिक संस््थथानोों की फीस कम की गई।
त््वरित परीक्षण पेटेेंट परीक्षण प्रक्रिया मेें तेजी लाने के लिए लघ ु और 

माध््यम उद्यमोों, महिला आवेदकोों और अन््य लोगोों के 
लिए उपलब््ध।

भारत मेें भौगोलिक संकेतक (GI)

भौगोलिक संकेतक (GI) ऐसे टैग हैैं जिनका उपयोग उन उत््पपादोों की पहचान करने 
के लिए किया जाता ह ैजिनकी गुणवत्ता या विशेषताएँ उनके भौगोलिक मलू से 
निकटता पूर््वक जुड़़ी होती हैैं। भारत वस््ततुओ ंके भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण 
एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के माध््यम से इनके संरक्षण मेें सक्रिय रहा ह।ै

भौगोलिक संकेतक 
(उपदर््शन) उत््पपाद

संबंधित क्षेत्र

बासमती चावल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश

दार््जजिलिग चाय दार््जजिलिग, पश्चिम बंगाल

चंदेरी कपड़़ा मध््य प्रदेश

मैसूर सिल््क कर््ननाटक

कुल््ललू शॉल हिमाचल प्रदेश

काँगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश

भारत के IPR काननू 
कानून संरक्षण का क्षेत्र विवरण
पेटेेंट अधिनियम, 1970 (2005 
मेें संशोधित)

पेटेेंट यह भारत मेें आविष््ककारोों के संरक्षण को नियंत्रित करता ह,ै तथा आवेदन करने से 20 वर््ष तक 
के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता ह।ै ट्रिप््स के अनुपालन हतेु इसे 2005 मेें संशोधित किया 
गया तथा इसमेें उत््पपाद पेटेेंट, अनिवार््य लाइसेेंसिंग और एवरग्रीनिग की रोकथाम के प्रावधान 
शामिल किए गए।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 कॉपीराइट यह मलू साहित््ययिक, नाटकोों, संगीतमय और कलात््मक कृतियोों  के साथ-साथ ध््वनि रिकॉर््डििंग, 
फिल््म तथा कंप््ययूटर प्रोग्राम के रचनाकारोों के अधिकारोों की रक्षा करता ह।ै कॉपीराइट की 
अवधि लेखक के जीवन काल के अतिरिक्त 60 वर््ष ह।ै

ट्रेडमार््क  अधिनियम, 1999 ट्रेडमार््क भारत मेें ट्रेडमार््क , सेवा चिह्न, सामहूिक चिह्न और प्रमाणन चिह्ननों के पंजीकरण, संरक्षण तथा 
प्रवर््तन को विनियमित करता ह।ै
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भारतीय IPR काननू की मखु्य विशेषताएँ
z	पेटेेंट योग््यता मानदडं: पेटेेंट उन आविष््ककारोों के लिए दिए जाते हैैं जो नए, 

आवश््यक और औद्योगिक रूप से प्रयोज््य होते हैैं। पेटेेंट अधिनियम की धारा 
3(d) पेटेेंट को एवरग्रीनिग होने से रोकती ह।ै

z	कॉपीराइट अवधि: कॉपीराइट लेखक के जीवनकाल के अलावा 60 वर्षषों तक 
वैध होते हैैं।

z	TRIPS अनुपालन: भारत के काननू TRIPS समझौते द्वारा निर््धधारित 
अतंरराष्ट्रीय मानकोों के अनरुूप हैैं, विशषे रूप से पेटेेंट, कॉपीराइट और 
भौगोलिक संकेतक के संबंध मेें।

इन कानूनोों को विभिन््न निकायोों द्वारा लागू किया जाता ह,ै जैसे-कि पेटेेंट, डिजाइन 
और ट्रेडमार््क  महानियंत्रक कार््ययालय (CGPDTM), जो वाणिज््य और उद्योग 
मंत्रालय के अधीन कार््य करता ह।ै

महत्त्वपूर््ण बहुपक्षीय संगठन 

z	न््ययू डेवलपमेेंट बैैंक (NDB)

	� स््थथापना: 2014 मेें ब्रिक््स दशेोों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण 
अफ्रीका) द्वारा।

	� मुख््ययालय: शघंाई, चीन

	� सदस््यता:

	� प्रारंभ मेें ब्रिक््स दशेोों द्वारा गठित।

	� नए सदस््योों मेें बांग््ललादशे, यएूई और मिस्र (2024 तक) शामिल हैैं।

z	मतदान अधिकार:

	� समतावादी सरंचना: आईएमएफ या विश्व बैैंक के विपरीत, सभी 
संस््थथापक सदस््योों के लिए समान मतदान शक्ति।

	� संस््थथापक सदस््य के रूप मेें भारत के पास 18.98% की शयेरधारिता और 
मतदान शक्ति ह।ै

z	उद्देश््य:

	� बनुियादी ढाँच े के सतत विकास को बढ़़ावा दनेा; विकास और 
विकासशील दशेोों मेें वित्त पोषण पर ध््ययान केें द्रित करना।

z	भारत की भूमिका:

डिज़़ाइन अधिनियम, 2000 औद्योगिक डिजाइन सौौंदर््य संबंधी मलू््य वाले उत््पपादोों के दृश््य डिज़़ाइन, आकार और विन््ययास की सुरक्षा करता ह।ै 
संरक्षण 10 वर्षषों के लिए दिया जाता ह,ै जिसे 5 वर्षषों तक बढ़़ाया जा सकता ह।ै

वस््ततुओ ंके भौगोलिक संकेतक 
(पंजीकरण और संरक्षण) 
अधिनियम, 1999

भौगोलिक संकेतक (GI) यह भारत मेें GI के पंजीकरण को नियंत्रित करता ह,ै जो विशिष्ट क्षेत्ररों से उत््पन््न होने वाले 
सामानोों की पहचान करता ह,ै जिनकी भौगोलिक उत््पत्ति के कारण अद्वितीय गुण या प्रतिष्ठा 
होती ह।ै

सेमीकंडक््टर इटंीग्रेटेड सर््ककि ट 
लेआउट-डिज़़ाइन अधिनियम, 
2000

इटंीग्रेटेड सर््ककि ट लेआउट 
डिजाइन

एकीकृ त सर््ककिट  के लेआउट के अद्वितीय डिजाइन की रक्षा करता ह,ै सेमीकंडक््टर उद्योग मेें 
नवाचार को बढ़़ावा देता ह।ै

पादप किस््म और कृषक 
अधिकार संरक्षण अधिनियम, 
2001

पादप किस््मेें यह नए पौधोों की किस््मोों, किसानोों के अधिकारोों के लिए सुरक्षा प्रदान करता ह ैतथा कृषि  जैव 
विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा सुनिश्चित करता ह।ै

ट्रेड सीक्रे ट कानून (गोपनीय 
जानकारी)

ट्रेड सीक्रे ट भारत मेें ट्रेड सीक्रेट  के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीीं ह,ै लेकिन इसमेें अनुबंध कानून के तहत 
संरक्षण और अनुचित प्रतिस््पर््धधा और वाणिज््ययिक गोपनीयता से संबंधित अन््य प्रावधान 
शामिल हैैं।

	� मुबंई मटे्रो, दिल््लली-गाजियाबाद-मरेठ रेल और बिहार की ग्रामीण सड़कोों 
जैसी प्रमखु परियोजनाओ ंको वित्त पोषित किया।

	� ग्रामीण रोजगार के लिए 2020 मेें $1 बिलियन के ऋण समझौते को 
मजंरूी दी।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
z	स््थथापना: 2001 मेें एक राजनीतिक, आर््थथिक और सैन््य गठबंधन के रूप मेें।

z	मुख््ययालय: बीजिग, चीन

z	सदस््य: भारत, चीन, रूस, पाकिस््ततान, कजाख््स्ततान, किर््गगिस््ततान, ताजिकिस््ततान, 
उज््बबेकिस््ततान, ईरान और बेलारूस सहित 10 दशे।

z	आर््थथिक उद्देश््य:

	� क्षेत्रीय संपर््क , व््ययापार संवर््धन और आर््थथिक सहयोग पर ध््ययान केें द्रित 
करना।

	� विशषे रूप से मध््य एशियाई दशेोों के बीच ऊर््जजा सरुक्षा की वकालत 
करना।

z	भारत की भूमिका:

	� अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) जैसी 
परियोजनाओ ंपर ध््ययान केें द्रित करना।

	� मध््य एशिया के साथ व््ययापार संबंधोों को बढ़़ाना।

हिंद-प्रशाांत आर््थथिक ढााँचा [इंडो-पसैिफिक इकोनॉमिक 
फ्रे मवर््क  (IPEF)]
z	स््थथापना: मई 2022 मेें अमरेिका द्वारा।

z	सदस््य: भारत, अमरेिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान दशेोों सहित 14 
दशे।

z	मुख््य स््ततंभ:

	� व््ययापार सगुमता।

	� आपरू््तति शृखंला मेें लचीलापन।

	� स््वच््छ ऊर््जजा और डीकार्बोनाइजेशन।

	� निष््पक्ष अर््थव््यवस््थथा: कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय।

z	भारत की भूमिका:
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	� आपरू््तति शृखंला लचीलापन का समर््थन करती ह,ै किन््ततु बाजार पहुचँ 
और प्रतिबद्धताओ ंसंबंधी चितंाओ ंके कारण व््ययापार क्षेत्र से बाहर ।

बिल्ड बकै बटेर वर्लल्ड (B3W)
z	स््थथापना: 2021 मेें G7 दशेोों द्वारा।

z	उद्देश््य:

	� चीन की बेल््ट और रोड पहल (BRI) के विरोध या उत्तर मेें निर््ममित।

	� निम््न और मध््यम आय वाले दशेोों मेें अवसंरचना के वित्तपोषण पर ध््ययान 
केें द्रित।

	� पारदर्शी और जलवाय-ुलचीली (climate-resilient) परियोजनाओ ं
का लक्षष्य।

z	भारत की भूमिका:

	� वैश्विक स््तर पर सतत बनुियादी ढाँचा विकास सनुिश्चित करने के लिए 
साझदेारी।

ब्लू डॉट नटेवर््क
z	स््थथापना: 2019 मेें अमरेिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयकु्त रूप से।

z	उद्देश््य:

	� पारदर््शशिता, स््थथिरता और वित्तीय सदुृढ़ता के आधार पर बनुियादी ढाँचा 
परियोजनाओ ंको प्रमाणित करना।

	� चीन की BRI को काउंटर करने हते ुनिर््ममित।

z	भारत की भूमिका:

	� वैश्विक मानकोों का पालन करने वाली अवसंरचना विकास परियोजनाओ ं
को बढ़़ावा दनेे के लिए पहल का समर््थन।

आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
z	स््थथापना: वर््ष 1961 मेें 

z	उद्देश््य: आर््थथिक विकास और व््ययापार को बढ़़ावा दनेे वाली नीतियोों को 
प्रोत््ससाहित करना।

z	सदस््यता: 38 उच््च-आय वाले राष्टट्र; भारत सदस््य नहीीं ह ैलेकिन एक प्रमखु 
भागीदार ह।ै

z	भारत की भूमिका:

	� कराधान, आर््थथिक नीति और डेटा-साझाकरण के क्षेत्ररों मेें सहयोग।

z	प्रमुख रिपोर््ट:

	� गवर््नमेेंट एट अ गलांस

	� बेटर लाइफ इडेंक््स

	� इकोनॉमिक आउटलकु

एशियाई अवसंरचना निवेश बैैंक (AIIB)
z	स््थथापना: 2015

z	मुख््ययालय: बीजिंग, चीन

z	सदस््यता: 105 दशे, भारत (8% वोटिंग शयेर के साथ दसूरा सबसे बड़़ा 
शयेरधारक)।

z	मुख््य विशेषताए:ँ

	� सतत अवसंरचना वित्तपोषण प्रदान करता ह।ै

	� भारत ने चने््नई मटे्रो और मुबंई शहरी परिवहन जैसी परियोजनाओ ंके लिए 
वित्त पोषण प्राप्त किया।

z	समतावादी मतदान:

	� सभी सदस््योों को उनके वित्तीय योगदान के आधार पर वोट मिलते हैैं।

अंतरराष्ट् रीय निपटान बैैंक [बैैंक फॉर इंटरनशेनल सेटलमेेंट 
(BIS)]
z	स््थथापना: वर््ष 1930

z	मुख््ययालय: बेसल, स््वविटजरलैैंड

z	भूमिका:

	� केें द्रीय बैैंकोों के लिए एक बैैंक के रूप मेें कार््य करता ह।ै

	� वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स््थथिरता की निगरानी करता ह।ै

z	सदस््यता: 60 केें द्रीय बैैंक, जिनमेें भारत भी शामिल ह।ै

वित्तीय स्थिरता बोर््ड (FSB)
z	स््थथापना: 2009 मेें G20 के तहत।

z	उद्देश््य:

	� वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए नीतिगत सिफारिशेें और निगरानी करना।

z	भारत की भूमिका:

	� RBI, वित्त मतं्रालय और SEBI द्वारा प्रतिनिधित््व।

बहुपक्षीय संगठनोों मेें भारत की भमूिका
z	 विभिन््न पहलोों मेें सक्रिय भागीदारी करता ह,ै जो निम््न को बढ़़ावा दतेी हैैं:

	� सतत अवसंरचना (जैसे- AIIB, NDB)

	� क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी (जैसे- SCO, INSTC)

	� आर््थथिक लचीलापन (जैसे- IMF, IPEF)

z	वैश्विक वित्तीय संस््थथानोों मेें समतावादी मतदान संरचनाओ ंका समर््थन करता ह।ै

तालिका: बहुपक्षीय संगठन और मतदान कोटा

संगठन का नाम शीर््ष 4 सदस््य और मतदान कोटा (%) भारत का कोटा (%) मुख््य विशेषताएँ

अंतरराष्ट्रीय मदु्रा कोष (IMF) अमेरिका (16.5), जापान (6.1), चीन 
(6.1), जर््मनी (5.3)

2.75 कोटा-आधारित प्रणाली; आर््थथिक आकार और 
प्रभाव को दर््शशाता ह।ै

विश्व बैैंक अमेरिका (15.5), जापान (7.1), चीन 
(5.8), जर््मनी (4.4)

3.2 पूँजी सदस््यता के आधार पर मतदान।

न््ययू डेवलेपमेेंट बैैंक (NDB) सभी BRICS सदस््योों के लिए समान 
(20% प्रत््ययेक)

20.0 समतावादी; BRICS सदस््योों के बीच समानता 
को बढ़़ावा देता ह।ै
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महत्त्वपूर््ण संगठन और भारत मेें वित्तपोषित 
प्रमुख परियोजनाएँ

जापान अंतरराष्ट् रीय सहयोग एजेेंसी (JICA)
z	स््थथापना: 1974 (जापान के आधिकारिक विकास सहायता कार््यक्रम के तहत)।

z	उद्देश््य: ऋण, अनदुान और तकनीकी सहयोग के माध््यम से विकासशील दशेोों 
मेें सामाजिक-आर््थथिक सतत विकास को बढ़़ावा दनेा।

z	भारत मेें प्रमुख परियोजनाए:ँ

	 1.	 मंुबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना (मंुबई-अहमदाबाद हाई-
स््पपीड रेल - MAHSR):

	� वित्तपोषण: 0.1% ब््ययाज दर पर 50 वर्षषों के लिए ₹1.1 लाख करोड़ 
का ऋण।

	� उद्देश््य: भारत का पहला हाई-स््पपीड रेल गलियारा।

	 2.	दि ल््लली मेट्रो परियोजना:
	� विभिन््न चरणोों मेें महत्तत्वपरू््ण वित्तपोषण, सतत शहरी परिवहन को 

बढ़़ावा दनेा।

	 3.	 मंुबई मेट्रो लाइन-3:
	� भमूिगत मटे्रो कनेक््टटिविटी का विकास।

	 4.	 डेडिकेटेड फ्रे ट कॉरिडोर (DFC):
	� पंजाब से पश्चिम बंगाल तक का परू्वी गलियारा।

	 5.	 गंगा पुनरुद्धार कार््यक्रम:
	� गंगा नदी को स््वच््छ और संरक्षित करने हते ुव््ययापक प्रयास।

एशियाई विकास बैैंक (ADB)
z	स््थथापना: वर््ष 1966

z	मुख््ययालय: मनीला, फिलीपीींस

z	उद्देश््य: एशिया-प्रशांत मेें सामाजिक-आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेा।

z	भारत मेें प्रमुख परियोजनाए:ँ

	 1.	 ईस््ट कोस््ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ECEC):
	� वैश्विक मलू््य शृखंलाओ ंके साथ तटीय क्षेत्ररों को जोड़ना।

	� इसमेें विजाग-चने््नई औद्योगिक गलियारा शामिल ह।ै

	 2.	 बंगलूरू मेट्रो:
	� सतत शहरी परिवहन समाधान के लिए वित्तपोषण।

	 3.	 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण सड﻿़कोों 
का विकास:

	� अतंिम मील कनेक््टटिविटी को मजबतू करना।

	 4.	 चेन््नई-कन््ययाकुमारी औद्योगिक गलियारा:
	� तमिलनाडु मेें व््ययापार और औद्योगिक गतिविधि को बढ़़ावा दनेे हते ु

अवसंरचना विकास ।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैैंक (AIIB)
z	स््थथापना: वर््ष 2015

z	मुख््ययालय: बीजिंग, चीन

z	उद्देश््य: बनुियादी ढाँचा विकास परियोजनाओ ं को वित्तपोषण और सतत 
विकास को बढ़़ावा दनेा।

z	भारत मेें प्रमुख परियोजनाए:ँ

	 1.	 मंुबई शहरी परिवहन परियोजना (MUTP):
	� उपनगरीय रेलवे सेवाओ ंके उन््नयन के लिए वित्तपोषण।

	 2.	 बंगलूरू मेट्रो:
	� शहरी पारगमन आवश््यकताओ ंको परूा करने के लिए विस््ततार।

	 3.	 चेन््नई मेट्रो विस््ततार:
	� बेहतर कनेक््टटिविटी के लिए $356.67 मिलियन का ऋण।

	 4.	 राजस््थथान सोलर पावर प्रोजेक््ट:
	� नवीकरणीय ऊर््जजा उत््पपादन को बढ़़ावा।

	 5.	 स््ववास््थ््य प्रणाली सदुृढ़़ीकरण:
	� भारत के सार््वजनिक स््ववास््थ््य सेवा बनुियादी ढाँच ेके लिए COVID-

19 के समय सहयोग और समर््थन ।

विश्व बैैंक समहू
z	स््थथापना: वर््ष 1944

z	मुख््ययालय: वाशिगंटन डी.सी., यएूसए

z	उद्देश््य: विकासात््मक आवश््यकताओ ंके लिए ऋण, अनदुान और तकनीकी 
विशषेज्ञता प्रदान करना।

z	भारत मेें प्रमुख परियोजनाए:ँ

	 1.	 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना:
	� स््वच््छ गंगा पहल के लिए समर््थन।

	 2.	 ग्रामीण विद्युतीकरण (दीन दयाल उपाध््ययाय ग्राम ज््ययोति योजना):
	� ग्रामीण क्षेत्ररों का विद्युतीकरण।

	 3.	 स््ककिल इडंिया मिशन ऑपरेशन (SIMO):
	� रोजगार योग््य कौशल और प्रशिक्षण केें द्ररों का विकास।

	 4.	 अमृत (अटल कायाकल््प और शहरी परिवर््तन मिशन) योजना 
[AMRUT (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एडं अर््बन 
ट््राांसफॉर्मेशन)]:

	� शहरी नवीनीकरण और सतत शहर विकास पर ध््ययान केें द्रित।

एशियाई विकास बैैंक (ADB) जापान (15.6), अमेरिका (15.6), चीन 
(6.4), भारत (6.3)

6.3 जापान और अमेरिका के बीच साझा नेततृ््व।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैैंक 
(AIIB)

चीन (26.6), भारत (7.6), रूस (5.9), 
जर््मनी (4.2)

7.6 चीन के बाद दसूरा सबसे बड़़ा शेयरधारक।

यूरोपीय निवेश बैैंक (EIB) यूरोपीय संघ के सदस््योों के योगदान के 
आधार पर

सदस््य नहीीं सतत परियोजनाओ ं मेें सबसे बड़़ा बहुपक्षीय 
ऋणदाता।
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अंतरराष्ट् रीय मदु्रा कोष (IMF)
z	स््थथापना: वर््ष 1944

z	मुख््ययालय: वाशिगंटन डी.सी., यएूसए

z	उद्देश््य: वित्तीय स््थथिरता, भगुतान संतलुन सहायता और आर््थथिक नीति परामर््श।

z	भारत को सहयोग:

	 1.	 1991 के आर््थथिक सकंट के बाद सरंचनात््मक सधुार:
	� भगुतान संतलुन संकट को दरू करने के लिए भारत को वित्तीय 

सहायता प्रदान किया।

	 2.	 GST कार््ययान््वयन के लिए तकनीकी सहायता।

यरूोपीय निवेश बैैंक (EIB)
z	स््थथापना: वर््ष 1958

z	मुख््ययालय: लक्ज़मबर््ग

z	उद्देश््य: सतत विकास परियोजनाओ ं के लिए दीर््घकालिक वित्तपोषण प्रदान 
करना।

z	भारत मेें प्रमुख परियोजनाए:ँ

	 1.	 बंगलूरू मेट्रो चरण-II:
	� शहरी परिवहन अवसंरचना का विस््ततार।

	 2.	 नवीकरणीय ऊर््जजा परियोजनाए:ँ
	� भारत की सौर और पवन ऊर््जजा पहलोों का समर््थन।

हरित जलवाय ुनिधि [ग्रीन क्लाइमटे फंड (GCF)]

z	स््थथापना: 2010 (UNFCCC के तहत)।

z	उद्देश््य: जलवाय ु परिवर््तन प्रभावोों को कम करने वाली परियोजनाओ ं का 
वित्तपोषण।

z	भारत मेें प्रमुख परियोजनाए:ँ

	 1.	 मध््य प्रदेश सौर ऊर््जजा परियोजना:
	� स््वच््छ ऊर््जजा समाधानोों को बढ़़ावा दनेा।

	 2.	 जलवायु अनुकूल कृषि:
	� भारतीय कृषि  मेें अनकूुलन क्षमता को बढ़़ावा दनेा।

संयुक्त राष्टट्र  औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)

z	स््थथापना: वर््ष 1966

z	मुख््ययालय: वियना, ऑस्ट्रिया

z	उद्देश््य: औद्योगिक विकास और अतंरराष्ट्रीय व््ययापार को बढ़़ावा दनेा।

z	भारत मेें प्रमुख परियोजनाए:ँ

	 1.	 MSMEs मेें ऊर््जजा दक्षता:
	� औद्योगिक क्षेत्र मेें उत््सर््जन कम करने पर ध््ययान केें द्रित।

	 2.	 पारिस््थथितिकी-औद्योगिक पार््क :
	� हरित और सतत औद्योगिक क्षेत्ररों को बढ़़ावा दनेा।

v v v
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वित्तीय बाजार क्रे ताओ ंऔर विक्रे ताओ ंको स््टटॉक, बॉण््ड, कमोडिटी, डेरिवेटिव 
एवं मदु्राओ ंजैसी वित्तीय परिसंपत्तियोों का व््ययापार करने के लिए एक साथ लाता 
ह।ै इसके घटक मुद्रा बाजार, पूँजी बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार हैैं।

मुद्रा बाजार (MONEY MARKET)

मुद्रा बाजार 1 वर््ष या उससे कम की समयावधि के लिए अल््पपावधि ऋण/ऋण 
लेने और देने से संबंधित ह।ै यह भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) को मौद्रिक नीति 
लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। RBI मदु्रा बाजारोों का विनियामक 
ह,ै चाह ेवे प्रतिभतूियाँ सरकारी होों या निगम।

मुद्रा बाजार के साधन

सरकार द्वारा जारी
z	ट्रेजरी बिल (Treasury bills):

	� अल््पकालिक प्रतिभतूियाँ जो जारी किए जाने की तिथि से एक वर््ष या 
उससे कम समय मेें परिपक््व हो जाती हैैं। 

	� वे शून््य कूपन प्रतिभूतियाँ (zero coupon securities) होती हैैं 
और उन पर कोई ब््ययाज नहीीं मिलता ह।ै

	� इसके बजाय, उन््हेें बट्टे पर जारी किया जाता है और परिपक््वता अवधि 
परेू होने पर अकंित मलू््य पर भनुाया जाता ह।ै वर््तमान मेें ये तीन अवधियोों 
मेें जारी किए जाते हैैं अर््थथात ्91-दिन, 182-दिन और 364-दिन।

	� प्राथमिक बाजार मेें ‘ट्रेजरी बिल’ और ‘भारत सरकार के ऋण बॉण््ड’ 
मेें निवेश करने के लिए खदुरा निवेशक के लिए डीमटै खाता खोलना 
अनिवार््य ह।ै � [UPSC 2018, 2021]

z	नकदी प्रबंधन बिल (Cash Management Bills-CMB):

	� भारत सरकार द्वारा अपनी अल््पकालिक नकदी आवश््यकताओ ं
को पूरा करने के लिए इसे RBI के परामर््श से जारी किया जाता है।

	� परिपक््वता अवधि 91 दिनोों से कम होती है।

z	राज््य विकास ऋण (State Development Loans - SDL): 

	� राज््य सरकारेें भी बाजार से ऋण जटुाती हैैं, जिन््हेें राज््य विकास ऋण 
(SDLs) कहा जाता ह।ै 

	� SDL दिनांकित प्रतिभूतियाँ हैैं। इन पर ब््ययाज अर््ध-वार््षषिक अतंराल पर 
दिया जाता ह ैऔर मलूधन को परिपक््वता की तिथि पर वापस किया 
जाता ह।ै

	� राज््य सरकारोों द्वारा जारी SDL वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के 
भी पात्र होते हैैं। ये मार्केट  रेपो के माध््यम से ऋणी या RBI से एलएएफ 
(LAF) के तहत पात्र इकाइयोों द्वारा ऋणी के लिए भी संपार्श्विक के रूप मेें 
मान््य होते हैैं।

z	वेज एडं मीन््स एडवांसेस/अग्रिम अर्थोपाय (Ways and Means 
Advances-WMA): 

	� यह सरकार द्वारा अस््थथायी नकदी प्रवाह असंतलुन को परूा करने के लिए 
RBI से लिया गया अल््पकालिक ऋण ह।ै इस पर रेपो दर लाग ूहोती ह ै
और यदि 90 दिनोों की पनुर््भभुगतान अवधि पार हो जाती ह,ै तो 2% का 
ओवरड्राफ््ट दडं भगुतान करना होता ह।ै

	� इसे अग्रिम की तिथि से तीन माह के भीतर चकुाना होता ह।ै यदि 
पनुर््भभुगतान की अवधि 90 दिनोों से अधिक हो जाती ह,ै तो 2% की दर से 
ओवरड्राफ््ट दडं लाग ूहोता ह।ै� (UPSC 2012) 

निगमोों द्वारा जारी
z	जमा प्रमाणपत्र (Certificates of Deposits, CD) � [UPSC 2020]

	� परिभाषा: ये वाणिज््ययिक बैैंकोों (ग्रामीण बैैंकोों एवं स््थथानीय क्षेत्र के बैैंकोों 
को छोड़कर) और IFCI जैसे वित्तीय संस््थथानोों द्वारा जारी किए गए 
विनिमय योग््य आवधिक जमा हैैं।

	� उद्देश््य: इसे बैैंकोों द्वारा अल््पकालिक धन जटुाने के लिए उपयोग किया 
जाता ह,ै खासकर जब जमा वृद्धि कम हो लेकिन ऋण की माग अधिक 
हो।

z	विशेषताए:ँ

	� न््ययूनतम मूल््यवर््ग: ₹1 लाख।

	� ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मेें उपयोग नहीीं किया जा सकता।

	� द्वितीयक बाजार मेें व््ययापार योग््य

उदाहरण: अगर किसी बैैंक को धन की आवश््यकता होती ह,ै तो वह 6% ब््ययाज दर 
पर छह महीने के लिए ₹10 करोड़ के जमा प्रमाणपत्र जारी करता ह।ै एक निगम संस््थथा 
इन जमा प्रमाणपत्रोें को खरीदती ह ैऔर परिपक््वता पर ब््ययाज अर््जजित करती ह।ै
z	वाणिज््ययिक पत्र (Commercial Paper) � [UPSC 2020]

	� परिभाषा: यह एक असरुक्षित और अल््पकालिक ऋण साधन ह ैजिसे 
निगम््स, गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) और अखिल भारतीय 
वित्तीय संस््थथान (AIFIs) द्वारा जारी किया जाता ह।ै

	� उद्देश््य: खातोों की प्राप्तियाँ (Accounts Receivable), इन््वेेंटरी या 
अल््पकालिक नकदी प्रवाह असंतलुन को वित्त पोषित करने के लिए 
उपयोग किया जाता ह।ै

z	विशेषताए:ँ

	� परिपक््वता अवधि: 7 दिन से 1 वर््ष।

	� फेस वैल््ययू से छूट पर जारी किया जाता ह।ै

	� न््ययूनतम क्रेडिट  रेटिंग: A-3

वित्तीय बाजार7
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उदाहरण: एक कंपनी ₹50 करोड़ के वाणिज््ययिक पत्र को 90 दिनोों के लिए 7% 
छूट पर जारी करती ह।ै निवेशक इसे ₹46.5 करोड़ मेें खरीदते हैैं और परिपक््वता 
पर ₹50 करोड़ प्राप्त करते हैैं।
z	वाणिज््ययिक बिल (Commercial Bill):

	� परिभाषा: विक्रे ता (आहरणकर््तता) द्वारा क्रे ता (आहरणकर््तता) को वितरित 
माल के लिए जारी किए गए अल््पकालिक परक्राम््य लिखत पत्र।

	� ये बिल 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन की परिपक््वता अवधि के 
होते हैैं।

ऋणगत साधन (Borrowing Instruments)
z	कॉल मनी (Call Money):

	� परिभाषा: एक दिन की अवधि के लिए ऋण उधार लिए और दिए 
जाते है।

	� उद्देश््य: बैैंकोों को अल््पकालिक तरलता आवश््यकताओ ंको परूा करने मेें 
सक्षम बनाना।

	� उदाहरण: यदि किसी बैैंक को नकद आरक्षित आवश््यकता (Cash 
Reserve Requirement) मेें कमी का सामना करना पड़ता ह,ै तो वह 
₹100 करोड़ को एक दिन के लिए ,माग मदु्रा के रूप मेें ऋण लेता ह ैऔर 
अगले दिन इसे मामलूी ब््ययाज के साथ चकुाता ह।ै� [UPSC 2020]

z	नोटिस मनी (Notice Money):

	� परिभाषा: 2 से 14 दिनोों के लिए धन ऋण लेना और दनेा

	� उद्देश््य: बैैंकोों को अल््पकालिक तरलता असंतलुन का प्रबंधन करने मेें 
मदद करना

	� उदाहरण: एक बैैंक तत््ककाल दायित््वोों को परूा करने के लिए ₹25 करोड़ सात 
दिनोों के लिए ऋण लेता ह ैऔर अधिशषे प्राप्त होने पर इसे चकुा दतेा ह।ै

z	सावधि मुद्रा (Term Money): 14 दिनोों से अधिक समय के लिए धन 
ऋण दनेे और लेने के लिए।

z	सपंार्श्विक ऋण एवं ऋण दायित््व (Collateralized Borrowing and 
Lending Obligation-CBLO):

	� परिभाषा: क््ललियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इडंिया लिमिटड (CCIL) द्वारा 
शरुू किया गया उपकरण, उन संस््थथाओ ंके लिए अल््पकालिक ऋण और 
ऋण की सवुिधा प्रदान करता ह,ै जो कॉल मनी मार्केट  तक पहुचँने मेें 
असमर््थ हैैं। 

z	इसकी निम््नलिखित विशेषताए ँहैैं:

	� सपंार्श्विक आधारित: ऋणकर््तता धन प्राप्त करने के लिए कोलेटरल के 
रूप मेें सरकारी बॉण््ड जैसी प्रतिभतूियोों को गिरवी रखते हैैं।

	� बैैंकोों, वित्तीय संस््थथाओ,ं म््ययूचअुल फंड्स और बीमा कंपनियोों के लिए 
खलुा ह।ै

	� RBI द्वारा इसकी निगरानी की जाती ह।ै� [UPSC 2024]

	� अंतर-निगम जमा बाजार (Inter-Corporate Deposit 
Market): यह एक निगम द्वारा दसूरे निगम को दिया जाने वाला 
असरुक्षित ऋण ह।ै

पूँजी बाजार (CAPITAL MARKET):

इसका तात््पर््य 1 वर््ष या उससे अधिक की परिपक््वता अवधि वाले फंड के 
बाजार से ह;ै इसमेें इक््वविटी (शेयर) बाजार और ऋण (बॉण््ड) बाजार शामिल 
हैैं। RBI दीर््घकालिक सरकारी प्रतिभूतियोों को नियंत्रित करता है जबकि 
दीर््घकालिक निगम ऋण बाजार भारतीय प्रतिभूति विनिमय और बोर््ड 
(SEBI) के दायरे मेें आता ह।ै� [UPSC 2023]

प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार
प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार
z	जारीकर््तता पहली बार निवेशकोों को प्रतिभतूियाँ जारी करके पूँजी जटुाते हैैं। z	यह केवल पहले से जारी प्रतिभतूियोों मेें ही व््ययापार की सवुिधा प्रदान करता ह।ै
z	 वित्तीय परिसंपत्तियोों का निर््ममाण करता ह।ै z	परिसंपत्तियोों को विपणन योग््य बनाता ह।ै 
z	यह पूँजी निर््ममाण को सीध ेतौर पर बढ़़ावा दतेा ह ै- क््योोंकि धन का प्रवाह सीध े

बचतकर््तताओ ंसे निवेशकोों की ओर होता ह।ै	 
z	शयेरोों की तरलता बढ़़ाकर अप्रत््यक्ष रूप से पूँजी निर््ममाण को बढ़़ावा दतेा ह।ै 

z	यहाँ केवल प्रतिभतूियोों की खरीद होती ह,ै प्रतिभतूियोों को यहाँ बेचा नहीीं 
जा सकता।

z	यहाँ खरीद-फरोख््त दोनोों होती ह।ै

z	कीमतेें कंपनी द्वारा तय और निर््धधारित की जाती हैैं। z	कीमतेें प्रतिभतूि की माग और आपरू््तति द्वारा निर््धधारित होती हैैं।
z	इसका कोई निश्चित भौगोलिक स््थथान नहीीं होता ह।ै	  z	 विशिष्ट स््थथानोों पर स््थथित होते हैैं। 

प्राथमिक बाजार मेें पूजँी जुटान ेके तरीके
z	सरकारी निर््गम (Public Issue): सभी भारतीय नागरिकोों के लिए खुला 

है, पूँजी जटुाने का सबसे व््ययापक आधार वाला और सबसे प्रतिष्ठित तरीका ह।ै

z	अधिकार निर््गम (Rights Issue): किसी कंपनी के मौजूदा शेयरधारकोों से 
पूजँी जुटाना- यह अधिमान््य प्रकार का निर््गम ह ैजो केवल जनता की एक 
निश्चित श्रेणी तक ही सीमित होता ह।ै

z	निजी प््ललेसमेेंट (Private Placement): जब कोई कंपनी निवेशकोों के 
एक विशेष समूह (सखं््यया मेें 49 से अधिक नहीीं) को शयेर और परिवर््तनीय 
प्रतिभतूियोों जैसी वित्तीय प्रतिभतूियाँ जारी करती ह।ै

अधिमान््य आवंटन (Preferential Allotment): जब एक सूचीबद्ध 
कंपनी (Listed Company) एक चुनिदा समूह (जो संस््थथान या प्रमोटर 
हो सकते हैैं) को एक निश्चित मूल््य पर प्रतिभूतियाँ जारी करती है।
अर््हताप्राप्त संस््थथागत प््ललेसमेेंट (Qualified Institutional 
Placement): एक सूचीबद्ध कंपनी योग््य संस््थथागत खरीदारोों को जारी 
कर सकती है: इक््वविटी शेयर, पूर््ण और आंशिक रूप से परिवर््तनीय 
डिबेेंचर या कोई भी प्रतिभूति (वारंट के अलावा) जो इक््वविटी शेयरोों मेें 
परिवर््तनीय हो।
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पूजँी के विभिन्न प्रकार
z	अधिकृत पूजँी (Authorised Capital): यह शयेरोों की वह अधिकतम संख््यया ह ैजिसे किसी कंपनी को काननूी तौर पर जारी करने की अनमुति ह।ै

z	निर््गमित पूजँी (Issued Capital): वे शयेर जो वास््तव मेें कंपनी द्वारा शयेरधारकोों को जारी किए गए हैैं।

z	अंशदान पूजँी (Subscribed Capital): अधिकृ त पूँजी का वह हिस््ससा जिसे संभावित शयेरधारक कंपनी के खजाने से खरीदने के लिए सहमत हुए हैैं।

z	चुकता पूजँी (Paid-up Capital): अशंदान पूँजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी ने सब््सक्राइबर््स से भगुतान प्राप्त किया ह।ै

पूजँी बाजार के साधन (Instruments of Capital Market)
आधार ऋृण हिस््ससेदारी
आर््थथिक ऋण मेें निवेश करना। उदाहरण - बॉण््ड, डिबेेंचर। कंपनी के शेयरोों मेें निवेश करना। उदाहरण- शेयर
स््ववामित््व नहीीं, वे कंपनी के लेनदार हैैं। हाँ, उनके पास स््ववामित््व का अधिकार होता ह।ै
जोखिम कम जोखिम उच््च जोखिम
वापसी का प्रकार ब््ययाज का भगुतान करना। शेयर लाभांश
वापसी की प्रकृति निश्चित और नियमित अनियमित (कंपनी के प्रदर््शन के आधार पर)
बाजार ऋण बाजार पूँजी बाजार
परिसमापन के दौरान दावा पहला दावा अंतिम दावा
कर लाभ ब््ययाज पर कर छूट होती ह।ै लाभांश पर कर से छूट नहीीं मिलती।
पूँजीगत लाभ कर इक््वविटी की बिक्री पर सीजीटी लगाया जाता ह।ै ऋणोों के पुनर््भभुगतान पर सीजीटी नहीीं लगता ह।ै
परिवर््तनीयता ऋण को इक््वविटी मेें परिवर््ततित किया जा सकता ह।ै इक््वविटी को ऋण मेें परिवर््ततित नहीीं किया जा सकता ह।ै
आकर््षक मंदी के दौर मेें तेजी के दौर मेें

ऋण बाजार के प्रमुख साधन 
(DEBT MARKET INSTRUMENT)

बॉण्ड

यह एक प्रकार का ऋण है जो किसी विशिष्ट भौतिक परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत 

होता है; डिबेेंचर की तुलना मेें इसकी ब््ययाज दरेें  कम होती हैैं। इसके निम््नलिखित 

प्रकार हैैं:

ब््ययाज दर संरचना के आधार पर (Based on Interest Rate Structure)

z	निश्चित दर बॉण््ड (Fixed Rate Bonds): ये ऐसे बॉण््ड हैैं जिन पर कूपन दर 

बॉण््ड के परेू जीवन काल (अर््थथात परिपक््वता तक) के लिए निश्चित होती ह।ै

z	फ््ललोटिग दर बॉण््ड (Floating Rate Bonds): इसमेें एक परिवर््तनीय कूपन 

दर होती ह ैजिसे परू््व-घोषित अतंराल पर (जैसे, हर छह महीने या एक वर््ष मेें) 

बदला जाता ह।ै

z	जीरो कूपन बॉण््ड (Zero Coupon Bonds): बट्टे पर बेच ेजाते हैैं और 

अकंित मलू््य पर पनुर््खरीद किए जाते हैैं जिससे परिपक््वता पर लाभ मिलता ह।ै 

इस पर कोई ब््ययाज नहीीं मिलता। � [UPSC 2020]

z	ऋणात््मक प्रतिफल बॉण््ड (Negative Yield Bonds): ये ऋण उपकरण 

हैैं जो निवेशक को बॉण््ड के खरीद मलू््य से कम परिपक््वता राशि का भगुतान 

करते हैैं; वे अनिश्चितता के दौर मेें निवेश को आकर््षषित करते हैैं, क््योोंकि निवेशक 

अपनी पूँजी को भारी गिरावट से बचाने की कोशिश करते हैैं।

z	परिवर््तनीय बॉण््ड (Convertible bonds): यह एक प्रकार की हाइब्रिड 

ऋण प्रतिभतूि (hybrid debt security) ह ैजो बॉण््डधारकोों को अपने बॉण््ड 

को जारीकर््तता कंपनी के परू््व निर््धधारित संख््यया मेें इक््वविटी शयेरोों मेें परिवर््ततित करने 

का विकल््प दतेा ह।ै � [UPSC 2022]

	� दोहरा लाभ (Dual Benefit): नियमित बॉण््ड की तरह निश्चित ब््ययाज 
और इक््वविटी वृद्धि की संभावना प्रदान करता ह।ै 

	� परिवर््तन विकल््प (Conversion Option): परू््व-निर््धधारित कीमत 
और समय पर शयेरोों मेें परिवर््ततित किया जा सकता ह।ै

	� कम ब््ययाज दरेें (Lower Interest Rates): इक््वविटी मेें परिवर््तन के 
विकल््प के कारण नियमित बॉण््ड की तलुना मेें आमतौर पर कूपन दरेें कम 
होती हैैं।

	� निवेशक अपील (Investor Appeal): स््थथिर आय चाहने वाले 
निवेशकोों के लिए आकर््षक ह,ै कंपनी की इक््वविटी वृद्धि मेें भाग लेने का 
अवसर मिलता ह।ै महगँाई बढ़ने पर बॉण््डधारकोों को कीमतोों के साथ 
समायोजन करने का भी अवसर मिलता ह।ै

z	विदेशी मुद्रा परिवर््तनीय बॉण््ड (Foreign Currency Convertible 
Bonds) ये भारतीय कंपनियोों द्वारा विदशेी मदु्रा मेें जारी किए गए बॉण््ड हैैं, जो 
निश्चित ब््ययाज भगुतान प्रदान करते हैैं और परू््व-निर््धधारित कीमत पर इक््वविटी 
शयेरोों मेें परिवर््ततित होने का विकल््प दतेे हैैं। ये बॉण््ड निवेशकोों को नियमित आय 
और शयेरोों मेें परिवर््तन के माध््यम से पूँजी लाभ की संभावना प्रदान करते हैैं। 
जारी करने वाली कंपनी विदशेी मदु्रा मेें पूँजी जटुाने का लाभ उठाती ह ैजबकि 
निवेशकोों को कंपनी के अच््छछे प्रदर््शन की स््थथिति मेें इक््वविटी वृद्धि का लाभ 
मिलता ह।ै

परिपक्वता के आधार पर (Based on Maturity)
z	स््थथायी बॉण््ड/कंसोल बॉण््ड (Perpetual Bonds/Consol Bonds): 

जारीकर््तता को खरीदार को मलू राशि वापस नहीीं करनी पड़ती ह।ै इस प्रकार के 
निवेश की कोई परिपक््वता अवधि नहीीं होती ह ैऔर ग्राहकोों को स््थथायी रूप से 
स््थथिर ब््ययाज भगुतान का लाभ मिलता ह।ै

z	धारक बॉण््ड (Bearer Bonds): यह एक निश्चित आय वाली प्रतिभतूि ह ै
जिसका स््ववामित््व पंजीकृ त स््ववामी के बजाय धारक या वाहक के पास होता ह।ै
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मदु्रास्फीति संरक्षण पर आधारित 
(Based on Inflation Protection)

z	पूजँी सचूकांकित बॉण््ड (Capital Indexed Bonds): ये ऐसे बॉण््ड हैैं 

जिनका मलूधन मदु्रास््फफीति के स््ववीकृ त सचूकाक से जडु़़ा होता ह ैताकि निवेशकोों 

के मलूधन को मदु्रास््फफीति से बचाया जा सके।

z	मुद्रास््फफीति सचूकांकित बॉण््ड (Inflation Indexed Bonds, IIBs)- 

ऐसे बॉण््ड जिनमेें कूपन प्रवाह (ब््ययाज) और मलू राशि दोनोों को मदु्रास््फफीति के 

विरुद्ध सरुक्षा प्रदान की जाती ह।ै सरकार IIB के माध््यम से अपने ऋण पर कूपन 

दरोों को कम कर सकती ह;ै IIB पर ब््ययाज भगुतान और पूँजीगत लाभ पर मौजदूा 

कर प्रावधान लाग ूहोोंगे।� [UPSC 2022]

z	कॉल/पुट ऑप््शन वाले बॉण््ड (Bonds with Call/ Put Options): 

बॉण््ड को वैकल््पपिकता की विशषेताओ ंके साथ भी जारी किया जा सकता ह।ै 

इसमेें जारीकर््तता के पास बॉण््ड की परिपक््वता (Maturity) से पहले इसे वापस 

खरीदने का विकल््प (Call option) होता ह ैया निवेशक के पास परिपक््वता से 

पहले बॉण््ड को जारीकर््तता को बेचने का विकल््प (Put option) होता ह।ै

सरकारी बॉण्ड (Government Bond)

z	सॉवरेन गोल््ड बॉण््ड (Sovereign Gold Bonds): ये सोने के ग्राम मेें 

मलू््यवर््गगित सरकारी प्रतिभतूियाँ हैैं; निवेशक नकद मेें निर््गम मलू््य का भगुतान 

करते हैैं और बॉण््ड को परिपक््वता पर नकद मेें भनुाया जाता ह;ै पात्रता: केवल 

भारतीय निवासी संस््थथाए ँजैसे व््यक्ति, हिदं ूअविभाजित परिवार (HUF), ट्रस््ट, 

विश्वविद्यालय और धर््ममार््थ संस््थथाए ँशामिल हैैं।

z	उदय बॉण््ड (Uday Bonds): ये डिस््ककॉम के ऋण बोझ को कम करने के लिए 

होते हैैं जिसमेें राज््य सरकार डिस््ककॉम के ऋण दायित््वोों का कुछ प्रतिशत वहन 

करती हैैं। सरकार बैैंकोों को भगुतान करने हते ुधन जटुाने के लिए बैैंकोों और अन््य 

वित्तीय संस््थथानोों को उदय बॉण््ड जारी करती ह।ै

z	मुनि बॉण््ड (Muni Bonds): ये बॉण््ड शहरी स््थथानीय निकायोों (ULB) द्वारा 

विभिन््न पूँजी-प्रधान बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ं के विकास के लिए धन 

जटुाने के लिए जारी किए जाते हैैं। उदाहरण- पहली बार बेेंगलरुु नगर निगम ने 

नगरपालिका बॉण््ड जारी किए।

z	ग्रीन बॉण््ड (Green Bonds): ऐसे बॉण््ड से प्राप्त राशि का उपयोग विशषे रूप 

से नवीकरणीय ऊर््जजा परियोजनाओ,ं जलवाय ु परिवर््तन, जीवाश््म ईधंन के 

उत््सर््जन को कम करने आदि जैसे ग्रीन प्रोजेक््ट के वित्तपोषण के लिए किया 

जाता ह।ै विश्व का पहला ग्रीन बॉण््ड 2007 मेें यरूोपीय निवेश बैैंक द्वारा लॉन््च 

किया गया था, वहीीं, नवंबर 2008 मेें विश्व बैैंक द्वारा संस््थथागत निवेशकोों के लिए 

पहला ग्रीन बॉण््ड जारी किया गया। भारत का पहला ग्रीन बॉण््ड गाज़़ियाबाद 

नगर निगम ने जारी किया था, वहीीं वर््ष 2015 मेें सौर, पवन, जलविद्युत, 

बायोमास, और विद्युत ्जैसी अक्षय ऊर््जजा परियोजनाओ ं के लिए ग्रीन बॉण््ड 

जारी करने वाला यस बैैंक भारत का पहला बैैंक था। ब्रिक््स-न््ययू डेवलपमेेंट बैैंक 

ने यआुन-ग्रीन बॉण््ड जारी किए (2016)। भारतीय नवीकरणीय ऊर््जजा विकास 

संगठन  (IREDA) ने लंदन स््टटॉक एक््सचेेंज (2018) मेें भारत का पहला 

मसाला ग्रीन बॉण््ड लॉन््च किया।

अंतरराष्ट् रीय बॉण्ड
z	मसाला बॉण््ड (Masala bonds): 

	� परिभाषा: भारतीय रुपये मेें विदशेी संस््थथाओ ंद्वारा जारी किए गए बॉण््ड, 
जो मखु््य रूप से अतंरराष्ट्रीय बाजारोों मेें भारत मेें बनुियादी ढाँचा या 
विकास परियोजनाओ ंके लिए धन जटुाने के उद्देश््य से जारी किए जाते हैैं।

z	मुख््य विशेषताए:ँ

	� विदशेी कंपनियोों या संस््थथानोों द्वारा जारी किए जाते हैैं, लेकिन भारतीय 
रुपये मेें मलू््ययााँकित होते हैैं।

	� अतंरराष्ट्रीय निवेशकोों को बिना मदु्रा जोखिम के भारत मेें निवेश करने का 
अवसर प्रदान करते हैैं।

	� आमतौर पर भारतीय बनुियादी ढाँचा और विकास परियोजनाओ ं के 
वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाते हैैं।

z	मुद्रा जोखिम:

	� निवेशक भारतीय मदु्रा के अवमलू््यन के जोखिम से बचते हैैं, लेकिन 
जारीकर््तता को भारतीय रुपये मेें बॉण््ड का भगुतान करने का जोखिम होता 
ह,ै जो विनिमय दर के प्रतिकल परिवर््तन होने पर महगँा हो सकता ह।ै

z	पांडा बॉण््ड (Panda Bonds): विदशेी संस््थथा द्वारा चीनी मखु््यभमूि बाजार मेें 
जारी किए गए यआुन-मलू््यवर््गगित बॉण््ड। अतंरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और 
एशियाई विकास बैैंक (ADB) ने वर््ष 2005 मेें पांडा बॉण््ड जारी किए।

z	उरीदाशी मसाला बॉण््ड (Uridashi Masala Bonds): जापान मेें जारी 
किया जाने वाला एक विशषे प्रकार का मसाला बॉण््ड जिसे जापानी खदुरा 
निवेशकोों द्वारा खरीदा जाता ह।ै

z	महाराजा बॉण््ड (Maharaja Bonds): भारत के घरेल ूबाजार मेें अतंरराष्ट्रीय 
वित्त निगम (IFC) द्वारा जारी रुपया-मलू््यवर््गगित बॉण््ड।

ETF बॉण्ड (एक्सचेेंज-ट््ररे डेड फंड बॉण्ड )
z	परिभाषा: ETF बॉण््ड एक प्रकार का एक््सचेेंज-ट्रेडेड फंड ह,ै जो मखु््य रूप से 

बॉण््ड या निश्चित आय वाली प्रतिभतूियोों मेें निवेश करता ह।ै यह निवेशकोों को 
एक ही लेन-दने के माध््यम से बॉण््ड का पोर््टफोलियो खरीदने की सवुिधा प्रदान 
करता ह,ै जैसे शयेर खरीदने की प्रक्रिया। उदाहरण: भारत-ETF, जो CPSE 
(केें द्रीय सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों) के AAA रेटेड बॉण््ड मेें निवेश करता ह।ै

z	मुख््य विशेषताए:ँ

	� विविधीकरण: एक विविधीकृ त बॉण््ड पोर््टफोलियो मेें निवेश की 
सवुिधा प्रदान करता ह ैजिससे व््यक्तिगत बॉण््ड के जोखिम को कम किया 
जा सकता ह।ै

	� तरलता: शयेर बाजारोों मेें कारोबार किया जाता ह,ै जिससे यह पारंपरिक 
बॉण््ड की तलुना मेें अधिक तरल होते हैैं।

	� निश्चित आय: मखु््य रूप से सरकारी, निगम या नगरपालिका बॉण््ड मेें 
निवेश करते हैैं, जो नियमित आय के लिए ब््ययाज भगुतान प्रदान करते हैैं।

	� कम लागत: सक्रिय रूप से प्रबंधित बॉण््ड फंड्स की तलुना मेें प्रबंधन 
शलु््क आमतौर पर कम होता ह।ै

z	निवेशक अपील: ETF निवेशकोों को बॉण््ड बाजार मेें निवेश करने का एक 
सवुिधाजनक और किफायती तरीका प्रदान करते हैैं, साथ ही स््टटॉक््स की तरह 
ट्रेडिग का अतिरिक्त लोच भी दतेे हैैं।

ABC
Stamp
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स््वर््ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme)
� [UPSC 2016]
यह योजना नवंबर 2015 मेें शरुू की गई थी। यह स््वर््ण जमा करने वालोों को 
उनके धातु खातोों पर ब््ययाज कमाने की सुविधा देती ह।ै एक बार जब स््वर््ण 
धातु खाते मेें जमा हो जाता ह,ै तो उस पर ब््ययाज मिलना शरुू हो जाता ह।ै
उद्देश््य: 
z	भारतीय घरोों मेें पड़़े निष्क्रिय स््वर््ण को अर््थव््यवस््थथा मेें लाना।

z	स््वर््ण के आयात पर भारत की निर््भरता कम करना।

z	RBI को छोड़कर सभी अनसुचूित वाणिज््ययिक बैैंक इस योजना को लाग ू
करने के लिए पात्र हैैं। इस योजना का उद्देश््य स््वर््ण और आभषूण क्षेत्र मेें 
FDI को बढ़़ावा दनेा नहीीं ह।ै

डिबेेंचर (Debentures)
z	एक प्रकार का ऋण उपकरण जो भौतिक संपत्तियोों या संपार्श्विक द्वारा सरुक्षित 

नहीीं होता ह।ै यह केवल जारीकर््तता की सामान््य साख और प्रतिष्ठा पर आधारित 
होता ह।ै

	� परिवर््तनीय (Convertible): बॉण््ड जो एक विशिष्ट समयावधि के 
बाद जारीकर््तता निगम के इक््वविटी शयेरोों मेें बदल सकते हैैं।

	� गैर-परिवर््तनीय (Non-Convertible): नियमित डिबेेंचर जिन््हेें 
जारीकर््तता निगम की इक््वविटी मेें परिवर््ततित नहीीं किया जा सकता।

बॉण्ड मलू्य, बॉण्ड यील्ड और ब्याज दर के बीच संबधं
z	बॉण््ड यील््ड/प्राप्ति (Bond Yields): बॉण््ड की यील््ड उस पर मिलने वाले 

रिटर््न की प्रभावी दर ह।ै सरल शब््दोों मेें कहेें तो बॉण््ड यील््ड निवेशक द्वारा निवेश 
की गई पूँजी पर मिलने वाला रिटर््न ह।ै बॉण््ड यील््ड बॉण््ड की कीमतोों से अलग 
होती ह-ै दोनोों मेें विपरीत संबंध होता ह।ै इसका मतलब ह ैकि जैसे-जैसे बॉण््ड 
की कीमत बढ़ती ह,ै उसकी यील््ड घटती जाती ह।ै इसके विपरीत, जैसे-जैसे 
यील््ड बढ़ती ह,ै बॉण््ड की कीमत घटती जाती ह।ै

z	बॉण््ड यील््ड और ब््ययाज दरोों मेें विपरीत सबंंध होता है। इसका अर््थ ह ैकि 
जैसे-जैसे ब््ययाज दरेें बढ़ती हैैं, बॉण््ड की कीमतेें घटती हैैं और जैसे-जैसे ब््ययाज दरेें 
घटती हैैं, बॉण््ड की कीमतेें बढ़ती हैैं।

	� क््योोंकि मौजदूा बॉण््ड अब बाजार की ब््ययाज दर की तलुना मेें कम ब््ययाज 
दर का भगुतान करते हैैं, उन््हेें छूट पर बेचना पड़ता ह ैताकि नए बॉण््डड््स 
द्वारा दी जाने वाली यील््ड से मले खा सके। यदि किसी बॉण््ड ने मलू रूप 
से 5% का ब््ययाज दिया और वर््तमान ब््ययाज दर 6% ह,ै तो उस बॉण््ड की 
कीमत घटानी होगी ताकि वह नई बॉण््डड््स के समान यील््ड प्रदान कर सके।

	� यह मलू््य समायोजन यह सनुिश्चित करता ह ैकि मौजदूा बॉण््ड की प्रभावी 
यील््ड, बाजार की वर््तमान परिस््थथितियोों के अनरुूप हो।

	� इसलिए, बॉण््ड की कीमत ब््ययाज दर के विपरीत अनुपात मेें होती है 
और बॉण््ड यील््ड ब््ययाज दर के सीधे अनुपात मेें होती है।

कुछ प्रमखु अवधारणाएँ
z	भारतीय सरकारी बॉण््ड की यील््ड निम््नलिखित से प्रभावित होती है:

� [UPSC 2021]
	� अमरेिकी फेडरल रिजर््व की कार््रवाई भारत मेें आने वाले निवेश को 

प्रभावित कर सकती ह।ै अमरेिका मेें ब््ययाज दरोों मेें वृद्धि से भारत मेें 
सरकारी प्रतिभतूियोों (G-Sec) की माग मेें कमी आएगी और इस प्रकार 
इसकी यील््ड प्रभावित होगी।

	� RBI की कार््रवाई सीध े तौर पर बॉण््ड यील््ड को प्रभावित करती ह,ै 
क््योोंकि यह सीध ेतौर पर तरलता से संबंधित ह।ै

	� किसी अर््थव््यवस््थथा की क्रय क्षमता सीध ेमदु्रास््फफीति से संबंधित होती ह।ै 
इसलिए अल््पपावधि दरोों मेें कोई भी बदलाव सरकारी प्रतिभतूियोों की माग 
और कीमत को प्रभावित करेगा और इस तरह यील््ड या प्राप्ति को 
प्रभावित करेगा।

z	यील््ड वक्र (Yield Curve): विभिन््न समयावधियोों मेें बॉण््डड््स (समान 
क्रेडिट  रेटिंग वाले) के लिए यील््ड का ग्राफिकल निरूपण। 

z	यील््ड व््ययुत्कक्रमण वक्र/ऋणात््मक यील््ड वक्र (Yield Inversion 
Curve/ Negative Yield Curve): व््ययुत्कक्रमित यील््ड वक्र एक ऐसी 
स््थथिति को दर््शशाता ह ै जिसमेें दीर््घकालिक ऋण उपकरणोों मेें समान क्रेडिट  
गणुवत्ता वाले अल््पकालिक ऋण उपकरणोों की तलुना मेें कम प्रतिफल होता ह।ै

z	ऋणात््मक यील््ड वक्र तब बनती ह ैजब दीर््घकालिक बॉण््ड यील््ड अल््पकालिक 
यील््ड से कम होती ह,ै जो अक््सर आर््थथिक मदंी या गिरावट का संकेत दतेी ह।ै

z	इसके कारणोों मेें कमजोर आर््थथिक विकास की अपेक्षाए,ँ केें द्रीय बैैंक द्वारा ब््ययाज 
दरोों मेें कटौती, कम मदु्रास््फफीति, या सरुक्षा की ओर भागने की प्रवृत्ति शामिल 
होती ह।ै अनिश्चितता या वित्तीय अस््थथिरता के समय दीर््घकालिक बॉण््ड की 
अधिक माग उनके दाम बढ़़ा दतेी ह ैऔर यील््ड घटा दतेी ह।ै

z	यह व््ययुत्कक्रमण आमतौर पर अर््थव््यवस््थथा के भविष््य को लेकर निवेशकोों के 
निराशावादी दृष्टिकोण को दर््शशाता ह।ै

इक्विटी बाजार के प्रमखु साधन
z	शेयर/इक््वविटी: शयेर किसी निगम या वित्तीय परिसंपत्ति मेें स््ववामित््व की 

इकाइयोों का प्रतिनिधित््व करते हैैं जिनका स््ववामित््व निवेशकोों के पास होता ह,ै 
जो इन इकाइयोों के बदले मेें पूँजी का आदान-प्रदान करते हैैं।

z	स््टटॉक: किसी निगम द्वारा शयेरोों की बिक्री के माध््यम से जटुाई गई पूँजी।

शेयर प्रकार: सामान्य शेयर तथा  
अधिमान्य/वरीयता प्राप्त शेयर
विशेषता सामान््य शेयर अधिमान््य/वरीयता प्राप्त शेयर
मतदान 
अधिकार

हाँ मतदान का अधिकार हो भी 
सकता ह ैऔर नहीीं भी

लाभांश 
अधिकार

परिवर््तनीय लाभांश निश्चित लाभांश दर

परिसंपत्तियोों 
पर दावा

अवशिष्ट दावा सामान््य शेयरधारकोों पर 
प्राथमिकता का दावा

जोखिम उच््च जोखिम, उच््च 
संभावित प्रतिफल

कम जोखिम, कम संभावित 
प्रतिफल

भारतीय पूजँी बाजार 
z	स््टटॉक एक््सचेेंज (Stock Exchange): एक भौतिक रूप से विद्यमान संस््थथागत 

व््यवस््थथा ह ैजहाँ प्रतिभतूि स््टटॉक मार्केट  के उपकरणोों (शयेर, बॉण््ड, डिबेेंचर, 
प्रतिभतूियाँ, आदि) का कारोबार होता ह।ै जैसे बीएसई, एनएसई।

z	एजंल इन््ववेस््टर (Angel Investor): यह एक निवेशक ह ै जो उद्यमियोों को 
अपना व््यवसाय शरुू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता ह।ै बदले मेें वे 
व््यवसाय मेें शयेर रखना या ऋण के रूप मेें पूँजी प्रदान करना पसंद कर सकते हैैं। 
ये निवेशक तकनीकी सलाह दतेे हैैं। अपने निवेश से भारी मनुाफा कमाने के 
बजाय व््यवसाय को सफल बनाने मेें मदद करने पर ध््ययान केें द्रित करते हैैं
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z	वेेंचर कैपिटलिस््ट (Venture Capitalist) [UPSC 2014]: यह एक निजी 
इक््वविटी निवेशक ह ैजो इक््वविटी हिस््ससेदारी के बदले मेें उच््च विकास क्षमता 
प्रदर््शशित करने वाली कंपनियोों को पूँजी प्रदान करता ह।ै वे एजंेल निवेशकोों के 
विपरीत व््यक्ति के बजाय कंपनी के लाभ मेें रुचि रखते हैैं

डेरिवेटिव (DERIVATIVES)

डेरिवटिव एक वित्तीय अनुबंध ह ै जिसका मलू््य एक अंतर््ननिहित परिसंपत्ति, 
सूचकाक या दर के प्रदर््शन से प्राप्त होता ह।ै अंतर््ननिहित परिसंपत्ति कुछ भी हो 
सकती ह ैजैसे स््टटॉक््स, बॉण््डड््स, कमोडिटीज, मदु्राएँ, या ब््ययाज दरेें। डेरिवटिव का 
मखु््य रूप से उपयोग हजेिंग (जोखिम को कम करने) या सट्टेबाजी (बाजार के 
उतार-चढ़़ाव से लाभ कमाने) के लिए किया जाता ह।ै

डेरिवेटिव के प्रकार 
z	फॉरवर््ड अनुबंध 

	� दो पक्षषों के बीच एक निजी समझौता जिसमेें भविष््य की किसी तिथि पर 
आज तय कीमत पर किसी परिसंपत्ति को खरीदा या बेचा जाता ह।ै

	� विशेषताए:ँ

	� अनकूुलित अनबंुध, मानकीकृ त नहीीं।

	� एक््सचेेंजोों पर कारोबार नहीीं किया जाता; OTC (ओवर-द-काउंटर)।

	� प्रतिपक्ष जोखिम के कारण डिफॉल््ट का जोखिम

z	वायदा अनुबंध

	� किसी परिसंपत्ति को किसी निर््ददिष्ट भविष््य की तिथि पर परू््व निर््धधारित 
मलू््य पर खरीदने या बेचने के लिए एक मानकीकृ त समझौता।

	� विशेषताए:ँ

	� एक््सचेेंजोों (जैसे एनएसई, एमसीएक््स) पर कारोबार किया जाता ह।ै

	� क््ललियरिंगहाउस गारंटी के कारण कोई डिफ़़ॉल््ट जोखिम नहीीं।

	� उच््च तरलता और मानकीकृ त शर्ततें।

	� हजेिंग या सट्टेबाजी के लिए उपयोग किया जाता ह।ै

	� वायदा का उदाहरण

	� परिदृश््य: मान लीजिए कि एक व््ययापारी का मानना ​​ह ैकि स््टटॉक एक््स 
(वर््तमान मेें ₹100) की कीमत अगले तीन महीनोों मेें बढ़ जाएगी।

	� व््ययापारी की स््थथिति: व््ययापारी 3 महीने मेें अनबंुध की समाप्ति के 
साथ स््टटॉक एक््स के 100 शयेर ₹100 प्रति शयेर पर खरीदने के लिए 
वायदा अनबंुध मेें प्रवेश करता ह।ै

	� परिणाम 1 (मूल््य वदृ्धि): यदि स््टटॉक एक््स की कीमत समाप्ति पर 
₹120 तक बढ़ जाती ह,ै तो व््ययापारी ₹100 (अनबंुध के अनसुार) पर 
खरीद सकता ह ैऔर ₹120 पर बेच सकता ह,ै जिससे उसे प्रति शयेर 
₹20 का लाभ होगा।

	� परिणाम 2 (कीमत मेें कमी): यदि स््टटॉक एक््स समाप्ति पर ₹80 
तक गिर जाता ह,ै तो व््ययापारी को अभी भी ₹100 (अनबंुध के 
अनसुार) पर खरीदना होगा और प्रति शयेर ₹20 का नकुसान उठाना 
पड़़ेगा।

	� वायदा मेें, दोनोों पक्षषों को समाप्ति पर अनबंुध का निपटान करने के 
लिए बाध््य किया जाता ह,ै चाह ेबाजार मलू््य अनकूुल हो या नहीीं।

z	विकल््प कॉन्ट्रैक््टट््स (Options Contracts):

	� एक ऐसा अनबंुध जो धारक (होल््डर) को यह अधिकार दतेा ह ै(लेकिन 
बाध््यता नहीीं) कि वह एक मलूभतू संपत्ति (underlying asset) को 
पहले से निर््धधारित कीमत पर, एक निश्चित समय सीमा के भीतर खरीद 
(कॉल ऑप््शन) या बेच (पटु ऑप््शन) सके।

z	विशेषताए ँ(Characteristics):

	� कॉल ऑप््शन (Call Option): संपत्ति को खरीदने का अधिकार।

	� पुट ऑप््शन (Put Option): संपत्ति को बेचने का अधिकार।

	� विक्रे ता (Seller): विकल््प का विक्रे ता अनबंुध को परूा करने के लिए 
बाध््य होता ह,ै यदि खरीदार (होल््डर) ऑप््शन का उपयोग करने का 
निर््णय लेता ह।ै

	� ट्रेडिगं स््थथान: एक््सचेेंज पर या ओटीसी (Over-the-Counter) बाजार 
मेें व््ययापार होता ह।ै

z	कॉल ऑप््शन का उदाहरण

	� परिदृश््य: मान लेें कि एक व््ययापारी को विश्वास ह ैकि स््टटॉक Y (वर््तमान 
मेें ₹150) की कीमत अगले महीने मेें बढ़ जाएगी।

	� व््ययापारी की स््थथिति: व््ययापारी ₹160 पर स््टटॉक Y के 100 शयेर खरीदने 
के लिए कॉल ऑप््शन खरीदता ह,ै जिसमेें ₹10 प्रति शयेर का प्रीमियम 
दनेा होता ह।ै अनबंुध एक महीने मेें समाप्त हो जाता ह।ै

	� परिणाम 1 (कीमत मेें वदृ्धि): यदि स््टटॉक Y ₹180 तक बढ़ जाता ह,ै 
तो व््ययापारी ₹160 (स्ट्राइक प्राइस) पर खरीद सकता ह,ै जिससे उसे प्रति 
शयेर ₹20 का लाभ होगा। ₹10 प्रीमियम घटाने के बाद, शदु्ध लाभ ₹10 
प्रति शयेर ह।ै

	� परिणाम 2 (कीमत मेें कमी): यदि स््टटॉक Y ₹140 तक गिर जाता ह,ै 
तो ट्रेडर ऑप््शन का इस््ततेमाल नहीीं करता ह,ै क््योोंकि बाजार मलू््य स्ट्राइक 
मलू््य से कम ह।ै हानि ₹10 प्रति शयेर भगुतान किए गए प्रीमियम तक 
सीमित ह।ै

	� पुट ऑप््शन का उदाहरण

	� परिदृश््य: मान लेें कि व््ययापारी का मानना ​​ह ैकि स््टटॉक Z (वर््तमान मेें 
₹200) अगले महीने मेें गिर जाएगा।

	� व््ययापारी की स््थथिति: व््ययापारी स््टटॉक Z के 100 शयेरोों को ₹190 पर 
बेचने के लिए पटु ऑप््शन खरीदता ह,ै और प्रति शयेर ₹12 का 
प्रीमियम अदा करता ह।ै ऑप््शन एक महीने मेें समाप्त हो जाता ह।ै

	� परिणाम 1 (कीमत मेें कमी): यदि स््टटॉक Z की कीमत ₹160 तक 
गिर जाती ह,ै तो ट्रेडर ₹190 (स्ट्राइक प्राइस) पर बेच सकता ह,ै 
जिससे उसे प्रति शयेर ₹30 का लाभ होगा। ₹12 प्रीमियम घटाने के 
बाद, शदु्ध लाभ ₹18 प्रति शयेर ह।ै

	� परिणाम 2 (कीमत मेें वदृ्धि): यदि स््टटॉक Z की कीमत ₹210 तक 
बढ़ जाती ह,ै तो व््ययापारी ऑप््शन का प्रयोग नहीीं करता ह।ै नकुसान 
₹12 प्रीमियम के भगुतान तक सीमित ह।ै

z	स््ववैप (Swaps)

	� डेरिवेटिव अनबंुध जिसमेें दो पक्ष नकदी प्रवाह या दनेदारियोों का आदान-
प्रदान करते हैैं, जो आमतौर पर ब््ययाज दरोों, मदु्राओ ंया कमोडिटीज़ से 
संबंधित होते हैैं।
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	� ब््ययाज दर स््ववैप (Interest Rate Swap): निश्चित ब््ययाज दर भगुतान 
को परिवर््तनीय (फ््ललोटिंग) ब््ययाज दर भगुतान के साथ अदला-बदली 
करना।

	� मुद्रा स््ववैप (Currency Swap): अलग-अलग मदु्राओ ं मेें नकदी 
प्रवाह का आदान-प्रदान।

	� स््ववैप मखु््य रूप से ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) बाजार मेें व््ययापार किए 
जाते हैैं।

z	वॉरंट्स (Warrants)

	� लंबी अवधि के विकल््प (1 वर््ष से अधिक की समाप्ति तिथि वाले) जो 
कंपनियोों द्वारा जारी किए जाते हैैं और धारक को एक निर््ददिष्ट मलू््य पर 
कंपनी का स््टटॉक समाप्ति तिथि से पहले खरीदने का अधिकार दतेे हैैं।

	� विशेषताए:ँ

	� आमतौर पर, कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैैं।

	� अक््सर कंपनी के लिए पूँजी जटुाने के उद्देश््य से उपयोग किए जाते हैैं।

डेरिवेटिव््स का उपयोग
z	हेजिग (Hedging):

	� हजेिंग का उपयोग अतंर््ननिहित परिसंपत्ति की कीमत मेें उतार-चढ़़ाव से 
बचाव के लिए किया जाता ह।ै 

	� उदाहरण: एक किसान फ््ययूचर््स कॉन्ट्रैक््ट का उपयोग अपनी उपज की 
कीमत तय करने के लिए कर सकता ह ैताकि वह कीमत गिरने के जोखिम 
से सरुक्षित रह।े

z	सट्टेबाजी (Speculation):

	� व््ययापारी डेरिवेटिव््स का उपयोग अतंर््ननिहित परिसंपत्ति की कीमत मेें होने 
वाले परिवर््तनोों पर लाभ कमाने के लिए करते हैैं।

	� उदाहरण: एक व््ययापारी स््टटॉक की कीमत बढ़ने की उम््ममीद मेें कॉल 
ऑप््शन खरीद सकता ह।ै

z	आर््बबिट्रेज (Arbitrage):

	� डेरिवेटिव््स का उपयोग आर््बबिट्रेज के लिए किया जा सकता ह ै जिसमेें 
व््ययापारी एक ही परिसंपत्ति की अलग-अलग बाजारोों मेें कीमत के अतंर 
का लाभ उठाते हैैं।

भारत मेें डेरिवेटिव््स
भारत मेें, डेरिवटिव््स का व््ययापार नेशनल स््टटॉक एक््सचेेंज (NSE), बॉम््बबे स््टटॉक 
एक््सचेेंज (BSE), मल््टटी कमोडिटी एक््सचेेंज (MCX), और नेशनल कमोडिटी 
एंड डेरिवेटिव््स एक््सचेेंज (NCDEX) जैसे एक््सचेेंजोों पर होता ह।ै
z	इक््वविटी डेरिवेटिव््स: स््टटॉक फ््ययूचर््स, स््टटॉक ऑप््शन््स और इडेंक््स फ््ययूचर््स 

(जैसे निफ््टटी, बैैंक निफ््टटी)।

z	कमोडिटी डेरिवेटिव््स: सोना, चाँदी, कच््चचा तेल और कृषि  उत््पपादोों जैसे 
कमोडिटीज पर फ््ययूचर््स अनबंुध।

z	मुद्रा डेरिवेटिव््स: डॉलर/रुपया जैसी मदु्राओ ंपर फ््ययूचर््स और विकल््प अनबंुध।

भारत मेें डेरिवेटिव ट््ररे डिंग का उदाहरण
z	फ््ययूचर््स अनुबंध का उदाहरण:

	� एक ट्रेडर 18,000 की कीमत पर निफ््टटी 50 फ््ययूचर््स कॉन्ट्रैक््ट खरीदता ह,ै 
यह उम््ममीद करते हुए कि इडेंक््स बढ़़ेगा। अगर एक््सपायरी तक इडेंक््स 
18,500 तक बढ़ता ह,ै तो ट्रेडर को लाभ होगा। अगर यह गिरता ह,ै तो 
ट्रेडर को नकुसान होगा।

z	विकल््प अनुबंध का उदाहरण:

	� एक ट्रेडर रिलायंस इडंस्ट्रीज के स््टटॉक पर 2,000 रुपये के स्ट्राइक प्राइस 
के साथ एक कॉल ऑप््शन खरीदता ह,ै यह उम््ममीद करते हुए कि स््टटॉक 
बढ़़ेगा। अगर स््टटॉक की कीमत 2,200 रुपये तक बढ़ती ह,ै तो ट्रेडर 
विकल््प का उपयोग कर मनुाफा कमा सकता ह।ै

नियामक ढााँचा
भारत मेें डेरिवटिव््स ट्रेडिग को भारतीय प्रतिभतूि और विनिमय बोर््ड (SEBI) द्वारा 
नियंत्रित किया जाता ह।ै वस््ततुओ ं के लिए, सेबी फॉरवर््ड मार्केट स कमीशन 
(एफएमसी) के सेबी के साथ विलय के बाद कमोडिटी डेरिवटिव बाजार को 
नियंत्रित करता ह।ै

डेरिवेटिव््स के मखु्य लाभ
z	सवुिधा: डेरिवेटिव््स निवेशकोों को कम पूँजी के साथ बड़़ी पोजीशन नियंत्रित 

करने की सवुिधा प्रदान करते हैैं।

z	जोखिम प्रबंधन: निवेशक मलू््य मेें उतार-चढ़़ाव से बचने के लिए डेरिवेटिव््स 
का उपयोग कर सकते हैैं।

z	तरलता: विनिमय कारोबार डेरिवेटिव््स उच््च तरलता प्रदान करते हैैं।

डेरिवेटिव््स के मखु्य जोखिम
z	प्रतिपक्ष जोखिम: ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव््स मेें, यह जोखिम होता ह ै कि 

दसूरा पक्ष भगुतान मेें चकू कर सकता ह।ै

z	सवुिधा जोखिम: डेरिवेटिव््स मनुाफ को बढ़़ाने की सवुिधा दतेे हैैं, लेकिन यह 
नकुसान को भी बढ़़ा सकते हैैं।

z	बाजार जोखिम: डेरिवेटिव््स की कीमतेें अतंर््ननिहित परिसंपत्ति के संचलन के 
आधार पर तेजी से बदल सकती हैैं।

कमोडिटी एक्सचेेंज (MCX, NCDEX आदि)
मल््टटी कमोडिटी एक््सचेेंज (MCX) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव््स 
एक््सचेेंज (NCDEX) जैसे वस््ततु विनिमय विभिन््न वस््ततुओ ंके व््ययापार के लिए 
एक मंच प्रदान करते हैैं। ये विनिमय किसानोों, व््ययापारियोों, निवेशकोों और हजेर््स को 
उनके मलू््य जोखिमोों को प्रबंधित करने मेें मदद करते हैैं। साथ ही, ये बाजार मेें माग 
और आपूर््तति के आधार पर मलू््य खोज का तंत्र भी प्रदान करते हैैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेेंज (MCX)
मल््टटी कमोडिटी एक््सचेेंज भारत का सबसे बड़़ा वस््ततु विनिमय ह,ै जो मखु््य रूप से 
सोना, चाँदी, ताँबा, जिंक, कच््चचा तेल, गेहू,ँ सोयाबीन जैसी वस््ततुओ ंके व््ययापार पर 
केें द्रित ह:ै
z	व््ययापार किए जाने वाले साधन (Traded Instruments):

	� फ््ययूचर््स अनुबंध: यह एक मानकीकृ त अनबंुध होता ह ै जिसमेें एक 
निर््धधारित मलू््य पर भविष््य मेें वस््ततु खरीदने या बेचने की सहमति होती ह।ै

	� वैकल््पपिक अनुबंध: यह एक ऐसा अनबंुध ह ैजो किसी वस््ततु को एक 
परू््व निर््धधारित मलू््य पर खरीदने/बेचने का अधिकार (लेकिन बाध््यता नहीीं) 
दतेा ह।ै

z	बाजार प्रतिभागी (Market Participants):

	� किसान

	� व््ययापारी

	� हजेर््स: वे उद्योग जो मलू््य मेें उतार-चढ़़ाव से प्रभावित होते हैैं।

	� सट्टेबाज (Speculators)
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नशेनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव््स एक्सचेेंज (NCDEX)
यह भारत का एक प्रमखु विनियम ह,ै जो मखु््य रूप से कृषि  उत््पपादोों जैसे गेहूं,ँ 
मक््कका, दालेें और मसालोों पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै यह मलू््य तय करने (Price 
Discovery) और जोखिम प्रबंधन (Risk Management) के लिए एक मंच 
प्रदान करता ह।ै
z	व््ययापार मेें उपयोग आने वाले साधन (Traded Instruments):

	� फ््ययूचर््स अनुबंध: विभिन््न कृषि  उत््पपादोों जैसे ग््ववार, सोयाबीन, और चना 
(काबलुी चना) पर।

	� ऑप््शन््स अनुबंध: किसानोों और व््ययापारियोों को मलू््य जोखिम से बचाने 
के लिए।

z	बाजार भागीदारी (Market Participants):

	� किसान, व््ययापारी, प्रोसेसर और निर््ययातक

	� हजे फंड और अन््य निवेशक, जो मलू््य उतार-चढ़़ाव से लाभ कमाने की 
संभावना तलाशते हैैं।

वस्तु विनिमय
z	मूल््य मेें उतार-चढ़़ाव से बचाव

	� किसान अपने उत््पपाद की कीमतोों मेें अस््थथिरता से बचने के लिए वस््ततु 
विनिमय का उपयोग कर सकते हैैं। इससे वे फसल से पहले ही कीमत तय 
कर सकते हैैं और अधिक आपरू््तति या कम माग के कारण कीमतोों मेें 
गिरावट से स््वयं को बचा सकते हैैं।

	� उदाहरण: एक गेहू ँउगाने वाला किसान अच््छछी फसल की उम््ममीद करता 
ह,ै लेकिन चितंित ह ैकि कटाई के समय अधिक आपरू््तति के कारण कीमतेें 
गिर सकती हैैं। किसान MCX या NCDEX पर एक फ््ययूचर््स अनबंुध मेें 
प्रवेश कर सकता ह ैऔर फसल कटाई से पहले गेहू ँको एक निश्चित मलू््य 
पर बेचने का समझौता कर सकता ह।ै इस प्रकार, किसान अपनी 
लाभप्रदता सनुिश्चित करता ह,ै भले ही बाजार मलू््य गिर जाए।

मलू्य तय करना (Price Discovery)
वस््ततु विनिमय किसानोों को उनकी फसलोों की मौजूदा बाजार कीमत जानने मेें 
मदद करते हैैं जिससे वे बेहतर योजना बना सकते हैैं। ये विनिमय वास््तविक समय 
की माग और आपूर््तति की गतिशीलता के आधार पर पारदर्शी, बाजार-चालित 
कीमतेें प्रदान करते हैैं।
z	उदाहरण: एक कपास किसान NCDEX पर कीमतेें देख सकता ह ै कि 

वर््तमान कीमत उसकी फसल बेचने के लिए अनुकूल ह ैया नहीीं। यदि कीमत 
उचित हो, तो वह अपनी फसल तुरंत बेच सकता ह ैया भविष््य मेें डिलीवरी के 
लिए अनुबंध कर सकता ह।ै

व्यापक बाजार तक पहुचँ 
(Access to a Broader Market)
वस््ततु विनिमय किसानोों को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय बाजारोों से जोड़ते हैैं। यह उन््हेें 
स््थथानीय बिचौलियोों पर निर््भरता से मकु्त करता ह ैऔर उनकी फसल के लिए बेहतर 
कीमत सुनिश्चित करता ह।ै
z	उदाहरण: स््थथानीय व््ययापारियोों पर निर््भर रह ेबिना एक दरूदराज के क्षेत्र मेें रहने 

वाला किसान MCX या NCDEX पर व््ययापार कर सकता ह।ै इससे किसान 
को अधिक लाभ मार््जजिन सुनिश्चित होता ह।ै

फ्यूचर््स अनुबधं के माध्यम से राजस्व प्रबधंन 
(Future Contracts to Manage Revenue)
किसान अपने राजस््व का प्रबंधन करने के लिए फ््ययूचर््स अनुबंध का उपयोग कर 
सकते हैैं। ये अनुबंध उन््हेें भविष््य मेें उत््पपादित होने वाली फसल के लिए एक 
निश्चित कीमत तय करने की सुविधा देते हैैं।
z	उदाहरण: सोयाबीन उगाने वाला एक किसान छह महीने मेें डिलीवरी के लिए 

एक निश्चित मलू््य पर फ््ययूचर््स अनुबंध मेें प्रवेश कर सकता ह।ै अगर इस अवधि 
मेें सोयाबीन की कीमत बढ़ती ह,ै तो किसान को उच््च तय कीमत का लाभ 
मिलता ह।ै

फ्लेक्सिबल हजेिंग के लिए ऑप्शन्स का उपयोग 
(Using Options for Flexible Hedging)

z	 किसान विकल््प अनबंुध का उपयोग करके मलू््य मेें गिरावट से बचाव के लिए 
अधिक लचीलापन प्राप्त कर सकते हैैं। उदाहरण के लिए, वे ‘पटु ऑप््शन््स’ 
खरीद सकते हैैं, जो न््ययूनतम बिक्री मलू््य सनुिश्चित करते हैैं।

z	उदाहरण: एक सरसोों बीज किसान NCDEX पर एक ‘पुट ऑप््शन’ खरीद 
सकता ह।ै अगर सरसोों की बाजार कीमत ऑप््शन के स्ट्राइक मलू््य (पहले से 
तय कीमत) से नीचे गिरती ह,ै तो किसान इस विकल््प का प्रयोग कर सकता ह ै
और अपनी फसल को स्ट्राइक मलू््य पर बेच सकता ह ै जिससे उसे बड़़ा 
नुकसान नहीीं होता।

सरकारी प्रतिभतूि बाजार 
(Government Securities Market)
z	बॉण््ड (Bond): बॉण््ड एक ऋण उपकरण ह ै जिसमेें एक निवेशक किसी 

इकाई (आमतौर पर कॉरपोरेट या सरकार) को धन ऋण दतेा ह।ै यह इकाई 
तय समय के लिए परू््व-निर््धधारित या परिवर््ततित ब््ययाज दर पर धन ऋण लेती ह।ै 
बॉण््ड का उपयोग निगमोों, नगरपालिकाओ ंऔर सरकारोों द्वारा परियोजनाओ ं
और गतिविधियोों हते ुधन जटुाने के लिए किया जाता ह।ै बॉण््ड धारक जारीकर््तता 
के लेनदार होते हैैं। उदाहरण: यएूस ट्रेजरी बॉण््ड, भारत मेें जारी की गई सरकारी 
प्रतिभतूियाँ 

सरकारी प्रतिभतूि (Government Security: G-Sec)
सरकारी प्रतिभतूि (G-Sec) एक व््ययापार योग््य उपकरण ह ै जिसे केें द्र या राज््य 
सरकारोों द्वारा जारी किया जाता ह,ै जो एक ऋण दायित््व का प्रतिनिधित््व करता ह।ै 
सरकारी प्रतिभतूि अल््पकालिक (ट्रेजरी बिल) या दीर््घकालिक (सरकारी बॉण््ड/
दिनांकित प्रतिभतूियाँ) हो सकती ह।ै ये प्रतिभतूियाँँ जोखिम-मकु्त मानी जाती हैैं 
और इन््हेें "गिल््ट-एज््ड इसं्ट्रू मेेंट्स" भी कहा जाता ह।ै

सरकारी प्रतिभतूियोों के प्रकार 
(Types of Government Securities)

1.	 ट्रेजरी बिल (Treasury Bills - T-bills)
	� भारत सरकार द्वारा जारी शॉर््ट-टर््म प्रतिभतूियाँ; अवधि: 91 दिन, 182 

दिन और 364 दिन।

	� ट्रेजरी बिल शनू््य-कूपन उपकरण होते हैैं, जो छूट पर जारी किए जाते हैैं 
और परिपक््वता पर उनके फेस वैल््ययू पर उन््हेें भनुाए जाते हैैं।

	� उदाहरण: ₹100 का ट्रेजरी-बिल ₹98.20 पर जारी किया जा सकता ह ै
और परिपक््वता पर ₹100 पर भनुाया जाता ह ैजिससे ₹1.80 का रिटर््न 
उत््पन््न होता ह।ै
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2.	 नकदी प्रबंधन बिल (Cash Management Bills - CMBs)
	� 2010 मेें शरुू किए गए, नकदी प्रबंधन बिल 91 दिनोों से कम की अवधि 

वाले अल््पकालिक उपकरण हैैं।

	� इनका उपयोग सरकार द्वारा अस््थथायी नकदी प्रवाह असंतलुन प्रबंधन के 
लिए किया जाता ह।ै

3.	दि नांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (Dated G-Secs)
	� दीर््घकालिक प्रतिभतूियाँ, जिनमेें तय या परिवर््ततित कूपन दर होती ह,ै जो 

मलू मलू््य पर अर््धवार््षषिक रूप से भगुतान की जाती ह।ै

	� अवधि: 5 वर््ष से लेकर 40 वर््ष तक।

	� उदाहरण: 7.17% सरकारी प्रतिभतूियोों-2028 मेें 7.17% कूपन दर ह ै
और यह 8 जनवरी, 2028 को परिपक््व होगी।

दिनाांकित सरकारी प्रतिभतूियोों के प्रकार 
(Types of Dated Government Securities)

1.	निश् चित दर बॉण््डड््स (Fixed Rate Bonds)
	� इन बॉण््डड््स मेें परूी अवधि के लिए निश्चित कूपन दर होती ह।ै उदाहरण: 

8.24% सरकारी प्रतिभतूियोों-2018, जिसे 2008 मेें जारी किया गया था। 
इसमेें 4.12% अर््धवार््षषिक कूपन भगुतान किया गया।

2.	 परिवर््ततित दर बॉण््डड््स (Floating Rate Bonds - FRBs)
	� इन बॉण््डड््स की कूपन दर परिवर््तनीय होती ह ैऔर इसे एक अतंर््ननिहित 

सचूकाक (जैसे ट्रेजरी बिल दर) के आधार पर नियमित अतंराल पर रीसेट 
किया जाता ह।ै

	� उदाहरण: FRB 2024, जिसमेें दर 182-दिन के T-बिल नीलामी के 
अतंिम तीन यील््ड पर आधारित ह।ै

3.	 जीरो कूपन बॉण््डड््स (Zero Coupon Bonds)
	� इन बॉण््डड््स मेें कोई आवधिक कूपन भगुतान नहीीं होता। इन््हेें छूट पर जारी 

किया जाता ह ैऔर मलू मलू््य पर परिपक््वता पर भनुाया जाता ह।ै विशषे 
जानकारी: भारत सरकार द्वारा अतंिम बार 1996 मेें जारी किया गया।

4.	 पूजँी सचूकांक बॉण््ड (Capital Indexed Bonds)
	� इन बॉण््डड््स मेें मलूधन को मदु्रास््फफीति के अनसुार समायोजित किया जाता 

ह ैजिससे निवेशकोों को मदु्रास््फफीति के जोखिम से बचाया जाता ह।ै विशषे 
जानकारी: पहला ऐसा बॉण््ड 1997 मेें जारी किया गया।

5.	 मुद्रास््फफीति सचूकांक बॉण््ड (Inflation Indexed Bonds - IIBs)
	� इन बॉण््डड््स मेें कूपन भगुतान और मलूधन दोनोों को मदु्रास््फफीति सचूकाकोों 

(जैसे WPI या CPI) से जोड़़ा जाता ह।ै विशषे जानकारी: भारत सरकार 
ने इसे 2013 मेें जारी किया।

6.	 कॉल/पुट ऑप््शन््स वाले बॉण््डड््स (Bonds with Call/Put Options)
	� इन बॉण््डड््स मेें जारीकर््तता को कॉल ऑप््शन (बॉण््ड पहले खरीदने का 

अधिकार) और निवेशक को पटु ऑप््शन (बॉण््ड पहले बेचने का 
अधिकार) दिया जाता ह।ै उदाहरण: 6.72% सरकारी प्रभतूियोों (2012) 
मेें कॉल और पटु दोनोों ऑप््शन््स थे और ऐसा पहली बार था।

7.	वि शेष प्रतिभूतियाँ (Special Securities)
	� ये प्रतिभतूियाँ तेल विपणन और उर््वरक कंपनियोों जैसी संस््थथाओ ं को 

सब््ससिडी के मआुवजे के रूप मेें जारी की जाती हैैं। ये आमतौर पर लंबी 
अवधि की होती हैैं और इन पर तलुनात््मक सरकारी प्रतिभतूियोों की 
तलुना मेें थोड़़ा अधिक कूपन होता ह।ै

8.	 सेपरेट ट्रेडिगं ऑफ रजिस््टर््ड इटंरेस््ट एडं प््रििंसिपल ऑफ सिक््ययोरिटीज 
(STRIPS)

	� यह एक प्रक्रिया ह ैजिसमेें किसी सामान््य बॉण््ड से कूपन भगुतान और 
मलूधन भगुतान को अलग किया जाता ह ैजिससे जीरो कूपन बॉण््डड््स का 
निर््ममाण होता ह।ै

	� उपयोग: जीरो कूपन यील््ड वक्र बनाने के लिए।

9.	 सॉवरेन गोल््ड बॉण््डड््स (Sovereign Gold Bonds - SGB)
	� सोने से संबद्ध बॉण््ड, जिन पर प्रति वर््ष 2.5% की ब््ययाज दर से भगुतान 

किया जाता ह ैऔर जो एक ग्राम सोने की इकाइयोों मेें जारी किए जाते हैैं। 
ये बॉण््ड व््यक्तियोों, हिदं ूअविभाजित परिवारोों (HUFs) और ट्रस््टोों के 
लिए सदस््यता की सीमा के साथ 8 वर््ष बाद सोने मेें भनुाए जा सकते हैैं।

10.	 राज््य विकास ऋण (State Development Loans - SDLs)
	� राज््य सरकारेें राज््य विकास ऋण जारी करती हैैं, जो सरकारी प्रतिभतूियोों 

के समान होती हैैं। हालाँकि, ये राज््य-विशिष्ट होती हैैं। राज््य विकास 
ऋण वैधानिक तरलता अनुपात की आवश््यकताओ ंके लिए भी योग््य 
होती हैैं और इन््हेें तरलता समायोजन सुविधा (LAF) या रेपो लेनदेन के 
तहत ऋणी के लिए संपार्श्विक (कॉलेटरल) के रूप मेें उपयोग किया जा 
सकता ह।ै

	� उदाहरण: उज््ज््वल डिस््ककॉम एश््ययोरेेंस योजना (UDAY) के तहत पावर 
वितरण कंपनियोों के लिए जारी विशषे प्रतिभतूियाँ।

नीलामी के माध्यम से जारी � [UPSC 2021, 2024]
z	सरकारी प्रतिभतूियाँँ भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा अपनी इलेक्ट्रॉनिक प््ललेटफ़़ॉर््म 

ई-कुबेर (E-Kuber) के माध््यम से नीलामी द्वारा जारी की जाती हैैं। इस 
प््ललेटफ़़ॉर््म मेें वे वित्तीय संस््थथान शामिल होते हैैं जिनके पास रिजर््व बैैंक के साथ 
फंड्स खाता (चाल ूखाता) और सिक््ययोरिटीज खाता (SGL) होता ह।ै इसमेें 
वाणिज््ययिक बैैंक, अनसुचूित शहरी सहकारी बैैंक (UCBs), प्राइमरी डीलर 
(PDs), बीमा कंपनियाँ और प्रॉविडेेंट फंड शामिल हैैं।

z	गैर-ई-कुबेर सदस््य, जैसे गैर-अनसुचूित शहरी सहकारी बैैंक, भी इन नीलामियोों 
मेें अप्रत््यक्ष रूप से अनसुचूित वाणिज््ययिक बैैंकोों या PDs के माध््यम से भाग ले 
सकते हैैं। इसके लिए उन््हेें इन वित्तीय संस््थथानोों के साथ एक गिल््ट खाता (Gilt 
Account) खोलना होगा।

z	रिटेल डायरेक््ट स््ककीम, 2021:

	� सरकारी प्रतिभतूियाँ (G-Secs) बाजार के विकास मेें एक बड़़े कदम के 
रूप मेें, भारतीय रिज़र््व बैैंक-रिटल डायरेक््ट (RBI-RD) योजना ने निवेश 
प्रक्रिया को सरल बनाकर सरकारी प्रतिभतूियोों को आम आदमी की पहुचँ 
मेें ला दिया ह।ै इस योजना के तहत, खदुरा व््यक्तिगत निवेशक भारतीय 
रिज़र््व बैैंक के साथ रिटल डायरेक््ट गिल््ट (RDG) खाता खोल सकते हैैं। 
निवेश के लिए निम््नलिखित मार््ग उपलब््ध हैैं:

	� प्राथमिक सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करना: निवेशक गैर-प्रतिस््पर्धी 
योजना के अनसुार सरकारी प्रतिभतूियोों की प्राथमिक नीलामी मेें बोली 
लगा सकते हैैं। सॉवरेन गोल््ड बॉण््ड (SGB) जारी करने के लिए 
प्रक्रियात््मक दिशानिर्देश भी लाग ूहोते हैैं।

	� द्वितीयक बाजार: निवेशक NDS-OM प््ललेटफ़़ॉर््म पर सरकारी 
प्रतिभतूियोों को खरीद और बेच सकते हैैं।
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z	द्वितीयक बाजार मेें व््ययापार के तरीके सरकारी प्रतिभतूि बाजार मेें लेनदने 
मखु््यतः चार माध््यमोों से होता ह:ै

	� एनडीएस-ओएम (Negotiated Dealing System- Order 
Matching): यह प्रणाली RBI की स््ववामित््व वाली ह ै और इसे 
सीसीआईएल (Clearing Corporation of India Ltd.) RBI की 
ओर से संचालित करता ह।ै एनडीएस-ओएम सरकारी प्रतिभतूियोों से 
निपटने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन आधारित, गमुनाम, ऑर््डर 
संचालित ट्रेडिग सिस््टम ह ैजिसे 2005 मेें शरुू किया गया था।

	� ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजार: सरकारी प्रतिभतूि मेें लेनदने सीध े
बैैंकोों, प्राइमरी डीलर््स (PDs), या वित्तीय संस््थथानोों के साथ बातचीत 
करके किया जा सकता ह।ै सौदा आमतौर पर दलालोों (ब्रोकर) के माध््यम 
से पषु्टि किया जाता ह ैऔर एनडीएस-ओएम पर 15 मिनट के भीतर रिपोर््ट 
किया जाता ह।ै

	� NDS-OM-वेब: 2012 मेें शरुू किया गया यह प््ललेटफ़़ॉर््म गिल््ट खाता 
धारकोों (GAHs) को एनडीएस-ओएम तक सीधा पहुचँ प्रदान करता ह ै
जिससे उन््हेें लेनदने पर बेहतर नियंत्रण और लाइव कोट्स का लाभ 
मिलता ह।ै

	� स््टटॉक एक््सचेेंज: नेशनल स््टटॉक एक््सचेेंज (NSE), बॉम््बबे स््टटॉक 
एक््सचेेंज (BSE) और मल््टटी कमोडिटी एक््सचेेंज (MCX) जैसे 
प््ललेटफ़़ॉर््म सरकारी प्रतिभतूियोों का डिमटै रूप मेें व््ययापार करते हैैं जिससे 
खदुरा निवेशकोों को इन बाजारोों मेें भाग लेने का अवसर मिलता ह।ै

z	सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रमुख भागीदार

	� वाणिज््ययिक बैैंक और प्राइमरी डीलर््स (PDs): ये बाजार मेें तरलता 
और मलू््य स््थथिरता बनाए रखने मेें केें द्रीय भमूिका निभाते हैैं।

	� ससं््थथागत निवेशक: बीमा कंपनियाँ, पेेंशन फंड, म््ययूचअुल फंड और 
सहकारी बैैंक।

	� विदेशी पोर््टफोलियो निवेशक (FPIs): उन््हेें निर््धधारित सीमाओ ंके 
भीतर G-Secs मेें निवेश की अनमुति ह।ै

	� कॉरपोरेट्स: अपने पोर््टफोलियो प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभतूियोों मेें 
भाग लेते हैैं।

क्लियरिंग कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL):
z	CCIL सभी सरकारी प्रतिभतूियोों लेनदने के लिए केें द्रीय काउंटरपार्टी के रूप मेें 

कार््य करता ह।ै यह खरीदार और विक्रे ता के बीच मध््यस््थ बनकर ट्रेड के निपटान 
(सेटलमेेंट) की गारंटी दतेा ह।ै यह प्रतिभागी-वार (Participant-wise) 
प्रतिभतूियोों और फंड्स की शदु्ध दायित््वोों की गणना करता ह ै और निपटान 
फाइलोों को रिजर््व बैैंक को अग्रेषित करता ह।ै

z	अगर कोई भागीदार अपने दायित््वोों को परूा करने मेें विफल रहता ह,ै तो CCIL 
आवश््यक धन या प्रतिभतूियाँ प्रदान करता ह।ै CCIL मार््जजिन एकत्रित करता ह ै
और निपटान सनुिश्चित करने के लिए निपटान गारंटी निधि बनाए रखता ह।ै

एफबीआईएल और एफआईएमएमडीए

z	फाइनेेंशियल मानक इडंिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL):

	� स््थथापना: 9 दिसंबर 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 
स््थथापित। 2 जलुाई 2015 को RBI द्वारा स््वतंत्र मानक प्रशासक के रूप 
मेें मान््यता प्राप्त।

	� 2018 मेें FIMMDA से सरकारी प्रतिभतूि मलू््ययााँकन सहित वित्तीय 
बाजार मानक का प्रशासन संभाला।

	� प्रायोजक सगंठन: फिक््स््ड इनकम मनी मार्केट  एडं डेरिवेटिव 
एसोसिएशन ऑफ इडंिया (FIMMDA), फॉरेन एक््सचेेंज डीलर््स 
एसोसिएशन ऑफ इडंिया (FEDAI) और इडंियन बैैंक््स एसोसिएशन 
(IBA) द्वारा संयकु्त रूप से प्रायोजित।

z	प्रमुख कार््य:

	� भारतीय ब््ययाज दर और विदशेी मदु्रा मानक का प्रबंधन।

	� मानक से संबंधित नीतियोों को लाग ू करना, जिनमेें उनकी समाप्ति 
(Cessation) और नए मानक पर संक्रमण के दिशा-निर्देश शामिल हैैं।

	� मानक की समीक्षा करना ताकि वे आर््थथिक वास््तविकताओ ं को 
प्रतिबिबित करेें।

	� बाजार की आवश््यकताओ ंके अनसुार नए मानक की आवश््यकता का 
मलू््ययााँकन करना।

फिक्स्ड इनकम मनी मार्के ट एंड डेरिवेटिव््स एसोसिएशन 
ऑफ इंडिया (FIMMDA):
z	स््थथापना: FIMMDA की स््थथापना 3 जनू 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 

की धारा 25 के तहत की गई।

z	सदस््यता: इसमेें राष्ट्रीयकृ त बैैंक, निजी क्षेत्र के बैैंक, विदशेी बैैंक, वित्तीय 
संस््थथान और बीमा कंपनियोों जैसे संस््थथागत सदस््य शामिल हैैं।

z	भूमिका:

	� बाजार सहभागियोों और नियामकोों के बीच एक इटंरफ़़े स के रूप मेें कार््य 
करता ह।ै

	� बॉण््ड, धन और डेरिवटिव बाजारोों के लिए बाजार प्रथाओ ंका विकास 
करता ह।ै 

	� बाजार की पारदर््शशिता और दक्षता बढ़़ाने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाता ह।ै

	� सरकारी प्रतिभतूियोों सहित निश्चित आय प्रतिभतूियोों के लिए बाजार 
प्रथाओ ंपर संसाधन उपलब््ध कराता ह।ै

विभिन्न प्रकार की निधियाँ 

हेज फंड्स (Hedge Funds)
z	अर््थ: हजे फंड्स निजी निवेश फंड होते हैैं, जो मान््यता प्राप्त निवेशकोों या 

संस््थथागत निवेशकोों से पूँजी एकत्र करते हैैं। ये फंड उच््च रिटर््न प्राप्त करने के लिए 
विभिन््न रणनीतियोों का उपयोग करते हैैं जिनमेें लिवरेज, डेरिवेटिव््स और शॉर््ट-
सेलिग शामिल हैैं।

z	उदाहरण: टाइगर ग््ललोबल मैनेजमेेंट एक प्रसिद्ध हजे फंड ह,ै जो सार््वजनिक 
और निजी कंपनियोों मेें निवेश करता ह।ै यह अपने निवेशकोों के लिए रिटर््न 
उत््पन््न करने के लिए विकास निवेश और मध््यस््थता जैसी रणनीतियोों का 
उपयोग करता ह।ै

z	जोखिम और प्रतिफल: टाइगर ग््ललोबल मनेैजमेेंट एक प्रसिद्ध हजे फंड ह ैजो 
सार््वजनिक और निजी कंपनियोों मेें निवेश करता ह।ै जोखिम और प्रतिफल: ये 
फंड अधिक जोखिम लेते हैैं और उच््च संभावित रिटर््न दतेे हैैं लेकिन आम तौर 
पर म््ययूचअुल फंड की तलुना मेें कम विनियमित होते हैैं।
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म्यूचअुल फंड्स 
z	अर््थ: म््ययूचअुल फंड्स कई निवेशकोों से धन एकत्रित करते हैैं और उसे स््टटॉक््स, 

बॉण््डड््स और अन््य प्रतिभतूियोों के विविध पोर््टफोलियो मेें निवेश करते हैैं। इन 
फंड्स का प्रबंधन पेशवेर पोर््टफोलियो प्रबंधकोों द्वारा किया जाता ह।ै 

z	उदाहरण: HDFC म््ययूचअुल फंड और SBI म््ययूचअुल फंड विभिन््न प्रकार की 
योजनाए ँपेश करते हैैं जैसे इक््वविटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड आदि। 

z	विनियमन: पारदर््शशिता सनुिश्चित करने और निवेशकोों के हितोों की रक्षा के लिए 
भारतीय प्रतिभतूि और विनिमय बोर््ड (SEBI) द्वारा विनियमित। 

z	म््ययूचुअल फंड के प्रकार

	� ओपन एडेंड फंड (Mutual Funds): ये फंड निरंतर आधार पर 
यनूिटोों को खरीदते और बेचते हैैं, इसलिए निवेशकोों को अपनी सवुिधा के 
अनसुार प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनमुति दतेे हैैं।

	� उदाहरण: HDFC इक््वविटी फंड एक ओपन-एडेंड इक््वविटी फंड ह,ै जो 
निवेशकोों को किसी भी समय प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनमुति 
दतेा है

	� क््ललोज-एडेंड फंड (Mutual Funds): आमतौर पर निवेशकोों को 
केवल एक बार यनूिट जारी करते हैैं, जब वे एक ऑफर लॉन््च करते हैैं, 
जिसे न््ययू फंड ऑफर कहा जाता ह।ै

	� उदाहरण: ICICI प्रूडेेंशियल फिक््स््ड मचै््ययोरिटी प््ललान एक क््ललोज-एडेंड 
फंड ह।ै

एक्सचेेंज-ट््ररे डेड फंड्स (ETFs)
z	अर््थ: ETF विपणन योग््य प्रतिभतूियाँँ हैैं जो किसी सचूकाक, वस््ततु या 

परिसंपत्तियोों के समहू के प्रदर््शन को ट्रैक करती हैैं। ये फंड स््टटॉक एक््सचेेंजोों पर 
स््टटॉक की तरह ही व््ययापार करते हैैं जिससे तरलता और परेू दिन व््ययापार करने की 
क्षमता मिलती ह।ै 

z	उदाहरण: निफ््टटी बीईएस एक ईटीएफ ह ैजो भारत मेें निफ््टटी 50 इडेंक््स को ट्रैक 
करता ह।ै SPDR S&P 500 ETF य.ूएस. मेें S&P 500 इडेंक््स को ट्रैक करता ह।ै

z	लाभ: ETF कम व््यय अनपुात प्रदान करते हैैं और निवेशकोों को विभिन््न 
परिसंपत्ति वर्गगों मेें निवेश हासिल करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैैं।

सामहूिक निवेश योजनाएँ (CIS)
z	अर््थ: सामहूिक निवेश योजनाए ँऐसी निवेश योजनाए ँहोती हैैं, जो कई निवेशकोों 

से धन एकत्र करके विशषे परिसंपत्तियोों जैसे अचल संपत्ति, अवसंरचना आदि मेें 
निवेश करती हैैं। ये उन लोगोों के लिए डिजाइन की गई हैैं जो सामहूिक निवेश के 
अवसर तलाश रह ेहैैं।

z	उदाहरण: भारत मेें रियल एस््टटेट इन््ववेस््टमेेंट ट्रस््टट््स (REITs), जैसे एबेंसी 
ऑफिस पार््क््स REIT, इस श्रेणी मेें आते हैैं। ये योजनाए ँ अचल संपत्ति 
परिसंपत्तियोों मेें निवेश करती हैैं और किराये की आय और पूँजी वृद्धि के माध््यम 
से रिटर््न प्रदान करती हैैं।

z	नियमन: इन योजनाओ ंको सेबी द्वारा विनियमित किया जाता ह।ै

सामाजिक उद्यम निधि (Social Venture Fund)
z	अर््थ: सामाजिक उद्यम निधियाँ ऐसी परियोजनाओ ंया व््यवसायोों का समर््थन 

करने के लिए बनाई जाती हैैं जो सामाजिक मदु्ददों को हल करने के साथ-साथ 
वित्तीय लाभ उत््पन््न करने का उद्देश््य रखती हैैं। ये ऐसे निवेशोों पर ध््ययान केें द्रित 
करती हैैं जो सामाजिक प्रभाव उत््पन््न करेें।

z	उदाहरण: इडंिया इन््क्ललूसिव इनोवेशन फंड (IIIF), जिसे राष्ट्रीय नवाचार परिषद 
और MSME मतं्रालय द्वारा स््थथापित किया गया ह,ै उन उद्यमोों मेें निवशे करता ह ै
जो भारत मेें आर््थथिक रूप से वंचित वर्गगों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैैं।

z	उद्देश््य: इन निधियोों का उद्देश््य सामाजिक चनुौतियोों का समाधान करना और 
निवेशकोों को वित्तीय लाभ सनुिश्चित करना ह।ै

वैकल्पिक निवेश कोष 
(Alternative Investment Fund)
z	अर््थ: AIF निजी तौर पर जमा किए गए फंड हैैं, चाह ेवे भारतीय होों या विदशेी, 

जो निजी इक््वविटी, हजे फंड, उद्यम पूँजी आदि जैसे कई परिसंपत्ति वर्गगों मेें निवेश 
करने के लिए पूँजी जटुाते हैैं। इन््हेें आम तौर पर ट्रस््ट, कंपनियोों या LLP के रूप 
मेें पेश किया जाता ह।ै 

z	उदाहरण: इडंिया इफं्रास्टट्रक््चर फंड, जो एक श्रेणी-I AIF ह,ै जो बनुियादी ढाँच े
के निवेश पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

z	श्रेणी:

	� श्रेणी I: जो सरकार द्वारा आर््थथिक और सामाजिक रूप से व््यवहार््य माने 
जाने वाले क्षेत्ररों मेें निवेश करता ह ैजैसे वेेंचर कैपिटल फंड (एजंेल फंड 
सहित), सोशल वेेंचर फंड, इफं्रास्टट्रक््चर फंड। सेबी के मानदडं हल््कके  होते 
हैैं।

	� श्रेणी II: निजी इक््वविटी फंड या ऋण फंड।

	� श्रेणी III: AIF जैसे हजे फंड या ऐसे फंड जो अल््पपावधि रिटर््न पाने के 
उद्देश््य से व््ययापार करते हैैं और अत््यधिक जोखिम उठाते हैैं। सेबी के 
मानदडं बहुत सख््त होते हैैं।

सॉवरन गोल्ड फंड
z	अर््थ: सॉवरेन वेल््थ फंड (SWF) सरकार के स््ववामित््व वाले निवेश फंड हैैं जो 

वैश्विक स््तर पर स््टटॉक, बॉण््ड, रियल एस््टटेट और बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ं
जैसी परिसंपत्तियोों मेें निवेश करने के लिए अधिशषे सरकारी बचत का उपयोग 
करते हैैं। 

z	उदाहरण: राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIF), भारत का संप्रभ ुधन कोष, 
मखु््य रूप से भारत मेें बनुियादी ढाँच ेके विकास के वित्तपोषण पर केें द्रित ह।ै 

z	कार््य: ये फंड सरकारोों के लिए अपने विदशेी मदु्रा भडंार को निवेश करने और 
राष्ट्रीय आय के स्रोतोों मेें विविधता लाने के एक तरीके के रूप मेें कार््य करते हैैं।

तरल वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)
z	अर््थ: ये फंड हजे फंड के समान ही संचालित होते हैैं, लेकिन म््ययूचअुल फंड 

मानदडंोों के तहत विनियमित होते हैैं। उनका लक्षष्य समान निवेश रणनीतियोों को 
बनाए रखते हुए हजे फंडोों को तरल विकल््प प्रदान करना ह।ै 

उदाहरण: ICICI प्रूडेेंशियल लिक््वविड फंड, जो AIF के समान संचालित होता ह ै
लेकिन सेबी के म््ययूचअुल फंड मानदंडोों के तहत विनियमित होता ह।ै 

पर्यावरण, सामाजिक और शासन फंड (Environment, 
Social and Governance Funds-ESG)
z	अर््थ: ESG फंड उन कंपनियोों मेें निवेश करने पर ध््ययान केें द्रित करते हैैं जो 

पर््ययावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानदडंोों पर उच््च स््ककोर करते हैैं। इन 
फंडोों का लक्षष्य उन कंपनियोों मेें निवेश करना ह ैजो पर््ययावरण के लिए जिम््ममेदार, 
सामाजिक रूप से समावेशी और अच््छछी तरह से शासित हैैं। 
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उदाहरण: भारतीय स््टटेट बैैंक द्वारा लॉन््च किया गया SBI मैग््नम इक््वविटी ESG फंड, ESG कारकोों मेें उत््ककृष्ट  प्रदर््शन करने वाली कंपनियोों पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै इस 

प्रकार टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम््ममेदार निवेश सुनिश्चित करता ह।ै 

z	प्रभाव: ये फंड सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकोों की जरूरतोों को परूा करते हैैं जो चाहते हैैं कि उनका निवेश उनके मलू््योों के अनरुूप हो, जिसका लक्षष्य वित्तीय रिटर््न 

और सामाजिक लाभ दोनोों होों।

निवेश फंड

आधार म््ययूचुअल फंड रियल एस््टटेट इन््ववेस््टमेेंट ट्रस््ट (REITS)/ इफं्रास्टट्रक््चर इन््ववेस््टमेेंट 
ट्रस््ट (InvIT)� [UPSC 2023]

अर््थ म््ययूचअुल फंड एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ह ै जो कई लोगोों से पैसा 
एकत्र करती ह ै और उसे स््टटॉक, बॉण््ड या अन््य परिसंपत्तियोों मेें निवेश 
करती ह।ै

यह एक म््ययूचअुल फंड की तरह ह,ै जो बुनियादी ढाँचे/रियल एस््टटेट मेें 
छोटी मात्रा मेें धन का प्रत््यक्ष निवेश करने मेें सक्षम बनाता ह ैताकि आय 
का एक छोटा हिस््ससा रिटर््न के रूप मेें अर््जजित किया जा सके।

निवेश सूचीबद्ध संस््थथाओ ंकी प्रतिभतूियाँ रियल एस््टटेट या बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।
स््टटॉक प्रतिभतूि आय सजृन परियोजनाएँ
अवधि सतत क्रय-विक्रय, अपेक्षाकृ त छोटी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए निवेश जैसे 10-15 वर््ष के लिए

बाहर 
निकलना

इसे किसी भी समय भनुाया जा सकता ह,ै आसानी से बाहर निकला जा 
सकता ह।ै

योजना बंद होने पर इसे स््टटॉक एक््सचेेंज मेें उद्धृत मलू््य पर बेचा जा सकता 
ह।ै

जमा रसीदेें (DEPOSITORY RECEIPTS)

जमा रसीदेें एक प्रकार के परक्राम््य वित्तीय उपकरण (Negotiable financial instruments) हैैं, जिन््हेें किसी कंपनी द्वारा विदेशी न््ययाय क्षेत्र (foreign jurisdiction) 

मेें जारी किया जाता ह।ै यह एक ऐसी प्रणाली ह ैजो विदेशी निवेशकोों से धन जुटाने मेें मदद करती ह,ै जो अन््यथा घरेलू बाजार मेें भाग नहीीं ले सकते। 

पैरामीटर वैश्विक जमा रसीद (GDR) भारतीय जमा रसीद (IDR) अमेरिकन जमा रसीद (ADR)
परक्राम््यता 
(Negotiability)

पूरी विश्व मेें परक्राम््य हैैं। केवल भारत के भीतर ही परक्राम््य हैैं। अमेरिकी बैैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र जो विदेशी 
स््टटॉक मेें शेयरोों का प्रतिनिधित््व करता ह;ै 
अमेरिकी डॉलर मेें मलू््यवर््गगित। 

जारी होने वाला देश यूरोपीय देश भारत अमेरिका
उद्देश््य कंपनियोों को विश्व भर मेें संसाधन अर््जजित 

करने मेें सहायता करना
विदेशी कंपनियोों को भारत के संसाधन 
अर््जजित करने मेें सहायता करना

अमेरिकी निवेशकोों को विदेशी शेयरोों मेें निवेश 
करने का आसान और तरल तरीका प्रदान 
करता ह।ै

जिसमेें सूचीबद्ध हैैं लंदन शेयर बाजार NSE अमेरिकी स््टटॉक एक््सचेेंज
आवेदन GDR का आवेदन भारत सहित विश्व भर 

की कंपनियोों द्वारा किया जाएगा।
भारतीय कंपनियाँ भारतीय डिपोजिटरी 
रसीदोों के लिए आवेदन नहीीं करेेंगी।

अन््य देशोों मेें स््थथित कंपनियाँ अमेरिकी स््टटॉक 
एक््सचेेंज मेें पंजीकृ त हो सकती हैैं।

विदशी निवेश के प्रकार

आधार प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 
� [UPSC 2012/2020]

विदेशी पोर््टफोलियो निवेशक (FPI) विदेशी संस््थथागत निवेशक (FII)
 � [UPSC 2011]

अर््थ FDI तब होता ह ै जब कोई कंपनी किसी 
अन््य देश मेें किसी व््ययावसायिक इकाई मेें 
नियंत्रणकारी स््ववामित््व ले लेती ह।ै

FPI अनिवासियोों द्वारा भारतीय प्रतिभतूियोों 
जैसे शेयर, सरकारी बॉण््ड आदि मेें किया गया 
निवेश ह।ै
FPI FDI की तुलना मेें अधिक तरल और 
कम जोखिमपूर््ण है

जब कोई विदेशी कंपनी शेयर बाजार 
के माध््यम से किसी कंपनी मेें इक््वविटी 
खरीदती ह।ै

निवेश भौतिक परिसंपत्तियोों मेें निवेश	 वित्तीय परिसंपत्तियोों मेें निवेश वित्तीय परिसंपत्तियोों मेें निवेश

स््ववामित््व गैर-ऋण सजृन मेें सक्रिय स््ववामित््व ह ै
� [UPSC 2020]

निष्क्रिय स््ववामित््व कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीीं

प्रकृति दीर््घकालिक पूँजी, ज्ञान, कौशल और 
प्रौद्योगिकी लाता है

अल््पपावधि पूँजी लाता है अल््पपावधि पूँजी लाता है
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उद्देश््य उद्यम की क्षमता या उत््पपादकता बढ़़ाने या 
प्रबंधन नियंत्रण मेें परिवर््तन करने के लिए

पूँजी उपलब््धता बढ़़ाने के लिए पूँजी उपलब््धता बढ़़ाने के लिए

प्रवाह प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार द्वितीयक बाजार
सट्टे का दायरा प्रायः सट्टात््मक नहीीं होता सट्टात््मक होता ह।ै सट्टात््मक होता ह।ै
प्रवेश और निकासी अपेक्षाकृ त कठिन अपेक्षाकृ त आसान आसान
योग््यता कंपनी के लाभ पूँजीगत लाभ पूँजीगत लाभ
प्रतिबिबित भगुतान संतुलन (BOP) के पूँजी खाते मेें बीओपी के पूँजी खाते मेें बीओपी के पूँजी खाते मेें

भारत मेें FDI मार््ग
भारत मेें विदेशी निवेश विदेशी मदु्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 द्वारा शासित ह।ै 
भारत मेें प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए दो मखु््य मार््ग हैैं
z	स््वचालित मार््ग (Automatic route): 

	� सरकार/RBI की परू््व स््ववीकृति  के बिना FDI की अनमुति होती ह।ै

	� जब तक निवेश प्रतिबंधित क्षेत्ररों या विशिष्ट शर्ततों के अतंर््गत नहीीं आता ह ै
तब तक निवेशकोों को अनमुोदन लेने की आवश््यकता नहीीं ह।ै 

	� यह मार््ग अधिकाश क्षेत्ररों मेें विदशेी निवेशकोों के लिए प्रक्रिया को सरल 
और तेज़ बनाता ह।ै

z	सरकारी मार््ग:

	� FDI के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया के माध््यम से सरकार से मजंरूी की 
आवश््यकता होती ह।ै

	� यह मार््ग कुछ प्रतिबंधोों वाले क्षेत्ररों और मामलोों पर लाग ूहोता ह।ै

सरकारी मार््ग के तहत निवेश प्रतिबधं 
z	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशोों मेें इकाइयाँ: उन दशेोों मेें 

स््थथित संस््थथाओ ं से निवेश जिनके साथ भारत भमूि सीमा साझा करता ह ै
(उदाहरण के लिए, चीन) को सरकार की मजंरूी की आवश््यकता होती ह।ै 
बांग््ललादशे और पाकिस््ततान के नागरिकोों को FDI के रूप मेें निवेश करने की 
अनमुति नहीीं ह।ै 

z	स््ववामित््व का हस््तताांतरण: यदि किसी विदशेी निवेश के परिणामस््वरूप 
स््ववामित््व का हस््तताांतरण होता ह ैजिससे लाभकारी स््ववामित््व उपरोक्त प्रतिबंधोों 
के दायरे मेें आता ह,ै तो इसे सरकार द्वारा अनमुोदित किया जाना चाहिए।

विदेशी निवेश सुविधा पोर््टल (FIFP) 
z	DPIIT द्वारा प्रशासित: वाणिज््य मतं्रालय के तहत उद्योग और आतंरिक 

व््ययापार संवर््धन विभाग पोर््टल का प्रबंधन करता ह।ै

z	उद्देश््य: पोर््टल उन अनपु्रयोगोों के लिए एकल खिड़की मजंरूी की सवुिधा प्रदान 
करता ह ैजो FDI के लिए अनमुोदन मार््ग के अतंर््गत हैैं। 

z	यह प्रणाली आवेदनोों के सचुारू प्रसंस््करण को सनुिश्चित करती ह ैऔर विदशेी 
निवेश के लिए आवश््यक मजंरूी प्राप्त करने मेें पारदर््शशिता सनुिश्चित करती ह ै
जिसके लिए सरकारी अनमुोदन की आवश््यकता होती ह।ै

FDI के प्रमुख साधन �

विदेशी मदु्रा परिवर््तनीय बॉण्ड (FCCBs)� [UPSC, 2021]
z	परिभाषा: एफसीसीबी भारतीय कंपनियोों द्वारा विदशेी बाजारोों से धन जटुाने के 

लिए जारी किए गए हाइब्रिड उपकरण हैैं। व ेऋण साधन हैैं जिन््हेें एक निश्चित अवधि 
के बाद जारीकर््तता कंपनी के इक््वविटी शयेरोों मेें परिवर््ततित किया जा सकता ह।ै

z	FDI लिक: FCCB को इक््वविटी मेें परिवर््ततित होने पर FDI माना जाता ह,ै 
क््योोंकि उनमेें कंपनी के शयेरोों मेें विदशेी निवेश शामिल होता ह।ै 

विदेशी संस्थागत निवेश (FIIs) 
z	परिभाषा: विदेशी संस््थथागत निवेशक (FII) म््ययूचअुल फंड, पेेंशन फंड, बीमा 

कंपनियाँ आदि जैसी संस््थथाएँ हैैं, जो दसूरे देश के वित्तीय बाजारोों मेें निवेश 
करते हैैं।

z	FDI लिक: हालाँकि, FII मखु््य रूप से पोर््टफोलियो निवेश मेें शामिल होते हैैं, 
लेकिन कुछ शर्ततें, जैसे कि इक््वविटी हिस््ससेदारी का प्रतिशत, उनके निवेश को 
FDI के अतंर््गत ला सकती हैैं यदि वे भारतीय कंपनियोों मेें महत्तत्वपरू््ण हिस््ससेदारी 
(> 10%) हासिल करते हैैं। 

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर )
z	परिभाषा: जीडीआर वित्तीय साधन हैैं जिनका उपयोग कंपनियाँ अतंरराष्ट्रीय 

बाजारोों से पूँजी जटुाने के लिए करती हैैं, जो विदशेी बाजार मेें कंपनी के शयेरोों 
का प्रतिनिधित््व करते हैैं। (आमतौर पर य.ूएस. या यरूोप मेें)।

z	FDI लिक: जीडीआर विदशेी निवेशकोों को भारतीय कंपनी मेें शयेर खरीदने 
की अनमुति दतेे हैैं, और जब परिवर््ततित होते हैैं, तो वे FDI मेें योगदान करते हैैं 
क््योोंकि वे भारतीय कंपनियोों मेें स््ववामित््व का प्रतिनिधित््व करते हैैं।

अनिवासी बाह्य (NRE) जमा 
z	परिभाषा: NRE जमा भारतीय बैैंकोों मेें अनिवासी भारतीयोों (NRI) द्वारा रख े

गए बचत खाते हैैं, जहाँ जमा को भारतीय रुपये मेें दर््शशाया जाता ह।ै 

z	FDI लिक: जबकि NRE जमा मेें विदशेी फंड शामिल होते हैैं, उन््हेें सीध ेFDI 
के रूप मेें नहीीं गिना जाता ह।ै हालाँकि, NRI द्वारा लाया गया धन अप्रत््यक्ष रूप 
से भारत मेें निवेश मेें योगदान द ेसकता ह।ै

निम््नलिखित मेें FDI की अनुमति नहीीं है :
z	खदुरा व््ययापार (एकल ब्रॉण््ड वाले उत््पपाद की खदुरा बिक्री को छोड़कर)

z	परमाण ुऊर््जजा

z	कैसीनो आदि सहित लॉटरी जआु और सट्टेबाजी;

z	 चिटफड; निधि कंपनी;

z	कृषि  एवं बागान (चाय बागानोों को छोड़कर);

z	 रियल एस््टटेट/फार््म हाउस का निर््ममाण;

z	 सिगार/तंबाक का विनिर््ममाण। विदशेी मदु्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 
1991 मेें विदशेी निवेश शरुू किया गया था।

खदुरा व्यापार मेें FDI
भारत मेें घरेलू व््यवसायोों की सुरक्षा और स््थथानीय उद्यमिता को बढ़़ावा देने के लिए 
खदुरा व््ययापार मेें प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रतिबंध ह।ै हालाँकि, ऐसी 
विशिष्ट शर्ततें हैैं जिनके तहत खदुरा क्षेत्र मेें FDI की अनुमति ह।ै 
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एकल-ब्रॉण््ड खुदरा व््ययापार मेें FDI (SBRT):
z	100% तक FDI की अनमुति। 

z	इसमेें एकल-ब्रॉण््ड उत््पपाद खदुरा बिक्री शामिल ह,ै जिसका अर््थ ह ैकि विदशेी 
कंपनियाँ भारत मेें केवल अपने ब्रॉण््ड के उत््पपाद ही बेच सकती हैैं। 

z	 विदशेी कंपनियाँ 100% संचालन का मालिक हो सकती हैैं, लेकिन उन््हेें 30% 
उत््पपाद स््थथानीय रूप से छोटे और मध््यम आकार के उद्यमोों (SME) और 
स््थथानीय आपरू््ततिकर््तताओ ं(51% से अधिक निवेश के लिए) से प्राप्त करना होगा। 

z	उदाहरण: एप््पल, नाइकी और आइकिया जैसी कंपनियोों ने अपने ब्रॉण््डडेड 
आउटलेट के साथ भारतीय बाजार मेें प्रवेश करके इस नीति से लाभ उठाया ह।ै 

मल््टटी-ब्रॉण््ड खुदरा व््ययापार मेें FDI: 
z	भारत मेें प्रतिबंधित। विशिष्ट शर्ततों को छोड़कर मल््टटी-ब्रॉण््ड खदुरा (उदाहरण के 

लिए, एक ही छत के नीच ेविभिन््न ब््राांड बेचना) के लिए FDI की अनमुति नहीीं ह।ै

z	सरकार ने मल््टटी-ब््राांड रिटल मेें 51% तक FDI की अनमुति दी ह,ै लेकिन यह 
नीति राज््य सरकार की मजंरूी और शर्ततों की परू््तति के अधीन ह:ै

	 1.	 न््ययूनतम निवेश सीमा

	 2.	 बनुियादी ढाँच ेमेें निवेश (जैसे कोल््ड स््टटोरेज, गोदाम)

	 3.	क पनी को 30% उत््पपाद भारतीय MSME से प्राप्त करने होोंगे

भारत मेें खदुरा ई-कॉमर््स FDI � [UPSC 2022]

रिटल ई-कॉमर््स का तात््पर््य ऑनलाइन प््ललेटफ़़ॉर््म के माध््यम से उपभोक्ताओ ंको 
सीधे सामान और सेवाएँ बेचने से ह।ै 
z	ई-कॉमर््स मार्केटप््लले स मेें स््वचालित मार््ग के तहत 100% FDI की अनमुति ह,ै 

बशर्ते वे इन््वेेंट्री-आधारित खदुरा व््ययापार मेें संलग््न न होों (यानी, ई-कॉमर््स 
कंपनियाँ इन््वेेंट्री नहीीं रख सकती हैैं या सीध ेउत््पपाद नहीीं बेच सकती हैैं)। 

z	ई-कॉमर््स बाजार: अमजे़़ॅन और फ््ललिपकार््ट जैसी कंपनियोों को संचालित करने 
की अनमुति ह,ै जहाँ वे सीध े इन््वेेंट्री को नियंत्रित किए बिना तीसरे पक्ष के 
विक्रे ताओ ंऔर उपभोक्ताओ ंके बीच लेनदने की सवुिधा प्रदान करते हैैं। 

z	इन््वेेंटरी-आधारित ई-कॉमर््स (जहाँं एक कंपनी माल का मालिक ह ैऔर उसे 
बेचती ह)ै को भारत मेें FDI की अनमुति नहीीं ह।ै 

z	वॉलमार््ट-फ््ललिपकार््ट डील (2018): 

	� वैश्विक खदुरा क्षेत्र की दिग््गज कंपनी वॉलमार््ट ने भारत की सबसे बड़़ी 
ई-कॉमर््स कंपनी फ््ललिपकार््ट मेें लगभग 16 बिलियन डॉलर मेें 77% 
हिस््ससेदारी हासिल कर ली। यह सौदा मार्केटप््लले स मॉडल के तहत था। 

	� यह सौदा महत्तत्वपरू््ण था, क््योोंकि यह भारत मेें ई-कॉमर््स क्षेत्र मेें सबसे बड़़ा 
FDI था, जो वॉलमार््ट के भारत के खदुरा और ई-कॉमर््स बाजारोों मेें सीध े
प्रवेश का प्रतीक था।

महत्तत्वपूर््ण शब््ददावलियाँ
z	योग््य विदेशी निवेशक (QFI):

	� परिभाषा: किसी विदशेी दशे का व््यक्ति, समहू या संघ जो भारत मेें 
पोर््टफोलियो निवेश करता ह।ै

	� मानदडं: वित्तीय कार््रवाई कार््य बल (FATF) मानकोों का पालन 
करना चाहिए और अतंरराष्ट्रीय प्रतिभतूि आयोग संगठन (IOSCO) 
का हस््तताक्षरकर््तता होना चाहिए।

z	पंजीकृत विदेशी पोर््टफोलियो निवेशक (FPI):

	� परिभाषा: एक पोर््टफोलियो निवेशक जो सेबी दिशा-निर्देशोों के 
अनसुार पंजीकृ त ह।ै

	� श्रेणियाँ: विदशेी संस््थथागत निवेशक (FII) और QFI शामिल हैैं, 
जिन््हेें अब FPI के अतंर््गत शामिल किया गया ह।ै

z	क्रेडि ट डिफॉल््ट स््ववैप (सीडीएस):

	� परिभाषा: सरुक्षा खरीदार (निवेशक) और सरुक्षा विक्रे ता के बीच 
क्रेडिट  जोखिम को स््थथानांतरित करने के लिए एक क्रेडिट  व््ययुत््पन््न।

	� सरुक्षा खरीदार: सरुक्षा विक्रे ता को समय-समय पर भगुतान करके 
क्रेडिट  जोखिम को कम करते हैैं।

	� सरुक्षा विक्रे ता: अतंर््ननिहित परिसंपत्ति को स््थथानांतरित किए बिना 
जोखिम स््थथानांतरित करते हैैं, जिससे उनके पोर््टफोलियो मेें विविधता 
लाने मेें मदद मिलती ह।ै

z	प्रारंभिक सार््वजनिक प्रस््तताव (Initial Public Offers, IPO): वह 
प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई कंपनी धन जटुाने के लिए पहली बार शयेर जारी 
करती ह।ै

z	बिक्री हेतु प्रस््तताव (Offer for Sale, OFS): यह कंपनी के प्रवर््तकोों 
को अपने शयेर बेचने का अधिकार दतेा ह;ै शयेरोों का कोई नया निर््गम 
नहीीं होता ह।ै 

z	ब््ललू-चिप कंपनियाँ (Blue-Chip Companies): बड़़ी और सपु्रतिष्ठित 
कंपनियाँ जिनका वित्तीय निष््पपादन का लंबा इतिहास ह।ै

z	बुलिश बाजार (Bullish Market): शयेर बाजार के स््वस््थ प्रदर््शन को 
दर््शशाता ह ैजिसमेें शयेरधारक लाभ कमाने मेें सक्षम होते हैैं।

z	मंदी का बाजार (Bearish Market): पूँजी बाजार का खराब प्रदर््शन।

z	सर््ककि ट ब्रेकर (Circuit Breaker): किसी प्रतिभतूि/स््टटॉक या समग्र 
सचूकाक के मलू््य मेें तीव्र गिरावट या तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए किया 
जाने वाला उपाय।

z	खुदरा निवेशक (Retail Investor): वह निवेशक जिसका प्रतिभतूियोों 
मेें अभिदान का मलू््य 2 लाख से कम ह।ै

z	गिल््ट-एज सिक््ययोरिटीज (Gilt-Edge Securities): सरकार द्वारा जारी 
बॉण््ड जिसमेें जोखिम कम होता ह।ै

z	बाजार पूजँीकरण (Market Capitalization): प्रति शयेर मलू््य को 
बकाया कुल शयेरोों की संख््यया से गणुा करके प्राप्त किया जाता ह।ै

z	ब्रोकर (Brokers): स््टटॉक एक््सचेेंज का पंजीकृ त सदस््य जो अपने ग्राहक 
की ओर से शयेर/प्रतिभतूियाँ खरीदता या बेचता ह ैतथा सौद ेके सकल मलू््य 
पर कमीशन लेता ह ै- ऐसे ब्रोकरोों को कमीशन ब्रोकर भी कहा जाता ह।ै

z	जॉबर (Jobber): जॉबर किसी ब्रोकर का ब्रोकर होता ह ैया वह व््यक्ति 
होता ह ै जो अन््य ब्रोकरोों की आवश््यकताओ ं की परू््तति के लिए विशिष्ट 
प्रतिभतूियोों मेें विशषेज्ञता रखता ह।ै

z	स्क्रिप शेयर (Scrip Share): बिना किसी शलु््क के मौजदूा शयेरधारकोों 
को दिया गया शयेर - जिसे बोनस शयेर भी कहा जाता ह।ै

z	पेनी स््टटॉक (Penny Stocks): वह शयेर जो स््टटॉक एक््सचेेंज मेें तलुनात््मक 
रूप से लंबी अवधि तक कम कीमत पर रहता ह।ै
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z	कर््ब डीलिग (Kerb Dealing): शयेरोों का वह लेन-दने जो स््टटॉक 
एक््सचेेंजोों के बाहर होता ह ै- अनौपचारिक रूप से और सामान््य कारोबारी 
घटंोों के बाद होता ह।ै

z	बीटा (Beta): एक संख््ययात््मक मान जो समग्र शयेर बाजार मेें होने वाले 
परिवर््तनोों के मकुाबले किसी शयेर के उतार-चढ़़ाव को मापता ह।ै एक 
प्रतिभतूि जो तलुनात््मक रूप से अधिक स््थथिर होती ह ैवह कम बीटा स््टटॉक 
वाली होती ह ैअर््थथात इसकी बीटा रेटिंग कम होती ह।ै� [UPSC 2023]

भारत मेें शॉर््ट सेलिग और लॉन््ग सेलिग

भारत मेें शॉर््ट सेलिंग
शॉर््ट सेलिग का तात््पर््य उन प्रतिभतूियोों को बेचना ह ैजो विक्रे ता के पास नहीीं होतीीं 
और उनकी बाद मेें कम कीमत पर पुनर््खरीद करने का उद्देश््य होता ह।ै भारत मेें शॉर््ट 
सेलिग का विनियमन: सेबी द्वारा किया जाता ह।ै
z	निम््नलिखित को इसकी अनुमति है:

	� खुदरा निवेशक: कैश मार्केट  मेें शॉर््ट सेलिग कर सकते हैैं (केवल दनंैदिन 
(इटं्राडे) हते;ु सभी पोजीशन उसी दिन समाप्त करनी होती हैैं)।

	� ससं््थथागत निवेशक: खलुासा के साथ स््ववामित््व वाले ट्रेडोों के लिए 
अनमुति।

भारत मेें प्रक्रिया

1.	 शेयर ऋण लेना:
	� सिक््ययोरिटीज लेेंडिग एडं बॉरोइगं मकेैनिज््म (SLBM) के माध््यम से 

निवेशक शेयर ऋण लेते हैैं और उन््हेें डिलीवरी के लिए उपयोग 
करते हैैं।

2.	 इटं्राडे स््क्ववैरिंग ऑफ़:
	� खदुरा निवेशकोों को शॉर््ट पोजीशन उसी ट्रेडिग दिन के अतं तक समाप्त 

करनी होती ह।ै

प्रतिबधं:
z	नग््न शॉर््ट सेलिग (प्रतिभूतियोों को ऋण लिए बिना) निषिद्ध है।

z	सभी शॉर््ट सेलिग सेबी और स््टटॉक एक््सचेेंज के नियमोों के अधीन है।

भारत मेें लॉन्ग सेलिंग
लॉन््ग सेलिग का तात््पर््य प्रतिभतूियोों को खरीदने से ह,ै जिन््हेें कीमत बढ़ने के उद्देश््य 
से रखा जाता ह ैऔर बाद मेें बेच दिया जाता ह।ै
भारत मेें प्रक्रिया:
z	डीमटै खाते का उपयोग करके स््टटॉक एक््सचेेंजोों (जैसे NSE या BSE) के 

माध््यम से प्रतिभतूियोों की खरीद।

z	 किसी भी वाछित अवधि के लिए प्रतिभतूियोों को डीमटै खाते मेें रखना। 

z	लाभ कमाने के लिए कीमतेें बढ़ने पर उन््हेें एक््सचेेंज के माध््यम से बेचना।

z	उदाहरण: एक खदुरा निवेशक किसी कंपनी के शयेर ₹100 प्रति शयेर के मलू््य 
पर खरीदता ह ैऔर बाद मेें ₹120 पर बेचता ह,ै जिससे प्रति शयेर ₹20 का लाभ 
होता ह।ै

मखु्य बिदं:ु
z	लॉन््ग सेलिग सरल और खदुरा एवं संस््थथागत निवेशकोों द्वारा व््ययापक रूप से 

उपयोग की जाती ह।ै

z	 निवेशक लाभांश और दीर््घकालिक पूँजी मलू््य वृद्धि से लाभ उठाते हुए शयेरोों 
को अनिश्चित काल तक भी रख सकते हैैं।

कॉल ऑप्शन का उदाहरण:
z	परिदृश््य: मान लेें कि एक ट्रेडर को विश्वास ह ैकि स््टटॉक Y (जो वर््तमान मेें ₹150 

पर ह)ै की कीमत अगले महीने बढ़़ेगी।
z	व््ययापारी की स््थथिति: व््ययापारी ₹160 के स्ट्राइक प्राइस पर स््टटॉक Y के 100 

शयेर खरीदने का कॉल ऑप््शन लेता ह ैऔर प्रति शयेर ₹10 का प्रीमियम चकुाता 
ह।ै अनबंुध एक महीने मेें समाप्त होगा।

z	परिणाम 1 (कीमत बढ़़े): यदि स््टटॉक Y ₹180 पर पहुचँता ह,ै तो ट्रेडर ₹160 
(स्ट्राइक प्राइस) पर खरीद सकता ह,ै जिससे प्रति शयेर ₹20 का लाभ होगा। ₹10 
प्रीमियम घटाने के बाद, शदु्ध लाभ ₹10 प्रति शयेर होगा।

z	परिणाम 2 (कीमत घटे): यदि स््टटॉक Y ₹140 पर पहुचँता ह,ै तो ट्रेडर ऑप््शन 
का उपयोग नहीीं करेगा, क््योोंकि बाजार मलू््य स्ट्राइक प्राइस से कम ह।ै नकुसान 
केवल प्रीमियम तक सीमित रहगेा: ₹10 प्रति शयेर।

पटु ऑप्शन का उदाहरण
z	परिदृश््य: मान लेें कि एक व््ययापारी को विश्वास ह ैकि स््टटॉक Z (जो वर््तमान मेें 

₹200 पर ह)ै की कीमत अगले महीने घटेगी।
z	व््ययापारी की स््थथिति: व््ययापारी ₹190 के स्ट्राइक प्राइस पर स््टटॉक Z के 100 

शयेर बेचने का पटु ऑप््शन खरीदता ह ैऔर प्रति शयेर ₹12 का प्रीमियम चकुाता 
ह।ै यह ऑप््शन एक महीने मेें समाप्त होगा।

z	परिणाम:

	 1.	 कीमत घटे (₹160 तक):
	� व््ययापारी ₹190 (स्ट्राइक प्राइस) पर बेच सकता ह ै जबकि बाजार 

कीमत ₹160 ह।ै
	� प्रति शयेर लाभ: ₹30
	� प्रीमियम घटाने के बाद शदु्ध लाभ: ₹18 प्रति शयेर

	 2.	 कीमत बढ़़े (₹210 तक):
	� ट्रेडर ऑप््शन का उपयोग नहीीं करेगा, क््योोंकि बाजार कीमत स्ट्राइक 

प्राइस से अधिक ह।ै
	� नकुसान केवल प्रीमियम तक सीमित रहगेा: ₹12 प्रति शयेर।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर््ड (SEBI) 

इतिहास 
z	सेबी की स््थथापना 1988 मेें भारत मेें प्रतिभतूि बाजार को विनियमित करने के लिए 

एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप मेें की गई थी। 
z	यह भारतीय प्रतिभतूि एवं विनिमय बोर््ड अधिनियम, 1992 के तहत एक वैधानिक 

निकाय बन गया। 
z	सेबी की स््थथापना 1992 के प्रतिभतूि घोटाले के बाद पूँजी बाजार को विनियमित 

और पर््यवेक्षण करने के लिए एक समर््पपित प्राधिकरण की आवश््यकता के जवाब 
मेें की गई थी। 

SEBI का अधिदेश 
सेबी का प्राथमिक कार््य प्रतिभतूि बाजार को विनियमित करना और निवेशकोों के 
हितोों की रक्षा करना ह।ै 
SEBI के कार््य
SEBI अपने कर््तव््योों को तीन प्रमखु श्रेणियोों मेें विभाजित करता ह:ै
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1.	नि यामक कार््य (Regulatory Functions)
	� बाजार मध््यस््थोों का पंजीकरण और विनियमन: स््टटॉक ब्रोकर, मर्चचेंट 

बैैंकर, म््ययूचअुल फंड आदि जैसे बाजार मध््यस््थोों का पंजीकरण और 
विनियमन।

	� स््टटॉक एक््सचेेंज का विनियमन: यह सनुिश्चित करना कि स््टटॉक 
एक््सचेेंज सचुारु रूप से कार््य करेें।

	� निगम अधिग्रहण, विलय और अधिग्रहण की निगरानी: हरेा-फेरी 
को रोकने और निष््पक्ष प्रथाए ँसनुिश्चित करने के लिए इनका निरीक्षण।

	� आंतरिक व््ययापार रोकथाम: यह सनुिश्चित करना कि अदंरूनी जानकारी 
का दरुुपयोग व््यक्तिगत लाभ के लिए न किया जाए।

2.	 सरंक्षात््मक कार््य (Protective Functions)
	� निवेशक सरंक्षण: निवेशकोों के लिए निष््पक्ष प्रथाए ँ सनुिश्चित करना, 

धोखाधड़़ी को रोकना और शिक्षा को बढ़़ावा दनेा।

	� निवेशक शिकायत निवारण: निवेशकोों की शिकायतोों को हल करने के 
लिए तंत्र जैसे SCORES (SEBI Complaints Redress System) 
का संचालन।

3.	वि कासात््मक कार््य (Developmental Functions)
	� वित्तीय बाजारोों मेें नवाचार को प्रोत््ससाहन: नए वित्तीय उत््पपादोों और 

बाजार अवसंरचना को बढ़़ावा दनेा।

	� निवेशक जागरूकता कार््यक्रम: निवेशकोों को उनके अधिकारोों और 
बाजार कार््यप्रणाली के बारे मेें शिक्षित करने के लिए जागरूकता 
अभियान।

	� म््ययूचुअल फंड्स के लिए दिशा-निर्देश: म््ययूचअुल फंड्स और 
संस््थथागत निवेश को प्रोत््ससाहित करना।

भारतीय प्रतिभतूि और विनिमय बोर््ड 

z	(SEBI) का सगंठनात््मक ढाँचा:

	� अध््यक्ष (Chairman): SEBI का नेततृ््व एक अध््यक्ष करता ह,ै जिसे 
भारत सरकार द्वारा नियकु्त किया जाता ह।ै वर््तमान अध््यक्ष: माधबी 
पुरी बुच (2022 मेें नियुक्त)।

z	SEBI बोर््ड: SEBI बोर््ड मेें अध््यक्ष और विभिन््न क्षेत्ररों के अन््य सदस््य शामिल 
होते हैैं:

	� सरकारी प्रतिनिधि: वित्त मतं्रालय, विधि मतं्रालय, निगम मामलोों के 
मतं्रालय, और भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) से।

z	सार््वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि:

	� क्षेत्रीय कार््ययालय (Regional Offices): सेबी के क्षेत्रीय कार््ययालय 
मुबंई, दिल््लली, कोलकाता, चने््नई और अहमदाबाद जैसे शहरोों मेें स््थथित 
हैैं, जहाँ इसकी नीतियोों का स््थथानीय स््तर पर कार््ययान््वयन किया जाता ह।ै

	� विभाग और प्रभाग (Divisions and Departments): SEBI 
की गतिविधियोों को निम््नलिखित प्रभागोों के माध््यम से प्रबंधित किया 
जाता ह:ै

	� बाजार विनियमन (Market Regulation): स््टटॉक एक््सचेेंज और 
बाजार मध््यस््थोों का विनियमन।

	� निगम वित्त (Corporate Finance): निगम गवर्ननेंस और प्रकटीकरण 

नियम।

	� कानूनी मामले (Legal Affairs): काननूी मदु्ददों और प्रवर््तन कार्ययों का 

प्रबंधन।

	� निवेशक सरंक्षण (Investor Protection): निवेशक शिकायतोों 

और सरुक्षा का ध््ययान रखना।

	� आर््थथिक और नीति विश्लेषण (Economic & Policy Analysis): 

अनसुंधान और नीतिगत सिफारिशेें।

SEBI की प्रमखु ततं्र और पहलेें

1.	प्राथमि क और द्वितीयक बाजार विनियमन:

	� IPO और लिस््टटििंग दिशानिर्देश: IPO और लिस््टटििंग प्रक्रिया को 

पारदर््शशिता और निष््पक्षता सनुिश्चित करने के लिए विनियमित करता ह।ै

	� व््ययापार प्रथाए:ँ द्वितीयक बाजार मेें ब्रोकरोों, विश्लेषकोों और ट्रेडिग 

प््ललेटफॉर््म के लिए नियम निर््धधारित करता ह।ै

2.	नि गरानी तंत्र (Surveillance Mechanism):

	� रियल-टाइम निगरानी: स््टटॉक एक््सचेेंज गतिविधियोों की निगरानी के 

लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

	� निलंबन और दडं: बाजार हरेफेर, अदंरुनी व््ययापार या अन््य उल््ललंघनोों के 

लिए ब्रोकरोों और व््ययापारियोों को निलंबित करने और दडं लगाने का 

अधिकार।

3.	नि वेशक सरंक्षण कोष (Investor Protection Fund - IPF):

	� ब्रोकर डिफॉल््ट के कारण नकुसान झलेने वाले निवेशकोों को मआुवजा 

प्रदान करने के लिए स््थथापित।

4.	प्रति भूति अपीलीय न््ययायाधिकरण (SAT):

	� सेबी के आदशेोों और निर््णयोों के खिलाफ अपील सनुने वाला एक स््वतंत्र 

निकाय।

	� असंतषु्ट पक्षषों के लिए शिकायत निवारण मचं।

5.	 बाजार मध््यस््थोों के लिए आचार सहंिता:

	� ब्रोकर, म््ययूचअुल फंड, और विश्लेषकोों जैसे बाजार मध््यस््थोों के लिए 

नैतिक दिशानिर्देश अनिवार््य।

6.	 SCORES (SEBI Complaints Redress System):

	� निवेशकोों को बाजार मध््यस््थोों और सचूीबद्ध कंपनियोों के खिलाफ 

शिकायतेें दर््ज करने के लिए ऑनलाइन प््ललेटफ़़ॉर््म।

7.	 म््ययूचुअल फंड्स का विनियमन:

	� म््ययूचअुल फंड्स की गतिविधियोों की निगरानी, निवेश प्रथाओ,ं पारदर््शशिता 

और प्रकटीकरण संबंधी विनियमोों का अनपुालन सनुिश्चित करना।

8.	वि देशी पोर््टफोलियो निवेश (FPI) विनियम:
	� विदशेी निवेशकोों के लिए भारतीय पूँजी बाजार मेें भाग लेने के दिशा-

निर्देश।

	� विदशेी निवेश को आकर््षषित करने और घरेल ू हितोों की रक्षा के बीच 
संतलुन बनाए रखना।
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9.	 बाजार अवसरंचना ससं््थथान (MIIs):

	� स््टटॉक एक््सचेेंज, क््ललियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी आदि का विनियमन, 

ताकि प्रतिभतूि बाजार सचुारु रूप से कार््य करे।

10.	नि गम गवर्ननेंस:

	� सचूीबद्ध कंपनियोों के लिए निगम गवर्ननेंस मानदडं लाग ूकरना, पारदर््शशिता 

सनुिश्चित करना, और निवेशकोों के हितोों की रक्षा करना।

11.	नि वेशक शिक्षा और जागरूकता:

	� NISM (नेशनल इसं््टटीटयटू ऑफ सिक््ययोरिटीज मार्केट स) जैसी पहल 

और सरुक्षित निवेश प्रथाओ ंपर सार््वजनिक जागरूकता अभियान।

भारतीय पूजँी बाजार मेें प्रमखु प्रवृत्तियााँ 
(आर््थथिक सर्वेक्षण 2023-24)

प्रवृत्ति विवरण
प्राथमिक बाजार मेें पूँजी 
जुटाना (Primary Market 
Mobilisation)

कुल राशि: ₹10.9 लाख करोड़ जुटाई गई, 
जिसमेें 78.8% ऋण निर््गम (Debt 
Issuances) के माध््यम से।

आरंभिक सार््वजनिक प्रस््तताव z	272 IPOs के माध््यम से ₹67,995 
करोड़ जटुाए गए।

z	IPO की संख््यया मेें 66% वृद्धि।
ऋण निर््गम (Debt 
Issuances)

z	कॉरपोरेट ऋण: ₹8.6 लाख करोड़।

z	सार््वजनिक बॉण््ड जारी करना: ₹19,167 
करोड़

REITs और InvITs z	₹39,024 करोड़ जटुाए गए।

z	FY23 की तलुना मेें 5 गनुा वृद्धि।
शेयर बाजार का प्रदर््शन 
(Stock Market 
Performance)

z	 निफ््टटी 50: 26.8% की वृद्धि।

z	भारत का MSCI-EM शयेर: 17.7% 
तक बढ़़ा।

बाजार पूँजीकरण (Market 
Capitalisation)

z	कुल: ₹415 लाख करोड़।

z	मार्केट  कैप टू जीडीपी अनपुात: 124%
खदुरा भागीदारी (Retail 
Participation)

z	कुल निवेशक: 9.2 करोड़।

z	इक््वविटी कैश सेगमेेंट के टर््नओवर मेें 
35.9% हिस््ससेदारी।

म््ययूचअुल फंड्स z	कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति (AuM): ₹53.4 
लाख करोड़।

z	35% वृद्धि।

z	SIP (सिस््टटेमटैिक इन््ववेस््टमेेंट प््ललान): 3 
वर्षषों मेें 100% वृद्धि।

प्रौद्योगिकी (Technology) z	T+1 सेटलमेेंट अपनाया गया।

z	ASBA (Application Supported 
by Blocked Amount) और बेहतर 
निवेशक संरक्षण उपाय।

डेरिवटिव््स (Derivatives) z	खदुरा भागीदारी मेें वृद्धि।

z	सट्टा उपयोग (Speculative Use) बढ़ 
रहा ह।ै

वित्त वर््ष 24 मेें भारतीय पूँजी बाजार उभरते बाजारोों मेें सबसे अच््छछा प्रदर््शन 
करने वाले बाजारोों मेें से एक बनकर उभरा ह।ै
z	प्राथमिक बाजार: प्राथमिक बाजारोों ने वित्त वर््ष 2024 मेें 10.9 लाख 

करोड़ रुपये का पूँजी निर््ममाण किया, जबकि वित्त वर््ष 2023 मेें यह आकंड़़ा 
9.3 लाख करोड़ रुपये था।

z	द्वितीयक बाजार: भारत का निफ््टटी 50 इडेंक््स वित्त वर््ष 2024 के दौरान 
26.8 प्रतिशत चढ़़ा, जबकि वित्त वर््ष 2023 के दौरान (-)8.2% बढ़़ा था।

z	बाजार पूजँीकरण: भारत का बाजार पूँजीकरण और जीडीपी अनपुात वित्त 
वर््ष 19 मेें 77% से बढ़कर वित्त वर््ष 24 मेें 124% हो गया।

z	म््ययूचुअल फंड्स: वित्त वर््ष 24 के अतं मेें म््ययूचअुल फंड की प्रबंधन के 
तहत संपत्ति 14 लाख करोड़ बढ़कर 53.4 लाख करोड़ हो गई।

z	व््यवस््थथित निवेश योजना: वार््षषिक शदु्ध SIP प्रवाह वित्त वर््ष 2021 मेें 
20.96 लाख करोड़ से दगुनुा होकर वित्त वर््ष 2024 मेें 2 लाख करोड़ 
हो गया।

गिफ््ट सिटी: भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक प्रमखु प्रवेश द्वार के रूप मेें 
उभर रहा ह।ै
z	तेजी से विकसित हो रहा बैैंकिग इकोसिस््टम: मार््च 2024 तक, 

आईएफएससी बैैंकिंग इकाइयोों की कुल संपत्ति का आकार 60 बिलियन 
अमरीकी डॉलर को पार कर गया और उनके द्वारा किए गए लेनदने का 
संचयी मलू््य 795 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया।

z	मजबूत फंड उद्योग: IFSCA के साथ पंजीकृ त संचयी निधि प्रबंधन 
इकाइयाँ और फंड सितंबर 2022 तक 39 और 33 से बढ़कर मार््च 2024 
तक 114 और 120 हो गए।

z	विमान और जहाज पट्टे पर देना: 31 मार््च 2024 तक, 11 जहाज पट्टे 
पर दनेे वाली कंपनियाँ IFSCA के साथ पंजीकृ त हैैं।

z	विदेशी विश्वविद्यालयोों की पहल: ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय 
IFSCA के तहत गिफ््ट IFSCA मेें अपने अतंरराष्ट्रीय शाखा परिसर के 
लिए अतंिम पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला विदशेी विश्वविद्यालय बन 
गया।

v v v
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पृष्ठभूमि

1947 मेें समाप्त होने वाली ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की लगभग दो शताब््ददियोों 
के दौरान भारतीय अर््थव््यवस््थथा ने आकार लिया जिसको प्रारंभ मेें कच््चचे माल के 
आपूर््ततिकर््तता के रूप मेें ब्रिटिश औद्योगिक आवश््यकताओ ंको पूरा करने के लिए 
पुनर््गठित किया गया था।
z	औपनिवेशिक शासन का प्रभाव: औपनिवेशिक नीतियोों के अतंर््गत हुए 

शोषण ने भारत की स््वतंत्रता के बाद की आर््थथिक रणनीतियोों को काफी हद तक 
प्रभावित किया ह।ै

औपनिवेशिक शासन के अंतर््गत निम््न आर््थथिक विकास

1.	 पूर््व-औपनिवेशिक अर््थव््यवस््थथा: भारत आत््मनिर््भर कृषि  और वैश्विक 
हस््तशिल््प बाजारोों से समृद्ध था।

2.	 औपनिवेशिक नीतियाँ: ब्रिटिश हितोों को प्राथमिकता दनेा, भारत को कच््चचे 
माल आपरू््ततिकर््तता मेें बदलना और स््थथानीय उद्योगोों को नकुसान पहुचँाना।

3.	 आर््थथिक स््थथिरता: विकास न््ययूनतम था और कुल वार््षषिक उत््पपादन 2% से कम था।

कृषि क्षेत्र
z	कृषि का प्रभुत््व: कृषि  मेें भारत की लगभग 85% जनसंख््यया शामिल थी, 

लेकिन वह स््थथिर बनी रही।

z	राजस््व प्रणाली: जमीींदारी प्रणाली ने सामाजिक तनाव पैदा किया और किसान 
कल््ययाण की उपेक्षा की।

z	व््ययावसायीकरण: इसके अतंर््गत स््थथानीय आवश््यकताओ ं की उपेक्षा कर 
ब्रिटिश उद्योगोों के लिए नकदी फसलोों पर ध््ययान केें द्रित किया गया।

z	निवेश की कमी: इस दौरान सिंचाई और बुनियादी ढाँचे का विकास नहीीं 
हुआ था।

औद्योगिक क्षेत्र
z	हस््तशिल््प का पतन: स््वदशेी उद्योगोों का स््थथान ब्रिटिश वस््ततुओ ंने ले लिया, 

जिससे बेरोजगारी मेें काफी वृद्धि हो गई। 

z	आधुनिक उद्योग: इसमेें विकास मखु््यतः कपड़़ा और इस््पपात जैसे ब्रिटिश के 
लाभ वाले क्षेत्ररों तक ही सीमित था। 

z	पूजँीगत वस््ततुओ ंकी अनुपस््थथिति: औद्योगिक बनुियादी ढाँच ेकी कमी ने 
आगामी विकास मेें बाधा उत््पन््न की। 

विदेशी व्यापार
z	व््ययापारिक सरंचना: भारत ने कच््चचे माल का निर््ययात किया और ब्रिटिश 

वस््ततुओ ंका आयात किया, जिससे व््ययापार पर ब्रिटिश एकाधिकार सनुिश्चित हो 
गया।

z	निर््ययात अधिशेष: धन को ब्रिटन भजेा जा रहा था जिससे घरेल ूस््तर पर इसकी 
कमी उत््पन््न हुई।

जनसाांख्यिकीय स्थितियााँ

1.	 जनसखं््यया वदृ्धि: वर््ष 1881 मेें जनगणना शरुू हुई जिससे असमान वृद्धि और 
उच््च मृत््ययु दर का पता चला।

2.	 सामाजिक सकेंतक: साक्षरता 16% से नीच ेथी और जीवन प्रत््ययाशा 32 वर््ष 
थी।

3.	 जीवन स््तर: व््ययापक गरीबी ने जनसांख््ययिकीय चनुौतियोों को और बढ़़ा दिया।

व्यावसायिक संरचना

z	कार््यबल का वितरण: कृषि  क्षेत्र मेें 70-75%, विनिर््ममाण क्षेत्र मेें 10% और 
सेवा क्षेत्र मेें 15-20% कार््यबल।

z	क्षेत्रीय भिन््नताए:ँ दक्षिणी और परू्वी क्षेत्ररों मेें गैर-कृषि  क्षेत्ररों की ओर सीमित 
परिवर््तन दखेा गया।

अवसंरचना विकास

z	उद्देश््य: रेलवे, बंदरगाह और टेलीग्राफ जैसी बनुियादी संरचनाए ँऔपनिवेशिक 
हितोों की परू््तति करती थीीं।

z	सड़केें : सैन््य और सामग्री परिवहन के लिए बनाई गई थीीं, लेकिन सार््वजनिक 
जरूरतोों के लिए अपर््ययाप्त थीीं।

z	 रेलवे: रेलवे के विकास से संसाधन का दोहन हुआ। इससे ग्रामीण अर््थव््यवस््थथा 
कमजोर हुई।

z	सचंार: टेलीग्राफ ने औपनिवशिक नियंत्रण को प्राथमिकता दी; डाक सेवाए ँ
अपर््ययाप्त थीीं।

भारत की आर््थथिक स्वततं्रता का मार््ग

भारत ने 15 अगस््त, 1947 को स््वतंत्रता प्राप्त की, जिसके साथ 200 वर्षषों के 
औपनिवशिक शासन का अंत हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेततृ््व मेें नेताओ ंने 
समाजवाद और पूँजीवाद के मिश्रण वाले एक उत्तम आर््थथिक मॉडल को अपनाने 
का लक्षष्य रखा। इस दृष्टिकोण ने सार््वजनिक क्षेत्र की ताकत, निजी संपत्ति के 
अधिकार, और सरकारी योजना का समर््थन किया, जो औद्योगिक नीति प्रस््तताव 
(1948), भारतीय संविधान के नीति-निदेशक सिद््धाांतोों एवं योजना आयोग की 
पंचवर्षीय योजनाओ ं(1950 से) मेें परिलक्षित हुआ।

आर््थथिक प्रणालियोों के प्रकार

z	बाजार अर््थव््यवस््थथा (पूजँीवाद): माग द्वारा संचालित उत््पपादन; संपत्ति की 
असमानता अक््सर गरीबोों की आधारभतू आवश््यकताओ ंको बाहर कर दतेी ह।ै

भारतीय अर््थव्यवस्था की पृष्ठभूमि 
और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र 8
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z	समाजवादी अर््थव््यवस््थथा: सरकार द्वारा संचालित निर््णय; सार््वजनिक स््ववामित््व सामाजिक आवश््यकताओ ंको प्राथमिकता दतेा ह।ै

z	मिश्रित अर््थव््यवस््थथा: कल््ययाण और आर््थथिक विकास को सतंलुित करते हुए बाजार दक्षता को सरकार द्वारा विनियमित आवश््यक सेवाओ ंके साथ जोड़ती ह।ै

आर््थथिक नियोजन ढााँचा
z	योजना या नियोजन: विशिष्ट अवधियोों मेें लक्षष्ययों और उद्देश््योों की रूपरेखा तैयार करते हुए, संसाधन उपयोग के लिए रणनीतियाँँ निर््धधारित करना।

z	पंचवर्षीय योजनाए:ँ प्रत््ययेक अवधि के लिए लक्षित उद्देश््योों के साथ सोवियत शलैी की योजना अपनाई गई।

z	बहुआयामी (परिप्रेक्षष्य) योजनाए:ँ दीर््घकालिक लक्षष्य (20 वर््ष), अल््पकालिक योजनाओ ंद्वारा समर््थथित होती हैैं।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओ ंका सारांश� [UPSC 2019]

योजना अवधि प्रमुख क्षेत्र प्रमुख उपलब््धधियाँ / विशेषताएँ
पहली पंचवर्षीय योजना 1951 – 1956 कृषि , सिंचाई और ऊर््जजा सामदुायिक विकास, भाखड़़ा और हीराकड जैसे बाँध 
दसूरी पंचवर्षीय योजना 1956 – 1961 औद्योगीकरण (भारी उद्योग) सार््वजनिक क्षेत्र पर बल, इस््पपात संयंत्ररों की स््थथापना
तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 – 1966 कृषि , आत््मनिर््भरता और आर््थथिक स््थथिरता हरित क््राांति की शरुुआत, उर््वरकोों पर ध््ययान
योजना अवकाश 1966 – 1969 युद्ध और सूखे के कारण उत््पन््न होने वाले मदु्ददों 

पर ध््ययान
उच््च उपज वाले बीज ( HYV seeds), सूखा न््ययूनीकरण 
जैसे विशेष कार््यक्रम

चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 – 1974 स््थथिरता के साथ विकास, गरीबी उन््ममूलन बैैंकोों का राष्ट्रीयकरण, परिवार नियोजन कार््यक्रमोों की 
शरुुआत।

पाँचवीीं पंचवर्षीय योजना 1974 – 1978 गरीबी उन््ममूलन, आत््मनिर््भरता न््ययूनतम आवश््यकता कार््यक्रम की शरुुआत और गरीबी 
हटाओ पर ध््ययान

रोलिग योजनाएँ 1978 – 1980 राजनीतिक अस््थथिरता के कारण वार््षषिक योजनाएँ अल््पकालिक उद्देश््योों के आधार पर परियोजनाएँ जारी रहीीं
छठी पंचवर्षीय योजना 1980 – 1985 गरीबी मेें कमी और तकनीकी आत््मनिर््भरता एकीकृ त ग्रामीण विकास कार््यक्रम (IRDP) पर ध््ययान, 

नाबार््ड की स््थथापना
सातवीीं पंचवर्षीय योजना 1985 – 1990 रोज़गार सजृन, उत््पपादकता कृषि  और औद्योगिक क्षेत्ररों मेें वृद्धि
वार््षषिक पंचवर्षीय योजनाएँ 1990 – 1992 खाड़़ी युद्ध और राजकोषीय मदु्ददों के कारण संकट 

का समाधान
आर््थथिक सुधार शरुू किए गए

आठवीीं पंचवर्षीय योजना 1992–1997 आर््थथिक उदारीकरण, मानव संसाधन विकास उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण (LPG) सुधारोों की 
शरुुआत, स््ववास््थ््य और शिक्षा पर ध््ययान

नौवीीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002 सतत और न््ययायसंगत विकास कृषि  और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे पर ध््ययान
दसवीीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007 गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन मेें कमी प्रति व््यक्ति आय को दगुुना करना, सामाजिक क्षेत्र मेें 

निवेश
ग््ययारहवीीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012 समावशी विकास शिक्षा और स््ववास््थ््य मेें सुधार, ग्रामीण रोजगार पर ध््ययान
बारहवीीं पंचवर्षीय योजना 2012–2017 

[UPSC 2014]
तीव्र, सतत और समावेशी विकास ऊर््जजा, बुनियादी ढाँचे और कौशल विकास पर ध््ययान

भारत मेें कृषि विकास

अवलोकन और महत्त्व

z	कृषि  क्षेत्र 42.3% जनसंख््यया को आजीविका प्रदान करता ह ैऔर भारत की 
सकल घरेल ूउत््पपाद (चाल ूकीमतोों पर) मेें 18.2% योगदान दतेा ह।ै पिछले पाँच 
वर्षषों मेें, इसने 4.18% प्रति वर््ष की विकास दर बनाए रखी ह।ै हालाँकि, खराब 
मानसनू और अल-नीनो प्रभाव के कारण 2023-24 मेें विकास दर धीमी होकर 
1.4% हो गई।

z	भारत चावल, गेहू ँऔर कपास का दसूरा सबसे बड़़ा उत््पपादक ह ैतथा दधू, दालोों 
एवं मसालोों का सबसे बड़़ा उत््पपादक दशे ह।ै हालाँकि, खडंित भमूि जोत, कम 
मशीनीकरण और वर््षषा आधारित कृषि  पर निर््भरता जैसी चनुौतियोों के कारण 
फसल की पैदावार वैश्विक मानकोों से नीच ेबनी हुई ह।ै

फसल उत्पादन और विविधीकरण:

z	वर््ष 2022-23 मेें रिकॉर््ड 329.7 मिलियन टन खाद्यान््न उत््पपादन हुआ। हालाँकि, 

मौसम परिवर््तनशीलता के कारण वर््ष 2023-24 मेें यह थोड़़ा कम होकर 328.8 

मिलियन टन रह गया।

z	राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा मिशन (NFSM) और फसल विविधीकरण कार््यक्रम जैसी 

सरकारी पहल जल की अधिक खपत वाली फसलोों से दलहन, तिलहन और 

पोषक अनाज की ओर परिवर््तन को प्रोत््ससाहित करती ह।ै न््ययूनतम समर््थन मलू््य 

(MSP) व््यवस््थथा ने दलहन और तिलहन (जैसे, उत््पपादन लागत से 89% 

अधिक MSP वाली दाल) के लिए महत्तत्वपरू््ण MSP वृद्धि के साथ विविधीकरण 

को प्रोत््ससाहित किया ह।ै

ABC
Stamp
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पशुधन और मत्स्य पालन

z	पशधुन कृषि  मेें एक प्रमखु योगदानकर््तता बन गया ह।ै वर््ष 2022-23 मेें कृषि  
सकल मलू््य वर््धन (GVA ) मेें इसकी हिस््ससेदारी बढ़कर 30.38% हो गई ह।ै 
प्रमखु पहलोों मेें निम््नलिखित शामिल हैैं-

	� दशेी नस््ल सधुार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन।

	� पशधुन प्रबंधन को आधनुिक बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पशधुन 
मिशन (NDLM)।

	� मत््स््य पालन बनुियादी ढाँच े के लिए प्रधानमतं्री मत््स््य संपदा योजना 
(PMMSY), जिसने वर््ष 2022-23 मेें मत््स््य उत््पपादन मेें 7.4% की वृद्धि 
का समर््थन किया ह।ै

स्थिरता और आधुनिकीकरण

z	राष्ट्रीय सतत कृषि  मिशन (एनएमएसए) के तहत प्रति बूँद अधिक फसल 
(पीडीएमसी) जैसी योजनाए ँकुशल जल उपयोग और जैविक खतेी प्रथाओ ंको 
बढ़़ावा दतेी हैैं।

z	 डिजिटल कृषि  मिशन और ई-नेशनल एग्रीकल््चर मार्केट  (ई-नाम) बेहतर मलू््य, 
लागत प्रबंधन तथा किसानोों के लिए निर््णय लेने के उपकरणोों के माध््यम से कृषि  
को बदल रह ेहैैं।

खाद्य प्रबधंन और वितरण
z	राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, सरकार ने अपने खाद्यान््न 

भडंार का 40% लगभग दो-तिहाई आबादी को मफु़्त मेें वितरित किया।

z	प्रधानमतं्री गरीब कल््ययाण अन््न योजना (PMGKAY) संकट के दौरान खाद्य 
सरुक्षा सनुिश्चित करती ह,ै जैसे कि COVID-19 महामारी।

चुनौतियााँ और आगे की राह
z	कम उत््पपादकता, खडंित जोत और फसल के बाद के नकुसान का समाधान 

करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै मशीनीकरण और गणुवत्तापरू््ण लागत तक पहुचँ मेें सधुार की 
आवश््यकता ह।ै

z	कृषि  और संबद्ध क्षेत्ररों मेें निवेश बढ़़ाना आवश््यक ह,ै वर््ष 2022-23 मेें कृषि  मेें 
सकल पूँजी निर््ममाण (GCF ) 19.04% की दर से बढ़ा रहा ह।ै

कृषि पर टैक््स
z	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अनसुार, किसी भी कृषि  

गतिविधि से उत््पन््न आय को सरकार द्वारा कर से छूट दी गई ह,ै क््योोंकि 
इसे किसी व््यक्ति की कुल आय के हिस््ससे के रूप मेें नहीीं गिना जाता ह।ै

z	सरकार घरेल ू तेल पेराई उद्योग के हितोों की रक्षा के लिए खाद्य तेलोों पर 
सीमा शलु््क लगाती ह।ै� [UPSC 2018 ]

भारतीय कृषि के हालिया परिदृश्य 

पहलू विवरण

कृषि उत््पपादन चालू कीमतोों पर सकल घरेलू उत््पपाद (2022 – 23) मेें 18.3% का योगदान देता ह।ै स््थथिर कीमतोों पर सकल मलू््य वर््धन (GVA) 
मेें 3% की वृद्धि (FY22) थी। 
कुल खाद्यान््न उत््पपादन: 330.5 मिलियन मीट्रिक टन (2022 - 23) ( तीसरा अग्रिम अनुमान), और बागवानी उत््पपादन: 350.87 
मिलियन मीट्रिक टन ( 2022 -23)।

कृषि निर््ययात वित्त वर््ष 2024 मेें निर््ययात: समदु्री उत््पपाद ($1.7 बिलियन), भैैंस का मास ($0.83 बिलियन), चीनी ($0.71 बिलियन)। कृषि  निर््ययात मेें 
FY22 मेें 19.92% की वृद्धि दखेी गई, जो $50.21 बिलियन तक पहुचँ गया। प्रमखु निर््ययातोों मेें चावल, मसाले और चीनी शामिल हैैं।

सिंचित क्षेत्र 141 मिलियन हके््टटेयर सकल बोए गए क्षेत्र (2022-23) मेें से 52% (73 मिलियन हके््टटेयर) मेें सिंचाई की सुविधा ह।ै चावल और 
गेहू ँसर््ववाधिक सिंचित फसलेें हैैं। पीएमकएसवाई के तहत, 32.7 लाख हके््टटेयर क्षेत्र को सूक्षष्म सिंचाई के अंतर््गत लाया गया ह।ै 

बढ़ती आय और माँग प्रति व््यक्ति सकल घरेलू उत््पपाद वर््ष 2018 के $2,036 डॉलर से बढ़कर वर््ष 2024 मेें $3,277 डॉलर रहने का अनुमान ह।ै प्रसंस््करण 
क्षेत्र से वर््ष 2025-26 तक $535 बिलियन डॉलर का उत््पपादन प्राप्त करने की उम््ममीद ह,ै जिससे वर््ष 2024 तक 9 मिलियन रोजगार 
सृजित होोंगे।

ऋण और निवेश कृषि  के लिए संस््थथागत ऋण $226 बिलियन डॉलर (2021-22) तक पहुचँ गया। कृषि  अवसंरचना कोष के तहत फसल कटाई के 
बाद समर््थन और सामदुायिक खेतोों को $1.66 बिलियन प्राप्त हुए। 

भूमि जोत कुल परिचालन जोत: 146.45 मिलियन (2015 - 16), 2010-11 से 5.86% की वृद्धि। औसत जोत का आकार: 1.08 हके््टटेयर 
(2015-16), 1.15 हके््टटेयर (2010 -11) से कम। लघ ुएवं सीमात जोत कुल जोत का 86.08% ह।ै परिचालन जोत मेें महिलाओ ं
की हिस््ससेदारी बढ़कर 13.96% (2015 - 16) हो गई।

लघु कृषक बड़़े खेत (SFLF) एक सामूहिक गतिवधि मॉडल है, जिसमेें एक क्षेत्र के कई सीमांत किसान स््वयं को समूहोों मेें संगठित करते हैैं और 
चयनित कृषि कार्ययों को समन््वयित एवं सुसंगत बनाते हैैं।� [UPSC 2023 ]

प्रमुख फसलेें  और फसल प्रतिरूप 

z	फसल सघनता: प्रति वर््ष भमूि के एक टुकड़़े मेें खतेी की जाने वाली फसलोों की संख््यया होती ह।ै

z	फसल प्रतिरूप: किसी विशषे समय पर किसी क्षेत्र मेें उगाई जाने वाली विभिन््न फसलेें आदि।
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फसल प्रतिरूप के प्रकार
मापदंड परिभाषा मुख््य विशेषताएँ
बहु फसलीकरण भमूि के एक ही टुकड़़े पर क्रमबद्ध तरीके से एक वर््ष मेें दो से अधिक 

फसलेें उगाना।
उदाहरण- गेहू-ँचावल-मक््कका जैसी फसलोों की क्रमबद्ध खेती।

अंतर शस््यन अलग-अलग पंक्ति व््यवस््थथा के साथ एक साथ दो या अधिक फसलेें 
उगाना।

उदाहरण- मक््कका के साथ बीन््स, सरसोों के साथ गेहू।ँ

मिश्रित फसल
प्रणाली

इसे पॉलीकल््चर के नाम से भी जाना जाता ह;ै बिना किसी विशिष्ट 
कतार व््यवस््थथा के एक साथ दो या दो से अधिक फसलेें लगाना।

उदाहरण- कपास + मूँगफली या गेहू ँ+ सरसोों। 

पट्टीदार कृषि प्रणाली एक ही भमूि पर वैकल््पपिक समानांतर पट्टियोों मेें फसल उगाना। उदाहरण- मक््कका और सोयाबीन।
समोच््च रेखीय कृषि जल अवरोध उत््पन््न करने के लिए ऊँचाई समोच््च रेखाओ ं के साथ 

जुताई/रोपण करना।
इसका उपयोग अक््सर ढलान वाले क्षेत्ररों मेें चाय, कॉफी जैसी 
फसलोों की खेती के लिए किया जाता ह।ै 

भारत मेें प्रमखु फसलोों का उत्पादन
फसल उत््पपादन (2023-24) विशेषता क्षेत्रफल (2022-23) वर््षषा-आधारित बनाम सिंचित

चावल 137.8 मिलियन टन निरंतर वृद्धि; 2021-22 मेें कुल  उत््पपादन 
(135.54 मिलियन टन)।

43.79 मिलियन हके््टटेयर 50% सिंचित; पूर्वी भारत मेें मखु््य रूप 
से वर््षषा पर निर््भर।

गेहूँ 113.3 मिलियन टन स््थथिर वृद्धि; जलवायु परिवर््तनोों के कारण 
मामलूी उतार-चढ़़ाव के साथ स््थथिर वृद्धि; 
2020-21 मेें  उच््च उत््पपादन ।

30.5 मिलियन हके््टटेयर मखु््य रूप से सिंचित (90% से 
अधिक)।

कपास 325.2 लाख गाँठे या 
बेल््स

2019-20 मेें 365.19 लाख बेल््स  के 
उच््च उत््पपादन के साथ परिवर््तन।

120.69 लाख हके््टटेयर 67% वर््षषा आधारित; 33% सिंचित।

गन््नना 455.3 मिलियन टन निरंतर वृद्धि; वैश्विक बाजार मेें मखु््य 
योगदानकर््तता।

5.56 मिलियन हके््टटेयर मखु््य रूप से सिंचित (>90%)

मक््कका 37.6 मिलियन टन स््थथिर प्रवृत्ति; पश ु आहार और औद्योगिक 
उपयोग के लिए व््ययापक रूप से उपयोग।

9.8 मिलियन हके््टटेयर 85% वर््षषा आधारित

दलहन 24.2 मिलियन टन सरकार की नीतियोों जैसे- न््ययूनतम समर््थन 
मलू््य, के समर््थन द्वारा स््थथिर वृद्धि।

29.17 मिलियन हके््टटेयर मखु््य रूप से वर््षषा आधारित (>80%)।

सोयाबीन 13.06 मिलियन टन मौसमी परिवर््तनशीलता; खाद्य तेल उत््पपादन 
के लिए महत्तत्वपूर््ण।

12.1 मिलियन हके््टटेयर 100% वर््षषा आधारित

मूँगफली 10.18 मिलियन टन उच््च परिवर््तन; गुजरात मेें उच््चतम उत््पपादन 
दर््ज।

4.6 मिलियन हके््टटेयर 70% वर््षषा आधारित; 30% सिंचित।

रेपसीड और सरसोों 13.25 मिलियन टन स््थथिर वृद्धि; राजस््थथान द्वारा सर््ववाधिक 
योगदान।

6.3 मिलियन हके््टटेयर मखु््य रूप से सिंचित (60%)

मोटे अनाज (ज््ववार, 
बाजरा, रागी)

17.5 मिलियन टन जलवायु अनुकूल फसल के रूप मेें सरकारी 
प्रयासोों के कारण पुनरुत््थथान।

12.5 मिलियन हके््टटेयर 85% वर््षषा आधारित

फल 112.73 मिलियन टन निरंतर वृद्धि; भारत आम और केले के 
उत््पपादन मेें अग्रणी।

8.5 मिलियन हके््टटेयर मखु््य रूप से सिंचित (>80%)

सब््जजियाँ 205.80 मिलियन टन स््थथिर वृद्धि; आलू और टमाटर का महत्तत्वपूर््ण 
योगदान।

10 मिलियन हके््टटेयर मखु््य रूप से सिंचित (>75%)

चाय 1,382.03 मिलियन 
किग्रा.

उत््पपादन मेें मामलूी उतार-चढ़़ाव; असम 
और पश्चिम बंगाल अग्रणी।

0.58 मिलियन हके््टटेयर विशिष्ट जलवायु क्षेत्ररों की आवश््यकता

कॉफी 3.74 लाख टन स््थथिर प्रवृत्ति; कर््ननाटक, केरल और 
तमिलनाडु का प्रभतु््व।

0.44 मिलियन हके््टटेयर मखु््य रूप से वर््षषा आधारित, लेकिन 
नियंत्रित सिंचाई की आवश््यकता।

तंबाक 800 मिलियन किग्रा. वैश्विक तंबाक विरोधी नीतियोों के कारण 
उत््पपादन मेें थोड़ी कमी।

0.35 मिलियन हके््टटेयर 70% सिंचित क्षेत्र
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कृषि प्रणाली

कृषि प्रणाली विवरण मुख््य विशेषताए ँ(भारत, 2023)

आर्दद्रभमूि कृषि  जलयुक्त मृदा या झीलोों, तालाबोों या नहरोों जैसे जल स्रोतोों का 
उपयोग करके सिंचाई की जाती ह।ै

भारत के कुल कृषि  योग््य क्षेत्र का 12% शामिल ह।ै

शषु््क भमूि कृषि  फसल उत््पपादन के लिए नमी संरक्षण महत्तत्वपूर््ण होने के साथ, पूरी 
तरह से वर््षषा पर निर््भर करता ह।ै

यह 68% कृषि  योग््य क्षेत्र को कवर करता ह;ै 44% 
खाद्यान््न उत््पपादन करता ह।ै

वर््षषा आधारित कृषि  750 मिमी. से अधिक वर््षषा वाले क्षेत्र, विविध फसल प्रणालियोों 
का समर््थन करते हैैं।

शदु्ध बोए गए क्षेत्र का 52% हिस््ससा वर््षषा आधारित कृषि  
के अंतर््गत आता ह।ै

मिश्रित कृषि  विविध आय के लिए फसल उत््पपादन को पशधुन, मरु्गीपालन, 
मत््स््य पालन और मधमुक््खखी पालन के साथ जोड़ता ह।ै

ग्रामीण परिवारोों मेें लोकप्रिय; कृषि  सकल घरेलू उत््पपाद 
मेें 20% योगदान देता ह।ै 

हरित क्ररांति

पहलू विवरण

उत््पत्ति और विकास भारत मेें हरित क््राांति 1960 के दशक मेें फसल उत््पपादन मेें भारी गिरावट के कारण, वर््ष 1957-58 मेें शरुू हुई। कृषि  उत््पपादकता 
बढ़़ाने के लिए गहन कृषि  जिला कार््यक्रम (IADP) और उच््च उपज किस््मोों के कार््यक्रम (HYVP) सरकारी पहलेें शरुू की गई।

मुख््य विशेषताएँ हरित क््राांति ने पानी के पंप, हल और ट्रैक््टर जैसी मशीनरी के साथ कृषि  के मशीनीकरण के साथ-साथ बहु-फसलीय, उच््च उपज 
वाली किस््मोों (HYV) तथा रासायनिक उर््वरकोों एवं कीटनाशकोों के उपयोग पर ध््ययान केें द्रित किया। 

सकारात््मक प्रभाव कृषि  उत््पपादकता मेें वृद्धि, विशेष रूप से गेहू ँऔर चावल मेें; खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आर््थथिक विकास, बुनियादी ढाँचे मेें सुधार और 
कृषि -प्रसंस््करण उद्योगोों मेें रोजगार के अधिक अवसर बढ़़े।

नकारात््मक प्रभाव गहन कृषि  के कारण मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और जैव विविधता की हानि जैसे पर््ययावरणीय मदु्दे। रसायनोों के अत््यधिक 
उपयोग ने मिट्टी और जल प्रदषूण मेें योगदान दिया। इससे असमानता भी बढ़़ी, धनी किसानोों को छोटे किसानोों की तुलना मेें अधिक 
लाभ हुआ।

चुनौतियाँ प्रमखु चनुौतियोों मेें भमूि जोत मेें कमी (0.10 हके््टटेयर प्रति व््यक्ति), जल की कमी (भारत अपने 90% से अधिक जल संसाधनोों का 
उपयोग सिंचाई के लिए करता ह)ै और जलवायु परिवर््तन के प्रभाव, जैसे चावल की पैदावार मेें कमी शामिल हैैं। उत््पपादकता मेें 
वृद्धि मखु््य अनाज तक सीमित थी, दालोों और वाणिज््ययिक फसलोों पर कम ध््ययान दिया गया।

हरित क््राांति 2.0 यह नया चरण जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु-अनुकूल फसलोों के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी और सतत कृषि  पर केें द्रित ह।ै स््थथिरता 
पर जोर देते हुए, यह जैविक खेती, कृषि  पारिस््थथितिकी और एकीकृ त कीट प्रबंधन को बढ़़ावा देता ह ै जिसका लक्षष्य पारिस््थथितिक 
और आर््थथिक दोनोों चनुौतियोों का समाधान करना ह।ै

बागवानी

बागवानी (Horticulture) को मोटे तौर पर निम््नलिखित उप-विषयोों मेें वर्गीकृ त किया गया ह-ै

1.	 पोमोलॉजी: फलोों का अध््ययन और खतेी।

2.	 ओलेरीकल््चर: सब््जजियोों का अध््ययन और खतेी।

3.	 फ््ललोरीकल््चर: फूलोों का अध््ययन और खतेी।

4.	 भूदृश््य ( लैैंडस््कके प ) बागवानी: सौौंदर््य की दृष्टि से आकर््षक और कार््ययात््मक बाह्य स््थथानोों को डिजाइन करने के लिए पौधोों का उपयोग किया जाता ह।ै

प्रमखु बागवानी फसलोों का अवलोकन

फसल खेती के अंतर््गत क्षेत्र उत््पपादन (2022-23) शीर््ष उत््पपादक राज््य निर््ययात
फल 25 मिलियन हके््टटेयर 99 मिलियन टन (लगभग) उत्तर प्रदेश, महाराष्टट्र, आंध्र प्रदेश, 

तमिलनाडु
प्रमुख निर््ययात: आम, केला, अंगूर।
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फसल खेती के अंतर््गत क्षेत्र उत््पपादन (2022-23) शीर््ष उत््पपादक राज््य निर््ययात
सब््जजियाँ 13 मिलियन हके््टटेयर 185 मिलियन टन (लगभग) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध््य 

प्रदेश, ओडिशा
निर््ययात की जाने वाली सब््जजियोों मेें प््ययाज व 
टमाटर शामिल हैैं।

मसाले 4.8 मिलियन हके््टटेयर 9 मिलियन टन (लगभग) केरल, आंध्र प्रदेश, कर््ननाटक प्रमुख निर््ययात: काली मिर््च, इलायची, 
हल््ददी।

फूल 0.3 मिलियन हके््टटेयर 1.9 मिलियन टन (लगभग) तमिलनाडु, कर््ननाटक, पश्चिम बंगाल फूल और पौधे निर््ययात: चमेली, गुलाब।
नारियल 2.2 मिलियन हके््टटेयर 19 बिलियन टन (लगभग) केरल, तमिलनाडु, कर््ननाटक निर््ययात किए जाने वाले उत््पपाद: खोपरा, 

नारियल तेल।
काजू 1.5 मिलियन हके््टटेयर 8.1 लाख टन (लगभग) केरल, कर््ननाटक, महाराष्टट्र प्रमुख निर््ययात: काजू, काजू की गिरी।
चाय 0.4 मिलियन हके््टटेयर 1,325 मिलियन किलोग्राम (लगभग) असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु निर््ययात: यू.के., रूस, यू.एस. को चाय।
कॉफी 0.4 मिलियन हके््टटेयर 340 हज़़ार टन (लगभग) कर््ननाटक, केरल, तमिलनाडु प्रमुख निर््ययात: इटली, जर््मनी, यू.एस

बागवानी के लिए सरकारी पहल
z	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): वर््ष 2014 -15 मेें शरुू किया गया, जिसका उद्देश््य बागवानी क्षेत्र को बढ़़ावा दनेा ह।ै सरकार लागत का 85% (उत्तर 

परू्वी और हिमालयी क्षेत्ररों के लिए 100%) वहन करती ह।ै

MIDH के उद्देश््य z	उत््पपादन और आय मेें सधुार के लिए किसान समहू ( FIG, FPO, FPC ) बनाना।

z	उच््च गणुवत्ता  वाले बीजोों और पानी के उपयोग के माध््यम से उत््पपादकता को बढ़़ावा दनेा।

z	बागवानी क्षेत्र मेें कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा दनेा।

MIDH के अंतर््गत उप-
मिशन

z	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM): 18 राज््योों और 6 संघ राज््यक्षेत्ररों मेें बागवानी मेें सधुार पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

z	उत्तर पूर््व और हिमालयी राज््योों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH): उत्तर परू््व और हिमालयी राज््योों मेें बागवानी का 
विकास करता ह।ै

z	राष्ट्रीय बागवानी बोर््ड (NHB): संपरू््ण भारत मेें विभिन््न बागवानी परियोजनाओ ंको लाग ूकरता ह।ै

रणनीतियाँ z	उत््पपादन से विपणन तक “शरुू से अतं तक (End-to-End)” दृष्टिकोण ।

z	शीत �ृंखला (कोल््ड चने) अवसंरचना प्रबंधन, बेहतर खतेी, कटाई और प्रसंस््करण प्रौद्योगिकियोों पर अनसुंधान को बढ़़ावा दनेा।

z	 किसान संगठनोों को समर््थन दनेा और जैविक खतेी को बढ़़ावा दनेा।

प्रमुख गतिविधियाँ z	गणुवत्ता यकु्त बीजोों के लिए नर््सरी और ऊतक संवर््धन इकाइयोों की स््थथापना करना।

z	उद्यान क्षेत्ररों का विस््ततार करना और पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस को बढ़़ावा दनेा।

z	मधमुक््खखी पालन और जैविक खतेी को प्रोत््ससाहित करना।

z	फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन बनुियादी ढाँच ेमेें सधुार करना।

भारत मेें बीज क्षेत्र

गुणवत्तापरू््ण बीजोों का महत्त्व

z	महत्तत्वपूर््ण लागत: बीज की गणुवत्ता अन््य कृषि  लागत की प्रभावशीलता को 
महत्तत्वपरू््ण रूप से प्रभावित करती ह।ै

z	उत््पपादन मेें योगदान: गणुवत्तायकु्त बीज कुल फसल उत््पपादन मेें 15-20% का 
योगदान दतेे हैैं, जो उत््पपादक के कुशल प्रबंधन के साथ संभावित रूप से 45% 
तक बढ़ सकता ह।ै

भारतीय बीज उद्योग का विकास

z	प्रारंभिक पहल:

	� 1960 के दशक मेें राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds 
Corporation) की स््थथापना ने संगठित बीज क्षेत्र की नीींव रखी।

	� तीन चरणोों मेें कार््ययान््ववित राष्ट्रीय बीज परियोजना (1977 - 1991) ने 

एक संरचित बीज उद्योग बनाने मेें एक महत्तत्वपरू््ण परिवर््तन को चिह्नित 

किया।

z	नई बीज विकास नीति (1988 - 89):

	� इसने उच््च गणुवत्ता वाले वैश्विक बीजोों के लिए रास््तते खोले।

	� निजी और बहुराष्ट्रीय निवेश को आकर््षषित किया, अनसुंधान और 

विकास को बढ़़ावा दिया।

z	तकनीकी उन््नति:

	� वर््ष 2002 मेें बीटी कपास की शरुुआत ने उत््पपादकता मेें क््राांतिकारी 

परिवर््तन किया।

	� उच््च गणुवत्ता वाले संकर बीजोों और उन््नत प्रौद्योगिकियोों पर अधिक 

ध््ययान केें द्रित किया गया। 
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बीज उत्पादन प्रणाली
भारतीय बीज कार््यक्रम तीन चरणोों वाली सीमित पीढ़़ियोों की प्रणाली का पालन 
करता ह:ै
z	प्रजनक बीज:

	� ICAR द्वारा उत््पपादित और अनसुंधान संस््थथानोों तथा कृषि  विश्वविद्यालयोों 
द्वारा समर््थथित नाभिकीय बीज की संतति।

	� उच््च आनवाशिक शदु्धता सनुिश्चित करता ह ैतथा आधार बीज के स्रोत 
के रूप मेें कार््य करता ह।ै

z	आधार बीज:

	� NSC, SFCI, तथा राज््य बीज निगमोों द्वारा उत््पपादित प्रजनक बीज की 
संतति।

	� भारतीय न््ययूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकोों को परूा करना होगा।

z	प्रमाणित बीज:

	� आधार बीज की संतति, किसानोों को वितरित की जाती ह।ै

	� भौतिक शदु्धता, अकुंरण दर, तथा आनवुंशिक पहचान के लिए परीक्षण 
किया जाता ह।ै

भारत मेें प्रजातीय संरक्षण
z	क़़ानूनी ढाँचा:

	� विश्व व््ययापार संगठन के तहत ट्रिप््स समझौते के दायित््वोों के अनरुूप, 
“पौध किस््म और कृषक  अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001”।

z	पौध किस््म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण:

	� 2005 से परिचालन मेें है, जिसके प्रमुख कार््य हैैं:

	� पौधोों की किस््मोों को पंजीकृ त करना।

	� हितधारकोों के बीच लाभ-साझाकरण सनुिश्चित करना।

	� पौधोों के आनवुंशिक संसाधनोों का संरक्षण करना।

	� अनिवार््य लाइसेेंसिगं: आवश््यकता पड़ने पर बीजोों या प्रचार सामग्री 
तक सार््वजनिक पहुचँ की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

बीज प्रमाणीकरण प्रणाली
z	उद्देश््य:

	� भौतिक पहचान और आनवुंशिक शदु्धता के साथ उच््च गणुवत्ता वाले 
बीजोों की निरंतर उपलब््धता सनुिश्चित करेें।

	� बीज उत््पपादन मेें गणुवत्ता नियंत्रण हते ुकाननूी रूप से स््ववीकृति ।

z	मानक और प्रक्रिया:

	� प्रमाणन मेें क्षेत्र निरीक्षण, बीज परीक्षण और भारतीय न््ययूनतम बीज 
प्रमाणन मानकोों (1988) का पालन शामिल ह।ै

	� स््ववायत्त बीज प्रमाणन एजेेंसियोों द्वारा संचालित, जो बिना लाभ - हानि के 
आधार पर संचालन किया जाता ह।ै

z	बीज प्रतिस््थथापन दर (एसआरआर): यह मापता ह ैकि कुल फसल क्षेत्र 
मेें से कितने क्षेत्र मेें प्रमाणित बीजोों की बवुाई की गई, जबकि खते मेें बचाए 
गए बीजोों की बवुाई की गई। बीज प्रतिस््थथापन अनपुात जितना अधिक होगा, 
उत््पपादन और उत््पपादकता उतनी ही अधिक होगी।� [UPSC 2015]

z	एक गाँव को " बीज गाँव " कहा जाता ह ैयदि किसानोों का एक प्रशिक्षित 
समहू विभिन््न फसलोों के लिए बीज पैदा करता ह ै और किफायती मलू््य 
पर अपनी, अपने साथी ग्रामीणोों और आसपास के गाँवोों के ग्रामीणोों की 
आवश््यकताओ ंको परूा करता ह।ै

सिंचाई

हालाँकि, भारत मेें विश्व की 17% से अधिक जनसंख््यया निवास करती ह,ै लेकिन 
हमारे पास विश्व के जल संसाधनोों का कुल 4% ही ह।ै
सिंचाई जल उत््पपादकता: फसल उत््पपादन और प्रयुक्त सिंचाई जल का अनुपात।

लघु सिंचाई योजनाएँ 2000 हके््टटेयर तक कृषि  योग््य कमाड क्षेत्र

मध््यम सिंचाई योजनाएँ 2000 हके््टटेयर < कृषि  योग््य कमाड क्षेत्र < 
10,000 हके््टटेयर

वृहत सिंचाई योजनाएँ कृषि  योग््य कमाड क्षेत्र > 10000 हके््टटेयर

सिंचाई के प्रकार
सिंचाई के प्रकार विवरण भारत मेें आवृत क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र / राज््य
नहर सिंचाई नदियोों से नहरोों मेें पानी लाया जाता ह ै और कृषि  

क्षेत्ररों मेें वितरित किया जाता ह।ै
कुल सिंचित क्षेत्र का ~22% पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, 

बिहार
ट्यूबवेल / बोरवेल बिजली या डीजल पंपोों द्वारा उठाए गए भमूिगत 

जल का उपयोग करता ह।ै
कुल सिंचित क्षेत्र का ~46% पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस््थथान

टैैंक सिचाई प्राकृतिक  या मानव निर््ममित टैैंकोों मेें संगहृीत जल। कुल सिंचित क्षेत्र का ~4% तमिलनाडु, कर््ननाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा
फव््ववारा (स्प्रिन््कलर) सिंचाई पानी को पाइपोों के माध््यम से वितरित किया जाता 

ह ैऔर फसलोों पर छिड़का जाता ह।ै
कुल सिंचित क्षेत्र का ~2% राजस््थथान, गुजरात, मध््य प्रदेश

टपक सिंचाई (ड्रिप सिंचाई)
� [UPSC 2016]

नलिकाओ ं और उत््सर््जकोों की एक प्रणाली के 
माध््यम से पौधोों की जड़ों को सीधे पानी प्रदान 
करता ह।ै

कुल सिंचित क्षेत्र का ~4% महाराष्टट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर््ननाटक

कुआँ और अन््य स्रोत इसमेें खलेु कुए ँऔर अन््य छोटे जल स्रोत शामिल हैैं। कुल सिंचित क्षेत्र का ~22% राजस््थथान, महाराष्टट्र, तमिलनाडु
अन््य आधनुिक विधियाँ उर््वरीकरण (फर््टटिगेशन) और रेन गन जैसी उन््नत 

विधियाँ।
कुल सिंचित क्षेत्र का <2% बागवानी और नकदी फसलोों वाले राज््योों 

मेें
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भारत
मेें जल की

आवश््यकता का स््तर

भारत मेें सिंचाई

चीन

तिब््बत
भटूान

पाकि
स््ततान

अरब सागर

मखु््य रूप से 
सिंचित क्षेत्र

नहर
बहुत कम
कम
मध््यम
उच््च
बहुत अधिक

टैैंक
कुएँ
ट्यूबवेल

नेपाल

बांग््ललादेश

बंगाल की खाड़़ी

म््ययााँमार

किलोमीटर किमी

सिंचाई संबधंी प्रमखु सरकारी पहलेें

z	प्रधानमंत्री कृषि सिचंाई योजना (पीएमकेएसवाई):

	� त््वरित सिंचाई लाभ कार््यक्रम (एआईबीपी) - जल संसाधन मंत्रालय।

	� एकीकृ त जलसंभर( वाटरशडे ) प्रबंधन कार््यक्रम (आईडब््ल्ययूएमपी) - 

भमूि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मतं्रालय)।

	� खते पर जल प्रबंधन (ओएफडब््ल्ययूएम) - कृषि  और सहकारिता विभाग

	� उद्देश््य

	� अभिसरण: क्षेत्र स््तर पर सिंचाई मेें निवेश को समकेित करना।

	� हर खेत को पानी: सनुिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस््ततार करना।

	� प्रति बूदँ अधिक फसल: सतत सिंचाई और जल-बचत 
प्रौद्योगिकियोों के माध््यम से जल उपयोग दक्षता मेें वृद्धि करना। (कृषि  
एवं किसान कल््ययाण मतं्रालय)

	� वहनीयता: जलभृतोों का संभरण, स््थथायी जल संरक्षण को अपनाना 
और उपचारित अपशिष्ट जल का पनुः उपयोग करना।

	� निजी निवेश: सिंचाई प्रणालियोों मेें निजी निवेश को प्रोत््ससाहित 
करना।

	� विकेें द्रीकृत नियोजन:

	� प्रधानमतं्री कृषि  सिंचाई योजना निधियोों तक पहुचँने के लिए जिला 
सिंचाई योजनाओ ं (डीआईपी) और राज््य सिंचाई योजनाओ ं
(एसआईपी) की तैयारी अनिवार््य ह।ै
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	� पर््यवेक्षण:

	� प्रधानमतं्री की अध््यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) 
कार््ययान््वयन की दखेरेख करती ह।ै

	� नीति आयोग के तहत राष्ट्रीय कार््यकारी समिति (एनईसी) प्रगति की 
निगरानी करती ह।ै

	� जल बजट: घरेल,ू कृषि  और उद्योग क्षेत्र मेें लाग।ू

	� खेत-स््तर पर निवेश: किसानोों की भागीदारी और प्रतिक्रिया सनुिश्चित 
करता ह।ै

	� वित्तपोषण: नाबार््ड के तहत एक दीर््घकालिक सिचाई कोष प्रमखु 
सिंचाई परियोजनाओ ंको गति दतेा ह।ै

z	राष्ट्रीय जलसभंर (वाटरशेड) परियोजना (नीरांचल):

	� उद्देश््य: सतत प्राकृतिक  संसाधन संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता के 
साथ एकीकृ त वाटरशडे प्रबंधन कार््यक्रम (आईडब््ल्ययूएमपी) का समर््थन 
करना।

	� विश्व बैैंक सहायता: सतत कृषि  पैदावार को बढ़़ावा दतेे हुए मिट्टी, पानी 
और वन संरक्षण मेें सधुार पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

	� एकीकृत (समग्र) दृष्टिकोण: जलग्रहण क्षेत्ररों के भीतर संसाधनोों का 
संरक्षण और पनुरोद्धार, कृषि  समदुाय परिणामोों मेें वृद्धि।

अन्य योजनाएँ / कार््यक्रम
योजना/कार््यक्रम विवरण
त््वरित सिंचाई लाभ 
कार््यक्रम
� [UPSC 2015]

z	राज््योों को उन््नत प्रमखु सिचाई परियोजनाओ ंको 
परूा करने मेें सहायता करने के लिए वर््ष 1996 - 
97 मेें प्रारंभ (लॉन््च) किया गया।

z	 सिचाई परियोजनाओ ं से लाभ मेें तेजी लाने का 
लक्षष्य।

कमांड क्षेत्र विकास 
कार््यक्रम

z	 सिचाई प्रणालियोों मेें जल-उपयोग दक्षता विकसित 
करने के लिए वर््ष 1974-75 मेें इसकी शरुुआत 
हुई।

जल ऋण
[UPSC 2021]

z	सरुक्षित जल और स््वच््छता के लिए वित्तपोषण 
को किफायती बनाने के लिए Water.org द्वारा 
एक ऋण कार््यक्रम।

z	जल आवश््यकताओ ंको परूा करने के लिए सकू्षष्म 
वित्तीय संसाधनोों का उपयोग करता ह।ै

राष्ट्रीय जल मिशन 
[UPSC 2012]

z	जलवाय ु परिवर््तन पर राष्ट्रीय कार््य योजना 
(NAPCC) का हिस््ससा।

z	जल संरक्षण, अपव््यय को कम करने और समान 
वितरण पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

z	शहरी क्षेत्ररों मेें अपशिष्ट जल के पनुर््चक्रण और 
तटीय शहरोों मेें समदु्री जल के उपयोग को 
प्रोत््ससाहित करता ह।ै

उर््वरक
उर््वरक पौधोों की वृद्धि के लिए आवश््यक प्रधान और सूक्षष्म पोषक तत्तत्ववों की 
आपूर््तति करते हैैं। वे कृषि  उत््पपादन मेें 15-20% का योगदान देते हैैं, जो उचित 
उत््पपादक प्रबंधन के साथ संभावित रूप से 45% तक बढ़ सकता ह।ै 

पोषक तत्त्व संरचना:
z	प्राथमिक ( वहृत ) पोषक तत्तत्व: नाइट्रोजन (N), फॉस््फफोरस (P), पोटेशियम 

(K), कैल््शशियम (Ca), मगै््ननीशियम (Mg ), सल््फर (S)। 

z	द्वितीयक (सकू्षष्म) पोषक तत्तत्व: बोरॉन (B), क््ललोरीन (Cl), कॉपर (Cu), 
आयरन (Fe), जिक (Zn) आदि। 

z	उर््वरक सांख््ययिकी-2022 के आकँड़ों के अनसुार, भारत का NPK अनपुात वर््ष 
1991 - 92 मेें 5.9:2.4:1 से बिगड़कर वर््ष 2021-22 मेें 7.7:3.1:1 हो गया ह,ै 
जो अनशुसंित 4:2:1 अनपुात से बहुत खराब स््थथिति को प्रदर््शशित करता ह।ै इस 
असंतलुन के कारण पोषक तत्तत्ववों की कमी, मृदा का क्षरण और फसल-पैदावार 
मेें कमी जैसी समस््ययाए ँउत््पन््न सकती ह।ै

उर््वरकोों के प्रकार
z	नाइट्रोजनयुक्त: यरूिया, अमोनियम नाइट्रेट।

z	पोटाशयुक्त: पोटेशियम नाइट्रेट, चिली साल््टपीटर।

z	फॉस््फफेटि क: सपुर फॉस््फफेट , ट्रिपल फॉस््फफेट ।

z	नीम लेपित यूरिया: नाइट्रोजन उत््सर््जन को कम करता ह ैऔर दक्षता बढ़़ाता ह।ै

	� वर््तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए प्रमखु परिवर््तनकारी निर््णयोों मेें से 
एक दशे मेें सभी सब््ससिडी वाले कृषि  ग्रेड यरूिया पर 100% नीम कोटिंग 
लाग ूकरना था, ताकि पोषक तत्तत्व दक्षता, फसल उपज, मिट्टी के स््ववास््थ््य 
को बढ़़ाया जा सके और गैर-कृषि  गतिविधियोों के लिए कृषि  ग्रेड यरूिया 
के परिवर््तन को रोका जा सके।

भारतीय उर््वरक क्षेत्र
z	विश्व मेें स््थथान: उत््पपादन मेें तीसरा, खपत मेें दसूरा स््थथान।

z	अभाव: मिट्टी मेें नाइट्रोजन (N), फॉस््फफोरस (P) और पोटेशियम (K) का अभाव ह।ै

z	प्रमुख उत््पपादक: नेशनल फर््टटिलाइजर््स लिमिटड, इफको, कृ भको 
(KRIBHCO)।

नीति और विनियमन
z	विनियमन: रसायन एवं उर््वरक मतं्रालय के उर््वरक विभाग द्वारा "उद्योग 

(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951" के अतंर््गत विनियमित।

z	निर््भरता: यरूिया की 80% आवश््यकताए ँ घरेल ू स््तर पर परूी की जाती हैैं; 
फॉस््फफेट िक और पोटासिक उर््वरक आयात पर निर््भर हैैं।

सरकारी हस्तक्षेप
z	प्रतिधारण मूल््य निर््धधारण योजना (RPS), 1977: नाइट्रोजन, फॉस््फफेट िक 

और पोटाश उर््वरकोों आदि के लिए।

z	नई मूल््य निर््धधारण योजना (NPS), 2003: फीडस््टटॉक की कीमतोों और पौधोों 
की परुानी किस््मोों के आधार पर सब््ससिडी।

z	पोषक तत्तत्व आधारित सब््ससिडी (NBS), 2010: संतलुित उपयोग सनुिश्चित 
करने और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए पोषक तत्तत्व की मात्रा के साथ 
सब््ससिडी को जोड़ता ह।ै उर््वरक विभाग द्वारा कार््ययान््ववित 22 उर््वरकोों (यरूिया के 
अलावा) पर लाग ूहोता ह।ै

z	नीम लेपित यूरिया नीति (2015): प्रारंभ मेें दक्षता बढ़़ाने और दरुुपयोग को 
कम करने के लिए 75% यरूिया उत््पपादन के लिए नीम कोटिंग अनिवार््य थी। 
उर््वरक विभाग (DoF) ने सभी घरेल ू उत््पपादकोों के लिए 100% यरूिया का 
उत््पपादन नीम लेपित यरूिया (NCU) के रूप मेें करना अनिवार््य कर दिया ह।ै 
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z	नीम लेपित यूरिया के लाभ:

	� मिट्टी मेें नाइट्रोजन का धीरे-धीरे रिसाव

	� पौधोों द्वारा नाइट्रोजन का बेहतर अवशोषण।

	� कीटनाशकोों के उपयोग मेें कमी।

	� बेहतर उपज।

z	नई यूरिया नीति (2015): इसका उद्देश््य स््वदशेी उत््पपादन को अधिकतम 
करना, ऊर््जजा दक्षता को बढ़़ावा दनेा और सब््ससिडी को तर््क संगत बनाना ह।ै

यरूिया सहायिकी (सब्सिडी ) योजना:

z	वर््तमान मेें किसानोों को वैधानिक रूप से अधिसचूित अधिकतम खदुरा मलू््य 
(एमआरपी) पर यरूिया उपलब््ध कराया जाता ह।ै यरूिया के 45 किलोग्राम बैग 
का मलू््य ₹242 प्रति बैग ह ै(नीम लेपन के शलु््क और लाग ूकरोों को छोड़कर)।

z	यरूिया की कृषि  क्षेत्र पर आपरू््तति की गई लागत और यरूिया इकाइयोों द्वारा शदु्ध 
बाजार प्राप्ति के बीच का अतंर भारत सरकार द्वारा यरूिया निर््ममाता / आयातकर््तता 
को सब््ससिडी के रूप मेें दिया जाता ह।ै

z	मौजदूा यरूिया नीतियाँ जिनके द्वारा सब््ससिडी का भगुतान किया जा रहा ह,ै वे हैैं 
नई मलू््य निर््धधारण योजना (एनपीएस) - III, संशोधित एनपीएस - III, नई निवेश 
नीति (एनआईपी)-2012 और नई यरूिया नीति (एनयपूी)-2015, तदनसुार, दशे 
के सभी किसानोों को रियायती दरोों पर यरूिया की आपरू््तति की जा रही ह ैऔर वे 
इस योजना के लाभार्थी हैैं।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना:

z	सरकार उर््वरक निर््ममाताओ/ंआयातकोों के माध््यम से किसानोों को सब््ससिडी वाले 
मलू््योों पर 28 ग्रेड के P&K उर््वरक उपलब््ध करा रही ह।ै P&K उर््वरकोों पर 
सब््ससिडी 1 अप्रैल, 2010 से इस योजना द्वारा विनियमित ह।ै

z	अपने किसान हितकारी दृष्टिकोण के अनरुूप, सरकार किसानोों को सस््तती 
कीमतोों पर P&K (फ़ॉस््फफोरस, पोटेशियम) उर््वरकोों की उपलब््धता सनुिश्चित 
करने के लिए प्रतिबद्ध ह।ै 

z	उर््वरकोों और लागत यानी यरूिया, डीएपी, एमओपी तथा सल््फर की अतंरराष्ट्रीय 
कीमतोों मेें हालिया रुझानोों को दखेते हुए, सरकार ने फॉस््फफेट िक एवं पोटासिक 
(P&KF) उर््वरकोों पर 01.10.24 से 31.03.25 तक प्रभावी रबी फसल 2024 
के लिए एनबीएस दरोों को मजंरूी दनेे का फैसला किया ह।ै 

z	उर््वरक कंपनियोों को अनमुोदित और अधिसचूित दरोों के अनसुार सब््ससिडी 
प्रदान की जाएगी, जिससे किसानोों को सस््तती कीमतोों पर उर््वरक उपलब््ध 
कराया जा सके।

नीतियोों का प्रभाव:
z	उत््पपादन और खपत बढ़़ी, लेकिन राजकोषीय घाटा का सामना करना पड़़ा।

z	फॉस््फफेट िक और पोटाश उर््वरकोों के आशंिक विनियंत्रण के बाद उर््वरक उपयोग 
मेें असंतलुन (1992)।

z	नीम लेपित यरूिया से नाइट्रोजन उपयोग दक्षता मेें सधुार हुआ, कीटोों का हमला 
कम हुआ और उर््वरक की बर््बबादी कम हुई।

विविध तथ््य:
z	भारत मेें उर््वरक की कीमत सरकार द्वारा निर््धधारित की जाती ह;ै अमोनिया, 

जो यरूिया की एक उत््पपादक सामग्री ह,ै प्राकृतिक  गैस से उत््पपादित होता 
ह;ै सल््फर, जो फॉस््फफोरिक अम््ल उर््वरक के लिए एक कच््चचा माल ह,ै तेल 
रिफाइनरियोों का एक उप-उत््पपाद ह।ै� [UPSC 2020]

z	फर््टटिगेशन: पानी मेें घलुनशील उर््वरकोों को टपक सिंचाई प्रणाली मेें मिलाना, 
जहाँ उर््वरक को पौधोों की जड़ोों मेें पहुचँाया जाता ह।ै इससे उर््वरकोों का 
अनावश््यक कम हो जाता ह।ै इसके मिट्टी की क्षारीयता को नियंत्रित करने, 
खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्तत्ववों की उपयोग दक्षता मेें वृद्धि करने जैसे 
लाभ हैैं। इससे फसलोों की उपज मेें 25-30% की वृद्धि होती ह।ै

z	बाजार विकास सहायता नीति: हरी खाद, ग्रामीण क्षेत्ररों की जैविक खाद, 
ठोस/तरल घोल जैसे वैकल््पपिक उर््वरकोों के उपयोग को बढ़़ावा दनेा।

मदृा स्वास्थ्य कार््ड:� [UPSC 2017]
z	सभी किसानोों को 2 वर््ष के अतंराल पर रिपोर््ट कार््ड दिए जाते हैैं; इसे कृषि  एवं 

किसान कल््ययाण मतं्रालय द्वारा कार््ययान््ववित किया जाता ह।ै

z	नमनेू लेने, परीक्षण और रिपोर््टििंग की लागत → केें द्र सरकार द्वारा।

z	कृषि  शिक्षा प्राप्त यवुाओ,ं स््वयं सहायता समहूोों, कृषि  उत््पपादक संगठनोों (FPO) 
आदि द्वारा ग्राम स््तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाए ँस््थथापित की जाएगँी। 

z	यह छह फसलोों के लिए उर््वरक अनुशंसाओ ंके दो सेट प्रदान करता है, जिसमेें 
जैविक खाद की अनुशंसाएँ और माग पर अतिरिक्त फसलोों के लिए अनुशंसाए ँ
शामिल हैैं। मिट्टी के नमूनोों का परीक्षण 12 मापदंडोों के आधार पर किया 
जाता है-

	� प्राथमिक पोषक तत्तत्व: नाइट्रोजन (N), फॉस््फफोरस (P), पोटेशियम (K)

	� द्वितीयक पोषक तत्तत्व: सल््फर (S); सकू्षष्म पोषक तत्तत्व: जिंक (Zn), 
आयरन ( Fe), कॉपर (Cu), मैैंगनीज़ ( Mn), बोरॉन (B)।

	� सकू्षष्म पोषक तत्तत्व: जिक (Zn), आयरन ( Fe), कॉपर (Cu), मैैंगनीज़ 
(Mn), बोरॉन (B)

	� भौतिक मापदडं: pH, EC (विद्युत चालकता), OC (कार््बनिक कार््बन)

जैविक खतेी तथा जीरो बजट प्राकृतिक खतेी (ZBNF)

पहलू जैविक खेती [UPSC 2018] जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)

परिभाषा कृषि  पारिस््थथितिकी तंत्र मेें उत््पपादकता और जैव विविधता को 
अनुकूलित करने के लिए निर््ममित की गई एक समग्र प्रणाली ह।ै

पारंपरिक प्रथाओ ं से प्रेरित रसायन मकु्त खेती की एक विधि, जो 
प्राकृतिक  प्रक्रियाओ ंपर ध््ययान केें द्रित करती ह।ै

उत््पपादन लागत जैविक खाद, कम््पपोस््ट और जैव उर््वरकोों की आवश््यकताओ ं के 
कारण मध््यम से उच््च।

अत््ययंत कम लागत; स््थथानीय स््तर पर तैयार किए गए उत््पपादक का 
उपयोग करके लगभग शनू््य व््यय।

रासायनिक 
उपयोग

सिंथेटिक उर््वरकोों और कीटनाशकोों का प्रयोग नहीीं करता ह;ै जैव 
उर््वरकोों और जैविक कीट नियंत्रण पर निर््भर ह।ै

सिंथेटिक या कृत्रिम  उत््पपादकोों या उर््वरक का प्रयोग नहीीं; जीवामृत 
और बीजामृत का उपयोग करता ह।ै
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मृदा प्रबंधन जुताई, हल चलाने और जैविक खाद डालने जैसी प्रथाओ ं की 
अनुमति देता ह।ै

मिट्टी मेें गड़बड़़ी से बचा जाता ह ै (जैसे- जुताई या भारी मात्रा मेें 
खाद का प्रयोग नहीीं करना)। प्राकृतिक  मृदा  स््ववास््थ््य संरक्षण पर 
ध््ययान केें द्रित करता है

निराई (खरपतवार 
निकालना)

खेती की प्रक्रिया के हिस््ससे के रूप मेें निराई को प्रोत््ससाहित करता ह।ै मिट्टी के प्राकृतिक  पारिस््थथितिकी तंत्र संतुलन को बनाए रखने के 
लिए निराई -गुड़़ाई से बचता ह।ै

कीट नियंत्रण नीम तेल स्प्रे और प्राकृतिक  कीट प्रतिरोधी जैसे गैर-रासायनिक कीट 
नियंत्रण विधियोों का उपयोग करता ह।ै

कीट प्रबंधन के लिए बीजामृत (नीम, हरी मिर््च, तम््बबाक) जैसे 
मिश्रण का उपयोग करता ह।ै

पलवार (मल््चचििंग) मृदा संरक्षण के लिए एक वैकल््पपिक विधि। नमी संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मल््चचििंग 
(पलवार) एक मखु््य अभ््ययास ह।ै

जल प्रबंधन जल दक्षता के प्रबंधन के लिए जैविक तकनीकोों पर निर््भर ह।ै व््हहापासा तकनीक की वकालत करता ह,ै जो मिट्टी मेें पानी और 
वायु के अणओु ंको संतुलित करके मिट्टी की नमी को बनाए रखता 
ह।ै

फसल उपज आमतौर पर पारंपरिक खेती की तुलना मेें कम लेकिन अल््पपावधि मेें 
प्राकृतिक  खेती की तुलना मेें अधिक उपज देता ह ै ।

प्रारंभ मेें कम लेकिन समय के साथ मिट्टी के स््ववास््थ््य और 
प्राकृतिक  प्रक्रियाओ ंके बेहतर होने से इसमेें सुधार होता ह।ै

पर््ययावरणीय प्रभाव रासायनिक प्रदषूण को कम करता ह ैऔर जैव विविधता को संरक्षित 
करता ह।ै

प्रकृति  और पारिस््थथितिकी तंत्र संरक्षण के साथ पूर््ण सामंजस््य पर 
ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

जैविक खतेी के लिए सरकारी पहल:
z	सरकार वर््ष 2015-16 से परंपरागत कृषि  विकास योजना (PKVY) और 

परू्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मलू््य �ृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) 
के माध््यम से दशे मेें जैविक खतेी को बढ़़ावा द ेरही ह।ै

z	पीकेवीवाई को दशे भर मेें परू्वोत्तर राज््योों के अलावा अन््य सभी राज््योों मेें लाग ू
किया जा रहा ह।ै MOVCDNER योजना विशषे रूप से परू्वोत्तर राज््योों मेें लाग ू
की गई ह।ै

z	प्राकृतिक  खतेी (एनएफ) सहित पारंपरिक स््वदशेी प्रथाओ ंको बढ़़ावा दनेे के 
लिए वर््ष 2020-21 से परंपरागत कृषि  विकास योजना (पीकेवीवाई) की एक उप 
योजना के रूप मेें भारतीय प्राकृतिक  कृषि  पद्धति (बीपीकेपी) शरुू की गई ह।ै

z	बीपीकेपी के तहत, क््लस््टर निर््ममाण, क्षमता निर््ममाण और प्रशिक्षित कर््ममियोों द्वारा 
निरंतर सहायता, प्रमाणीकरण तथा अवशषे विश्लेषण के लिए 3 वर्षषों के लिए 
12200 रुपए प्रति हके््टटेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह।ै

z	दोनोों योजनाए ँजैविक खतेी मेें लगे किसानोों को शरुू से अतं तक समर््थन यानी 
उत््पपादन से लेकर प्रसंस््करण, प्रमाणीकरण और विपणन एवं प्रसंस््करण सहित 
फसल कटाई के बाद प्रबंधन समर््थन पर जोर दतेी हैैं।

z	प्रमाणीकरण: सरकार ने क्षेत्रीय परिषद या राष्ट्रीय जैविक उत््पपादन कार््यक्रम 
(एनपीओपी) प्रमाणीकरण के माध््यम से भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) 
प्रमाणीकरण के लिए 3 वर््ष के लिए 2700 रुपए प्रति हके््टटेयर की दर से 8.0 या 
अधिक हके््टटेयर भमूि वाले व््यक्तिगत किसानोों को वित्तीय सहायता प्रदान करने 
के लिए एक कार््यक्रम शरुू किया ह।ै

	� हालाँंकि, एनपीओपी प्रमाणित उत््पपादोों का निर््ययात और घरेल ूबाजार मेें 
व््ययापार किया जा सकता ह,ै लेकिन पीजीएस-इडंिया प्रमाणित उत््पपादोों का 
व््ययापार केवल घरेल ूबाजार मेें किया जा सकता ह।ै

कृषि वित्त/ऋण

कृषि ऋण मेें हिस््ससेदारी:
अनुसूचित वाणिज््ययिक बैैंक (76%), क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक (11.9%) और सहकारी 
समितियाँँ (12.1%) कृषि  ऋण प्रदान करते हैैं; जिला सहकारी केन्द्रीय बैैंक 
(DCCB) ग्रामीण जमा राशि जुटाते हैैं और प्राथमिक कृषि  ऋण समितियोों 
(पीएसीएस) को वित्तपोषित करते हैैं। 
� [UPSC 2011, 2020]

विभिन्न सरकारी पहलेें
पहलू मुख््य विशेषताए ँपहल
किसान क्रेडि ट कार््ड (KCC)
� [UPSC 2020]

कार््यशील पूँजी, कृषि  संपत्तियोों के रख-रखाव और उपभोग आवश््यकताओ ंसहित कृषि  प्रबंधन के लिए किसानोों 
को अल््पकालिक औपचारिक ऋण प्रदान करता ह।ै 

निवेश ऋण सिंचाई, मशीनीकरण, भमूि विकास, वृक्षारोपण, बागवानी और कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए उपलब््ध ह।ै 
ब््ययाज अनुदान योजना किसानोों को अल््पकालिक ऋण पर रियायती ब््ययाज दरोों की पेशकश करता ह।ै 
सूक्षष्म सिंचाई निधि (नाबार््ड) जल उपयोग दक्षता को बढ़़ाने के लिए सूक्षष्म-सिचाई तकनीकोों को अपनाने का समर््थन करता ह।ै 

एसएचजी बैैंक लिकेज कार््यक्रम ग्रामीण और कृषि  विकास के लिए बैैंकोों को स््वयं सहायता समहूोों, विशेष रूप से महिलाओ ं के नेततृ््व वाले 
समहूोों को ऋण देने के लिए प्रोत््ससाहित करता ह।ै 

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) बैैंकोों को अपने ANBC का 40% (RRB, सहकारी बैैंक, SFB के लिए 75%) कृषि , MSME, निर््ययात, शिक्षा 
और आवास जैसे क्षेत्ररों के लिए आवंटित करने का निर्देश देता  ह।ै
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कृषि अवसंरचना निधि केें द्रीय क्षेत्र की योजना फसल कटाई के बाद और सामदुायिक कृषि  अवसंरचना के लिए 3% ब््ययाज अनुदान 
और ऋण गारंटी के साथ ₹1 लाख करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान करती ह।ै यह योजना 2020-21 से 2029-30 
तक जारी रहगेी।

नाबार््ड की भूमिका z	एससीबी, आरआरबी और सहकारी बैैंकोों जैसे ग्रामीण ऋण संस््थथानोों के लिए पनुर््ववित्त सवुिधा प्रदान करता ह।ै 

z	SHG बैैंक लिकेज और सकू्षष्म ऋण नवाचारोों को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	आरआईडीएफ और एमसीआईएस के माध््यम से ग्रामीण आवास, बनुियादी ढाँच ेएवं अनसुंधान परियोजनाओ ं
को वित्तपोषित करता ह।ै

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (SAA)
� [UPSC 2012, 2019]

वर््ष 1989 मेें लीड बैैंक योजना के तहत शरुुआत की गई; नियोजित विकास के लिए ऋण आवश््यकताओ ंको 
पूरा करने के लिए ग्रामीण बैैंक शाखाओ ंको 15-25 गाँव सौौंपे जाते हैैं।

न््ययूनतम समर््थन मूल््य नीति वार््षषिक तौर पर 22 से अधिक फसलोों के लिए गारंटीकृ त लाभकारी मलू््य सुनिश्चित करता ह;ै किसानोों को मलू््य 
मेें उतार-चढ़़ाव से बचाता ह।ै

ऋण प्रवाह के लिए संस््थथान इसमेें सहकारी समितियाँ, नाबार््ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक (आरआरबी), और अनुसूचित वाणिज््ययिक बैैंक (एससीबी) 
शामिल हैैं।

सेवा क्षेत्र ऋण योजनाए ँ(SACP) लक्षित वित्तीय समावशन और विकास के लिए इसके तहत वार््षषिक ऋण योजनाएँ तैयार की गई।ं

भारत मेें फसल बीमा

योजनाएँ अवधि विवरण समग्रता और प्रभाव
प्रथम व््यक्तिगत दृष्टिकोण 
योजना

1972-1978 भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा शरुू किया गया। सीमित 
राज््योों मेें चयनित फसलोों पर ध््ययान केें द्रित किया गया।

सीमित फसलोों को कवर किया गया, 
विशिष्ट फसलोों के लिए पायलट योजना, 
सीमित दायरा।

पायलट फसल बीमा योजना 
(पीसीआईएस)

1979-1984 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर, संस््थथागत स्रोतोों से ऋण लेने 
वाले किसानोों को लक्षित किया गया।

किसानोों के विशिष्ट समहूोों तक ही 
सीमित; सीमित भौगोलिक क्षेत्र।

व््ययापक फसल बीमा योजना 
(सीसीआईएस)

1985-1999 'समरूप क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर, अल््पकालिक ऋण से 
जुड़़ी पहली राष्टट्रव््ययापी योजना।

राष्टट्रव््ययापी कार््ययान््वयन, विभिन््न फसलोों 
के लिए बीमा प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 
(एनएआईएस)

1999-2000 से अब 
तक

व््ययापक फसल बीमा योजना के स््थथान पर लागू, जिसका 
उद्देश््य  प्राकृतिक  आपदाओ ंसे फसल को होने वाले नुकसान 
से बचाना ह।ै

सभी किसानोों को इसमेें शामिल किया 
गया, कई राज््योों और संघ राज््यक्षेत्ररों मेें 
व््ययापक फसल कवरेज लागू किया गया। 

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा 
योजना (एमएनएआईएस)

2010-11 योजना को और अधिक किसान-अनुकूल बनाने के लिए 50 
जिलोों मेें पायलट आधार पर शरुू किया गया।

लाखोों किसानोों को कवर किया गया, 
जिसका उद्देश््य सुगमता और दक्षता मेें 
सुधार करना ह।ै

पायलट मौसम आधारित 
फसल बीमा योजना 
(डब््ल्ययूबीसीआईएस)

2007 फसल उत््पपादन को प्रभावित करने वाली प्रतिकल मौसम 
स््थथितियोों के खिलाफ बीमा प्रदान किया गया।

विभिन््न राज््योों मेें लागू किया गया, बड़़ी 
संख््यया मेें किसानोों और भमूि को इसमेें 
शामिल किया गया।

पायलट नारियल पाम बीमा 
योजना (सीपीआईएस)

2009-10 और 
2010-11

नारियल के पेड़ों का बीमा करने के लिए विभिन््न राज््योों के 
चयनित क्षेत्ररों मेें लागू किया गया।

हजारोों किसानोों को इसमेें शामिल किया 
गया, वर््ष 2013 तक दावोों का भगुतान 
किया गया। 

राष्ट्रीय फसल बीमा 
कार््यक्रम (एनसीआईपी)

2013-14 से अब 
तक

राष्ट्रीय कार््ययान््वयन के लिए सुधार के साथ MNAIS, 
WBCIS और CPIS को विलय कर दिया गया।

किसान और क्षेत्र कवरेज मेें उल््ललेखनीय 
वृद्धि का लक्षष्य, बारहवीीं पंचवर्षीय 
योजना मेें शामिल किया गया।

प्रधानमतं्री फसल बीमा योजना (PMFBY)� [UPSC 2016]

विशेषता विवरण
प्रारंभ वर््ष 2016
वित्त पोषण 2024-25 मेें ₹14,600 करोड़
उद्देश््य किसानोों की फसल सुरक्षा बढ़़ाने के लिए प्राकृतिक  आपदाओ,ं कीटोों और बीमारियोों के खिलाफ फसल बीमा कवर प्रदान 

करता है।
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पात्रता ऋण लेने वाले किसानोों के लिए अनिवार््य, अन््य के लिए स््ववैच््छछिक (2020 से); प्रीमियम फसल के प्रकार के अनुसार अलग-
अलग होते हैैं।

प्रीमियम दरेें ख़रीफ़- 2 %, रबी- 1.5 %, वाणिज््ययिक/बागवानी फसलेें- 5 %
मुख््य विशेषताएँ व््ययापक कवरेज, सरलीकृ त दावा प्रक्रिया, स््थथानीय आपदाओ ंको शामिल करना और सीधे भगुतान।
लाभार्थी प्रारंभ मेें ऋणी किसानोों के लिए, अब सभी किसानोों के लिए स््ववैच््छछिक।
पुनर््ननिर््ममित संस््करण 
(PMFBY 2.0 )

विभिन््न राज््योों/संघ राज््यक्षेत्ररों के लिए दावा प्रक्रिया, दक्षता और अनुकूलनशीलता मेें सुधार के लिए वर््ष 2020 मेें लॉन््च किया 
गया।

शामिल जोखिम प्राकृतिक  आपदाओ,ं कटाई के बाद के नुकसान, स््थथानीय मदु्ददों, बुवाई की विफलता आदि को शामिल करता ह।ै
उद्देश््य किसानोों की आय को स््थथिर करना, आधनुिक खेती को बढ़़ावा देना, ऋण प्रवाह, खाद्य सुरक्षा और दीर््घकालिक उपज सुनिश्चित 

करना।
प्रौद्योगिकी एकीकरण बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए ऐप, ड्रोन, कृत्रिम  बुद्धिमत्ता और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करता ह।ै
पूर्वोत्तर भारत मेें चुनौतियाँ प्रभावी कार््ययान््वयन के लिए अवसंरचनात््मक और प्रशासनिक चनुौतियोों का सामना करना पड़ता ह।ै

भारतीय कृषि नीति मेें प्रमुख संस्थाएँ और उनकी रूपरेखा

आयोग/संस््थथान (स््थथापना वर््ष) उद्देश््य प्रमुख भूमिकाए ँ/ विशेषताएँ
कृषि लागत एवं मूल््य आयोग 
(सीएसीपी) - 1965

विभिन््न कृषि  उत््पपादोों के लिए न््ययूनतम समर््थन मलू््य 
(MSP) की सिफारिश करना।

z	कृषि  एवं किसान कल््ययाण मतं्रालय के अधीन सांविधिक निकाय।

z	इसमेें एक अध््यक्ष, सदस््य सचिव, एक आधिकारिक सदस््य और 
दो गैर-सरकारी सदस््य शामिल होते हैैं।

नाबार््ड (राष्ट्रीय कृषि एवं 
ग्रामीण विकास बैैंक) - 1981

कृषि  और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना 
एवं विनियमित करना।

z	वित्तीय ससं््थथाओ ं (जैसे- SCARDB, SCB, RRB, CB) को 
पनुर््ववित्त प्रदान करता ह।ै

z	सकू्षष्म वित्त हेतु SHG - बैैंक लिकेज को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	आरआईडीएफ के माध््यम से ग्रामीण बनुियादी ढाँच े का समर््थन 
करता ह।ै

लघु कृषक कृषि-व््यवसाय संघ 
(SFAC 1994)

कृषि -व््यवसाय और किसान उत््पपादक संगठनोों 
(FPO) को बढ़़ावा देना।

z	राज््योों मेें कृषि -व््यवसाय परियोजनाओ ंका विकास करता ह।ै

z	कृषि  विपणन के लिए ई-नाम (e-NAM) मचं को लाग ूकरता ह।ै

� [UPSC 2017]
एपीडा (कृषि एवं प्रसंस््ककृ त 
खाद्य उत््पपाद निर््ययात विकास 
प्राधिकरण) - 1985

कृषि  और प्रसंस््ककृ त खाद्य उत््पपादोों के निर््ययात को 
बढ़़ावा देना।

z	वाणिज््य मतं्रालय के अतंर््गत वैधानिक निकाय।

z	चीनी के आयात पर नज़र रखता ह ैऔर निर््ययात अवसंरचना विकास 
को बढ़़ावा दतेा ह।ै

कृषक उत््पपादक संगठन 
(एफपीओ)

सहकारी शैली के संगठन बनाकर किसानोों को सशक्त 
बनाना।

z	 किसानोों को सामहूिक रूप से उपज का विपणन करने और बेहतर 
कीमतोों का निर््धधारण करने मेें सक्षम बनाता ह।ै

एग््ममार््क  (AGMARK) - 1937 गुणवत्ता मानकोों के अनुरूप कृषि  उत््पपादोों को 
प्रमाणित करना।

z	 विपणन एवं निरीक्षण निदशेालय, कृषि  मतं्रालय के तहत 
प्रमाणीकरण।

z	222 कृषि  वस््ततुओ ंको कवर करता ह।ै

खाद्यान्न वितरण

z	सार््वजनिक वितरण प्रणाली: राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम, 2013 
(NFSA) के तहत वन नेशन - वन राशन कार््ड प्रणाली के माध््यम से राशन 
कार््ड धारकोों की राष्टट्रव््ययापी पहुचँ को निर््धधारित करना।

z	परक्राम््य गोदाम रसीदेें (Negotiable Warehouse Receipts-NWR)

	� स््थथापना: वर््ष 2011, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार््वजनिक वितरण 
मतं्रालय द्वारा।

	� उद्देश््य: किसान अपने भडंारण के लिए जारी गोदाम रसीदोों के आधार पर 
बैैंकोों से ऋण माग सकते हैैं।

	� विनियमन: गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA)।
	� जारी की गई रसीदेें: गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण के 

साथ पंजीकृ त गोदाम → यह केें द्रीय काननू द्वारा समर््थथित परू््णतः 
समझौता योग््य दस््ततावेज ह।ै

	� इलेक्ट्रॉनिक परक्राम््य गोदाम रसीद (e-NWR) प्रणाली → 2017 मेें 
लॉन््च की गई। 

भारतीय खाद्य निगम (FCI):
z	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार््वजनिक वितरण मतं्रालय के तहत नोडल 

संगठन  ह।ै
z	यह न््ययूनतम समर््थन मलू््य (एमएसपी) और खलेु आधार पर खाद्यान््न की 

खरीद करता ह।ै
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कृषि बाजार

z	कृषि उपज बाजार समितियाँ (APMC)

	� राज््य सरकारोों द्वारा स््थथापित

	� उद्देश््य: बिचौलियोों द्वारा किसानोों के शोषण को समाप्त करना; खाद्य उपज को बाजार मेें लाया जाना चाहिए; बिक्री नीलामी के माध््यम से की जाती ह।ै

z	ई - नाम: वर््ष 2016 मेें लॉन््च किया गया। यह कृषि  उपज के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिग पोर््टल ह।ै यह किसानोों को उनकी उपज की गणुवत्ता के अनरुूप 
कीमतोों के साथ दशेव््ययापी बाजारोों तक पहुचँ प्रदान करता ह।ै� [UPSC 2017]

z	कृषि  उत््पपादोों के बाजारोों को राज््योों द्वारा अधिनियमित कृषि  उपज बाजार समिति अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता ह।ै� [UPSC 2015]

विभिन्न प्रकार की खरीद प्रणाली
प्रकार परिभाषा उदाहरण उद्देश््य

मूल््य समर््थन प्रणाली सरकार चनुिदा फसलोों के लिए निश्चित 
मलू््य निर््धधारित करती ह;ै यदि बाजार 
मलू््य इससे नीचे चला जाता ह ै तो 
न््ययूनतम समर््थन मलू््य पर खरीदती ह।ै

भारत मेें 23 फसलोों के लिए न््ययूनतम 
समर््थन मलू््य (जैसे-गेहूं,ँ चावल)।

किसानोों के लिए उचित आय सुनिश्चित करता 
ह,ै उन््हेें बाजार मलू््य मेें उतार-चढ़़ाव से बचाता 
ह।ै

मूल््य कमी भुगतान किसानोों को एमएसपी और बाजार मलू््य 
के बीच के अंतर की भरपाई की जाती ह।ै

पीएम-आशा के अंतर््गत पीडीपीएस किसानोों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए 
प्रत््यक्ष सरकारी खरीद को कम करता ह।ै

बाजार आश्वासन 
कार््यक्रम

यदि कीमतेें एक निश्चित स््तर से नीच े
चली जाती हैैं तो सरकार खरीदारोों को 
समर््थन की गारंटी देती ह।ै

निजी खरीदारोों का समर््थन करने वाले 
राज््य स््तरीय कार््यक्रम।

किसानोों को उचित मलू््य मिले यह सुनिश्चित 
करते हुए निजी भागीदारी को प्रोत््ससाहित करता 
ह।ै

राज््य - विशिष्ट एमएसपी 
प्रणाली

राज््य एमएसपी को केें द्र द्वारा निर््धधारित 
दरोों से अधिक घोषित करते हैैं।

पंजाब और हरियाणा को केें द्रीय 
एमएसपी से अधिक बोनस।

एमएसपी नीतियोों को राज््य-विशिष्ट फसल 
प्राथमिकताओ ंके साथ संरेखित करता ह।ै

मूल््य स््थथिरीकरण कोष मलू््योों मेें गिरावट के दौरान हस््तक्षेप करके 
कीमतोों को स््थथिर करने के लिए कोष।

भारत की योजना के तहत प््ययाज और 
आलू के लिए उपयोग किया जाता ह।ै

किसानोों और उपभोक्ताओ ं के लिए मलू््य 
स््थथिरता बनाए रखता ह।ै

वस््ततु-विशिष्ट समर््थन अस््थथिर फसलोों को लक्षित करने वाले 
एमएसपी जैसे हस््तक्षेप।

गन््नने का एफआरपी, कपास की कीमत 
मेें हस््तक्षेप।

किसानोों के लिए विशिष्ट वस््ततुओ ं पर उचित  
लाभ सुनिश्चित करता ह।ै

आय सहायता योजनाएँ एमएसपी - आधारित प्रणालियोों के 
बजाय किसानोों को प्रत््यक्ष आय 
हस््तताांतरण।

पीएम-किसान: छोटे किसानोों को 
सालाना ₹6,000।

किसानोों की समस््ययाओ ंको कम करने के लिए 
सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करता ह।ै

न्यूनतम समर््थन मूल्य

न््ययूनतम समर््थन मलू््य (MSP) की गणना कृषि  लागत और मलू््य आयोग 

(CACP) द्वारा विस््ततृत लागत निर््धधारण पद्धति का उपयोग करके की जाती ह।ै 

एमएसपी निर््धधारित करने के लिए सीएसीपी तीन प्रकार की उत््पपादन लागत की 

गणना करता ह-ै� [UPSC 2015, 2018 , 2019]

1.	 A2 लागत: इसमेें किसान द्वारा सीध ेतौर पर खर््च की गई सभी भगुतान लागतेें 

शामिल हैैं, जैसे- बीज, उर््वरक, कीटनाशक, किराये पर लिया गया श्रम, पट्टे पर 

दी गई भमूि, ईधंन और सिचाई पर खर््च।

2.	 पारिवारिक श्रम (FL): कृषि  मेें उपयोग किए जाने वाले अवैतनिक पारिवारिक 

श्रम का अनमुानित मलू््य। यह खतेी की प्रक्रिया मेें परिवार के सदस््योों के योगदान 

का प्रतिनिधित््व करता ह।ै

3.	 A2 + FL: यह कुल उत््पपादन लागत ह,ै जो A2 और FL का योग ह।ै किसानोों 
को उचित मआुवजा और उचित लाभ मार््जजिन मिले यह सनुिश्चित करने के लिए 
एमएसपी आमतौर पर A2 + FL लागत का 1.5 गनुा निर््धधारित किया जाता ह।ै 

स््ववामीनाथन आयोग (2006) ने अधिक व््ययापक मलू््ययााँकन के लिए C2 लागतोों 
को शामिल करने का प्रस््तताव देकर एक संशोधित दृष्टिकोण की सिफारिश की। A2 
और FL के साथ, C2 मेें शामिल हैैं:
z	स््ववामित््व वाली पूँजीगत परिसंपत्तियोों (मशीनरी, आदि) के मलू््य पर ब््ययाज। 

z	पट्टे पर दी गई भमूि के लिए भगुतान किया गया किराया या स््ववामित््व वाली भमूि 
का किराया मलू््य।

C2 लागत पर आधारित एमएसपी का उद्देश््य उत््पपादन-संबंधी सभी लागतोों को 
कवर करना और किसानोों को लाभकारी मलू््य प्राप्त करना सुनिश्चित करना ह।ै 
स््ववामीनाथन फार््ममूले ने एमएसपी को C2 लागत का 1.5 गुना निर््धधारित करने की 
सिफारिश की, जो स््ववामित््व वाली भमूि और पूँजीगत संपत्तियोों के मलू््य सहित 
भगुतान एवं आरोपित दोनोों लागतोों के लिए जिम््ममेदार ह।ै

ABC
Stamp




108 अर््थव््यवस््थथा108

पहलू विवरण
अनुशंसा कृषि  लागत एवं मलू््य आयोग (CACP) द्वारा

अनुमोदन आर््थथिक मामलोों की कैबिनेट समिति (प्रधानमंत्री की अध््यक्षता मेें) द्वारा

नोडल संगठन भारतीय खाद्य निगम (FCI)

उत््पपादन लागत के प्रकार (CACP) 1. A2: वास््तविक भुगतान की गई लागत।
2. A2 + FL: वास््तविक भुगतान की गई लागत + पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल््य।
3. �C2: व््ययापक लागत (स््ववामित््व वाली भूमि और पूँजी पर अनुमानित किराया और ब््ययाज शामिल 

है)।

सीएसीपी द्वारा लागत पर विचार यह एमएसपी की सिफारिश करते समय A2 + FL और C2 दोनोों लागतोों पर विचार करता है।

खाद्यान््न की आर््थथिक लागत (एफसीआई)
MSP + बोनस (यदि कोई हो) + खरीद आकस््ममिक व््यय + वितरण लागत।� [UPSC 2019]

एमएसपी घोषित अनाज (7) धान, गेहू,ँ जौ, ज््ववार, बाजरा, मक््कका, रागी
दालेें (5) चना, अरहर / तूर, मूँग, उड़द, मसूर
तिलहन (8) मूँगफली, रेपसीड / सरसोों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमखुी के बीज, तिल, कुसुम के 

बीज, नाइजर के बीज
अन््य खोपरा, छिलका रहित नारियल, कच््चचा कपास, कच््चचा जूट
गन््नना केें द्र द्वारा एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मलू््य)। गन््नना (नियंत्रण) आदेश, 1966 

द्वारा शासित। इसके अलावा राज््य क्षेत्रीय अंतरोों को समायोजित करने के लिए 
एसएपी (राज््य सुनिश्चित मलू््य) घोषित कर सकते हैैं।� [UPSC 2015]

किसानोों से उचित मलू्य की दकुानोों तक खरीद प्रक्रिया:
खाद्यान््नोों, मखु््य रूप से गेहू ँऔर चावल की खरीद मेें कई चरण शामिल हैैं जो 
किसानोों को उचित मलू््य प्रदान करते हुए जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित 
करते हैैं। इस प्रक्रिया मेें एफसीआई, राज््य सरकारेें और विभिन््न लॉजिस््टटिक 
व््यवस््थथाएँ शामिल हैैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओ ं को 
वितरण के लिए अनाज उचित मलू््य की दकुानोों (एफपीएस) तक पहुचँ सके।

1.	कि सानोों से खरीद
	� कटाई की अवधि: कटाई के मौसम के बाद खरीद शरुू होती ह,ै 

आमतौर पर रबी फसलीय ऋत ु(अप्रैल - मई) मेें गेहू ँऔर खरीफ फसलीय 
ऋत ु(अक्तू बर - नवंबर) मेें चावल के लिए। 

	� भारतीय खाद्य निगम (FCI) खरीद केें द्र: FCI किसानोों से न््ययूनतम 
समर््थन मलू््य (MSP) पर अनाज खरीदने के लिए विभिन््न राज््योों मेें 
खरीद केें द्र स््थथापित करता ह।ै

	� किसानोों को भुगतान: किसानोों को उनकी उपज के लिए न््ययूनतम 
समर््थन मलू््य (MSP) का भगुतान किया जाता ह ै जिसमेें A2 + FL 
उत््पपादन लागत शामिल होती ह,ै जिससे उन््हेें लाभकारी मलू््य मिलना 
सनुिश्चित होता ह।ै 

	� गुणवत्ता की जाँच: खरीद से पहले अनाज की गणुवत्ता (खाद्य अनाज 
निरीक्षण संगठन  के माध््यम से) की जाँच की जाती ह।ै

	� भंडारण: एक बार खरीद लेने के बाद, अनाज को आगे वितरण के लिए 
एफसीआई के गोदामोों या भडंारण सवुिधाओ ंमेें संगहृीत किया जाता ह।ै

2.	 खरीद मेें राज््य सरकारोों की भूमिका
	� खरीद मेें सहायता करने मेें राज््य सरकारेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाती हैैं:

	� मंडियोों और खरीद केें द्ररों की स््थथापना: राज््य सरकारेें मडंियोों और 
खरीद केें द्ररों जैसे आवश््यक बनुियादी ढाँच ेप्रदान करती हैैं, जहाँ किसान 
अपनी उपज बेच सकते हैैं।

	� परिवहन: राज््य स््थथानीय मडंियोों से FCI डिपो और भडंारण गोदामोों तक 
अनाज के परिवहन की सवुिधा प्रदान करते हैैं।

	� भंडारण: यदि FCI की भडंारण सवुिधाए ँअपर््ययाप्त हैैं, तो राज््य द्वितीयक 
भडंारण के लिए जिम््ममेदार हैैं।

	� गुणवत्ता और मात्रा सत््ययापन: राज््य एजेेंसियाँ खरीद ेजा रह ेअनाज की 
गणुवत्ता और मात्रा की निगरानी करती हैैं।

3.	 भंडारण और वितरण मेें एफसीआई की भूमिका
	� केें द्रीय पूल: एफसीआई द्वारा खरीद े गए अनाज को केें द्रीय पलू मेें 

संगहृीत किया जाता ह,ै जहाँ से उन््हेें सार््वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) 
या अन््य कल््ययाणकारी योजनाओ ं के तहत वितरण के लिए आवंटित 
किया जाता ह।ै

	� रसद और परिवहन: एफसीआई दशे भर मेें स््थथित भडंारण केें द्ररों से डिपो 
और गोदामोों तक अनाज के परिवहन का प्रबंधन करता ह,ै खासकर 
सार््वजनिक वितरण प्रणाली की सेवा दनेे वाले गोदामोों तक।

4.	 उचित मूल््य की दुकानोों को वितरण
	� राज््योों को आवंटन: एफसीआई राज््योों को उनकी खाद्यान््न 

आवश््यकताओ ंके आधार पर जनसंख््यया और गरीबी के स््तर जैसे कारकोों 
पर विचार करते हुए अनाज आवंटित करता ह।ै

	� केें द्रीय निर््गम मूल््य (सीआईपी): अनाज को राज््य सरकारोों को 
रियायती दरोों पर बेचा जाता ह ैजिसे केें द्रीय निर््गम मलू््य (सीआईपी) के 
रूप मेें जाना जाता ह।ै उदाहरण के लिए, अतं््ययोदय अन््न योजना (एएवाई) 
के तहत चावल ₹3 प्रति किलोग्राम और एनएफएसए के तहत गेहू ँ₹2 
प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता ह।ै

z	राज््य सरकारोों का वितरण: एफसीआई डिपो से उचित मलू््य की दकुानोों 
(एफपीएस) तक अनाज पहुचँाने की जिम््ममेदारी राज््योों की ह।ै
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z	उचित मूल््य की दुकानेें: जनता को, विशषे रूप से गरीबी रेखा से नीच े
(बीपीएल) परिवारोों, अतं््ययोदय अन््न योजना (एएवाई) लाभार््थथियोों और अन््य 
पात्र व््यक्तियोों को रियायती दरोों पर अनाज बेचा जाता ह।ै

5.	 एफसीआई और राज््य सरकारोों के बीच शामिल और साझा की गई 
लागत

	� संपरू््ण खरीद और वितरण प्रक्रिया मेें एफसीआई और राज््य सरकारोों के 
बीच महत्तत्वपरू््ण लागत-साझाकरण शामिल ह।ै

z	FCI की भूमिका

	� खरीद लागत: एफसीआई एमएसपी पर किसानोों से अनाज खरीदने की 
लागत वहन करती ह।ै

	� भंडारण और गोदाम की लागत: एफसीआई अपने गोदामोों और 
गोदामोों मेें अनाज के भडंारण की लागत वहन करती ह।ै

	� परिवहन लागत: एफसीआई खरीद केें द्ररों से गोदामोों और गोदामोों से 
राज््य डिपो तक अनाज के परिवहन के लिए जिम््ममेदार ह।ै

	� वितरण लागत: एफसीआई अपने डिपो से विभिन््न राज््योों तक अनाज 
परिवहन की लागत वहन करती ह।ै

	� प्रशासनिक व््यय: एफसीआई निरीक्षण, गणुवत्ता जाँच और पैकेजिग 
सहित परूी प्रक्रिया के प्रशासन से संबंधित लागत वहन करता ह।ै

z	राज््य सरकारोों की भूमिका

	� वितरण लागत: राज््य सरकारेें मखु््य रूप से एफसीआई डिपो से उचित 
मलू््य की दकुानोों (एफपीएस) तक अनाज के परिवहन और अतंिम-मील 
वितरण के प्रबंधन के लिए जिम््ममेदार हैैं।

	� सब््ससिडी भुगतान: राज््य सरकारेें पीडीएस के तहत बेच े जाने वाले 
अनाज पर सब््ससिडी का एक हिस््ससा भगुतान करती हैैं, खासकर जब 
केें द्रीय निर््गम मलू््य (सीआईपी) खरीद लागत से कम हो।

	� परिवहन की लागत: एफसीआई डिपो से एफपीएस तक अनाज के 
परिवहन और वितरण नेटवर््क  के प्रबंधन की लागत राज््य वहन करते हैैं।

	� प्रशासनिक लागत: राज््य पीडीएस के प्रबंधन से जडु़़े कुछ प्रशासनिक 
खर्चचों को वहन करते हैैं और यह सनुिश्चित करते हैैं कि अनाज बिना किसी 
रिसाव के एफपीएस तक पहुचँ।े 

6.	 चुनौतियाँ और सधुार:

	 खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करते हुए खरीद प्रक्रिया को कई चनुौतियोों का सामना 
करना पड़ता ह,ै जैसे अकुशल भडंारण प्रणाली, अधिक बर््बबादी, किसानोों को 
भगुतान मेें दरेी और पीडीएस प्रणाली मेें लीकेज आदि। आर््थथिक समीक्षा 
2022 मेें सझुाए गए कुछ सधुारोों मेें शामिल हैैं:

	� एमएसपी का सीधा हस््तताांतरण: लागत और अक्षमताओ ंको कम करने 
के लिए, सर्वेक्षण किसानोों को एमएसपी पर नकद हस््तताांतरण का सझुाव 
दतेा ह।ै

	� निजी क्षेत्र की भागीदारी: खरीद मेें निजी क्षेत्र की भागीदारी को 
प्रोत््ससाहित करने से दक्षता मेें सधुार मेें मदद मिल सकती ह।ै

	� बुनियादी ढाँचे का विकास: अनाज की बर््बबादी को कम करने के लिए 
फसल के बाद भडंारण और कोल््ड स््टटोरेज सवुिधाओ ंमेें निवेश।

	� ई-नाम: किसानोों के लिए बेहतर मलू््य खोज और बाजार पहुचँ के लिए 
ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि  बाजार) को मजबतू करना।
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स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशेें:
z	स््ववामीनाथन की अध््यक्षता मेें राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि  स््थथिरता और 

किसानोों के कल््ययाण को सनुिश्चित करने के लिए विभिन््न रणनीतियोों का सझुाव 
दिया। प्रमखु सिफारिशेें निम््नलिखित हैैं:

z	न््ययूनतम समर््थन मूल््य: किसानोों की लाभप्रदता सनुिश्चित करने के लिए 
एमएसपी को C2 लागत (वास््तविक भगुतान लागत + पारिवारिक श्रम लागत 
+ भमूि के किराए आदि के रूप मेें अन््य लागत) से 50% अधिक निर््धधारित 
करने की सिफारिश की गई।

z	ऋण से राहत: किसानोों पर कर्ज़ का बोझ कम करने के लिए एकमशु््त कर्ज़ माफी 
और कम ब््ययाज वाले ऋण की पेशकश करेें।

z	कृषि निवेश: उत््पपादकता बढ़़ाने और अपव््यय कम करने के लिए सिंचाई, 
फसल कटाई के बाद के बनुियादी ढाँच ेएवं भडंारण सवुिधाओ ंमेें सार््वजनिक 
निवेश बढ़़ाए।ँ

z	विविधीकरण: आय बढ़़ाने के लिए किसानोों को बागवानी और पशपुालन 
जैसी उच््च मलू््य वाली फसलोों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत््ससाहित करेें।

z	भूमि सधुार: भमूि विखडंन को कम करने, भमूि स््ववामित््व सरुक्षित करने और 
भमूि वितरण मेें सधुार के लिए भमूि सधुार लाग ूकरेें।

शाांता कुमार समिति की सिफारिशेें:
शांता कुमार समिति (2014) का उद्देश््य भारतीय खाद्य निगम (FCI) का पुनर््गठन 
करना और सार््वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मेें सुधार करना था। मखु््य 
सिफारिशोों मेें शामिल हैैं-
z	विकेें द्रीकृत खरीद: अनाज वितरण मेें दक्षता मेें सधुार, खरीद जिम््ममेदारियोों को 

राज््योों को हस््तताांतरित करना।

z	रणनीतिक भंडार: आपात स््थथिति के लिए 5 एमएमटी खाद्यान््न भडंार बनाए रखेें।

z	नकद हस््तताांतरण: विशषे रूप से शहरी क्षेत्ररों और अनाज अधिशषे वाले राज््योों 
मेें पीडीएस मेें नकद हस््तताांतरण प्रणाली लाग ूकरेें।

z	भंडारण अवसरंचना: भोजन की बर््बबादी को कम करने के लिए आधनुिक 
भडंारण और कोल््ड चने सवुिधाए ँविकसित करेें।

z	लक्षष्य निर््धधारण: पीडीएस मेें लाभार्थी लक्षष्य निर््धधारण मेें सधुार करेें ताकि लाभ 
वास््तव मेें जरूरतमदंोों तक पहुचँ ेऔर गड़बड़़ियाँ कम-से-कम हो।

z	एनएफएसए कवरेज मेें कमी: समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम 
(एनएफएसए) के कवरेज को 66% जनसंख््यया से घटाकर 50% करने की 
सिफारिश की, सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गगों की सेवा के लिए बेहतर 
लक्ष्यीकरण पर जोर दिया, जिससे अक्षमताओ ं एवं सरकारी खर््च मेें कमी 
आएगी।
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लघ ुवनोत्पाद (MFP) हेत ुन्यूनतम समर््थन मलू्य:
z	जनजातीय कार््य मतं्रालय के अतंर््गत लघ ुवनोत््पपादोों के लिए न््ययूनतम समर््थन 

मलू््य (एमएसपी) योजना जनजातीय समदुायोों को लघ ुवन उपज के लिए उचित 
मलू््य सनुिश्चित करती ह ैतथा उन््हेें बाजार मेें शोषण से बचाती ह।ै

z	शरुुआत मेें 12 वस््ततुओ ंको इसमेें सम््ममिलित किया गया था, अब इसमेें इमली, 
आवँला, महुआ के बीज, नीम के बीज, शहद, गोोंद और औषधीय पौधोों जैसे 70 
से अधिक उत््पपाद शामिल हैैं।

z	ट्राइफेड के माध््यम से क्रियान््ववित यह योजना मलू््य आश्वासन प्रदान करती ह,ै 
सतत कटाई को बढ़़ावा दतेी ह ैतथा जनजातीय आजीविका को समर््थन प्रदान 
करती ह।ै

नाइजर बीज का उपयोग: आदिवासी जनसंख््यया खाना पकाने के लिए 
नाइजर बीज के तेल का उपयोग करती ह।ै तेल निकालने के बाद बचे हुए 
पदार््थ काको पशओु ं के चारे के रूप मेें इस््ततेमाल करती ह ै और बीजोों को 
मसाले के रूप मेें भी खाती ह।ै नाइजर बीज के तेल मेें औषधीय गुण होते हैैं, 
जो सौौंदर््य प्रसाधन, इत्र और अन््य संबद्ध उद्योगोों द्वारा इसकी व््ययावसायिक 
माग का कारण ह।ै
� [UPSC 2023]

मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक : भारत मेें 
चावल उत्पादन के विशेष संदर््भ मेें

z	न््ययूनतम समर््थन मूल््य (MSP):

	� एक मलू््य स््तर के रूप मेें कार््य करता ह,ै उच््च उत््पपादन को प्रोत््ससाहित 
करता ह ैलेकिन यदि माग को परूा करने के लिए उत््पपादन अपर््ययाप्त ह ैतो 
संभावित रूप से खलेु बाजार मेें कीमतोों मेें वृद्धि हो सकती ह।ै

� [UPSC 2020]
z	सरकार की व््ययापारिक नीतियाँ:

	� प्रत््यक्ष सरकारी व््ययापार खरीद और वितरण स््तरोों के आधार पर बाजार 
कीमतोों को प्रभावित कर सकता ह।ै

z	सरकार द्वारा भंडारण:

	� कमी को रोकने के लिए बफर स््टटॉक प्रबंधन बाजार मेें आपरू््तति को मजबतू 
कर सकता ह,ै जो संकट के दौरान कीमतोों मेें बढ़़ोतरी मेें योगदान दतेा ह।ै

z	उपभोक्ता सब््ससिडी:

	� सामर््थ््य सनुिश्चित करते समय, भारी सब््ससिडी बाजार की माग -आपरू््तति 
संतलुन को बिगाड़ सकती ह,ै जिससे कीमतेें अप्रत््यक्ष रूप से प्रभावित हो 
सकती हैैं।

z	शीत भंडारण (कोल््ड स््टटोरेज) अवसरंचना:

	� पर््ययाप्त भडंारण सवुिधाओ ंके अभाव के कारण फसलोों का व््ययापक रूप से 
नकुसान होता ह,ै आपरू््तति कम हो जाती ह ैऔर बाजार मेें कीमतेें बढ़ जाती हैैं।

कृषि मेें सार््वजनिक निवेश� [UPSC 2020]
z	अवसरंचना विकास:

	� सिंचाई, ग्रामीण सड़कोों और बिजली आपरू््तति मेें निवेश से सीध ेउत््पपादकता 
बढ़ती ह ैतथा निवेश लागत कम होती ह,ै जिससे चावल की खतेी को 
लाभ होता ह।ै

z	अनुसधंान और विकास:

	� अधिक उपज दनेे वाली और जलवाय ुके अनकूुल चावल की किस््मोों के 
विकास से उत््पपादन बढ़ता ह ैतथा आपरू््तति प्रक्रिया सनुिश्चित होती ह।ै

z	प्रौद्योगिकी को अपनाना:

	� मशीनीकरण और सतत कृषि  पर सार््वजनिक खर््च से कृषि  की लागत कम 
होती ह ैएवं दक्षता मेें सधुार होता ह।ै

z	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) कम््प्ययूटरीकरण:

	� किसानोों को समय पर ऋण पहुचँ की सवुिधा मिलती ह ै जिससे कृषि -
लागत और बनुियादी ढाँच ेमेें निवेश करने की उनकी क्षमता मेें सधुार 
होता ह।ै

z	सामाजिक पूजँी विकास:

	� सहकारी कृषि , साझा संसाधनोों और बेहतर बाजार पहुचँ को बढ़़ावा दतेी 
ह ैजिससे अप्रत््यक्ष रूप से कृषि  विकास को प्रत््ससोहन मिलता ह।ै

z	शीत भंडारण सवुिधाए:ँ

	� फसलोों के अनावश््यक नकुसान को कम करता ह ै और मलू््य स््थथिरता 
सनुिश्चित करता ह,ै जो समग्र कृषि  दक्षता मेें योगदान दतेा ह।ै

z	कृषि मेें सकल पूजँी निर््ममाण (जीसीएफ): मशीनरी, भवन और भमूि सधुार 
जैसी भौतिक संपत्तियोों मेें निवेश को दर््शशाता ह।ै वर््ष 2022 - 23 मेें 19.04% की 
वृद्धि हुई, सकल मलू््य वर््धन मेें इसकी हिस््ससेदारी 17.7% (2021-22) से 
बढ़कर 19.9% ​​(2022-23) हो गई।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीसीएफ तथा कृषि जीवीए के प्रतिशत के 
रूप मेें जीसीएफ

कृषि  एवं संबद्ध क्षेत्र का जीसीएफ
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	� वर््ष 2016-17 से वर््ष 2022-23 के बीच 9.7% की औसत वार््षषिक वृद्धि 
के बावजदू, किसानोों की आय को दगुनुा करने (DFI) के लक्षष्य को प्राप्त 
करने के लिए कृषि  निवेश मेें 12.5% वार््षषिक वृद्धि की आवश््यकता ह।ै

	� चनुौतियोों मेें भमूि विखडंन और कम निजी क्षेत्र की भागीदारी (2% से 
नीच)े शामिल ह,ै जो सार््वजनिक एवं निजी निवेश को बढ़़ाने की 
आवश््यकता पर बल दतेी ह।ै

भारत मेें भूमि सुधार
z	परिभाषा एवं उद्देश््य:

	� भमूि सधुारोों मेें भमूिहीन या सीमात किसानोों को भमूि का पनुर््ववितरण, भमूि 
स््ववामित््व सरुक्षा मेें सधुार और न््ययायसंगत पहुचँ सनुिश्चित करने के लिए 
नीतिगत एवं काननूी उपाय शामिल हैैं।

	� लक्षष्य: कृषि  उत््पपादकता बढ़़ाना, असमानता कम करना और वंचित 
ग्रामीण आबादी का उत््थथान करना।

z	मुख््य घटक

	� जमीींदारी प्रथा का उन््ममूलन: सरकार और किसानोों के बीच बिचौलियोों 
को हटा दिया गया।

	� किरायेदारी सधुार: किरायेदारोों को स््ववामित््व अधिकार, कार््यकाल 
सरुक्षा और किराया नियंत्रण प्रदान किया गया।

	� भूमि स््ववामित््व की सीमा: संसाधनोों के संकेें द्रण को रोकने के लिए भमूि 
स््ववामित््व की अधिकतम सीमा को सीमित किया गया। ट्रस््टोों और 
संस््थथानोों के लिए छूट के साथ परिवार एवं व््यक्तिगत जोतोों पर लाग ूकिया 
गया।� (UPSC 2019) 

	� भूमि समेकन: बेहतर प्रबंधन के लिए खडंित जोतोों को बड़़ी इकाइयोों मेें 
पनुर््गठित किया गया।

z	प्रमुख भूमि सधुार पहलेें

	� वर््ष 1950-1972

	� भूदान - ग्रामदान आन््ददोलन: भमूिहीन किसानोों के लिए स््ववैच््छछिक 
भमूि दान।

	� वर््ष 1972-1985

	� सखूा प्रवण क्षेत्र कार््यक्रम, 1973 (DRAP): बंजर भमूि प्रबंधन 
के साथ सखूाग्रस््त क्षेत्ररों को लक्षित किया गया।

	� एकीकृत ग्रामीण विकास कार््यक्रम, 1978 (IRDP): भमूि और 
जलसंभर ( वाटरशडे ) प्रबंधन के लिए घटकोों के साथ ग्रामीण 
विकास पर ध््ययान केें द्रित किया गया।

	� राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार््यक्रम, 1980 (NREP): ग्रामीण 
रोजगार सृजित किए और बंजर भमूि विकास, मृदा संरक्षण एवं 
वनीकरण पर ध््ययान दिया।

	� वर््ष 1985-2001:

	� भमूि स््ववामित््व की अधिकतम सीमा मेें संशोधन (1985)।

	� राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर््ड, 1985 (NWDB): कृषि  के 
लिए बंजर भमूि को पनुः प्राप्त किया गया।

	� पंचायती राज अधिनियम (1988): भमूि प्रबंधन के लिए स््थथानीय 
शासन को सशक्त बनाया गया।

	� राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति (1988): रणनीतिक, स््थथायी भमूि 
प्रबंधन को बढ़़ावा दिया गया।

	� 2001 के बाद के सधुार:
	� शहरी भूमि नीति (2007): शहरी क्षेत्ररों मेें न््ययायसंगत, कुशल भमूि 

उपयोग सनुिश्चित किया गया।
	� लैैंड पूलिग नीति: नियोजित विकास के लिए स््ववैच््छछिक पलूिग को 

प्रोत््ससाहित किया गया।
	� उचित मुआवजे का अधिकार अधिनियम (2013): उचित 

मआुवजा प्रदान किया गया, निजी परियोजनाओ ंके लिए सहमति 
आवश््यकताओ ं को कम किया गया (80% से 51%) और कुछ 
परियोजनाओ ंको छूट दी गई । ( UPSC 2024)

	� कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016): किसानोों के लिए संस््थथागत 
समर््थन के साथ पट्टे को वैध बनाया गया।

z	आधुनिकीकरण के प्रयास
	� राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार््यक्रम (NLRMP), 

2008: भमूि अभिलेखोों का डिजिटलीकरण और आधनुिकीकरण।  
	� डिजिटल इडंिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार््यक्रम 

(DILRMP), 2008: भ-ूकर संबंधी मानचित्र और अधिकारोों के 
अभिलेख के एकीकरण के साथ केें द्रीकृ त रिकॉर््ड।� [UPSC 2024]

	� स््ववामित््व योजना (2021): ग्रामीण भमूि का मानचित्रण करने के लिए 
ड्रोन का उपयोग, पंचायती राज मतं्रालय के तहत।  

	� भू आधार/ULPIN: भमूि टुकड़े के मानकीकरण के लिए  विशिष्ट 
आईडी आवंटित।  

	� राष्ट्रीय भमूि मदु्रीकरण निगम: अधिशषे सरकारी और प्राथमिक 
नमनूाकरण इकाई (PSU) की भ-ूजोतोों का मदु्रीकरण। 

भारत मेें कृषि संबद्ध क्षेत्र

मत्स्य पालन क्षेत्र
z	 वित्त वर््ष 2014 -15 से वित्त वर््ष 2021 -22 तक मत््स््य पालन क्षेत्र मेें 8.61% 

की औसत वार््षषिक वृद्धि दर््ज की गई।
z	मत््स््य पालन क्षेत्र का सकल मलू््य वर््धन (GVA) वित्त वर््ष 2013-14 मेें 

₹76,487 करोड़ से बढ़कर वित्त वर््ष 2021-22 मेें (स््थथिर मलू््योों पर) 
₹1,47,518.87 करोड़ हो गया।

z	यह क्षेत्र राष्ट्रीय सकल मलू््य वर््धन मेें 1.069% और कृषि  सकल मलू््य वर््धन मेें 
6.86% का योगदान दतेा ह।ै उल््ललेखनीय रूप से, कृषि  सकल मलू््य वर््धन मेें 
योगदान वित्त वर््ष 2013-14 मेें 4.75% से बढ़कर वित्त वर््ष 2021-22 मेें 
6.86% हो गया ह,ै जो 44.42% बढ़़ा ह।ै

z	सरकार की पहल
	� प्रधानमंत्री मत््स््य सम््पदा योजना (PMMSY): इसका उद्देश््य 

बनुियादी ढाँच ेमेें सधुार, मछली उत््पपादन मेें वृद्धि और निर््ययात को बढ़़ावा 
दकेर मत््स््य पालन क्षेत्र की वृद्धि को बढ़़ाना ह।ै

	� यह योजना मछुआरोों और महिलाओ ंके सशक्तीकरण पर भी ध््ययान केें द्रित 
करती ह ैजिससे इस क्षेत्र मेें सतत एवं समावेशी विकास सनुिश्चित होता ह।ै

	� PMMSY का लक्षष्य समग्र मत््स््य पालन मलू््य �ृंखला मेें सधुार करना, 
बनुियादी ढाँच ेको बढ़़ाना और मछली तथा समदु्री भोजन के उत््पपादन एवं 
निर््ययात को बढ़़ाना ह।ै

पशुपालन
z	विकास और योगदान:

	� वर््ष 2014-15 से वर््ष 2022-23 तक पशपुालन क्षेत्र 12.99% की 
वार््षषिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़़ा।
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	� कुल कृषि  और संबद्ध क्षेत्र जीवीए मेें पशधुन का योगदान वर््ष 2014-15 मेें 
24.38% से बढ़कर वर््ष 2022-23 मेें 30.23% हो गया (चाल ूकीमतोों पर)।

	� विश्व स््तर पर भारत अडंा उत््पपादन मेें दसूरे और मास उत््पपादन मेें पाँचवेें 
स््थथान पर ह।ै भारत विश्व स््तर पर अडंा उत््पपादन मेें दसूरे स््थथान पर तथा 
मास उत््पपादन मेें पाँचवे स््थथान पर ह।ै

पशुधन गणना
z	1919-20 से समय-समय पर आयोजित; सभी पालत ू पशओु ं और उनकी 

संख््यया को शामिल करता ह।ै

z	पशपुालन और डेयरी विभाग, मत््स््य पालन, पशपुालन और डेयरी मतं्रालय ने 
2019 मेें 20वीीं पशधुन गणना आयोजित की।

z	कुल पशुधन सखं््यया: 536.76 मिलियन, जो पशधुन गणना-2012 की तलुना 
मेें 4.8% की वृद्धि प्रदर््शशित करती ह।ै

z	कुल गोवंश सखं््यया (गाय, भैैंस, मिथनु और याक): 2019 मेें 303.7 मिलियन; 
पिछली गणना की तलुना मेें लगभग 1% की वृद्धि।

z	कुल गायोों की सखं््यया: 2019 मेें 193.46 मिलियन, जो पिछली गणना की 
तलुना मेें 1.3% की वृद्धि प्रदर््शशित करती ह।ै

z	 देशी गायोों की कुल सखं््यया मेें पिछली गणना की तलुना मेें 6% की कमी।

z	कुल भेड़ों की सखं््यया: 2019 मेें 74.26 मिलियन, जो पिछली गणना की 
तलुना मेें 14.1% की वृद्धि प्रदर््शशित करती ह।ै

z	कुल कुक््ककु ट सखं््यया: 2019 मेें 851.81 मिलियन, जो पिछली गणना की 
तलुना मेें 16.8% की वृद्धि प्रदर््शशित करती ह।ै

z	आधं्र प्रदशे, पश्चिम बंगाल, गजुरात, तमिलनाडु और केरल भारत मेें प्रमखु 
मत््स््य उत््पपादक राज््य हैैं।

z	भारत मेें दुग््ध उत््पपादक राज््य: उत्तर प्रदशे, कुल दगु््ध उत््पपादन मेें 15.72% 
की हिस््ससेदारी के साथ सबसे ऊपर ह।ै इसके बाद राजस््थथान (14.44%), 
मध््य प्रदशे (8.73%), गजुरात (7.49%) और आधं्र प्रदशे (6.70%) का 
स््थथान ह।ै

z	अंडा उत््पपादन मेें आधं्र प्रदशे शीर््ष पर ह,ै जिसकी कुल अडंा उत््पपादन 
मेें 20.13% हिस््ससेदारी ह।ै इसके बाद तमिलनाडु (15.58%), तेलंगाना 
(12.77%), पश्चिम बंगाल (9.94%) और कर््ननाटक (6.51%) का स््थथान ह।ै

z	कुल माँस उत््पपादन मेें सर््ववाधिक योगदान उत्तर प्रदशे का ह,ै जिसकी 
हिस््ससेदारी 12.20% ह।ै उसके बाद पश्चिम बंगाल (11.93%), महाराष्टट्र 
(11.50%), आधं्र प्रदशे (11.20%) और तेलंगाना (11.06%) का स््थथान ह।ै

z	कुल ऊन उत््पपादन मेें सर््ववाधिक योगदान राजस््थथान का ह,ै जिसकी हिस््ससेदारी 
47.98% ह।ै उसके बाद जम््ममू और कश््ममीर (22.55%), गजुरात (6.01%), 
महाराष्टट्र (4.73%) और हिमाचल प्रदशे (4.27%) का स््थथान ह।ै

z	सरकारी योजनाए ँऔर उपलब््धधियाँ

	� प्रधानमंत्री किसान सपंदा योजना (पीएमकेएसवाई): पशपुालन 
इकाइयोों की स््थथापना सहित बनुियादी ढाँच ेके विकास के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान करती ह।ै

	� सरकार ने किसान क्रेडिट  कार््ड (केसीसी) योजना के माध््यम से ऋण 
सहायता प्रदान की ह,ै जिसके तहत सितंबर 2024 तक पशपुालन और 
डेयरी किसानोों के लिए 47 लाख से अधिक केसीसी स््ववीकृ त किए जाएगंे।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र:
z	खाद्य प्रसंस््करण क्षेत्र कृषि  उपज का मलू््य बढ़़ाने, खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करने 

और निर््ययात को बढ़़ावा दनेे मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाता ह।ै

z	प्रधानमंत्री मत््स््य सम््पदा योजना (PMMSY) के तहत, सरकार ने खाद्य 
प्रसंस््करण इकाइयोों की स््थथापना और भडंारण बनुियादी ढाँच ेके निर््ममाण के लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान की ह।ै
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FPI की हिस््ससेदारी वृद्धि-FPI

z	प्रमुख योजनाएँ

	� प्रधानमंत्री किसान सपंदा योजना (पीएमकएसवाई) और एकीकृ त 
कोल््ड चने तथा मलू््य संवर््धन बनुियादी ढाँच ेकी योजना: खाद्य प्रसंस््करण 
समहू और बनुियादी ढाँच ेकी स््थथापना का समर््थन करेें।

	� पीएमकएसवाई का उद्देश््य मौजदूा सकू्षष्म खाद्य प्रसंस््करण उद्यमोों की 
प्रतिस््पर््धधात््मकता को बढ़़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़़ावा 
दनेा ह।ै

z	पहलोों का प्रभाव:

	� सरकार ने खाद्य प्रसंस््करण उद्योग की क्षमता बढ़़ाने के लिए कोल््ड स््टटोरेज 
सवुिधाओ,ं खाद्य प्रसंस््करण इकाइयोों और मलू््य �ृंखलाओ ं सहित 
बनुियादी ढाँच ेका समर््थन प्रदान करने पर ध््ययान केें द्रित किया ह।ै

	� 13,000 से अधिक DPIIT- मान््यता प्राप्त स््टटार््ट-अप अब कृत्रिम  
बदु्धिमत्ता, रोबोटिक््स और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्ररों मेें सक्रिय रूप से 
काम कर रह ेहैैं, जो खाद्य प्रसंस््करण उद्योग के आधनुिकीकरण मेें योगदान 
द ेरह ेहैैं।

संबद्ध क्षेत्ररों के लिए ऋण सहायता:
z	किसान क्रेडि ट कार््ड (केसीसी) योजना किसानोों और मत््स््य पालन एवं 

पशुपालन क्षेत्ररों मेें वित्तीय सहायता प्रदान करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभा 
रही है।

z	जनू 2024 तक मत््स््य पालन क्षेत्र के लिए 4.26 लाख केसीसी और पशपुालन 
क्षेत्र के लिए ~47 लाख केसीसी स््ववीकृ त किए गए, जिससे विकास के लिए ऋण 
तक आसान पहुचँ सनुिश्चित हुई

अवसंरचना विकास:
z	सरकार PMMSY जैसी पहल के माध््यम से इन क्षेत्ररों के लिए बनुियादी ढाँच ेमेें 

सधुार पर ध््ययान केें द्रित कर रही ह,ै जिसमेें भडंारण सवुिधाओ,ं प्रसंस््करण 
इकाइयोों को विकसित करना और मछली उत््पपादन बढ़़ाना शामिल ह।ै

z	मत््स््य पालन, पशपुालन और खाद्य प्रससं््करण क्षेत्ररों मेें सतत विकास का समर््थन 
करने के लिए बनुियादी ढाँच ेके निर््ममाण एवं उन््नयन मेें महत्तत्वपरू््ण निवशे किए गए हैैं।

v v v
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औद्योगिक विकास आर््थथिक प्रगति की कंुजी ह,ै यह रोजगार प्रदान करता ह ैऔर 
आधनुिकीकरण को बढ़़ावा देता ह।ै पंचवर्षीय योजनाओ ंमेें सूती वस्त्र और लोहा 
एवं इस््पपात जैसे सीमित उद्योगोों से परे विविधता लाने के लिए औद्योगिक विकास 
पर ध््ययान केें द्रित किया गया।
z	सार््वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिकाए:ँ

	� आर््थथिक नियंत्रण: स््वतंत्रता के समय निजी क्षेत्र मेें पूँजी की कमी थी, 
इसलिए सरकार ने प्रमखु उद्योगोों के विकास मेें हस््तक्षेप किया।

	� समाजवादी मॉडल: द्वितीय पंचवर्षीय योजना मेें महत्तत्वपरू््ण उद्योगोों पर 
सरकारी नियंत्रण को बनाए रखने पर जोर दिया गया, जिसमेें निजी क्षेत्र को 
सहायक भमूिका मेें रखा गया।

1956 की औद्योगिक नीति संकल्प
z	उद्योगोों का वर्गीकरण:

	� सरकारी स््ववामित््व: सार््वजनिक स््ववामित््व के लिए आरक्षित।

	� मिश्रित उद्योग: निजी क्षेत्र की भागीदारी ने सार््वजनिक क्षेत्र को समर््थन 
दिया।

	� निजी क्षेत्र: सरकारी नियंत्रण के साथ निजी उद्यम पर छोड़ दिया गया।

z	लाइसेेंसिगं प्रणाली: उद्योगोों की स््थथापना, उत््पपादन का विस््ततार, या उत््पपादोों मेें 
विविधता लाने के लिए आवश््यक ह ैताकि क्षेत्रीय समानता सनुिश्चित की जा 
सके और उत््पपादन पर नियंत्रण रखा जा सके।

z	लघु उद्योग:

	� कर्वे समिति (1955): ग्रामीण विकास के लिए लघ ुउद्योगोो﻿ं का सझुाव 
दिया गया, जिसमेें प्रारंभिक निवेश सीमा ₹5 लाख थी। इसे बाद मेें बढ़़ाकर 
₹1 करोड़ कर दिया गया।

	� गहन श्रम: रोजगार सजृन, कर लाभ, कम ब््ययाज दर वाले ऋण और 
आरक्षित उत््पपाद श्रेणियोों द्वारा संरक्षण।

भारत मेें आयात प्रतिस्थापन
z	उद्देश््य: आयात के स््थथान पर घरेल ूउत््पपादन को बढ़़ावा दनेा, जिससे उद्योग मेें 

आत््मनिर््भरता को बढ़़ावा मिले।

z	सरुक्षा तंत्र:

	� प्रशुल््क: आयात की बढ़़ी लागत

	� कोटा: स््थथानीय उद्योगोों की सरुक्षा के लिए सीमित आयातित सामान।

z	औचित््य:

	� आर््थथिक विकास: उभरते उद्योगोों की रक्षा की।

	� विदेशी मुद्रा सरंक्षण: संरक्षित विदशेी मदु्रा

	� आत््मनिर््भरता: 1980 के दशक के मध््य मेें निर््ययात फोकस के साथ घरेल ू
बाजार पर ध््ययान केें द्रित किया गया।

z	प्रभाव (1951-1991):

	� सकल घरेलू उत््पपाद की वदृ्धि: सकल घरेल ू उत््पपाद मेें औद्योगिक 
हिस््ससेदारी वर््ष 1950-51 मेें 13% से बढ़कर वर््ष 1990-91 मेें 24.6% 
हो गई।

	� क्षेत्र विविधीकरण: कपड़़ा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक््स और ऑटोमोबाइल 
तक विस््ततारित।

	� लघु उद्योग: छोटे व््यवसायोों के लिए अवसरोों को बढ़़ावा।

z	आलोचनाए:ँ

	� सार््वजनिक क्षेत्र की अक्षमताए:ँ निजी क्षेत्र के लिए बेहतर अनकूुल 
क्षेत्ररों मेें पहुचँ।

	� परमिट-लाइसेेंस राज: नवाचार को दबा दिया गया, बड़़ी कंपनियोों को 
लाभ पहुचँाया गया।

	� गुणवत्ता और दक्षता के मुद्दे: विदशेी प्रतिस््पर््धधा की कमी के कारण 
निम््न गणुवत्ता वाले उत््पपाद बने।

z	आर््थथिक उदारीकरण की ओर बदलाव (1991):

	� नीति पुनर््ममूल््ययााँकन: प्रतिस््पर््धधा को बढ़़ावा दनेे की वकालत की।

	� नई आर््थथिक नीति: उदारीकरण, विनियमन और वैश्विक व््ययापार 
एकीकरण की दिशा मेें सधुार आरंभ किए गए।

FY24 मेें औद्योगिक विकास 
और विनिर््ममाण क्षेत्र का प्रदर््शन

FY24 मेें औद्योगिक विकास का अवलोकन

z	आर््थथिक और औद्योगिक विकास:

	� वित्त वर््ष 24 मेें भारत की अर््थव््यवस््थथा 8.2% बढ़़ी, जिसे 9.5% की 
औद्योगिक वृद्धि (अनंतिम जीडीपी अनमुान, मई 2024) का समर््थन प्राप्त 
हुआ।

	� विनिर््ममाण और निर््ममाण क्षेत्र मेें दोहरे अकं की वृद्धि दर््ज की गई, जबकि 
खनन, उत््खनन, बिजली तथा जलापरू््तति क्षेत्र मेें भी सकारात््मक वृद्धि दर््ज 
की गई।

z	स््थथिरता के प्रमुख सकेंतक:

	� भारत का विनिर््ममाण पीएमआई लगातार 50 से ऊपर रहा, जो निरंतर 
विस््ततार का संकेत ह।ै

उद्योग, विनिर््ममाण और  
बुनियादी ढाँचा9
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विनिर्माण क्षेत्र अंतर्दृष्टि
z	अर््थव््यवस््थथा मेें योगदान:

	� वित्त वर््ष 23 मेें भारत के सकल मलू््य वर््﻿धन मेें विनिर््ममाण का योगदान 
14.3% था।

	� इसका उत््पपादन हिस््ससा 35.2% था, जो अर््थव््यवस््थथा के भीतर व््ययापक 
पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संबंधोों को उजागर करता ह।ै

z	अंतर-उद्योग उपभोग:

	� कुल उत््पपादन का लगभग 47.5% उत््पपादक गतिविधियोों के लिए इनपटु 
के रूप मेें उपयोग किया जाता ह।ै

	� विनिर््ममाण क्षेत्र अतंर-उद्योग उपभोग मेें 50% का योगदान दतेा ह ैतथा 
कृषि , उद्योग और सेवाओ ंके लिए 50% इनपटु की आपरू््तति करता ह।ै

क्षेत्रीय विकास रुझान
z	औसत वदृ्धि (पिछला दशक):

	� महामारी से उत््पन््न चनुौतियोों पर काब ूपाते हुए विनिर््ममाण क्षेत्र मेें 5.2% 
की औसत वार््षषिक दर से वृद्धि हुई।

	� वृद्धि का श्रेय रसायन, फार््ममास््ययूटिकल््स, परिवहन उपकरण, मशीनरी और 
लकड़़ी के उत््पपादोों को जाता ह।ै

z	उप-क्षेत्र की मुख््य विशेषताए:ँ

	� इस््पपात, मशीनरी और परिवहन उपकरण मेें पूँजी निर््ममाण सार््वजनिक क्षेत्र 
के निवेश पर जोर को दर््शशाता ह।ै

z	जीवीए सरंचना (FY14–FY23):

	� रसायन: 9.6% की वृद्धि

	� फार््ममास््ययूटिकल््स: 6.7% की वृद्धि

	� मशीनरी और उपकरण: 8.3% की वृद्धि

विनिर्माण विकास मेें चुनौतियााँ
z	विरासत सबंंधी मुद्दे:

	� ऐतिहासिक बाधाओ ं मेें खराब भौतिक अवसंरचना, रसद संबंधी 
अक्षमताए ँऔर प्रतिबंधात््मक लाइसेेंसिग शामिल हैैं।

	� कुछ वस््ततुओ ंको छोटे पैमाने के उद्योगोो﻿ं के लिए आरक्षित किया गया था, 
जिससे मापनीयता सीमित हो गई।

z	वर््तमान चिताए:ँ

	� बनुियादी ढाँच े मेें सधुार के बावजदू, भारत को प्रतिस््पर््धधात््मकता मेें 
चनुौतियोों का सामना करना पड़ रहा ह।ै

	� अनसुंधान और विकास पर कम निवेश जारी ह ैतथा गणुवत्ता एवं नवाचार 
पर सीमित जोर दिया जा रहा ह।ै

z	नीति सिफ़़ारिशेें:

	� विनियमन को बढ़़ावा दनेा तथा नौकरशाही संबंधी बाधाओ ं को कम 
करना।

	� अनसुंधान एवं विकास मेें निजी क्षेत्र के दीर््﻿घकालिक निवेश को प्रोत््ससाहित 
करना।

	� विनिर््ममाण विस््ततार के माध््यम से निम््न एवं अर््ध-कुशल रोजगार सजृन को 
बढ़़ावा दनेा।

सरकारी पहल और नीतियााँ
z	बुनियादी ढाँचा और कनेक््टटिविटी:

	� भौतिक बनुियादी ढाँच ेका तेजी से विकास।

	� वस््ततु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार््ययान््वयन, विनिर््ममाण के लिए 
एकीकृ त बाजार का सजृन।

z	उत््पपादन-लिक््ड प्रोत््ससाहन (पीएलआई) योजना:

	� विभिन््न क्षेत्ररों मेें विनिर््ममाण प्रतिस््पर््धधात््मकता को बढ़़ावा दनेे के लिए 
लक्षित प्रोत््ससाहन।

z	एमएसएमई के लिए समर््थन:

	� रोजगार सजृन और आर््थथिक विकेें द्रीकरण के लिए सकू्षष्म, लघ ुएवं मध््यम 
उद्यमोों पर अधिक ध््ययान दिया जाएगा।

सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों के प्रकार:
सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) ऐसी सरकारी स््ववामित््व वाली कंपनियाँ हैैं, 
जिनमेें केें द्र सरकार, राज््य सरकार या दोनोों मिलकर कंपनी की कुल इक््वविटी का 
51% या उससे अधिक हिस््ससा रखती हैैं।

वर््ग मानदंड प्रदान की गई स््ववायत्तता उदाहरण
मिनीरत््न श्रेणी I z	 पिछले 3 वर्षषों से लगातार लाभ।

z	3 वर्षषों मेें से किसी एक वर््ष मेें 30 करोड़ रुपए 
या उससे अधिक का शदु्ध लाभ।

z	सरकारी अनमुोदन के बिना 500 करोड़ रुपए या 
निवल मलू््य (जो भी कम हो) तक का पूँजीगत 
व््यय।

उदाहरण भिन््न होते हैैं (सक्रिय 
रूप से अपडेट किए जाते हैैं)।

मिनीरत््न श्रेणी II z	 पिछले 3 साल से लगातार लाभ।

z	धनात््मक निवल मलू््य।

z	सरकारी अनमुोदन के बिना 300 करोड़ रुपए या 
निवल मलू््य का 50% (जो भी कम हो) तक का 
पूँजीगत व््यय।

उदाहरण भिन््न होते हैैं (सक्रिय 
रूप से अपडेट किए जाते हैैं)।

नवरत््न z	 निवल मलू््य > ₹15,000 करोड़।

z	 पिछले 3 वर्षषों का औसत टर््नओवर > ₹25,000 
करोड़।

z	 पिछले 3 वर्षषों मेें परिचालन लाभ > ₹300 
करोड़।

z	सरकार की मजंरूी के बिना ₹1,000 करोड़ तक 
निवेश कर सकते हैैं।

z	परू््﻿व मजंरूी के बिना संयकु्त उद्यम या विलय मेें 
प्रवेश कर सकते हैैं।

भारत हवेी इलेक्ट्रिकल््स 
लिमिटड, बीपीसीएल, पावर 
ग्रिड कॉर्पोरेशन
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लाभ कमाने वाले CPSE की संख््यया मेें सुधार हुआ है

70

178

FY19

लाभ अर््जजित करने वाले उद्यम
घाट मेें रहने रहने वाले उद्यम

57

193

FY23

लाभ अर््जजित करने वाले उद्यम
घाट मेें रहने वाले उद्यम

स्रोत: PE सर्वेक्षण रिपोर््ट, लोक उद्यम विभाग

महारत््न z	 पिछले 3 वर्षषों मेें निवल मलू््य > ₹5,000 करोड़।

z	 पिछले 3 वर्षषों मेें औसत टर््नओवर > ₹25,000 
करोड़।

z	 पिछले 3 वर्षषों मेें परिचालन लाभ > ₹5,000 
करोड़।

z	 बिना सरकारी मजंरूी के 5,000 करोड़ रुपए तक 
का निवेश कर सकते हैैं।

z	 बिना परू््व मजंरूी के विदशे मेें संयकु्त उद्यम स््थथापित 
कर सकते हैैं।

z	स््वतंत्र रूप से परियोजना संसाधन जटुा सकते हैैं।

कोल इडंिया लिमिटड, इडंियन 
ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी

सूक्ष्म, लघ ुऔर मध्यम उद्यम (एमएसएमई )
सूक्षष्म, लघ ुऔर मध््यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 उद्यमोों को 
दो श्रेणियोों मेें वर्गीकृ त करता ह:ै

1.	 विनिर््ममाण उद्यम: वस््ततुओ ंके विनिर््ममाण या उत््पपादन मेें संलग््न।

2.	 सेवा उद्यम: सेवाए ँप्रदान करने या प्रतिपादन मेें संलग््न।

उद्यमोों का वर्गीकरण� [UPSC 2023]
z	अति लघु उद्योग:

	� निवेश सीमा: ₹1 करोड़

	� टर््नओवर सीमा: ₹5 करोड़

z	लघु उद्यम:

	� निवेश सीमा: ₹10 करोड़

	� टर््नओवर सीमा: ₹50 करोड़

z	मध््यम उद्यम:

	� निवेश सीमा: ₹50 करोड़

	� टर््नओवर सीमा: ₹250 करोड़

जीडीपी मेें MSME की हिस्सेदारी
सांख््ययिकी और कार््यक्रम कार््ययान््वयन मंत्रालय के अनुसार, वर््ष 2019-20, 
2020-21 तथा 2021-22 मेें भारत के सकल मलू््य वर््धन (GVA) मेें एमएसएमई 
का योगदान निम््ननानुसार ह:ै
z	2019-20: 30.5%

z	2020-21: 27.2%

z	2021-22: 29.2%

z	2022-23: 30.1%

MSME को बैैंक ऋण� [UPSC 2023]
z	एमएसएमई को दिए गए बैैंक ऋण, कुछ शर्ततों को परूा करने के अधीन, 

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के भाग के रूप मेें योग््य होते हैैं।

z	ऋण गारंटी योजना जैसी पहलोों से 91.76 लाख उद्यमोों को सहायता मिली ह ै

जिससे ऋण तक पहुंचँ और व््यवसाय वृद्धि मेें मदद मिली ह।ै

आर््थथिक योगदान

1.	 विनिर््ममाण आउटपुट (FY22): एमएसएमई ने भारत के विनिर््ममाण उत््पपादन मेें 

35.4% का योगदान दिया। 

2.	 निर््ययात (2023-24): एमएसएमई-विशिष्ट उत््पपादोों का अखिल भारतीय निर््ययात 

मेें 45.7% हिस््ससा रहा।

3.	 उत््पपादकता लाभ:

	� असंगठित क्षेत्र के  उद्यमोों के वार््षषिक सर्वेक्षण (2021-23) मेें उद्यमोों की 

संख््यया मेें 5.9% की वृद्धि दर््ज की गई।

	� प्रति कर््मचारी सकल मलू््य वर््धन (GVA) ₹1,38,207 से बढ़कर 

₹1,41,769 हो गया।

	� प्रति प्रतिष्ठान सकल उत््पपादन मलू््य (GVO) ₹3,98,304 से बढ़कर 

₹4,63,389 हो गया।

औपचारिकीकरण और पजंीकरण

z	उद्यम पंजीकरण पोर््टल:

	� जलुाई 2020 मेें निःशलु््क, ऑनलाइन स््व-घोषणा-आधारित पंजीकरण 

के लिए लॉन््च किया गया।

	� पंजीकृत एमएसएमई (जुलाई 2024): 4.69 करोड़, इसमेें उद्यम असिस््ट 

प््ललेटफॉर््म के माध््यम से अनौपचारिक सकू्षष्म उद्यम भी शामिल हैैं।

	� लाभोों मेें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए पात्रता और सरकारी योजनाओ ं

तक सगुम पहुंचँ शामिल ह।ै

	� डेटा साझा करने तथा क्षेत्र के विकास को बढ़़ाने के लिए एपीआई के 

माध््यम से 37 अन््य पोर््टलोों के साथ जोड़़ा गया।
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ऋण सहायता
z	केें द्रीय बजट 2023-24: सकू्षष्म एवं लघ ुउद्यमोों के लिए क्रेडिट  गारंटी फंड ट्रस््ट 

(CGTMSE) को 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे कम लागत 
पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब््ध हो सकेगा।

z	प्रधान मंत्री रोजगार सजृन कार््यक्रम (पीएमईजीपी):

	� वित्त वर््ष 23: ₹2,722.17 करोड़ की मार््जजिन मनी सब््ससिडी के साथ 
85,167 सकू्षष्म इकाइयोों को समर््थन दिया गया, जिससे 6.81 लाख 
नौकरियाँ सृजित हुई।ं

	� वित्त वर््ष 24: 89,118 सकू्षष्म इकाइयोों को 3,093.87 करोड़ रुपए की 

सब््ससिडी दी गई, जिससे 7.13 लाख नौकरियाँ सृजित हुई।ं

z	क्रेडि ट गारंटी योजना (सीजीएस):

	� 85% की गारंटीकृ त कवरेज के साथ ₹5 करोड़ तक का संपार्श्विक-मकु्त 

ऋण प्रदान करता ह।ै

	� शरुुआत से अब तक 6.78 लाख करोड़ रुपए की 91.76 लाख गारंटियाँ 

मजंरू की जा चकुी हैैं। अकेले वित्त वर््ष 2024 मेें 2.03 लाख करोड़ रुपए 

की 17.24 लाख गारंटियाँ मजंरू की गई।ं

CGTMSE के तहत स््ववीकृत गारंटी मेें काफी वृद्धि हुई
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स्रोत: एमएसएमई मंत्रालय

चुनौतियााँ
z	महत्तत्वपूर््ण मुद्दे:

	� औपचारिकीकरण और समावेशन मेें कमी।
	� वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार तक सीमित पहुचँ।
	� बनुियादी ढाँच ेकी बाधाए ँऔर कुशल श्रम की कमी।

z	सरकारी पहल:
	� समाधान पोर््टल: विलंबित भगुतानोों की समस््यया का समाधान करता ह।ै
	� सबंंध पोर््टल: खरीद की निगरानी करता ह।ै
	� चैैंपियंस पोर््टल: शिकायतोों के समाधान मेें सहायता करता ह ै और 

व््ययावसायिक सहायता प्रदान करता ह।ै

अवसर
z	डिजिटल अर््थव््यवस््थथा:

	� वर््ष 2020-21 मेें ई-कॉमर््स बिक्री का लगभग 70% एमएसएमई से था, 
जो वार््षषिक आधार पर 60-70% की वृद्धि दर््शशाता ह।ै

z	वैश्विक मूल््य �ंृखलाए:ँ एमएसएमई मेें डिजिटल प््ललेटफॉर््म और नीति सधुारोों के 
माध््यम से वशै्विक आपरू््तति �ंृखलाओ ंमेें और अधिक एकीकृ त होने की क्षमता ह।ै

z	 विनियामक सधुार: उद्यम वाले स््थथानोों के उपयोग के लचीलेपन को बढ़़ाने से 
विनिर््ममाण क्षमता मेें वृद्धि हो सकती ह,ै विशषे रूप से सकू्षष्म और लघ ुउद्यमोों के लिए।

अनिवार््य लाइसेेंसिंग की आवश््यकता के अंतर््गत उद्योग:
z	औषध और फार््ममास््ययूटिकल््स। 

z	खतरनाक रसायन, गन पाउडर, औद्योगिक विस््फफोटक आदि। 

z	एयरोस््पपेस और रक्षा संबंधी इलेक्ट्रॉनिक््स। 

z	अल््ककोहल पेय; तंबाक, सिगरेट और संबंधित उत््पपाद।

पीएमआई, आईआईपी और एएसआई
क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) औद्योगिक उत््पपादन सूचकांक (आईआईपी)
निक््कके ई द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय (एनएसओ) द्वारा प्रकाशित 	 

वास््तविक उत््पपादन को ट्रैक नहीीं करता वास््तविक उत््पपादन को ट्रैक करता है
इसमेें केवल 500 निजी क्षेत्र की कंपनियाँँ शामिल हैैं इसमेें निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार््वजनिक उपक्रम दोनोों शामिल हैैं
विनिर््ममाण और सेवाएँ दोनोों शामिल हैैं केवल विनिर््ममाण क्षेत्र शामिल है
कम व््ययापक, क््योोंकि इसमेें केवल निजी क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैैं अधिक व््ययापक
जीडीपी गणना के लिए उपयोग नहीीं किया जाता असंगठित क्षेत्र के लिए जीडीपी गणना के लिए उपयोग किया जाता है
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भारत विनिर््ममाण क्रय प्रबंधक सूचकांक

हेडलाइन पीएमआई (क्रय प्रबधंक सूचकाांक )

पीएमआई 0 से 100 तक की समग्र व््ययावसायिक गतिविधि का एक संख््ययात््मक 
प्रतिनिधित््व ह।ै
z	पीएमआई 50 ​​से ऊपर: पिछले माह की तलुना मेें विस््ततार को दर््शशाता ह।ै 50 

से ऊपर उच््च पीएमआई अधिक महत्तत्वपरू््ण विस््ततार का संकेत दतेा ह।ै

z	पीएमआई 50 ​​से कम: संकुचन को दर््शशाता ह।ै 50 से जितना नीच े होगा, 
संकुचन उतना ही अधिक महत्तत्वपरू््ण होगा।

z	पीएमआई 50 ​​पर: व﻿््ययावसायिक गतिविधि मेें कोई परिवर््तन नहीीं दर््शशाता।

औद्योगिक उत्पादन सूचकाांक (आईआईपी ):

आईआईपी सूचकाक की गणना वर््तमान मेें वर््ष 2011-2012 को आधार वर््ष के 
रूप मेें उपयोग करके की जाती है। आईआईपी मेें विभिन््न क्षेत्ररों का भार इस 
प्रकार है:
z	उत््पपादन: 77.633%

z	खनन: 14.373%

z	बिजली: 7.94%

आठ प्रमखु क्षेत्र: [UPSC 2012, 2015]

आईआईपी मेें 40.27% हिस््ससेदारी रखने वाले आठ प्रमखु क्षेत्र मेें निम््नलिखित 
भारांक क्रम मेें क्रमबद्ध उद्योग शामिल हैैं:
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वित्त वर््ष 24 मेें तैयार स््टटील की वार््षषिक वृद्धि (प्रतिशत मेें)

1.	 रिफाइनरी उत््पपाद

2.	विद्यु त्

3.	 इस््पपात

4.	क ोयला

5.	क च््चचा तेल

6.	प्राकृतिक   गैस

7.	 सीमेेंट

8.	 उर््वरक

उद्योगोों का वार््षषिक सर्वेक्षण (एएसआई ):
z	सांख््ययिकी एवं कार््यक्रम कार््ययान््वयन मतं्रालय द्वारा जारी एएसआई उन कारखानोों 

के बारे मेें विस््ततृत जानकारी प्रदान करता ह,ै जिनमेें 10 या अधिक श्रमिक हैैं और 
जिनमेें बिजली का उपयोग किया जाता ह,ै या उन कारखानोों के बारे मेें विस््ततृत 
जानकारी प्रदान करता ह,ै जिनमेें 20 या अधिक श्रमिक हैैं एवं जिनमेें बिजली का 
उपयोग नहीीं किया जाता ह।ै

z	यह विनिर््ममाण प्रक्रियाओ,ं मरम््मत सेवाओ,ं गैस और जलापरू््तति तथा कोल््ड 
स््टटोरेज सहित संगठित विनिर््ममाण क्षेत्र के संघटन एवं संरचना के बारे मेें जानकारी 
प्रदान करता ह।ै

विनिर््ममाण को बढ़़ावा देने के लिए भवन 
विनियमोों की पुनर््क ल्पना [आर््थथि क सर्वेक्षण 
2023-24]

मौजूदा विनियमोों मेें प्रमखु चुनौतियााँ
z	ग्राउंड कवरेज:

	� घनत््व को नियंत्रित करने और भजूल पनुर््भरण को बढ़़ाने के लिए 
विनियमोों मेें कारखानोों के लिए केवल 40-60% भमूि कवरेज की 
अनमुति दी गई ह।ै

	� अंतरराष्ट्रीय तुलना: हॉन््गकॉन््ग मेें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीीं ह;ै 
फिलीपीींस मेें कारखानोों को केवल 30% भमूि का नकुसान होता ह।ै

z	असफलताए:ँ

	� आग के जोखिमोों को कम करने और वाय-ुसंचार मेें सधुार करने के लिए 
डिज़़ाइन किया गया ह,ै लेकिन ये नियम आग प्रतिरोधी सामग्री तथा 
स््वचालित अग््ननिशमन प्रणालियोों जैसी प्रगति के लिए जिम््ममेदार नहीीं हैैं।

	� प्रभाव:

	� कुछ भारतीय राज््योों मेें सकू्षष्म और लघ ुकारखाने अपनी 90% भमूि 
खो दतेे हैैं।

	� बड़़े कारखानोों को फिलीपीींस की तलुना मेें लगभग 2 गनुा अधिक 
भमूि का नकुसान होता ह ैतथा सिंगापरु की तलुना मेें लगभग 5 गनुा 
अधिक भमूि की हानि होती ह।ै

z	पार््कििं ग विनियम:

	� सड़क के बाहर अनिवार््य पार््कििं ग से फैक्ट्री की उपयोगी भमूि 12-70% 
तक कम हो जाती ह।ै

	� पार््कििं ग आवश््यकताओ ं और वास््तविक माग के बीच असंगति से  
भीड़-भाड़ बढ़ जाती ह।ै
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z	तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर):

	� राज््योों ने ऊर््ध्ववाधर विस््ततार को सीमित करते हुए एफएआर को भखूडं के 
आकार से 1.3 गनुा तक सीमित कर दिया ह।ै

	� तुलना: मुबंई मेें 1000 वर््ग मीटर के प््ललॉट पर केवल 1300 वर््ग मीटर ही 
उपयोगी स््थथान मिलता ह ैजबकि सिगापरु या हॉन््गकॉन््ग मेें इसी प्रकार 
के प््ललॉट पर 15,000 वर््ग मीटर तक स््थथान मिलता ह।ै

सुझाए गए सुधार:
z	तकनीकी प्रगति और अतंरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओ ं के अनरुूप नियमोों को 

तर््क संगत बनाना।

z	प्रभावी नीतियोों को अपनाने के लिए अतंर-राज््य तलुना को बढ़़ावा दनेा।

z	बेहतर भमूि उपयोग से उत््पपादन लागत कम हो सकती ह,ै रोजगार को बढ़़ावा 
मिल सकता ह।ै

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल 
[आर््थथि क सर्वेक्षण 2023-24]

शुरुआत: वर््ष 2018
उद्देश््य: क्षेत्रीय आर््थथिक अंतर को पाटने और आत््मनिर््भरता को बढ़़ावा देने के 
लिए प्रत््ययेक जिले के अद्वितीय उत््पपादोों को बढ़़ावा देना।
z	प्रमुख विशेषताए:ँ

z	उत््पपाद श्रेणियाँ: कृषि , विनिर््ममाण, हथकरघा, कपड़़ा, खाद्य प्रसंस््करण, समदु्री 
और सेवाए।ँ

z	उपलब््धधियाँ:

	� 761 जिलोों मेें 1102 उत््पपादोों की पहचान की गई।

	� केें द्रीय बजट वित्त वर््ष 2024 मेें ओडीओपी और जीआई-टैग उत््पपादोों के 
लिए "यनूिटी मॉल" स््थथापित करने को प्रोत््ससाहित किया गया।

	� भारत की अध््यक्षता के दौरान G20 कार््यक्रमोों के माध््यम से कारीगरोों को 
वैश्विक दृश््यता प्राप्त हुई।

सफलता
क्षेत्र उत््पपाद/प्रभाव उपलब््धधियोों

शोपियाँ, कश््ममीर सेब उत््पपादन मेें 20% की वृद्धि।
उत्तरकाशी, उत्तराखंड लाल चावल उन््नत जैविक खेती कौशल।
अराक घाटी, आंध्र 
प्रदेश

कॉफी 20% उत््पपादन वृद्धि।

कंधमाल, ओडिशा हल््ददी सरकारी खरीद मेें 70% की 
वृद्धि।

भटिंडा, पंजाब शहद उत््पपादन मेें 30% की वृद्धि।

चाइना प्लस वन रणनीति: भारत के लिए अवसर 
और चुनौतियाँ [आर््थथि क सर्वेक्षण 2023-24]

"चाइना प््लस वन" रणनीति आपूर््तति �ंृखला की गतिशीलता मेें एक वैश्विक 
बदलाव के रूप मेें उभरी ह,ै जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियोों का लक्षष्य चीन पर निर््भरता 
कम करने के लिए अपने विनिर््ममाण आधारोों मेें विविधता लाना ह।ै यह दृष्टिकोण 
कोविड-19 महामारी, भ-ूराजनीतिक तनाव और चीन मेें व््ययावसायिक परिचालन 
की बढ़ती लागत के कारण उत््पन््न व््यवधानोों से उपजा ह।ै

विनिर्माण मेें वैश्विक बदलाव: प्रमखु रुझान
z	चीन से विविधीकरण: बोस््टन कंसल््टटििंग ग्रुप द्वारा वर््ष 2023 मेें किए गए 

सर्वेक्षण मेें 90% से अधिक उत्तरी अमरेिकी निर््ममाताओ ंने बताया कि वे अपना 
उत््पपादन मकै््ससिको, थाईलैैंड और वियतनाम जैसे दशेोों मेें स््थथानांतरित कर रह ेहैैं।

z	चालक: यह रणनीति आपरू््तति �ृंखला जोखिमोों, राजनीतिक तनावोों और चीन 
मेें बढ़ती लागतोों से संबंधित चितंाओ ंसे प्रेरित ह।ै

चाइना प्लस वन रणनीति मेें भारत की स्थिति
भारत वैश्विक कंपनियोों के लिए एक आकर््षक मामला प्रस््ततुत करता ह,ै विशेष रूप 
से इलेक्ट्रॉनिक््स, नवीकरणीय ऊर््जजा और उन््नत प्रौद्योगिकियोों जैसे क्षेत्ररों मेें।

भारत के पक्ष मेें प्रमखु कारक
z	बड़़ा घरेलू बाजार: भारत का विशाल उपभोक्ता आधार वैश्विक भागीदारोों को 

आकर््षषित करता ह,ै खासकर इलेक्ट्रॉनिक््स क्षेत्र मेें।

z	सरकारी पहल: उत््पपादन-लिक््ड प्रोत््ससाहन (पीएलआई) योजना जैसे कार््यक्रम 
विनिर््ममाण को बढ़़ावा दनेे के लिए कर छूट और सब््ससिडी प्रदान करते हैैं।

z	निर््ययात मेें वदृ्धि:

	� भारत द्वारा अमरेिका को किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक निर््ययात मेें 
उल््ललेखनीय वृद्धि दखेी गई ह,ै जो वित्त वर््ष 2017 मेें 0.6 बिलियन 
अमरेिकी डॉलर के व््ययापार घाट से बढ़कर वित्त वर््ष 2024 मेें 8.7 
बिलियन अमरेिकी डॉलर के व््ययापार अधिशषे मेें परिवर््ततित हो गया ह।ै

	� अमरेिका को मोबाइल फोन का निर््ययात वित्त वर््ष 2023 मेें 2.2 बिलियन 
अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर््ष 2024 मेें 5.7 बिलियन अमरीकी 
डॉलर हो गया।

z	सफलता की कहानियाँ: वित्त वर््ष 2024 मेें एप््पल ने भारत मेें 14 बिलियन 
अमरेिकी डॉलर के आईफोन असेेंबल किए, जो उसके वैश्विक आईफोन उत््पपादन 
का 14% ह।ै फॉक््सकॉन जैसी कंपनियोों ने कर््ननाटक और तमिलनाडु मेें निर््ममाण 
कार््य शरुू कर दिया ह।ै

वैश्विक मलू्य शृृंखलाओ ं(जीवीसी ) मेें भारत का एकीकरण
जीवीसी मेें अपनी भमूिका बढ़़ाने की भारत की रणनीति दो मखु््य स््ततंभोों पर केें द्रित ह:ै

1.	 व््ययापार लागत कम करना:
	� भारत की बेहतर लॉजिस््टटिक दक्षता विश्व बैैंक के लॉजिस््टटिक््स प्रदर््शन 

सचूकाक (एलपीआई) मेें बढ़ते स््ककोर से परिलक्षित होती ह।ै

	� औद्योगिक गलियारोों और समर््पपित माल ढुलाई गलियारोों के विकास से 
व््ययापार लागत मेें और कमी आती ह।ै

2.	 विदेशी निवेश को सगुम बनाना:
	� पीएलआई योजना प﻿्रोत््ससाहनोों को बाजार के प्रदर््शन से जोड़कर उच््च 

गणुवत्ता वाले विदशेी निवेश को आकर््षषित करती ह।ै

	� भारत नवीकरणीय ऊर््जजा और उन््नत प्रौद्योगिकी मेें एकीकरण को गहरा 
करने के लिए ऑस्ट्रेलिया-भारत मकु्त व््ययापार समझौता एवं अमरेिका-
भारत स््वच््छ ऊर््जजा पहल जैसे समझौतोों पर काम कर रहा ह।ै

विकास और निर्यात क्षमता के प्रमखु क्षेत्र
भारत के फोकस क्षेत्ररों मेें नवीकरणीय ऊर््जजा, अर््धचालक और अगली पीढ़़ी के 
दरूसंचार शामिल हैैं।
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z	नवीकरणीय ऊर््जजा निर््ययात:

	� अमरेिका को पर््ययावरण अनकूुल प्रौद्योगिकी निर््ययात वित्त वर््ष 2020 मेें 199.2 मिलियन अमरेिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर््ष 2024 मेें 326.9 मिलियन अमरेिकी 
डॉलर हो गया।

	� फर््स््ट सोलर, वेस््टटा और स््ककैट क जैसी कंपनियोों ने भारत मेें परिचालन स््थथापित कर लिया ह।ै

चाइना प््लस वन रणनीति से भारत को कैसे लाभ हो सकता है?
चीन से व््ययापार मेें विचलन का प्रमाण भारत के अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक 
निर््ययात मेें वृद्धि मेें परिलक्षित होता ह,ै जिसके परिणामस््वरूप व््ययापार अधिशेष 
मेें वृद्धि हुई ह।ै अमेरिका के साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान व््ययापार संतुलन

बिलि


यन
 अ
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ी ड
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चाइना प््लस वन से 
भारत को कैसे लाभ 
हो सकता ह?ै

चीन से एफडीआई 
को बढ़़ावा प्रोत््ससाहन

अमेरिका के साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक 
सामान व््ययापार संतुलन

चीन से आयात मेें 
वृद्धि

चीन के साथ संबधंोों को संतलुित करना:
चाइना प््लस वन रणनीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण मेें चीनी कंपनियोों से प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ चीन से आयात को संतुलित करना शामिल ह:ै
z	चुनौतियाँ:

	� बढ़ते व््ययापार घाट के साथ चीन भारत का शीर््ष आयात भागीदार बना हुआ ह।ै

	� उच््च तकनीक वाले घटकोों के लिए चीनी आयात पर भारी निर््भरता से आर््थथिक दबाव का खतरा ह।ै

z	अवसर:

	� स््थथानीय विनिर््ममाण और निर््ययात के लिए चीनी एफडीआई को आकर््षषित करना केवल व््ययापार पर निर््भर रहने की तलुना मेें अधिक लाभदायक साबित हो सकता ह।ै

	� ब्राजील, तरु्की और यरूोपीय दशेोों से मिले सबक से यह पता चलता ह ैकि आयात पर निर््भरता कम करते हुए चीनी एफडीआई को बढ़़ावा दनेा महत्तत्वपरू््ण ह।ै

दीर््घकालिक रणनीतिक फोकस:
भारत का लक्षष्य महत्तत्वपूर््ण क्षेत्ररों मेें पश्चिमी अर््थव््यवस््थथाओ ंके साथ अपने मलू््य �ंृखला एकीकरण को गहरा करना ह,ै जैसे:
z	नवीकरणीय ऊर््जजा (सौर, पवन और पनुर््चक्रण प्रौद्योगिकियाँ)।

z	कृत्रिम  बदु्धिमत्ता, अर््धचालक और दरूसंचार जैसी उन््नत प्रौद्योगिकियाँ।

�	गणुवत्तापरू््ण व््ययापार अवसंरचना का विकास

�	जी.वी.सी. नेटवर््क  मेें एम.एस.एम.ई. को एकीकृ त करना

�	छोटे व््यवसायोों के प्रवेश और निकास की प्रक्रियाओ ंको सरल बनाना

�	व््ययापार सवुिधा उपायोों की दिशा मेें काम करना

वैश्विक मूल््य �ंृखलाओ ंमेें भारत की भागीदारी मेें वृद्धि
सकल व््ययापार मेें जी.वी.सी.-संबंधित 
व््ययापार की हिस््ससेदारी मेें वृद्धि

मध््यम और उच््च प्रौद्योगिकी विनिर््ममाण की हिस््ससेदारी मेें वृद्धि

सेवा क्षेत्र मेें उच््च मलू््य वर््धधित सेवाओ ंकी हिस््ससेदारी मेें वृद्धि

भारत ने तैयार माल के निर््ययात मेें वृद्धि के साथ आगे बढ़ना शरुू कर दिया है

नीतिगत प्राथमिकताएँ
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कोयला क्षेत्र� [UPSC 2012, 2019]
कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा वर््ष 1971-73 के बीच इदंिरा 
गांधी के नेततृ््व मेें किया गया था। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 
2015 ने नीलामी के माध््यम से कोयला खदानोों के आवंटन और निजी क्षेत्र को 
कोयले की बिक्री के लिए आवंटन को सक्षम बनाया।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र मेें कोयले की भमूिका
z	महत्तत्व: कोयला भारत की प्राथमिक वाणिज््ययिक ऊर््जजा का 55% से अधिक 

प्रदान करता ह ैतथा कुल विद्युत उत््पपादन मेें 70% का योगदान दतेा ह।ै

z	FY24 मेें उत््पपादन और खपत:

	� उत््पपादन: 997.2 मिलियन टन (एमटी)

	� उपभोग: 1233.86 मिलियन टन

	� आयात: 261 मिलियन टन

z	कोयला उत््पपादन मेें तेजी और आयात पर निर््भरता मेें कमी के कारण पिछले 
दशक मेें घरेल ूउत््पपादन एवं खपत के अनपुात मेें सधुार हुआ ह।ै

कोयला मटे््ररिक्स
वित्तीय वर््ष उत््पपादन (%) 

सीएजीआर
खपत (%) 
सीएजीआर

आयात (%) 
सीएजीआर

FY14–FY19 5.2 5.6 7.1
FY19–FY24 6.5 5.0 2.1
FY24 (YoY) 11.7 10.7 9.8

प्रमखु हालिया पहल
z	कोयला गैसीकरण:

	� लक्षष्य: आयात कम करने के लिए वर््ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन 
कोयले को गैसीकृ त करना।

	� गैसीकरण परियोजनाओ ंकी व््यवहार््यता अतंर वित्तपोषण के लिए वर््ष 
2023-24 मेें 8,500 करोड़ रुपए की योजना शरुू की गई।

z	एकीकृत कोयला रसद नीति (2024):

	� लागत प्रभावी और तकनीकी रूप से उन््नत कोयला निकासी लॉजिस््टटिक््स 
विकसित करता ह।ै

z	सशंोधित कोयला ब््ललॉक आवंटन नियम (2023): बेहतर दक्षता के लिए 
आवंटन प्रक्रियाओ ंको सवु््यवस््थथित करता ह।ै

z	सीआईएल द्वारा नवीकरणीय ऊर््जजा पहल:

	� वित्त वर््ष 26 तक खनन कार्ययों के लिए 3,000 मगेावाट नवीकरणीय 
क्षमता की योजना।

	� वर््ष 2023-24 मेें 8.60 मिलियन सौर ऊर््जजा यनूिट उत््पन््न की जाएगी। 

z	प्रथम मील कनेक््टटिविटी परियोजनाए:ँ

	� उच््च क्षमता वाले हैैंडलिग संयंत्ररों और साइलो के माध््यम से कोयले की 
निकासी मेें वृद्धि। 

z	महत्तत्वपूर््ण खनिज अधिग्रहण:

	� घरेल ूऔर अतंरराष्ट्रीय स््तर पर लिथियम और कोबाल््ट परिसंपत्तियोों को 
सरुक्षित करने पर ध््ययान केें द्रित करना।

चुनौतियााँ और अवसर
z	चुनौतियाँ:

	� तकनीकी कमी: सीमित स््वदशेी आधनुिक खनन उपकरण।

	� विनियामक विलंब: वानिकी और पर््ययावरण मजंरूी, भमूि अधिग्रहण एवं 
प्रक्रियात््मक बाधाए।ँ

	� कोकिग कोल आयात: वर््तमान मेें, घरेल ूइस््पपात उद्योग के लिए भारत 
की कोकिंग कोल की 85% आवश््यकता आयात के माध््यम से परूी की 
जाती ह।ै बढ़ती माग के लिए कोकिंग कोल मिशन के अतंर््गत बेहतर 
लाभकारीकरण और सम््ममिश्रण की आवश््यकता ह।ै

z	अवसर:

	� उत््सर््जन को कम करने के लिए स््वच््छ कोयला प्रौद्योगिकियोों को 
अपनाना।

	� कोयला खान मीथेन (सीएमएम), कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोयला 
से द्रव और कोयला से मथेनॉल प्रौद्योगिकियोों के माध््यम से हरित ऊर््जजा 
स्रोत के रूप मेें कोयले का विस््ततार।
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स्रोत: कोयला मंत्रालय के आँकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण की गणना

घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप मेें कोयला उत््पपादन

घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप मेें उत्पादन:
उत््पपादन-उपभोग अनुपात मेें समय के साथ लगातार सुधार हुआ ह,ै जैसा कि नीच े
दिखाया गया ह-ै
वित्तीय वर््ष उपभोग के % के रूप मेें उत््पपादन
FY14 76.6%
FY19 78.6%
FY24 80.8%

राष्ट् रीय कोयला सूचकाांक:
कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानोों की नीलामी से सरकार के राजस््व हिस््ससे की 
गणना के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकाक जारी किया गया। इसे भारतीय सांख््ययिकी 
संस््थथान, कोलकाता द्वारा विकसित किया गया था।

भारत की औद्योगिक नीतियााँ
z	1948: पहली औद्योगिक नीति

	� राज््य की भूमिका: राज््य ने एक उद्यमी और प्राधिकारी दोनोों के रूप मेें 
दोहरी भमूिका निभाई।
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	� आर््थथिक मॉडल: मिश्रित आर््थथिक मॉडल

	� उद्योगोों का वर्गीकरण:

	� सामरिक उद्योग (सार््वजनिक क्षेत्र): केें द्र सरकार का एकाधिकार 
(जैसे, हथियार, परमाण ुऊर््जजा, रेल परिवहन)।

	� बुनियादी/प्रमुख उद्योग (सार््वजनिक-सह-निजी क्षेत्र): केें द्र 
सरकार के नेततृ््व वाले उद्योग जैसे कोयला, लोहा और इस््पपात, 
जहाज निर््ममाण।

	� महत्तत्वपूर््ण उद्योग (नियंत्रित निजी क्षेत्र): निजी क्षेत्र के नेततृ््व मेें 
लेकिन केें द्र सरकार के नियंत्रण मेें।

	� अन््य उद्योग (निजी एवं सहकारी क्षेत्र): निजी क्षेत्र के लिए खलुा।

	� उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951: 1948 की 
औद्योगिक नीति लाग ूकी।

z	1956: औद्योगिक नीति सकंल््प

	� उद्योगोों का आरक्षण:

	� अनुसचूी A: केें द्र सरकार के एकाधिकार के लिए आरक्षित 17 क्षेत्र।

	� अनुसचूी B: ​​राज््य सरकार की पहल और निजी क्षेत्र की अनवुर्ती 
कार््रवाई के लिए 12 क्षेत्र।

	� अनुसचूी C: निजी उद्यम के लिए खलेु अन््य सभी क्षेत्र।

	� लाइसेेंस व््यवस््थथा: लाइसेेंस-कोटा-परमिट शासन की शरुुआत, भारी 
उद्योगोों पर जोर दनेा और क्षेत्रीय असमानता, छोटे उद्योगोों एवं कृषि  को 
संबोधित करना।

z	1991: नई औद्योगिक नीति (आर््थथिक सधुार)

	� सार््वजनिक क्षेत्र का अर््ध-आरक्षण: केवल परमाण ुऊर््जजा और रेलवे 
सार््वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैैं।

	� लाइसेेंस की समाप्ति: कुछ क्षेत्ररों (जैसे- एयरोस््पपेस, रक्षा, खतरनाक 
रसायन) को छोड़कर औद्योगिक लाइसेेंसिग समाप्त कर दी गई।

	� सार््वजनिक क्षेत्र का विनिवेश:

	� विदेशी निवेश का उदारीकरण: विभिन््न क्षेत्ररों मेें विदशेी निवेश को 
प्रोत््ससाहित किया गया।

z	विनिवेश� [UPSC 2011]

	� अर््थ: मखु््य रूप से सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों (पीएसय)ू मेें संपत्तियोों की 
बिक्री या परिसमापन।

	� निवेश और सार््वजनिक सपंत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम): सार््वजनिक 
उपक्रमोों मेें रणनीतिक हिस््ससेदारी बिक्री के लिए नोडल निकाय।

	� विनिवेश के प्रकार:

	� टोकन विनिवेश: सरकारी नियंत्रण बरकरार रखते हुए 49% तक 
पीएसय ूशयेरोों की बिक्री।

	� रणनीतिक विनिवेश: 51% या अधिक पीएसय ूशयेरोों की बिक्री, 
नियंत्रण स््थथानांतरित करना।

भारत मेें महत्त्वपरू््ण खनिज और डीएमएफ
z	आयात निर््भरता: भारत 12 महत्तत्वपरू््ण खनिजोों मेें से सात के लिए आयात पर 

निर््भर ह ैऔर हल््कके  दरु््लभ मृदा तत्तत्ववों एवं बेरीलियम को छोड़कर अधिकाश के 
लिए घरेल ूसंसाधनोों की कमी ह।ै

z	महत्तत्वपूर््ण खनिज: बेरीलियम, रेनियम, दरु््लभ मृदा तत्तत्व, जर्मेनियम, लिथियम, 
कोबाल््ट, टैैंटलम, क्रोमियम, स्ट्रॉन््शशियम, आदि।

z	अनुप्रयोग: इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस््पपेस, रक्षा, लैपटॉप, मडेिकल इमजेिंग, 
परमाण ुऊर््जजा, स््ममार््टफोन आदि मेें उपयोग किया जाता ह।ै

z	वैश्विक आपूर््तति: चीन वर््ष 2030 तक भारत के लिए महत्तत्वपरू््ण 12 खनिजोों मेें 
से छह का अग्रणी वैश्विक आपरू््ततिकर््तता ह।ै

जिला खनिज फाउंडेशन� [UPSC 2016]
z	उद्देश््य: यह केवल खनिज अन््ववेषण को बढ़़ावा दनेे के लिए ही नहीीं, बल््ककि 

खनन से प्रभावित लोगोों और क्षेत्ररों के कल््ययाण के लिए भी कार््य करता ह।ै

z	खनिकोों के अनुसार योगदान:

	� 12 जनवरी 2015 के बाद दिए गए खनन पट्टटों के लिए रॉयल््टटी का 10%

	� 12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए पट्टटों के लिए रॉयल््टटी का 30%

z	निधियोों का उपयोग:

	� शिक्षा और स््ववास््थ््य जैसे उच््च प्राथमिकता वाले क्षेत्ररों के लिए 60%

	� भौतिक बनुियादी ढाँच ेके लिए 40%

	� ग्राम सभा की मंजूरी: निधि के उपयोग और लाभार्थी की पहचान के 
लिए अनसुचूी V और VI क्षेत्ररों मेें आवश््यक।

z	टिप््पणी: राज््य खनिज अन््ववेषण के लिए लाइसेेंस जारी करने के लिए अधिकृ त 
नहीीं हैैं।

भारत मेें श्रम काननू
z	सवैंधानिक सदंर््भ: भारतीय संविधान के तहत श्रम एक समवर्ती विषय ह।ै

z	नई श्रम सहंिता: 29 मौजदूा काननूोों को चार मखु््य संहिताओ ंमेें समकेित किया 
गया।

z	वेतन सहंिता, 2019

	� राज््योों के लिए उच््च दरेें निर््धधारित करने के लचीलेपन के साथ राष्टट्रव््ययापी 
न््ययूनतम वेतन निर््धधारित करता ह।ै

	� वेतन घटकोों (मलू वेतन, महगँाई भत्ता, आदि) को परिभाषित करता ह।ै

	� नियोक्ताओ ंको वेतन अवधि समाप्त होने के दो कार््य दिवसोों के भीतर 
वेतन का भगुतान करना आवश््यक ह।ै

z	व््ययावसायिक सरुक्षा, स््ववास््थ््य और कार््य परिस््थथितियाँ सहंिता, 2020

	� 13 केें द्रीय श्रम काननूोों को एकीकृ त किया गया।

	� कार््यस््थलोों पर स््ववास््थ््य, सरुक्षा और कल््ययाण के लिए मानक निर््धधारित 
करता ह।ै

	� निरीक्षकोों को नियमोों को लाग ूकरने और उल््ललंघनोों को दडंित करने का 
अधिकार दतेा ह।ै

	� श्रमिकोों के प्रतिनिधित््व के साथ सरुक्षा समितियोों के गठन को अनिवार््य 
करता ह।ै

z	सामाजिक सरुक्षा सहंिता, 2020

	� लाभोों तक पहुचँ को आसान बनाने के लिए 9 मौजदूा काननूोों का विलय 
किया गया।

	� इसमेें संगठित और असंगठित दोनोों क्षेत्ररों के श्रमिक शामिल हैैं।

	� नौकरी या स््थथान बदलते समय सामाजिक सरुक्षा लाभोों का आसान 
हस््तताांतरण।

	� केें द्रीकृ त प्रणालियोों के माध््यम से सामाजिक सरुक्षा की दक्षता और 
पारदर््शशिता को बढ़़ाता ह।ै
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z	औद्योगिक सबंंध सहंिता, 2020

	� व््ययापार संघोों, औद्योगिक विवादोों और स््थथायी आदशेोों से संबंधित काननूोों 
को एकीकृ त करता ह।ै

	� निश्चित अवधि के रोजगार और आसान छँटनी के प्रावधान प्रस््ततुत 
करता ह।ै

	� सलुह और मध््यस््थता के माध््﻿यम से औद्योगिक विवाद निपटान मेें तेजी 
लाता ह।ै

	� 100 से अधिक श्रमिकोों वाले प्रतिष्ठानोों मेें कार््यकर््तता समितियोों के गठन 
को अनिवार््य करता ह।ै

राष्ट्रीय निवेश और विनिर््ममाण क्षेत्र (NIMZs) 
और विशेष आर््थथि क क्षेत्र (SEZs):

राष्ट्रीय निवेश और विनिर््ममाण क्षेत्र (NIMZs) तथा विशेष आर््थथिक क्षेत्र (SEZs) 
औद्योगिक विकास एवं निर््ययात संवर््धन के लिए भारत की रणनीति के लिए 
महत्तत्वपूर््ण हैैं, जो उन््नत विनिर््ममाण क्षमता और निवेश के माध््यम से आर््थथिक 
विकास को बढ़़ावा देते हैैं। यद्यपि दोनोों पहल आर््थथिक विकास पर केें द्रित हैैं, फिर 
भी वे संरचना, दायरे और नियामक ढाँचे के संदर््भ मेें काफी भिन््न हैैं।

राष्ट् रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs):
राष्ट्रीय विनिर््ममाण नीति, 2011 के तहत परिकल््पपित NIMZ बड़़े, एकीकृ त 
औद्योगिक टाउनशिप हैैं, जिन््हेें विश्व स््तरीय बुनियादी ढाँचा और व््ययापार-अनुकूल 
वातावरण प्रदान करने के लिए डिज़़ाइन किया गया ह।ै NIMZ का प्राथमिक 
उद्देश््य औद्योगीकरण मेें तेज़़ी लाना, रोज़गार सृजित करना और भारत के सकल 
घरेलू उत््पपाद मेें विनिर््ममाण क्षेत्र के योगदान को बढ़़ावा देना ह।ै पहले तीन NIMZs- 
प्रकाशम (आंध्र प्रदेश), संगारेड्डी (तेलंगाना) और कलिगनगर (ओडिशा) को 
मंजूरी दे दी गई ह ैतथा कई अन््य पर काम चल रहा ह।ै
z	आवश््यक क्षेत्रफल: NIMZs को न््ययूनतम 5,000 हके््टटेयर क्षेत्र को कवर 

करना होगा, इसकी कोई विशिष्ट ऊपरी सीमा नहीीं ह।ै

z	एकीकृत बुनियादी ढाँचा: NIMZs को स््ककूलोों , अस््पतालोों और 
उपयोगिताओ ंसहित व््ययापक बनुियादी ढाँच ेके साथ आत््मनिर््भर टाउनशिप के 
रूप मेें डिजाइन किया गया ह।ै

z	विनिर््ममाण पर फोकस: ये क्षेत्र उच््च मलू््य वाले विनिर््ममाण और औद्योगिक 
पारिस््थथितिकी तंत्र पर ध््﻿ययान दनेे के साथ उद्योगोों की एक विस््ततृत �ृंखला के 
विकास पर जोर दतेे हैैं।

z	पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): राज््य सरकार NIMZs के लिए EIA 
आयोजित करने के लिए जिम््ममेदार ह।ै

z	प्रोत््ससाहन: NIMZs SEZs मेें उपलब््ध प्रोत््ससाहनोों के समान प्रोत््ससाहन प्रदान 
करते हैैं, लेकिन इनका फोकस व््ययापक औद्योगिक विकास पर अधिक होता ह।ै

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZs):
SEZs से पहले, निर््ययात-उन््ममुख इकाइयोों के लिए प्रोत््ससाहन प्रदान करके और 
अनुकूल कारोबारी माहौल बनाकर निर््ययात को बढ़़ावा देने के लिए निर््ययात 
प्रसंस््करण क्षेत्र (EPZs) स््थथापित किए गए थे। पहला EPZ वर््ष 1965 मेें काडला 
मेें स््थथापित किया गया था और यह अवधारणा विशेष आर््थथिक क्षेत्र (SEZ) ढाँंच े
मेें विकसित हुई। EPZs ने कर छूट और सरलीकृ त प्रक्रियाओ ंसहित समान लाभ 
प्रदान किए, लेकिन बाद मेें उन््हेें अधिक व््ययापक SEZ प्रणाली के तहत शामिल 
कर लिया गया।

विशेष आर््थथिक क्षेत्र (SEZs):
भारत मेें SEZs, विशेष आर््थथिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 द्वारा शासित होते हैैं और 
इनका मखु््य उद्देश््य निर््ययात को बढ़़ावा दनेा और विदशेी निवेश को आकर््षषित करना 
ह।ै इन क्षेत्ररों को "मान््य विदशेी क्षेत्र" माना जाता ह ैऔर ये निर््ययातोन््ममुखी उद्योगोों को 
प्रोत््ससाहित करने के लिए कई प्रोत््ससाहन प्रदान करते हैैं। SEZ एक एकीकृ त दृष्टिकोण 
प्रदान करते हैैं, बनुियादी ढाँचा, कर छूट और एक विनियामक वातावरण प्रदान 
करते हैैं जो निर््ययात पर केें द्रित व््ययावसायिक संचालन की सवुिधा प्रदान करता ह।ै
z	आवश््यक क्षेत्रफल: विशषे आर््थथिक क्षेत्ररों (SEZs) का क्षेत्रफल सामान््यतः 

10 से 1,000 हके््टटेयर तक होता ह ै तथा अधिकतम क्षेत्रफल सीमा 5,000 
हके््टटेयर ह।ै

z	निर््ययात उन््ममुखीकरण: विशषे आर््थथिक क्षेत्र (SEZs) विशषे रूप से निर््ययातोन््ममुख 
उद्योगोों के लिए हैैं, जो विदशेी व््ययापार को प्रोत््ससाहित करते हैैं।

z	प्रोत््ससाहन और लाभ:

	� कर छूट: SEZs मेें इकाइयोों को आयात और घरेल ू खरीद पर सीमा 
शलु््क एवं उत््पपाद शलु््क मेें छूट से लाभ होता ह।ै

	� आयकर लाभ: आयकर छूट एक निर््ददिष्ट अवधि के लिए दी जाती ह,ै 
आमतौर पर 15 साल तक।

	� एकल खिड़की मंजूरी: व््ययापार सगुमता के लिए सरलीकृ त प्रशासनिक 
प्रक्रियाए।ँ

z	पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): परियोजना विकासकर््तता विशषे 
आर््थथिक क्षेत्ररों के लिए पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) आयोजित करने के 
लिए जिम््ममेदार ह।ै

मके इन इंडिया और स्टार््टअप
z	मेक इन इडंिया (2014):

	� विनिर््ममाण क्षेत्र को बढ़़ावा दनेे और रोजगार के अवसर सृजित करने के 
लिए प्रधान मतं्री द्वारा लॉन््च किया गया। इसका उद्देश््य विनिर््ममाण की 
विकास दर को बढ़़ाना, 2022 तक 100 मिलियन नौकरियाँ सृजित करना 
और 2025 तक सकल घरेल ूउत््पपाद मेें विनिर््ममाण क्षेत्र के योगदान को 
25% तक बढ़़ाना ह।ै

	� मके इन इडंिया 2.0 27 क्षेत्ररों पर केें द्रित ह ैजिनमेें 15 विनिर््ममाण और 12 
सेवा क्षेत्र शामिल हैैं।

z	स््टटार््टअप इडंिया (2016):

	� इसका उद्देश््य विशषे रूप से प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्ररों मेें उद्यमशीलता 
तथा नवाचार को बढ़़ावा दनेा ह।ै इस पहल के अतंर््गत, स््टटार््टअप््स को कर 
छूट और आसान विनियामक प्रक्रियाओ ंका लाभ मिलेगा, जिससे उन््हेें 
विकास करने एवं अर््थव््यवस््थथा मेें योगदान करने मेें मदद मिलेगी।

z	स््टैैंड अप इडंिया� [UPSC 2016]

	� उद्देश््य: 

	� ग्रीनफील््ड उद्यम स््थथापित करने के लिए प्रत््ययेक बैैंक शाखा से कम से 
कम एक अनसुचूित जाति/जनजाति ऋणकर््तता और एक महिला 
ऋणकर््तता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैैंक ऋण की सवुिधा 
प्रदान करना।

	� विनिर््ममाण, सेवा, कृषि -संबद्ध गतिविधियोों और व््ययापार जैसे विविध 
क्षेत्ररों मेें उद्यमशीलता एवं रोजगार सजृन को प्रोत््ससाहित करना।
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वित्त वर््ष 2015 मेें 
स््ववीकृ त पेटेेंट की संख््यया 
5978 से बढ़कर वित्त 
वर््ष 2024 मेें 103057 

हो गई

फलता-फूलता स््टटार््ट-अप और नवाचार पारिस््थथितिकी तंत्र

वित्त वर््ष 2024 के अंत तक कृत्रिम  
बुद्धिमत्ता, इटंरनेट ऑफ थिग््स, 

रोबोटिक््स और नैनो प्रौद्योगिकी मेें 
13,000 से अधिक DPIIT मान््यता 

प्राप्त स््टटार््ट-अप हैैं

भारत मेें स्टार््टअप और नवाचार संस्कृति  को बढ़़ावा देन ेके 
प्रयास:
भारत ने नवाचार और उद्यमशीलता के लिए अनुकूल पारिस््थथितिकी तंत्र को 
बढ़़ावा देने मेें महत्तत्वपूर््ण प्रगति की ह ैजिसका लक्षष्य स््टटार््टअप के लिए एक वैश्विक 
केें द्र बनना ह।ै सरकार ने स््टटार््टअप््स के विकास को बढ़़ावा देने, नवाचार को 
प्रोत््ससाहित करने और अनुसंधान तथा विकास को बढ़़ावा देने के लिए कई पहलेें 
एवं सुधार शरुू किए हैैं।
z	पेटेेंट और अनुसधंान:

	� प्रक्रियाओ ंको सवु््यवस््थथित करने और उद्योगोों मेें नवाचार को प्रोत््ससाहित 
करने के प्रयासोों के साथ, भारतीय पेटेेंट परिदृश््य मेें उल््ललेखनीय वृद्धि दखेी 
गई ह:ै

	� पेटेेंट नियम, 2024: पेटेेंट प्राप्त करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को 
आसान बनाने के लिए नियमोों को सरल बनाया गया, जिससे नवप्रवर््तकोों 
के लिए यह अधिक सलुभ हो गया।

	� पेटेेंट और डिज़़ाइन मेें वदृ्धि:

	� स््ववीकृ त पेटेेंटोों की संख््यया वर््ष 2014-15 मेें 5,978 से बढ़कर वर््ष 
2023-24 मेें 103,057 हो गई, जो नवाचार मेें उल््ललेखनीय वृद्धि को 
दर््शशाती ह।ै

	� पंजीकृ त डिजाइन वर््ष 2014-15 मेें 7,147 से बढ़कर वर््ष 2023-24 
मेें 30,672 हो गए, जो उत््पपाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा निर््ममाण 
मेें बढ़ती प्रवृत्ति को दर््शशाता ह।ै

z	स््टटार््टअप विकास और नवाचार:

	� भारत के स््टटार््टअप पारिस््थथितिकी तंत्र मेें सरकारी नीतियोों, वित्त पोषण 
और नवाचार की बढ़ती संस््ककृति  के कारण तेजी से वृद्धि दखेी गई ह:ै

	� DPIIT-मान््यता प्राप्त स््टटार््ट-अप:

	� वर््ष 2016 मेें लगभग 300 स््टटार््टअप््स से बढ़कर, मार््च 2024 तक 
DPIIT-मान््यता प्राप्त स््टटार््टअप््स की संख््यया 1.25 लाख को पार कर 
गई, जो एक संपन््न उद्यमशीलता परिदृश््य का संकेत ह।ै

	� विविध भौगोलिक क्षेत्र: 45% से अधिक स््टटार््टअप टियर 2 और टियर 
3 शहरोों से उभर रह ेहैैं, जो प्रमखु महानगरोों से परे नवाचार के प्रसार को 
दर््शशाता ह।ै

	� लैैंगिक विविधता: 47% से अधिक मान््यता प्राप्त स््टटार््टअप मेें कम से 
कम एक महिला निदशेक हैैं, जो उद्यमिता मेें समावेशिता पर बढ़ते जोर 
को दर््शशाता ह।ै

	� स््टटार््टअप द्वारा पेटेेंट आवेदन: स््टटार््टअप ने वर््ष 2016 और मार््च 2024 
के बीच 12,000 से अधिक पेटेेंट आवेदन दायर किए, जो भारत की 
पेटेेंटिंग गतिविधि मेें उनके योगदान को रेखांकित करता ह।ै

z	उद्योग और अनुसधंान पहल:

	� भारत सरकार ने उद्योग, शिक्षा जगत और अनसुधंान निकायोों के बीच 
अनसुधंान एवं सहयोग को प्रोत््ससाहित करने के लिए कई पहलेें शरुू की हैैं:

	� अनुसधंान राष्ट्रीय अनुसधंान फाउंडेशन (ANRF) विधेयक 2023:

	� ANRF विधेयक 2023 पारित किया गया, जिसके लिए ₹50,000 
करोड़ का अनमुानित बजट वर््ष 2023-28 की अवधि के लिए 
आवंटित किया गया ह।ै

	� ANRF की भूमिका: यह वैज्ञानिक अनसुंधान के लिए उच््च-
स््तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा, नवाचार को बढ़़ावा दनेे के लिए 
उद्योग, शिक्षा और अनसुंधान निकायोों के बीच सहयोग को बढ़़ावा 
दगेा।

z	स््टटार््टअप््स मेें निवेश और वित्तपोषण:

	� स््टटार््टअप््स के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्तत्वपरू््ण ह ैऔर सरकार 
ने नवाचार के लिए वित्त पोषण सनुिश्चित करने हते ुपर््ययाप्त प्रयास किए हैैं:

	� स््टटार््ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स: 135 से अधिक वैकल््पपिक 
निवेश फंडोों (AIFs) को ₹10,500 करोड़ से अधिक की राशि 
आवंटित की गई जिसके परिणामस््वरूप वित्त वर््ष 2024 के अतं तक 
स््टटार््टअप््स मेें ₹18,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। यह 
वित्तपोषण प्रौद्योगिकी, स््ववास््थ््य सेवा और विनिर््ममाण सहित विभिन््न 
क्षेत्ररों मेें स््टटार््टअप््स को समर््थन प्रदान करता ह।ै

z	नवाचार सचूकांक और वैश्विक मान््यता:

	� वैश्विक नवाचार रैैंकिंग मेें भारत की स््थथिति मेें लगातार सधुार हुआ ह:ै

	� वैश्विक नवाचार सचूकांक (GII): भारत ने लगातार अपनी रैैंकिंग 
मेें सधुार किया ह ैऔर अब यह निम््न मध््यम आय वाले दशेोों तथा 
मध््य एवं दक्षिणी एशियाई अर््थव््यवस््थथाओ ंमेें पहले स््थथान पर ह।ै

	� घरेलू बाजार पैमाना: घरेल ूबाजार पैमाने के सचूक मेें भारत विश्व स््तर 
पर शीर््ष स््थथान पर ह,ै जो इसके विशाल उपभोक्ता बाजार को प्रदर््शशित 
करता ह।ै यह नवाचार और व््ययापार वृद्धि के लिए एक आकर््षक कारक ह।ै

z	भारत स््टटार््टअप नॉलेज एक््ससेस रजिस्ट्री:

	� भारत स््टटार््टअप नॉलेज एक््ससेस रजिस्ट्री को स््टटार््टअप इकोसिस््टम के 
विभिन््न हितधारकोों के लिए एकीकृ त मचं बनाने के उद्देश््य से लॉन््च किया 
गया। यह उद्यमियोों, निवेशकोों, शोधकर््तताओ,ं और नीति-निर््ममाताओ ं
के लिए एक संसाधन के रूप मेें कार््य करता ह,ै जिससे उन््हेें सहयोग करने 
तथा नवाचार को आगे बढ़़ाने मेें मदद मिलती ह।ै

उत्पादन से जुड़़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:
उत््पपादन से जुड़़ी प्रोत््ससाहन (PLI) योजना भारत सरकार की एक प्रमखु पहल ह ै
जिसका उद्देश््य घरेल ू विनिर््ममाण को बढ़़ावा दनेा, आयात पर निर््भरता कम करना 
और भारत के ‘आत््मनिर््भर भारत’ दृष्टिकोण के तहत निर््ययात को बढ़़ावा दनेा ह।ै 
1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव््यय के साथ 14 प्रमखु क्षेत्ररों के लिए शरुू की गई 
यह योजना वृद्धिशील उत््पपादन और बिक्री से जडु़़े वित्तीय प्रोत््ससाहन प्रदान करती ह।ै
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प्रमखु उपलब्धियााँ (मई 2024 तक )
z	निवेश: ₹1.28 लाख करोड़ से अधिक का निवेश दर््ज।

z	उत््पपादन/बिक्री: ₹10.8 लाख करोड़ का सजृन।

z	रोज़गार: 8.5 लाख प्रत््यक्ष और अप्रत््यक्ष रोजगार सृजित हुए।

z	निर््ययात: ₹4 लाख करोड़ की वृद्धि, जिसमेें निम््नलिखित क्षेत्ररों का महत्तत्वपरू््ण 
योगदान शामिल ह:ै

	� इलेक्ट्रॉनिक््स विनिर््ममाण

	� फार््ममास््ययुटिकल््स

	� खाद्य प्रससं््करण

	� दूरसचंार और नेटवर््कििं ग उत््पपाद

प्रोत्साहन और लाभ:
यह योजना विनिर््ममाताओ ंको उनके प्रदर््शन के आधार पर वित्तीय प्रोत््ससाहन प्रदान 
करती ह,ै जिससे बड़़े पैमाने पर उत््पपादन, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस््पर््धधा 
को प्रोत््ससाहन मिलता ह।ै यह भारत को विनिर््ममाण केें द्र के रूप मेें स््थथापित करने के 
लिए रोजगार सजृन और निर््ययात संवर््धन पर भी ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

	� इस योजना का लाभ घरेल ूऔर अतंरराष्ट्रीय दोनोों निर््ममाता उठा सकते हैैं।
� [UPSC 2023]

	� सरकार की PLI योजनाओ ंने इलेक्ट्रॉनिक््स, कपड़़ा और विशषे इस््पपात 
मेें निवेश आकर््षषित किया ह।ै उदाहरण के लिए, विशषे इस््पपात के लिए 
PLI योजना ने 24,780 हजार टन की क्षमता वृद्धि के साथ 15,519 
करोड़ रुपए का निवेश आकर््षषित किया।

सफेद वस्तुओ ं(ACs और LED लाइट ) के लिए PLI योजना
श्वेत वस््ततुओ ं(एयर कंडीशनर और LED लाइट) के लिए 6,238 करोड़ रुपए के 
परिव््यय के साथ एक समर््पपित PLI योजना शरुू की गई। मई 2024 तक:
z	सचंयी निवेश: श्वेत वस््ततु क्षेत्र मेें ₹3,181 करोड़।

z	बिक्री: कुल ₹13,320 करोड़ की बिक्री हुई।
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कपड़़ा उत््पपादोों का कुल निर््ययात

स्रोत: कपड़़ा मंत्रालय
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पीएलआई योजना के तहत वास््तविक क्षेत्रवार निवेश
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इलेक्ट्रॉनिक््स वस््ततुओ ंके उत््पपादन और व््ययापार 
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फार््ममा क्षेत्र मेें घरेलू कारोबार वृद्धि

राष्ट् रीय विनिर्माण नीति, 2011:
z	समावेशी विकास सनुिश्चित करने के लिए ग्रामीण प्रवासियोों और शहरी गरीबोों 

के बीच उपयकु्त कौशल विकास पर जोर दनेा।

z	 विनिर््ममाण मेें घरेल ूमलू््य संवर््धन और तकनीकी गहराई को बढ़़ाना।

z	भारतीय विनिर््ममाण की वैश्विक प्रतिस््पर््धधात््मकता को बढ़़ाना।

z	 स््थथिरता पर जोर दिया गया।

आधारभतू संरचना:
z	बनुियादी ढाँच ेको औद्योगिक और समग्र आर््थथिक विकास के लिए एक महत्तत्वपरू््ण 

निवशे माना जाता ह।ै हालाँकि यह बात सच ह,ै लेकिन भारत मेें इस शब््द के 
वर््तमान प्रयोग के अनसुार बनुियादी ढाँच ेकी कोई स््पष्ट परिभाषा नहीीं ह।ै

z	 बिजली, परिवहन, दरूसंचार, जल, स््वच््छता और कचरे के सरुक्षित निपटान 
जैसी बनुियादी ढाँचागत गतिविधियाँ घरेल ूगतिविधियोों एवं आर््थथिक उत््पपादन के 
लिए अत््ययंत आवश््यक हैैं। इनमेें से किसी के बिना या तो आर््थथिक उत््पपादन 
प्रभावित होगा या जीवन की गणुवत्ता खराब होगी। इसलिए इन गतिविधियोों को 
आर््थथिक प्रणाली के लिए आवश््यक इनपटु के रूप मेें दखेा जा सकता ह।ै
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विनिर््ममाण जीवीए
रासायनिक उत््पपाद

लकड़़ी के उत््पपाद और फर्नीचर
परिवहन उपकरण

धातु और धातु उत््पपाद
फार््ममा और औषधीय रसायन

मशीनरी और उपकरण
रबर और प््ललास््टटिक उत््पपाद
गैर-धात््वविक खनिज उत््पपाद

खाद्य उत््पपाद
चमड़़ा और संबंधित उत््पपाद

पेय पदार््थ और तंबाक
इलेक्ट्रॉनिक उत््पपाद
वस्त्र और परिधान

कोक और परिष््ककृ त पेट्रोलियम उत््पपाद

स््थथिर मूल््योों (वित्त वर््ष 14 से वित्त वर््ष 23) मेें विनिर््ममाण जीवीए के 
घटकोों मेें औसत वार््षषिक वृद्धि प्रतिशत मेें

z	कई बनुियादी ढाँचा गतिविधियोों की विशषेता यह ह ैकि वे उपयोग-विशिष्ट या 
उपयोगकर््तता-विशिष्ट नहीीं हैैं: एक ही टेलीफोन प्रणाली का उपयोग अनेक 
उत््पपादक गतिविधियोों मेें किया जा सकता ह,ै (a) यदि पर््ययाप्त क्षमता उपलब््ध हो 
तो एक साथ, या (b) भीड़भाड़ हो तो क्रमिक रूप से।

z	बनुियादी ढाँच ेमेें आम तौर पर दीर््घकालिक इजंीनियर संरचनाए ँशामिल होती हैैं 
और यह निम््नलिखित मेें से एक हो सकती ह-ै

	� सार््वजनिक उपयोगिता: बिजली, पाइप््ड गैस, दरूसंचार, जल आपरू््तति, 
आदि;

	� सार््वजनिक कार््य: सिंचाई, सड़कोों के लिए प्रमखु बाँध और नहर कार््य;

	� अन््य परिवहन क्षेत्र जैसे रेलवे, बंदरगाह, जलमार््ग, वायमुार््ग।

बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण

पूजँीगत व्यय:
z	 वित्त वर््ष 2021 से वित्त वर््ष 24 के बीच केें द्र सरकार का पूँजीगत व््यय 2.2 गनुा 

और राज््य सरकारोों का 2.1 गनुा बढ़़ा।
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z	केें द्र सरकार के पूँजीगत व््यय मेें विभागोों द्वारा किया गया व््यय और सीपीएसई 
को सकल बजटीय सहायता (GBS) शामिल ह।ै

z	राज््य सरकार का समर््थन: वित्त वर््ष 2021 और वित्त वर््ष 2024 के बीच राज््य 
पूँजीगत व््यय के लिए केें द्र सरकार का समर््थन 31.6% बढ़़ा।

गैर-सरकारी अनुदान:
z	सार््वजनिक व््यय मखु््य रूप से हाल की बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ,ं विशषे 

रूप से कनेक््टटिविटी को आगे बढ़़ाता ह।ै

z	मार््च 2023 और मार््च 2024 के बीच बनुियादी ढाँचा क्षेत्ररों का बैैंक ऋण लगभग 
₹79,000 करोड़ था।

z	 वित्त वर््ष 2024 मेें बाह्य वाणिज््ययिक ऋणी बढ़कर 9.05 बिलियन अमरीकी 
डॉलर हो गई।

z	पूँजी बाजार संसाधन जटुाना: वित्त वर््ष 2024 मेें ऋण और इक््वविटी के माध््यम 
से ₹1,00,000 करोड़ से अधिक जटुाए गए।

z	REITs ने वर््ष 2019 से वर््ष 2024 तक ₹18,840 करोड़ और InvITs ने 
₹1,11,294 करोड़ जटुाए।

सार््वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी ) को बढ़़ावा देन ेके लिए प्रमखु ततं्र
तंत्र विवरण

सार््वजनिक निजी भागीदारी मूल््ययााँकन 
समिति (PPPAC)

केें द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओ ंकी समीक्षा।
वित्त वर््ष 2015 से वित्त वर््ष 2024 तक कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए की 77 परियोजनाओ ंकी सिफारिश की गई।

व््यवहार््यता अंतर वित्तपोषण (VGF) वित्तीय रूप से अव््यवहार््य लेकिन सामाजिक/आर््थथिक रूप से लाभकारी पीपीपी परियोजनाओ ंका समर््थन करता ह।ै
वित्त वर््ष 15 से वित्त वर््ष 24 तक 57 परियोजनाओ ं (₹64,926.1 करोड़) को सैद््धाांतिक रूप से और 27 
परियोजनाओ ं(₹25,263.8 करोड़) को अंतिम रूप से मंजूरी दी गई।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास 
निधि योजना

पीपीपी परियोजना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता ह।ै
वित्त वर््ष 2023 से वित्त वर््ष 2025 के लिए ₹150 करोड़ के बजट के साथ नवंबर 2022 मेें लॉन््च किया गया।

अन््य सहायक उपकरण पीपीपी संरचना और कार््ययान््वयन मेें सहायता के लिए संदर््भ मार््गदर््शशिकाएँ, वेब-आधारित टूलकिट और अनुबंध 
प्रबंधन उपकरण बनाए गए।

क्षेत्रवार मुख्य बिदु

सड़केें
z	पूजँी व््यय: सकल घरेल ूउत््पपाद का 0.4% (वित्त वर््ष 15) से 1% (वित्त वर््ष 

24)।

z	राष्ट्रीय राजमार्गगों मेें 1.6 गनुा वृद्धि हुई; लॉजिस््टटिक््स दक्षता मेें सधुार हुआ (विश्व 
स््तर पर रैैंक 54 से 38 तक)।

रेलवे
z	पूजँी व््यय: वित्त वर््ष 2024 मेें ₹2.62 लाख करोड़ (5 वर्षषों मेें 77% की वृद्धि)।

z	विद्युतीकरण: 96.4% नेटवर््क  विद्युतीकृ त।

z	प्रमुख परियोजनाए:ँ वंद ेभारत ट्रेनेें, MAHSR (मुबंई-अहमदाबाद हाई स््पपीड 
रेल) और अमृत भारत स््टटेशन योजना (स््टटेशन उन््नयन)।

जल परिवहन:
z	वर््ष 2014 से प्रमखु बंदरगाहोों की क्षमता लगभग दोगनुी हो गई ह।ै

z	पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास््टर प््ललान और सार््वजनिक-निजी भागीदारी के 
माध््यम से वैश्विक समदु्री प्रतिस््पर््धधा मेें सधुार हुआ ह।ै

z	 विश्व बैैंक लॉजिस््टटिक््स प्रदर््शन सचूकाक (अतंरराष्ट्रीय शिपमेेंट) मेें भारत की रैैंक 
वर््ष 2014 मेें 44वेें स््थथान से सधुरकर वर््ष 2023 मेें 22वेें स््थथान पर आ गई ह।ै

नागरिक उड्डयन:
z	वैश्विक स््तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारोों मेें से एक।

z	FY20 से FY25 तक हवाई अड्डे के विकास के लिए ₹26,000 करोड़ से 

अधिक की सरकारी पूँजीगत व््यय योजना।

विद्युत क्षेत्र

z	एकीकृत ग्रिड:

	� भारत विश्व स््तर पर सबसे बड़़े एकीकृ त बिजली ग्रिडोों मेें से एक का 

संचालन करता ह।ै

	� अंतर-क्षेत्रीय स््थथानांतरण क्षमता: 118,740 मगेावाट।

z	विद्युतीकरण

	� सौभाग््य योजना: अक््टटूबर 2017 से 2.86 करोड़ घरोों का विद्युतीकरण 

किया गया।

z	पुनर््गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)

	� उद्देश््य: परिणाम-आधारित वित्तीय सहायता के माध््यम से डिस््ककॉम की 

परिचालन दक्षता और वित्तीय स््ववास््थ््य मेें सधुार।

	� अनुदान: FY22–FY26 के लिए ₹3.04 लाख करोड़, जिसमेें सरकार 

से ₹0.98 लाख करोड़ शामिल हैैं।

	� लक्षष्य: वित्त वर््ष 2025 तक तकनीकी और वाणिज््ययिक घाट को 

12-15% तक कम करना।
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प्रमखु कार््यक्रम एवं पहलेें

कार््यक्रम/परियोजना विवरण

पीएम-कुसुम 166 मेगावाट विकेें द्रीकृ त सौर क्षमता; 3.26 लाख कृषि  पंपोों का सौरीकरण।

पीएलआई योजनाएँ उच््च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल विनिर््ममाण के लिए ₹24,000 करोड़।

सौर पार््क  योजना 39.7 गीगावॉट क्षमता के लिए 56 पार््क  स््ववीकृ त।

पीएम-सूर््य घर वित्त वर््ष 2027 तक 1 करोड़ घरोों मेें 30 गीगावाट रूफटॉप सौर ऊर््जजा का लक्षष्य।

सीपीएसयू योजना चरण- II वीजीएफ समर््थन के साथ ग्रिड से जुड़़े सौर पीवी परियोजनाओ ंपर ध््ययान केें द्रित किया गया।

पवन ऊर््जजा 45.89 गीगावाट स््थथापित; पवन ऊर््जजा मेें भारत विश्व मेें चौथे स््थथान पर ह।ै

पीवीटीजी के लिए नई सौर ऊर््जजा योजना 18 राज््योों और 1 केें द्रशासित प्रदेश मेें ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए जनवरी 2024 मेें लॉन््च की 
गई।

हरित ऊर््जजा गलियारा नवीकरणीय ऊर््जजा निकासी का समर््थन करता ह।ै

जैव ऊर््जजा कार््यक्रम इसमेें बायोमास ऊर््जजा (9.4 गीगावाट), अपशिष्ट से ऊर््जजा (249.74 मेगावाट) और 51.04 लाख 
बायोगैस संयंत्र शामिल हैैं।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 125 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता के साथ सालाना 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन का लक्षष्य।

ऊर््जजा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) नवीकरणीय उत््पपादन परिवर््तनशीलता, ग्रिड स््थथिरता और चरम ऊर््जजा स््थथानांतरण जैसी समस््ययाओ ंका 
समाधान करता ह।ै

पंपयुक्त भंडारण परियोजनाए ँ(पीएसपी) स््वच््छ ऊर््जजा भंडारण के लिए पीएसपी विकसित करने के लिए वर््ष 2023 मेें दिशानिर्देश जारी किए 
गए।

भारत की जलवायु कार््रवाई की वर््तमान स््थथिति

सौर ऊर््जजा

उत््सर््जन 
तीव्रता

कार््बन सिंक के रूप 
मेें वृक्ष और वन 

आवरण

z	बर््ष 2023-24 मेें स््थथापित सौर ऊर््जजा क्षमता मेें 15.03 गीगावाट की वृद्धि

z	30 अप्रैल 2024 तक कुल 82.64 गीगावाट स््थथापित सौर क्षमता

z	भारत के सकल घरेल ूउत््पपाद की उत््सर््जन तीव्रता वर््ष 2019 मेें 33% 
कम हुई (2005 के स््तर से)

z	वर््ष 2005 से वर््ष 2019 तक 1.97 बिलियन टन CO2 समतलु््य कार््बन 
सिंक पहले ही निर््ममित किया जा चकुा ह।ै 

z	महत्तत्वपरू््ण पहल

पहल विवरण

समर््थ मिशन ताप संयंत्ररों मेें बायोमास को-फायरिंग को बढ़़ावा 
देने के लिए 2021 मेें लॉन््च किया गया (लक्षष्य: 
5% तक वृद्धि)।

एक सूर््य, एक विश्व, 
एक ग्रिड

नवीकरणीय ऊर््जजा साझेदारी के लिए वैश्विक स््तर 
पर क्षेत्रीय ग्रिडोों को आपस मेें जोड़ना।

उजाला अकुशल प्रकाश व््यवस््थथा को एलईडी से प्रतिस््थथापित 
करने के लिए वर््ष 2015 मेें पेश की गई।

स्ट्रीट लाइटिग 
कार््यक्रम

1.31 करोड़ से अधिक LED स्ट्रीट लाइट 
स््थथापित की गई जिससे 8.80 बिलियन 
किलोवाट घंटा/वर््ष की बचत हुई।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

z	2030 का लक्षष्य: गैर-जीवाश््म ईधंन से कुल बिजली उत््पपादन क्षमता का 50%। 

z	स््थथापित क्षमता: 31 मार््च, 2024 तक 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर््जजा (कुल 
का 43.12%)।

z	निवेश: स््वच््छ ऊर््जजा मेें ₹8.5 लाख करोड़ (102.4 बिलियन अमरीकी डॉलर) 
(2014-2023)।
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स्थापित विद्युत ्क्षमता 30 अप्रैल 2024: 442.8 गीगावाट

डीजल 0.59 
गीगावाट, 0%

सौर 82.64 
गीगावाट, 19%

जैव 10.95 
गीगावाट, 2%

पवन 46.16 
गीगावाट, 10%

लघ ुजलविद्युत 5 
गीगावाट, 1%

वृहद ्जलविद्युत 46.93 
गीगावाट, 11%

परमाण,ु 8.18, 
2%

लिग््ननाइट, 6.62 
गीगावाट, 1%

गैस 24.82 
गीगावाट, 6%

कोयला 210.97 
गीगावाट, 48%

जल एवं स्वच्छता क्षेत्र
z	स््वच््छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G): चरण- II का लक्षष्य वर््ष 2024-

25 तक वहनीय ओडीएफ स््थथिति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन ह।ै

z	जल जीवन मिशन (JJM): नल जल की पहुचँ 17% से बढ़कर 76.12% हो 
गई, अब 14.89 करोड़ घरोों को इससे जोड़़ा गया ह।ै

जल संसाधन प्रबधंन क्षेत्र
z	नमामि गंगे कार््यक्रम: सीवेज उपचार के लिए हाइब्रिड एन््ययुटी मॉडल (HAM) 

का उपयोग करता ह ैजिसमेें मौजदूा और नई परियोजनाओ ंको एक ऑपरेटर के 
तहत एकीकृ त किया जाता ह।ै

	� इस मॉडल मेें निर््ममाण के दौरान 40% पूँजीगत व््यय का भगुतान किया 
जाता ह ैऔर शषे 60% का भगुतान 15 वर्षषों मेें ब््ययाज के साथ किया 
जाता ह।ै साथ ही, संचालन और रखरखाव के लिए अलग-अलग भगुतान 
किए जाते हैैं

z	प्रबंधन: ‘एक शहर-एक ऑपरेटर’ दृष्टिकोण HAM-आधारित PPP मॉडल 
के तहत मौजदूा सीवेज उपचार संयंत्ररों के साथ नई परियोजनाओ ंको एकीकृ त 
करता ह।ै

जल संसाधन क्षेत्र के प्रमखु कार््यक्रम
बाँध पुनरुद्धार और सुधार 
परियोजना (DRIP)

उद्देश््य: मौजूदा बाँधोों की सुरक्षा और प्रदर््शन 
बढ़़ाना और बाँध सुरक्षा संस््थथानोों को मजबूत 
करना।

अटल भूजल योजना उद्देश््य: 6,000 करोड़ रुपए के परिव््यय के 

साथ भजूल माग प्रबंधन पर केें द्रित केें द्रीय क्षेत्र 

योजना।

प्रगति: सभी लक्षित ग्राम पंचायतोों के लिए 

जल बजट और सुरक्षा योजनाएँ तैयार की गई,ं 

जिनसे 47 ब््ललॉकोों और 813 ग्राम पंचायतोों मेें 

भजूल स््तर मेें गिरावट मेें सुधार दिखा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 
योजना (PMKSY)

उद्देश््य: कृषि  जल की पहुचँ और सिंचाई 
क्षमता मेें वृद्धि करना तथा जल संरक्षण को 
बढ़़ावा देना।
अवयव: इसमेें त््वरित सिंचाई लाभ कार््यक्रम 
(AIBP) और हर खेत को पानी (HKKP) 
शामिल हैैं।

नदियोों को जोड़ने की 
परियोजना

कार््यक्षेत्र: राष्ट्रीय परिप्रेक्षष्य योजना (NPP) के 
अंतर््गत 30 नदी संपर्ककों की पहचान की गई ह।ै
प्राथमिकता वाली परियोजनाए:ँ केन-
बेतवा, संशोधित पारबती-कालीसिध-चंबल 
और गोदावरी-कावरी लिक परियोजनाए ँ
शामिल हैैं।

शहरी क्षेत्र

z	सबके लिए आवास (PMAY-U): इसका उद्देश््य वर््ष 2015 से शहरी क्षेत्ररों 

मेें बनुियादी सवुिधाओ ंके साथ पक््कके  घर उपलब््ध कराना ह।ै

	� 1.18 करोड़ से अधिक घरोों को मजंरूी दी गई, 84 लाख परेू हुए, कुल 

8.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया।

z	किफायती किराये के आवास परिसर (ARHCs): शहरी प्रवासियोों/गरीबोों 

के लिए रहने की स््थथिति मेें सधुार के लिए पहली बार की गई पहल।

अटल कायाकल््प और शहरी परिवर््तन मिशन (अमृत):

z	अमृत 2.0: अक््टटूबर 2021 मेें पाँच वर्षषों के लिए लॉन््च किया गया, इसका 

उद्देश््य 500 शहरोों मेें सार््वभौमिक सीवरेज और सेप््टटेज प्रबंधन प्रदान करते 

हुए शहरोों को आत््मनिर््भर तथा जल-सरुक्षित बनाना ह।ै इसमेें जल निकायोों 

और कुओ ंका पनुरुद्धार भी शामिल ह।ै

z	प्रमुख सधुार: संपत्ति कर और उपयोगकर््तता शलु््क अधिसचूनाए,ँ बढ़़ी हुई 

वित्तीय स््थथिरता, 20% पनुर््चक्रित/पनुः उपयोग किए गए उपचारित जल, 

दोहरी प्रविष्टि लेखांकन और कुशल नगर नियोजन को शामिल किया गया।
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z	मेट्रो रेल/RRTS: 27 शहरोों मेें 945 किमी परिचालन मेें, 939 किमी 
निर््ममाणाधीन। वित्त वर््ष 2024 मेें 86 किमी का परिचालन शरुू हुआ और दनैिक 
सवारियोों की संख््यया 1.01 करोड़ तक पहुचँ गई।

स््ममार््ट सिटी मिशन (SCM):
जून 2015 मेें लॉन््च: इसका उद्देश््य स््ममार््ट समाधानोों का उपयोग करके 
बुनियादी ढाँचे, स््वच््छ वातावरण और उच््च गुणवत्ता वाले जीवन के साथ 
शहरोों का विकास करना ह।ै
प्रगति: 100 शहरोों का चयन किया गया, 100 SPVs द्वारा 1.64 लाख 
करोड़ रुपए की लागत वाली 8,011 परियोजनाओ ंका प्रबंधन किया गया। 
z	स््वच््छ भारत मिशन शहरी (SBM-U): स््वच््छता सवुिधाओ ं तक पहुचँ 

सनुिश्चित करना, खलेु मेें शौच से मकु्ति (ODF) और अपशिष्ट-मकु्﻿त स््थथिति का 
लक्षष्य।

अंतरिक्ष क्षेत्र:
z	भारत के पास 55 सक्रिय अतंरिक्ष उपग्रह हैैं: 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 

वैज्ञानिक, 3 मौसम विज्ञान और 20 पृथ््ववी अवलोकन उपग्रह।

z	नए प्रक्षेपण वाहन शामिल किए गए: प्रक्षेपण यान मार््क -3 (LVM3) और लघ ु
उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)।

अंतरिक्ष मिशन
z	प्रमुख मिशन: मार््स ऑर््बबिटर मिशन (2014), एस्ट्रोसैट (2015), चदं्रयान-2 

ऑर््बबिटर (2019), चदं्रयान-3 लैैंडिग (2023), आदित््य-एल1 मिशन (2023)।

z	वर््ष 2016 मेें NavIC उपग्रह नेविगेशन समहू का निर््ममाण परूा कर उसे परिचालित 
किया गया।

z	न््ययू स््पपेस इडंिया लिमिटड (NSIL) ने 72 वनवेब उपग्रहोों को पृथ््ववी की निचली 
कक्षा मेें प्रक्षेपित किया, जिससे वैश्विक वाणिज््ययिक प्रक्षेपण सेवाओ ंमेें LVM3 
की विश्वसनीयता स््थथापित हुई।

अंतरिक्ष क्षेत्र मेें निजी भागीदारी:
z	IN-SPACe: जनू 2022 मेें शरुू की गई यह सिगल-विडो संगठन  अतंरिक्ष 

गतिविधियोों का समर््थन और प्राधिकरण करती ह,ै जनवरी 2024 तक 300 
से अधिक संस््थथाओ ंसे 440 आवेदन प्राप्त कर चकुी ह।ै

z	समझौता ज्ञापन और सयुंक्त परियोजनाए:ँ अतंरिक्ष गतिविधियोों का 
समर््थन करने के लिए जनवरी 2024 तक गैर-सरकारी संस््थथाओ ंके साथ 51 
समझौता ज्ञापन और 34 संयकु्त परियोजना योजनाओ ंपर हस््तताक्षर किए गए।

z	निजी उपग्रह विकास: पिक््ससेलस््पपेस, दिगंतारा, ध्रुव स््पपेस और टाटा 
एडवास््ड सिस््टम जैसी कंपनियोों ने अतंरिक्ष संचालन के लिए उपग्रह एवं 
पेलोड विकसित किए हैैं।

z	विक्रम-एस का प्रक्षेपण: स््ककाईरूट एयरोस््पपेस का उपकक्षीय प्रक्षेपण यान 
विक्रम-एस, 18 नवंबर, 2022 को प्रक्षेपित किया गया।

z	निजी लॉन््चपैड और नियंत्रण केें द्र: अग््ननिकल कॉसमॉस ने 25 नवंबर, 
2022 को इसरो परिसर मेें भारत का पहला निजी लॉन््चपैड और मिशन 
नियंत्रण केें द्र स््थथापित किया।

z	पीएसएलवी उत््पपादन साझेदारी: पाँच PSLV के उत््पपादन के लिए HAL 
और L&T कंसोर््टटियम का चयन किया गया।

z	लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण: लघ ुउपग्रह प्रक्षेपण 
यान प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण की प्रक्रिया शरुू हो गई ह।ै

निर््ममाण क्षेत्र:
z	 निर््ममाण क्षेत्र, जो भारत के वार््षषिक GVA मेें लगभग 9% का योगदान दतेा ह,ै 

सबसे कम डिजिटलीकृ त क्षेत्ररों मेें से एक ह।ै

z	हाल के प्रौद्योगिकी एकीकरणोों मेें पीएम गतिशक्ति, भवुन, भारतमपै््स, सिंगल 
विंडो सिस््टम, परिवेश पोर््टल, राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक््स प््ललेटफॉर््म, यनूिफाइड 
लॉजिस््टटिक््स इटंरफेस प््ललेटफॉर््म, प्रगति, भारत निवेश ग्रिड और विभिन््न 
मतं्रालय डैशबोर््ड शामिल हैैं।

दरूसंचार क्षेत्र:
z	दरूसंचार अधिनियम 2023 ने दरूसंचार सेवाओ ं और स््पपेक्टट्रम आवंटन पर 

काननूोों को समकेित किया।

	� जनू 2024 तक दशे मेें मोबाइल टावरोों की कुल संख््यया 8.02 लाख ह।ै

भारतनेट परियोजना:
z	उद्देश््य: भारत मेें सभी 250,000 ग्राम पंचायतोों को ब्रॉडबैैंड कनेक््टटिविटी 

प्रदान करना जिसमेें सेवा उपयोग, व््ययावसायिक निर््ममाण और नेटवर््क  
रखरखाव पर ध््ययान केें द्रित किया जाएगा।

z	प्रगति: 30 अप्रैल, 2024 तक 685,501 किमी ऑप््टटिकल फाइबर केबल 
बिछाई जा चकुी ह।ै 211,021 ग्राम पंचायतोों को ऑप््टटिकल फाइबर से 
जोड़़ा जा चकुा ह,ै तथा 212,229 ग्राम पंचायतेें OFC और सैटेलाइट के 
साथ सेवा के लिए तैयार हैैं।

z	दरूसंचार क्षेत्र मेें नवाचार को बढ़़ावा दनेे, व््ययापार को आसान बनाने और "मके 
इन इडंिया" को बढ़़ावा दनेे के लिए मिलेनियम एसआरएस पहल के तहत 
स््पपेक्टट्रम विनियामक सैैंडबॉक््स (वायरलेस टेस््ट (WiTe) जोन) दिशानिर्देश 
जारी किए गए हैैं।

इलेक्ट् रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र
z	एआई पहल:

	� कृत्रिम  बदु्धिमत्ता पर वैश्विक साझदेारी (GPAI) के संस््थथापक सदस््य।

	� सी-डैक, पणु े द्वारा निर््ममित एआई सपुरकंप््ययूटर ऐरावत को शीर््ष 500 
वैश्विक सपुरकंप््ययूटिंग सचूी मेें 75वा स््थथान मिला।

z	डिजिटल इडंिया कार््यक्रम:

	� “मेरी पहचान” (NSSO) उपयोगकर््तता प्रमाणीकरण के लिए 9,600 से 
अधिक सेवाओ ंको एकीकृ त करता ह।ै

	� डिजिलॉकर मेें 26.28 करोड़ से अधिक उपयोगकर््तता और 674 करोड़ 
दस््ततावेज़ हैैं।

	� उमगं प््ललेटफ़़ॉर््म 207 केें द्रीय और राज््य सरकार के विभागोों से 2,019 
सेवाए ँप्रदान करता ह।ै

भारत मेें बुनियादी ढााँचा एवं रसद नीतियााँ और पहल:
भारत का बुनियादी ढाँचा और लॉजिस््टटिक््स विकास कई रणनीतिक नीतियोों तथा 
पहलोों द्वारा निर्देशित ह ैजिनका उद्देश््य कनेक््टटिविटी मेें सुधार, लागत मेें कमी लाना 
एवं आर््थथिक विकास को प्रोत््ससाहित करना ह।ै नीचे प्रमखु बुनियादी ढाँचे और रसद 
संबंधी नीतियोों, अधिनियमोों एवं योजनाओ ंका अवलोकन दिया गया ह।ै

राष्ट् रीय रसद नीति (एनएलपी ):
वर््ष 2022 मेें घोषित राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) का उद्देश््य रसद लागत को सकल 
घरेलू उत््पपाद के वर््तमान 14% से घटाकर 10% से भी कम करके भारत को वैश्विक 
लॉजिस््टटिक््स केें द्र बनाना ह।ै नीति के मखु््य उद्देश््य हैैं-
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z	कार््यकशलता मेें सधुार और रसद लागत मेें कमी लाना।

z	परिवहन, भडंारण और सचूना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्ररों मेें बनुियादी ढाँच े को 
मजबतू बनाना।

z	मल््टटी-मॉडल परिवहन को बढ़़ाना और इस क्षेत्र को वैश्विक आपरू््तति �ृंखलाओ ं
के साथ एकीकृ त करना।

z	रसद प्रक्रियाओ ंको अधिक परू््ववानमुानित और पारदर्शी बनाने के लिए विनियमोों 
को सवु््यवस््थथित करना।

z	समन््वय मेें सधुार और दरेी को कम करने के लिए डिजिटल प््ललेटफ़़ॉर््म पेश करना।

राष्ट् रीय मदु्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी )
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) सार््वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढाँचा 
परिसंपत्तियोों के मुद्रीकरण के लिए वर््ष 2021 मेें शुरू की गई एक रूपरेखा है। 
नीति का उद्देश््य भारत की विशाल अवसंरचना परिसंपत्तियोों का लाभ उठाकर 
अवसंरचना विकास मेें आगे निवेश के लिए पूँजी जुटाना है। मुख््य बिदु इस 
प्रकार हैैं-
z	सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली ग्रिड और बंदरगाह जैसी संपत्तियोों का 

मदु्रीकरण करना।

z	 निजी निवेश लाने के लिए सार््वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर ध््ययान केें द्रित 
करना।

z	इसका लक्षष्य अगले 4 वर्षषों मेें ₹6 लाख करोड़ मलू््य की बनुियादी ढाँचा संपत्तियोों 
का लाभ उठाना ह।ै

अंतर्देशीय जलमार््ग:
भारतीय अंतर्देशीय जलमार््ग प्राधिकरण (IWAI) को लागत प्रभावी और 
पर््ययावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गगों के 
विकास का कार््य सौौंपा गया ह।ै देश भर मेें कनेक््टटिविटी बढ़़ाने के लिए राष्ट्रीय 
जलमार्गगों की पहचान की गई ह।ै उल््ललेखनीय पहलुओ ंमेें शामिल हैैं:
z	हल््ददिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार््ग-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी 

प्रणाली)।

z	सदिया से धबुरी तक राष्ट्रीय जलमार््ग-2 (ब्रह्मपतु्र नदी)।

z	केरल मेें राष्ट्रीय जलमार््ग-3 (पश्चिमी तट नहर)।

z	परू्वी तट के साथ राष्ट्रीय जलमार््ग-4 (काकीनाडा से पांडिचरेी)।

अंतर्देशीय जलमार्गगों के विकास से पर््ययावरण अनुकूल परिवहन को बढ़़ावा मिलता 
ह,ै सड़कोों और रेलमार्गगों पर भीड़भाड़ कम होती ह ैतथा देश की आपूर््तति �ंृखला 
दक्षता बढ़ती ह।ै

उड़़ान (उड़़े देश का आम नागरिक ) क्षेत्रीय कनके्टिविटी 
योजना
उड़़ान एक पहल है जिसका उद्देश््य क्षेत्रीय संपर््क  को बढ़़ाना और आम लोगोों के 
लिए हवाई यात्रा को सस््तता बनाना है। इस योजना की मुख््य विशेषताएँ इस 
प्रकार हैैं-
z	छोटे शहरोों को बड़़े शहरी केें द्ररों से जोड़ने वाले क्षेत्रीय मार्गगों के लिए रियायती 

हवाई किराया।

z	 विशषे रूप से दरूस््थ और ग्रामीण क्षेत्ररों मेें, कम सेवा वाले और बिना सेवा वाले 
हवाई अड््डडोों को लक्षित करना।

z	हवाई यात्रा को और अधिक सलुभ बनाने के लिए बेहतर बनुियादी ढाँच ेके साथ 
छोटे हवाई अड््डडोों का विकास।

z	उड़़ान के अतंर््गत 100 से अधिक हवाई अड््डडोों को जोड़़ा गया ह,ै जिससे क्षेत्रीय 
आर््थथिक एकीकरण बढ़़ा ह ैऔर पर््यटन को बढ़़ावा मिला ह।ै

औद्योगिक गलियारे
z	दिल््लली-मंुबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी): इसका उद्देश््य 

लॉजिस््टटिक लागत को कम करना तथा जापान की सहायता से दिल््लली से मुबंई 
तक के कॉरिडोर पर स््ममार््ट शहर बनाना ह।ै

z	चेन््नई-बेेंगलुरु औद्योगिक गलियारा: तमिलनाडु, आधं्र प्रदशे, कर््ननाटक को 
जोड़ना, जापानी सहायता से औद्योगिक विकास पर ध््ययान केें द्रित करना।

z	बेेंगलुरु-मंुबई आर््थथिक गलियारा: महाराष्टट्र और कर््ननाटक तक विस््ततारित, 
ब्रिटन द्वारा समर््थथित।

z	अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखडं, 
उत्तर प्रदशे, बिहार, झारखडं, पश्चिम बंगाल को जोड़ना।

z	पूर्वी तट आर््थथिक गलियारा (ईसीईसी): एशियाई विकास बैैंक की सहायता 
से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आधं्र प्रदशे, तमिलनाडु को जोड़ना।

कैबिनेट का फैसला
28 अगस््त, 2024

औद्योगिक स्मार््ट शहरोों  
की भव्य माला
z	कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास 

कार््यक्रम के तहत 12 औद्योगिक शहरोों को मजंरूी दी

z	10 राज््योों मेें फैलेगी परियोजनाए ँ और 6 प्रमखु 
गलियारोों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित

z	अनमुानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए

z	उत्तराखडं मेें खरुपिया

z	पंजाब मेें राजपरुा-पटियाला

z	महाराष्टट्र मेें दिघी

z	केरल मेें पलक््कड़

z	यपूी मेें आगरा और प्रयागराज

z	 बिहार मेें गया

z	 तेलंगाना मेें जहीराबाद

z	आधं्र प्रदशे मेें ओर््ववाकल और 
कोपार्थी

z	राजस््थथान मेें जोधपरु-पाली

सागरमाला कार््यक्रम:
सागरमाला कार््यक्रम भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर बंदरगाह 
आधारित विकास पर केें द्रित ह ैजिसका उद्देश््य बंदरगाह क्षमता बढ़़ाना, परिवहन 
नेटवर््क  मेें सुधार करना और व््ययापार को बढ़़ावा देना ह।ै सागरमाला के प्रमखु 
घटकोों मेें शामिल हैैं:
z	नए बंदरगाहोों का विकास और मौजदूा बंदरगाहोों का आधनुिकीकरण।

z	मल््टटी-मॉडल परिवहन के माध््यम से बंदरगाह संपर््क  बढ़़ाना।

z	तटीय शिपिंग को बढ़़ावा दनेा और अतंर्देशीय जलमार्गगों मेें सधुार करना।

सागरमाला विकास कंपनी (SDC) परियोजनाओ ं के लिए इक््वविटी समर््थन 
प्रदान करती ह ैजबकि राज््य सरकारेें कार््ययान््वयन के लिए राज््य स््तरीय समितियोों 
की स््थथापना मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाती हैैं।
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भारतमाला परियोजना:
भारतमाला परियोजना एक व््ययापक कार््यक्रम ह ै जिसका उद्देश््य भारत के सड़क 
बुनियादी ढाँचे मेें सुधार करना ह।ै इसके मखु््य पहलुओ ंमेें शामिल हैैं:
z	राष्ट्रीय और अतंरराष्ट्रीय व््ययापार संबंधोों को बेहतर बनाने के लिए आर््थथिक 

गलियारे।

z	ग्रीनफील््ड परियोजनाओ ं (नई परियोजनाए)ँ और ब्राउनफील््ड परियोजनाओ ं
(मौजदूा सड़कोों का उन््नयन) पर ध््ययान केें द्रित करना।

z	सामरिक आर््थथिक और रक्षा उद्देश््योों के लिए सीमा एवं तटीय सड़कोों का विकास।

z	भारतमाला सड़क अवसंरचना चनुौतियोों का समाधान करने और रसद लागत 
को कम करने मेें अभिन््न भमूिका निभाता ह।ै

समर््पपित माल ढु लाई गलियारा (डीएफसी ):
समर््पपित माल ढुलाई गलियारे (DFCs) विशेष रेलवे ट्रैक हैैं, जो विशेष रूप से माल 
परिवहन की सवुिधा प्रदान करते हैैं जिससे गति और क्षमता मेें सधुार होता ह।ै
z	पूर्वी समर््पपित माल ढुलाई गलियारा (EDFC): पंजाब, हरियाणा, उत्तर 

प्रदशे, बिहार, झारखडं, पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला, विश्व बैैंक द्वारा 
वित्तपोषित।

z	पश्चिमी समर््पपित माल ढुलाई गलियारा (WDFC): हरियाणा, राजस््थथान, 

गजुरात, महाराष्टट्र, उत्तर प्रदशे को जोड़ने वाला, जापान अतंरराष्ट्रीय सहयोग 

संगठन  (JICA) द्वारा वित्तपोषित।

z	इन गलियारोों का उद्देश््य माल ढुलाई को सवु््यवस््थथित करना तथा समग्र रसद 

दक्षता को बढ़़ाना ह।ै

राष्ट् रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी ):

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) एक महत्त्वाकाक्षी पहल ह,ै जिसमेें वर््ष 

2024-25 तक लागू की जाने वाली 102 लाख करोड़ रुपए की अवसंरचना 

परियोजनाओ ंकी रूपरेखा तैयार की गई ह।ै प्रमखु विशेषताओ ंमेें शामिल हैैं-

z	आर््थथिक और सामाजिक बनुियादी ढाँच ेमेें निवेश।

z	केें द्र, राज््य और निजी क्षेत्र के बीच वित्तपोषण 39:39:22 के अनपुात मेें साझा 

किया जाएगा।

z	अतन ुचक्रवर्ती समिति की रिपोर््ट NIP के प्रभावी कार््ययान््वयन को सनुिश्चित 

करने के लिए एक रोडमपै प्रदान करती ह।ै

v v v
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आर््थथि क संकट की पृष्ठभूमि

स््वतंत्रता के बाद, भारत ने आर््थथिक विकास को गति देने के लिए पूँजीवादी और 
समाजवादी सिद््धाांतोों को मिलाकर मिश्रित अर््थव््यवस््थथा को अपनाया।
1991 का आर््थथिक संकट: वर््ष 1991 मेें भारत को निम््नलिखित कारणोों से गंभीर 
आर््थथिक संकट का सामना करना पड़़ा। 
z	बाह्य ऋण सकंट; इससे अतंररष्ट्रीय ऋण अस््थथिर बना। 

z	विदेशी मुद्रा भंडार मेें कमी; दो सप्ताह के आयात के लिए भी अपर््ययाप्त विदशेी 
मदु्रा। 

z	महंगाई: आवश््यक वस््ततुओ ंके मलू््योों मेें बेतहाशा वृद्धि।

नीति मेें बदलाव: अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर करने के लिए, सरकार ने सतत विकास 
और क्षेत्रीय असंतुलन को दरू करने के उद्देश््य से आर््थथिक सुधार पेश किए।

अकुशल आर््थथिक प्रबधंन (1980 का दशक ):
z	राजस््व स्रोत (कर, सार््वजनिक उद्यम, ऋण) बढ़ती लागतोों को परूा करने के लिए 

अपर््ययाप्त थे।

z	 विकास, बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख््यया वृद्धि पर बढ़ते खर््च ने राजस््व घाट 
को जन््म दिया।

आर््थथिक संकट:
z	अस््थथिर उधारी के कारण मदु्रास््फफीति और मलू््य वृद्धि हुई।

z	 विदशेी मदु्रा भडंार मेें भारी गिरावट आई, जिससे बमशु््ककिल दो सप्ताह का आयात 
परूा हो सकता था।

z	कोई इच््छछुक  ऋणदाता न होने के कारण, भारत ने अपनी अर््थव््यवस््थथा को उदार 
बनाने के लिए विश्व बैैंक और आईएमएफ से 7 बिलियन डॉलर का ऋण मागा।

प्रतिक्रिया: नई आर््थथि क नीति (NEP)

नीतिगत लक्ष्य
z	उदारीकरण: प्रतिस््पर््धधा को बढ़़ावा दनेे के लिए सरकारी नियंत्रण को कम करना।

z	निजीकरण: निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़़ाने के लिए सरकारी भागीदारी को 
कम करना।

z	वैश्वीकरण: वैश्विक अर््थव््यवस््थथा के साथ एकीकरण के लिए व््ययापार बाधाओ ं
को हटाना।

नीतिगत घटक
z	स््थथिरता सबंंधी उपाय: भगुतान संतलुन का समाधान करने और मदु्रास््फफीति को 

नियंत्रित करने के लिए अल््पकालिक कार््रवाई करना।

z	सरंचनात््मक सधुार: आर््थथिक दक्षता और वैश्विक प्रतिस््पर््धधात््मकता मेें सधुार 
के लिए दीर््घकालिक रणनीतियाँ अपनाना। 

भारत मेें उदारीकरण

z	उद्देश््य: 1980 के दशक मेें शरुू हुए सधुारोों और 1991 मेें एक व््ययापक पैकेज के 
साथ, आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए प्रतिबंधात््मक नियमोों को हटाना।

सुधार के प्रमखु क्षेत्र

1.	 औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन:
	� 1991 से पहले: भारी विनियमन और निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रतिबंधित 

थी।

	� 1991 के बाद: अधिकाश औद्योगिक लाइसेेंसिग को समाप्त कर दिया 
गया; बाजार-संचालित मलू््य निर््धधारण की शरुुआत की गई।

2.	वित्ती य क्षेत्र मेें सधुार:
	� आरबीआई की भूमिका: नियामक से सवुिधा प्रदाता की भमूिका मेें 

बदलाव।

	� सधुार: विदशेी निवेश की सीमा बढ़़ाई गई और भारतीय बाजारोों मेें 
एफआईआई को अनमुति दी गई।

3.	 कर सधुार:
	� प्रत््यक्ष कर: कर चोरी रोकने और बचत को प्रोत््ससाहित करने के लिए कर 

की दरोों मेें कमी।

	� अप्रत््यक्ष कर और जीएसटी: कर प्रणाली को सरल बनाने और एक 
एकीकृ त बाजार बनाने के लिए जीएसटी की शरुुआत की गई।

4.	वि देशी मुद्रा सधुार:
	� विनिमय दर: वर््ष 1991 मेें रुपए का अवमलू््यन, बाजार-निर््धधारित 

विनिमय दरोों की ओर स््थथानांतरण।

5.	 व््ययापार और निवेश नीति सधुार:
	� पिछली नीति: उच््च टैरिफ और आयात पर प्रतिबंध।

	� सधुार: वैश्विक प्रतिस््पर््धधात््मकता मेें सधुार के लिए टैरिफ मेें कमी, आयात 
लाइसेेंसिंग को हटा दिया गया और निर््ययात शलु््क को समाप्त कर दिया 
गया।

सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों का निजीकरण

z	परिभाषा: निजीकरण का मतलब ह ैस््ववामित््व या प्रबंधन को सरकार से निजी 
क्षेत्र मेें स््थथानांतरित करना, जो सार््वजनिक उद्यमोों से सरकार की वापसी या उनकी 
बिक्री के माध््यम से किया जाता ह।ै

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 
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z	विधियाँ:

	� विनिवेश मेें वित्तीय अनशुासन और आधनुिकीकरण मेें सधुार के लिए 
सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों (PSE) मेें सरकार की हिस््ससेदारी का अशं 
बेचना शामिल ह।ै

z	उद्देश््य और लक्षष्य:

	� निजी पूँजी और प्रबंधन विशषेज्ञता लाकर परिचालन दक्षता मेें वृद्धि 
करना।

	� आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए प्रत््यक्ष विदशेी निवेश 
(एफडीआई) को आकर््षषित करना।

z	सार््वजनिक उपक्रमोों की स््ववायत्तता और वर्गीकरण:

	� दक्षता मेें सधुार के लिए स््ववायत्तता प्रदान की जाती ह।ै

	� प्रदर््शन और महत्तत्व के आधार पर महारत््न, नवरत््न एवं मिनीरत््न के रूप 
मेें वर्गीकृ त किया गया ह।ै

z	वर्गीकरण का उद्देश््य: दक्षता, लाभप्रदता और वैश्विक प्रतिस््पर््धधात््मकता मेें 
सधुार के लिए अधिक से अधिक परिचालन, वित्तीय एवं प्रबंधकीय स््ववायत्तता 
प्रदान करता ह।ै

z	ऐतिहासिक सदंर््भ और हालिया घटनाक्रम:

	� आत््मनिर््भरता को बढ़़ावा दनेे और बनुियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए 
1950-60 के दशक मेें सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों की स््थथापना की गई थी।

	� वे सस््तती सेवाओ ंके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी थे।

	� आलोचना: विनिवेश को वैश्विक पक्षषों के रूप मेें विकास को सीमित 
करने वाला माना जाता ह।ै

	� वर््तमान रणनीति: सरकार का लक्षष्य सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों को 
वैश्विक स््तर पर विस््ततार करने और स््वतंत्र रूप से धन जटुाने के लिए बनाए 
रखना ह।ै

वैश्वीकरण

वैश्वीकरण का अर््थ किसी देश की अर््थव््यवस््थथा का वैश्विक अर््थव््यवस््थथा के साथ 
एकीकरण ह।ै इसमेें आर््थथिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओ ंके पार परस््पर 
निर््भरता एवं एकीकरण को बढ़़ावा देने वाली नीतियाँ शामिल होती हैैं। इसका 
उद्देश््य एक ऐसा सीमाहीन विश्व बनाना ह,ै जहाँ एक देश की घटनाएँ वैश्विक स््तर 
पर अन््य देशोों को प्रभावित करती हैैं।

वैश्वीकरण के परिणाम

1.	 आउटसोर््सििंग:
	� आउटसोर््सििंग वैश्वीकरण का एक प्रमखु परिणाम ह,ै जहाँ कंपनियाँ 

आतंरिक रूप से उत््पपादन करने के बजाय अक््सर विभिन््न दशेोों मेें बाहरी 
स्रोतोों से सेवाए ँप्राप्त करती हैैं।

	� संचार प्रौद्योगिकी, विशषे रूप से सचूना प्रौद्योगिकी (आईटी) मेें प्रगति के 
कारण यह प्रवृत्ति बढ़़ी ह।ै 

	� उदाहरणोों मेें ग्राहक सेवा, रिकॉर््ड संग्रहण, अकाउंटेेंसी और टेलीमडेिसिन 
के लिए बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर््सििंग) केें द्र शामिल हैैं।

	� भारत कम वेतन और कुशल श्रम के कारण एक प्रमखु आउटसोर््सििंग 
गंतव््य ह।ै

2.	विश्व  व््ययापार सगंठन (WTO):
	� डब््ल्ययूटीओ की स््थथापना वर््ष 1995 मेें GATT (व््ययापार और टैरिफ पर 

सामान््य समझौता) के उत्तराधिकारी के रूप मेें की गई थी, जो वर््ष 1948 
मेें 23 दशेोों के साथ शरुू हुई थी।

	� विश्व व््ययापार संगठन का उद्देश््य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओ ंको हटाकर 
अतंरराष्ट्रीय व््ययापार मेें समान अवसर सनुिश्चित करने वाली नियम-
आधारित व््ययापार प्रणाली बनाना ह।ै

z	 विश्व सेवा निर््ययात मेें भारत के सेवा निर््ययात का हिस््ससा

भारत का सेवा निर््ययात नौ वर्षषों मेें दोगुना से अधिक हो गया

z	 विश्व के दरूसंचार, कंप््ययूटर और सचूना सेवा निर््ययात मेें स््थथान

z	 विश्व के व््यक्तिगत, सांस््ककृतिक  और मनोरंजक सेवा निर््ययात मेें स््थथान

z	 विश्व के अन््य व््ययावसायिक सेवा निर््ययात मेें स््थथान
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	� भारत, जो विश्व व््ययापार संगठन का एक सदस््य दशे ह,ै निष््पक्ष वैश्विक 
व््ययापार नियमोों का समर््थन करता ह ै और उसने मात्रात््मक आयात 
प्रतिबंधोों को हटाकर एवं टैरिफ दरोों को कम करके अपने व््ययापार को उदार 
बनाया ह।ै

3.	 वैश्वीकरण और भारतीय कंपनियाँ
	� भारतीय कंपनियोों का विस््ततार: वैश्वीकरण के साथ, कई भारतीय 

कंपनियोों ने अतंरराष्ट्रीय स््तर पर विस््ततार किया ह:ै

	� ओएनजीसी विदेश 16 दशेोों मेें कार््यरत ह।ै

	� टाटा स््टटील 26 दशेोों मेें सक्रिय ह।ै

	� एचसीएल टेक््ननोलोजीज (HCL Technologies) 31 दशेोों मेें 

कार््ययालय हैैं।

	� डॉ.रेड्डीज़ लैबोरेट्रीज़ वैश्विक विनिर््ममाण और अनसुंधान का एक 

प्रमखु केें द्र हैैं।
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भारत मेें क्षेत्रीय विकास (जीडीपी % मेें )� [UPSC 2015]
क्षेत्र 1980-91 1992-2001 2002-07 2007-12 2012-13 2013-14 2014-15
कृषि 3.6 3.3 2.3 3.2 1.5 4.2 -0.2
उद्योग 7.1 6.5 9.4 7.4 3.6 5 7
सेवाएँ 6.7 8.2 7.8 10 8.1 7.8 9.8
कुल 5.6 6.4 7.8 8.2 5.6 6.6 7.4

क्षेत्र 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
कृषि 5 3.9 2.9 4 3.6 3 3.5 3.7
उद्योग 7.4 6.5 5.3 1.2 -8.4 11.5 7.6 6.5
सेवाएँ 8.4 7.9 6.9 6.3 -7.8 8.8 9.1 8.2
कुल 7 6.8 6 4.2 -6.6 9.1 7.2 6.5-7.0

भारत मेें सेवा क्षेत्र का उत्कर््ष

z	परिभाषा: सेवा क्षेत्र मेें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैैं, जो भौतिक वस््ततुओ ंका 
उत््पपादन नहीीं करती हैैं बल््ककि सेवाओ ंके माध््यम से मलू््य प्रदान करती हैैं। जैसे- 
वित्त, स््ववास््थ््य सेवा, शिक्षा, आतिथ््य, सचूना प्रौद्योगिकी, और बहुत कुछ।

z	सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मलू््य वर््धधित (GVA) का 54% हिस््ससा ह;ै जबकि 
भारत के सकल घरेल ूउत््पपाद (GDP) मेें 50% से अधिक का योगदान दतेा ह।ै 

z	कुल निर््ययात का 38% हिस््ससा ह ैऔर भारत मेें दो-तिहाई प्रत््यक्ष विदशेी निवेश 
(FDI) आकर््षषित करता ह।ै

z	सेवा क्षेत्र रोजगार सजृन: रोजगार का प्रमखु स्रोत, भारतीय आबादी के 
30.7% को रोजगार प्रदान करता ह।ै

z	महत्तत्वपूर््ण सधुार: वित्त वर््ष 2022-23 मेें, सेवा क्षेत्र मेें उल््ललेखनीय सधुार दखेा 
गया।

सेवा क्षेत्र मेें व््ययापक आधार पर वृद्धि
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सेवा क्षेत्र मेें GVA वर््ष-दर-वर््ष वृद्धि (RHS)

2022-232019-20

स्रोत : NSO, MOSPI
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संघ, राज्य और समवर्ती सूचियोों मेें सेवाओ ंका वर्गीकरण

z	सघं सचूी: दरूसंचार, डाक, प्रसारण, वित्तीय सेवाए ँ(बीमा और बैैंकिंग सहित), 
राष्ट्रीय राजमार््ग, खनन सेवाए।ँ

z	राज््य सचूी: स््ववास््थ््य सेवा और संबंधित सेवाए,ँ रियल एस््टटेट सेवाए,ँ खदुरा, 
कृषि , शिकार एवं वानिकी से संबंधित सेवाए।ँ

z	समवर्ती सचूी: व््ययावसायिक सेवाए,ँ शिक्षा, मदु्रण और प्रकाशन, बिजली।

हाल के वर्षषों मेें सेवा क्षेत्र:

पिछले तीन दशकोों मेें, भारत का सेवा क्षेत्र आर््थथिक विकास का प्रमखु संचालक 
रहा ह ैजिसने वित्त वर््ष 2024 मेें अर््थव््यवस््थथा मेें लगभग 55% का योगदान दिया 
ह।ै ऑनलाइन भगुतान, ई-कॉमर््स और मनोरंजन जैसी डिजिटल सेवाओ ंमेें वृद्धि 

के साथ, विशेष रूप से महामारी के बाद यह क्षेत्र विकसित हुआ ह।ै सुधारोों और 

बुनियादी ढाँचे मेें सुधार ने पारंपरिक सेवाओ ंको बढ़़ावा दिया ह ैतथा भारत की 

तकनीकी रूप से सक्षम युवा पीढ़़ी डिजिटल एवं उच््च तकनीक की मागोों को पूरा 

करने के लिए व््ययावसायिक व शैक्षिक प्रणालियोों के और अधिक विकास हते ु

विकास के लिए एक महत्तत्वपूर््ण अवसर प्रदान किया ह।ै भारत का सेवा क्षेत्र दो 

भागोों मेें विभाजित है-
z	सपंर््क -गहन सेवाए:ँ इसमेें व््ययापार, आतिथ््य, परिवहन, रियल एस््टटेट, 

सामाजिक, सामदुायिक और व््यक्तिगत सेवाए ँशामिल हैैं।

z	गैर-सपंर््क -गहन सेवाए:ँ इसमेें वित्तीय, आईटी, पेशवेर सेवाए,ँ प्रसारण, लोक 

प्रशासन और रक्षा शामिल हैैं।

विकास के कारक

z	एक बड़़ी, यवुा आबादी शिक्षा, स््ववास््थ््य सेवा, वित्त, पर््यटन, आतिथ््य और 

मनोरंजन मेें माग बढ़़ा रही ह।ै

z	 तेजी से बढ़ते नगरीकरण से परिवहन, आवास और उपयोगिताओ ंमेें वृद्धि हो 

रही ह।ै

z	ई-कॉमर््स की वृद्धि ने लॉजिस््टटिक््स, डिजिटल भगुतान और संबंधित सेवाओ ं

को बढ़़ावा दिया ह।ै

z	आईटी और व््ययावसायिक सेवाए ँ एक मजबतू अतंरराष्ट्रीय उपस््थथिति बनाए 

रखती हैैं।

चुनौतियााँ:

z	आर््टटिफिशियल इटेंलिजेेंस व््ययावसायिक सेवाओ ं मेें विकास के अवसरोों को 

सीमित कर सकता ह।ै

z	शहरोों मेें एकत्रीकरण प्रभावोों का लाभ उठाने के लिए मानव पूँजी की आवश््यकता 

बढ़ रही ह।ै

सरकारी सहायता:

z	 डिजिटल इडंिया अभियान डिजिटल सेवाओ ंको बढ़़ावा द ेरहा ह।ै

z	 निर््ययात संवर््धन योजनाए ँसेवा निर््ययात का वृद्धि करती हैैं।

z	बनुियादी ढाँच ेके विकास से रसद और पर््यटन मेें सधुार हो रहा ह।ै

z	कौशल विकास पहल से कार््यबल के अवसर पैदा हो रह ेहैैं।
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सेवा क्षेत्र के प्रदर््शन का सिंहावलोकन

सेवा क्षेत्र मेें सकल मलू्य वर््धन (GVA)
z	विकास सबंंधी अवलोकन: इस क्षेत्र मेें 6% से अधिक वार््षषिक वृद्धि दखेी 

गई (वित्त वर््ष 2011 को छोड़कर)। 2022 मेें, भारत ने वैश्विक वाणिज््ययिक सेवा 
निर््ययात मेें 4.4% का योगदान दिया।

z	क्षेत्र का योगदान: पिछले दशक मेें समग्र सकल मूल््य वर््धन मेें सेवा क्षेत्र का 
योगदान उल््ललेखनीय रूप से बढ़़ा ह।ै वित्त वर््ष 2011 मेें 8.4% के तीव्र संकुचन 
के बाद, इसमेें जोरदार उछाल आया।

z	कोविड से पहले और बाद का प्रदर््शन: कोविड से पहले, सेवाओ ंकी वृद्धि ने 
समग्र आर््थथिक वृद्धि को पीछे छोड़ दिया था। कोविड के बाद, सेवाओ ंकी वृद्धि 
समग्र GVA से आगे निकल गई ह,ै जिसमेें वित्त वर््ष 23 और वित्त वर््ष 24 मेें 
अच््छछा प्रदर््शन हुआ ह।ै

हाल के विकास संबधंी संकेतक:
z	 वित्त वर््ष 2024 मेें सेवा क्षेत्र के लिए 7.6% वृद्धि का अनमुान ह।ै

z	 वित्त वर््ष 2024 मेें जीएसटी संग्रह मेें 11.7% की वृद्धि हुई, जो ₹20.18 लाख 
करोड़ तक पहुचँ गया।

z	परिवहन सेवाओ ंमेें टोल संग्रह (18.9%), हवाई यात्रियोों (15%) और रेल माल 
ढुलाई (5.3%) मेें वृद्धि दखेी गई।

क्रय प्रबधंक सूचकाांक (PMI):
z	पीएमआई अगस््त 2021 से 50 से ऊपर बना हुआ ह,ै जो इस क्षेत्र मेें निरंतर 

विस््ततार का संकेत ह।ै
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विस््ततार क्षेत्र

स्रोत : विभिन््न मासिक एचएसबीसी इडंिया सेवा पीएमआई रिपोर्टटों से संकलित
नोट : सूचकाक 0 से 100 के बीच बदलता रहता ह,ै जिसमेें 50 से ऊपर का पढ़ना पिछले महीने की तुलना मेें समग्र 
वृद्धि को दर््शशाता ह ैऔर 50 से नीचे, समग्र कमी को दर््शशाता ह।ै

संकुचन क्षेत्र
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वैश्विक उतार-चढ़़ाव के बीच वित्त वर््ष 24 मेें पीएमआई सेवाओ ंने नई ऊँचाइयोों को छुआ

सेवा क्षेत्र मेें व्यापार

निर्यात वृद्धि:
z	 वित्त वर््ष 2024 मेें भारत के कुल निर््ययात मेें सेवाओ ंका निर््ययात 44% था, जिसमेें 

आईटी और व््ययावसायिक सेवाओ ं(कुल सेवा निर््ययात का 73%) की महत्तत्वपरू््ण 
हिस््ससेदारी थी।

z	महामारी के बाद पर््यटन मेें सधुार के कारण यात्रा सेवाओ ंमेें 24.6% की वार््षषिक 
वृद्धि दखेी गई।

z	वैश्विक माल ढुलाई दरोों मेें कमी के कारण परिवहन प्राप्तियोों मेें 19.1% वार््षषिक 
कमी आई।

क्षेत्र के प्रमखु संचालक:
z	अन््य व््ययावसायिक सेवाओ ं(परामर््श, पीआर, विज्ञापन) मेें तेजी से विकास दखेा 

गया ह।ै

z	वैश्विक क्षमता केें द्ररों (जीसीसी) मेें भारत की बढ़ती भमूिका ने सॉफ््टवेयर और 
व््ययावसायिक सेवा निर््ययात को बढ़़ावा दिया ह।ै

z	 डिजिटल सेवाओ ं के निर््ययात मेें उल््ललेखनीय वृद्धि हुई, जिससे वर््ष 2023 मेें 
वैश्विक डिजिटल रूप से वितरित सेवाओ ंमेें भारत की हिस््ससेदारी 6.0% तक 
बढ़ गई।

आयात और शुद्ध प्राप्तियााँ:
z	 वित्त वर््ष 2024 मेें सेवाओ ंके आयात मेें सालाना आधार पर 2.1% की गिरावट 

आई।

z	बढ़़े हुए निर््ययात और कम आयात से चाल ूखाता घाट को कम करने मेें मदद 
मिली।

सेवा क्षेत्र की गतिविधि के 
लिए वित्तपोषण स्रोत

बैैंक ऋण:
z	सेवा क्षेत्र के ऋण मेें सालाना आधार पर 22.9% की वृद्धि हुई, जो मार््च 2024 

मेें ₹45.9 लाख करोड़ तक पहुचँ गया।

z	 विमानन (56% वृद्धि), पर््यटन और रियल एस््टटेट जैसे क्षेत्ररों मेें महत्तत्वपरू््ण ऋण 
प्रवाह दखेा गया।

बाह्य वित्तपोषण:
z	भारत वर््ष 2023 मेें एफडीआई प्रवाह मेें 15वेें और अतंरराष्ट्रीय परियोजना वित्त 

सौदोों मेें दसूरे स््थथान पर रहा।

z	 वित्त वर््ष 2014 मेें सेवा क्षेत्र मेें एफडीआई इक््वविटी प्रवाह मेें गिरावट दखेी गई, 
जैसा कि भारत मेें समग्र एफडीआई इक््वविटी प्रवाह के मामले मेें हुआ था।

	� उच््च ब््ययाज दरेें, भ-ूराजनीतिक संघर््ष, बढ़़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताए ँऔर 
घरेल ूसोर््सििंग के पक्ष मेें बढ़ते संरक्षणवाद ने इस क्षेत्र मेें एफडीआई प्रवाह 
को कम करने मेें योगदान दिया ह।ै
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स्रोत: उद्योग और आंतरिक व््ययापार संवर््धन विभाग (DPIIT)
प्रकाशन-त्रैमासिक एफडीआई सांख््ययिकी नोट: (i) सेवा क्षेत्र मेें वित्तीय, बैैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व््यवसाय, 
आउटसोर््सििंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, अन््य शामिल हैैं।
(ii) वित्त वर््ष 23 और वित्त वर््ष 24 के मलू््य अनंतिम हैैं।

बिलि
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सेवा क्षेत्र मेें एफडीआई इक््वविटी प्रवाह मेें कमी

z	बाह्य वाणिज््ययिक ऋण (ECB): कुल ईसीबी प्रवाह मेें सेवा क्षेत्र का हिस््ससा 
53% था, वित्त वर््ष 24 मेें 14.9 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुआ, जो 
58.3% सालाना वृद्धि को दर््शशाता ह।ै
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क्षेत्रवार अवलोकन

सड़क मार््ग
z	माल परिवहन:

	� टोल बथूोों पर औसत प्रतीक्षा समय वर््ष 2014 मेें 734 सेकंड से काफी 
कम होकर वर््ष 2024 मेें 47 सेकेें ड हो गया ह।ै यह उन््नत प्रौद्योगिकियोों 
और कुशल प्रक्रियाओ ंके माध््यम से हासिल किया गया ह।ै

	� स््वचालित वाहन पहचान के लिए एएनपीआर (स््वचालित नंबर प््ललेट 
पहचान) तकनीक और वाहनोों को ट्रैक तथा प्रबंधित करने के लिए 
जीएनएसएस (ग््ललोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस््टम) की शरुुआत ने 
टोलिग एवं निगरानी प्रणालियोों को सवु््यवस््थथित कर दिया ह।ै

z	सरुक्षा और दक्षता:

	� सड़क सरुक्षा पर 4E रणनीति (इजंीनियरिंग, प्रवर््तन, आपातकालीन 
दखेभाल, और शिक्षा) के कार््ययान््वयन के माध््यम से ध््ययान केें द्रित किया 
जा रहा ह ैजिसका उद्देश््य सड़क दरु््घटनाओ ंऔर मृत््ययुओ ंको कम करना 
ह।ै

	� पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास््टर प््ललान दशेभर मेें लॉजिस््टटिक््स और 
परिवहन नेटवर््क  को सधुारने की एक प्रमखु पहल ह।ै यह बड़़े डेटा और 
उन््नत प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करके विभिन््न बनुियादी ढाँचा तत्तत्ववों को 
एकीकृ त करता ह ैजिसका उद्देश््य दरेी को कम करना एवं समग्र दक्षता मेें 
सधुार करना ह।ै

	� माल और यात्री परिवहन की दक्षता मेें सधुार के लिए पहुचँ-नियंत्रित 
राजमार्गगों के विकास के साथ-साथ तेजी से परियोजना अनमुोदन के लिए 
सिंगल-विंडो क््ललीयरेेंस सिस््टम की शरुूआत से बनुियादी ढाँचा 
परियोजनाओ ंको गति दनेे मेें मदद मिलती ह।ै

z	चुनौतियाँ:

	� राजमार्गगों के किनारे रिबन विकास, जहाँ शहरी क्षेत्र राजमार्गगों के दोनोों ओर 
विकसित होते हैैं, एक चनुौती बनी हुई ह।ै इससे वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंकी 
मकु्त आवाजाही प्रभावित हो रही ह।ै

	� कुछ क्षेत्ररों मेें डिजिटल भमूि रिकॉर््ड को धीमी गति से अपनाने और 
कष्टकर निकासी चक्र के कारण सड़क परियोजनाओ ंका विकास धीमा हो 
रहा ह।ै

भारतीय रेलवे
z	यात्री और माल सेवाए:ँ

	� वित्त वर््ष 2024 मेें, यात्री यातायात 673 करोड़ तक पहुचँ गया, जो 
पिछले वर््ष की तलुना मेें 5.2% की वृद्धि ह।ै यह रेल नेटवर््क  का उपयोग 
करने वाले लोगोों की संख््यया मेें वृद्धि को दर््शशाता ह।ै

	� माल ढुलाई के द्वारा राजस््व-अर््जन मेें 5.3% की वृद्धि हुई, कुल 158.8 
करोड़ टन माल परिवहन हुआ। यह दशे भर मेें माल की ढुलाई मेें रेलवे के 
बढ़ते महत्तत्व को दर््शशाता ह।ै

z	डिजिटल सवंर््धन:

	� यात्रियोों के अनभुव को बेहतर बनाने और डिजिटल सेवाओ ंतक पहुचँ के 
लिए 6,100 से अधिक रेलवे स््टटेशनोों को वाई-फाई से ससुज््जजित किया 
गया ह।ै

	� रेल सगुम ऐप यात्रियोों को टिकट बकुिंग, ट्रेन शड्ेयलू और अन््य वास््तविक 
समय अपडेट जैसी आवश््यक सेवाओ ंतक पहुचँ प्रदान करता ह।ै

	� डिजिटल रख-रखाव प्रक्रियाओ ं के साथ वास््तविक समय ट्रेन प्रबंधन 
प्रणाली परिचालन दक्षता को बढ़़ाती ह ैऔर दरेी को कम करती ह।ै

z	क्षमता निर््ममाण:

	� iGOT कर््मयोगी प््ललेटफॉर््म एक पहल ह ैजो बेहतर सेवा वितरण सनुिश्चित 
करते हुए, रेलवे कर््ममियोों के कौशल मेें सधुार करने के लिए रेलवे-विशिष्ट 
प्रशिक्षण और शकै्षिक सामग्री प्रदान करता ह।ै

बदंरगाह, जलमार््ग और शिपिगं
z	सधुार:

	� हितधारकोों को वास््तविक समय डेटा और विश्लेषण प्रदान करके कुशल 
कार्गो तथा पोत संचालन की सवुिधा के लिए सागर सेतु ऐप लॉन््च किया 
गया ह।ै

	� प्रकाशस््ततंभोों को पर््यटक आकर््षण के रूप मेें विकसित करने, पर््यटन को 
बढ़़ावा दनेे और नौवहन सरुक्षा मेें सहायता के प्रयास किए जा रह ेहैैं।

z	पर््यटन:

	� नदी क्रू ज पर््यटन मेें उल््ललेखनीय वृद्धि दखेी गई ह,ै नदी क्रू ज का विकल््प 
चनुने वाले पर््यटकोों की संख््यया दोगनुी हो गई ह।ै बंदरगाह के बनुियादी 
ढाँच ेके विकास और एक प्रमखु नदी क्रू ज गंतव््य के रूप मेें भारत को 
बढ़़ावा दनेे से यह संभव हुआ ह।ै

वायमुार््ग
z	बाजार वदृ्धि:

	� भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़़ा घरेल ूविमानन बाजार बन गया ह,ै 
जहाँ वित्तीय वर््ष 2023-24 मेें 37.6 करोड़ यात्रियोों का रिकॉर््ड दर््ज किया 
गया, जो इस क्षेत्र की मजबतू वृद्धि दर को दर््शशाता ह।ै

	� घरेल ूयातायात 13% बढ़कर 30.6 करोड़ और अतंरराष्ट्रीय यातायात 
22% बढ़कर 7 करोड़ हो गया, जो हवाई यात्रा के केें द्र के रूप मेें भारत 
की बढ़ती प्रमखुता को दर््शशाता ह।ै

z	कार्गो और नीतियाँ:

	� एयर कार्गो सेक््टर मेें साल-दर-साल (YoY) 7% की वृद्धि दखेी गई, 
जिसमेें 33.7 लाख टन कार्गो की हैैंडलिग की गई। यह भारत के भीतर 
और वैश्विक स््तर पर माल के परिवहन के लिए महत्तत्वपरू््ण ह।ै

	� क्षेत्रीय हवाई संपर््क  को बढ़़ाने के लिए एक प्रमखु सरकारी पहल, UDAN 
योजना का विस््ततार जारी ह।ै इससे दरूदराज और कम सेवा वाले क्षेत्ररों मेें 
हवाई यात्रा की सवुिधा मिल रही ह।ै

z	डिजि यात्रा:

	� 2.5 करोड़ से अधिक यात्रियोों को डिजी यात्रा पहल से लाभ हुआ ह,ै जो 
पहचान सत््ययापन के लिए बायोमटे्रिक डेटा का उपयोग करके हवाई 
अड््डडोों पर एक निर््बबाध डिजिटल अनभुव प्रदान करती ह।ै

z	महिला पायलट:

	� भारत ने विमानन क्षेत्र मेें महिलाओ ंका प्रतिनिधित््व बढ़़ाने मेें उल््ललेखनीय 
प्रगति की ह।ै 15% महिला पायलटोों के साथ, भारत मेें विमानन क्षेत्र मेें 
महिला पायलटोों की वैश्विक औसत से लगभग तीन गनुा अधिक ह।ै
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पर््यटन
z	विकास:

	� विश्व आर््थथिक मचं के यात्रा और पर््यटन विकास सचूकाक 2024 मेें भारत 
को 39वा स््थथान दिया गया, जो पर््यटन के बनुियादी ढाँच ेएवं सेवाओ ंको 
बढ़़ाने मेें पर््ययाप्त प्रगति का संकेत दतेा ह।ै

	� विदशेी पर््यटकोों के आगमन मेें वर््ष 2023 मेें उल््ललेखनीय 43.5% की 
वृद्धि दखेी गई, विदशेी मदु्रा प्राप्तियाँ 65.7% सालाना बढ़कर ₹2.3 लाख 
करोड़ हो गई,ं जो एक पर््यटन स््थल के रूप मेें भारत के बढ़ते आकर््षण को 
दर््शशाता ह।ै

z	सरकारी पहल:

	� सरकार ने तीर््थ स््थलोों को विकसित करने और बढ़़ाने के लिए प्रसाद 
योजना शरुू की ह,ै जिससे धार््ममिक स््थलोों पर आने वाले पर््यटकोों के लिए 
सवुिधाओ ंमेें सधुार होगा।

	� स््वदशे दर््शन 2.0 कार््यक्रम का लक्षष्य टिकाऊ और समावेशी पर््यटन पर 

ध््ययान केें द्रित करके दशे भर मेें पर््यटन विकास को एकीकृ त और बढ़़ाना ह।ै

	� भारत ने पर््यटन विकास के लिए अतंरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़़ाते हुए 

शघंाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर््यटन विशषेज्ञ कार््य समहू की 

अध््यक्षता भी की।

z	डिजिटल परिवर््तन:

	� पर््यटकोों के लिए एक ई-मार्केटप््लले स का निर््ममाण यात्रियोों को प्रमाणित 

गाइड और सेवाओ ंसे जोड़ता ह ै जिससे पर््यटकोों के लिए गणुवत्तापरू््ण 

सेवाओ ंतक पहुचँ आसान हो जाती ह।ै

	� SAATHI पहल आतिथ््य उद्योग को स््ववास््थ््य प्रोटोकॉल के बारे मेें 

शिक्षित करती ह।ै यह सनुिश्चित करती ह ै कि पर््यटकोों के लिए सरुक्षा 

मानकोों को परूा किया जाए। 

आर््थथिक गतिविधि को समर््थन देने वाली भौतिक संपरर््क ता (कनेक््टटिविटी)

शिपिग टन भार मेें निरंतर वृद्धि एयर कार्गो यातायात मेें वृद्धिरेलवे माल यातायात मेें निरंतर प्रगति
क
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भारत सरकार की पर््यटन संबधंी पहल
पहल प्रमुख विवरण कार््ययान््वयन संगठन 

स््वदेश दर््शन 2.0 z	पर््यटन मतं्रालय द्वारा केें द्र सरकार की योजना

z	13 थीमोों पर आधारित सर््ककिटोों  के लिए वित्तीय सहायता। 

z	 स््थथिरता और जिम््ममेदार पर््यटन पर ध््ययान केें द्रित करना। 

z	प्रमुख विषय: संस््ककृति , विरासत, साहसिक कार््य, पारिस््थथितिकी 
पर््यटन, कल््ययाण, ग्रामीण, एमआईसीई, समदु्र तट, परिभ्रमण

केें द्र/राज््य सरकारोों द्वारा नामित

प्रसाद योजना z	वर््ष 2014-15 मेें शरुू किया गया। 

z	महत्तत्वपरू््ण तीर््थ स््थलोों और विरासत स््थलोों का जीर्णोद्धार एवं संवर््धन। 

राज््य / संघ राज््य क्षेत्र सरकारोों द्वारा पहचान 
किया जाता ह।ै 

देखो अपना देश अभियान z	घरेल ूपर््यटन को बढ़़ावा दनेे के लिए वर््ष 2020 मेें शरुू किया गया। पर््यटन मंत्रालय

निधि पोर््टल z	दशे भर मेें आवास इकाइयोों को पंजीकृ त करता ह।ै पर््यटन मंत्रालय

साथी पहल z	आतिथ््य उद्योग को कोविड-19 नियमोों के प्रति संवेदनशील बनाया 
गया। 

पर््यटन मंत्रालय

अतुल््य भारत 2.0 z	योग, स््ववास््थ््य, विलासिता, वन््य जीवन और भोजन जैसे विशिष्ट 
बाजारोों पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै 

पर््यटन मंत्रालय

आरसीएस - उड़़ान 3.0 z	परू्वोत्तर मार्गगों और सीप््ललेन संपर््क ता को सम््ममिलित करता है

z	 विमानन मेें क्षेत्रीय संपर््क  को बढ़़ावा दतेा है

नागरिक उड्डयन मंत्रालय 
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रियल एस्टेट

z	आर््थथिक योगदान:

	� रियल एस््टटेट क्षेत्र भारत के सकल मलू््य वर््धधित (GVA) मेें 7% से अधिक 

का योगदान दतेा ह,ै जो अर््थव््यवस््थथा के लिए इसके महत्तत्व को रेखांकित 

करता ह।ै

	� वर््ष 2023 मेें आवासीय बिक्री 4.1 लाख इकाइयोों तक पहुचँ गई, जो 

शहरी क्षेत्ररों मेें आवास की माग का एक मजबतू संकेत ह।ै

z	आवास पहल:

	� प्रधानमतं्री आवास योजना:शहरी (पीएमएवाई-य)ू योजना ने 1.2 करोड़ 

शहरी घरोों को मजंरूी दी ह ैजिससे शहरी गरीबोों को किफायती आवास की 

सवुिधा मिलेगी।

	� किफायती आवास कोष और स््ववामी निवेश कोष (SWAMIH) 

की स््थथापना ने किफायती आवास परियोजनाओ ंके लिए बहुत आवश््यक 

वित्तीय सहायता प्रदान की ह।ै

	� रियल एस््टटेट क्षेत्र मेें कम आय वाले समहूोों के लिए ऋण की पहुंचँ बढ़़ाने 

के लिए सह-ऋण मॉडल पेश किया गया ह।ै

z	भविष््य का दृष्टिकोण:

	� भारत मेें शहरीकरण मेें वृद्धि होने की उम््ममीद ह।ै अनमुान ह ैकि वढ़ 2050 

तक भारत की आधी आबादी शहरी क्षेत्ररों मेें रहगेी, जिससे आवास और 

बनुियादी ढाँच ेकी माग बढ़़ेगी।

	� भमूि अभिलेखोों के डिजिटलीकरण और निर््ममाण अनमुोदन के लिए 

एकल-खिड़की मजंरूी की शरुुआत का उद्देश््य प्रक्रिया को सवु््यवस््थथित 

करना एवं रियल एस््टटेट परियोजनाओ ंके विकास मेें तेजी लाना ह।ै

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, तकनीकी स्टार््ट-अप और वैश्विक 
क्षमता निर्माण केें द्र
z	आईटी सेवाओ ंका विकास:

	� भारत के सकल मलू वर््धन मेें आईटी सेवाओ ंकी हिस््ससेदारी वित्त वर््ष 
2013 मेें 3.2% से बढ़कर वित्त वर््ष 23 मेें 5.9% हो गई ह,ै जो 
अर््थव््यवस््थथा मेें क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर््शशाता ह।ै

	� आईटी सेवाए ँ निर््ययात का एक प्रमखु स्रोत बन गई हैैं और दशे भर मेें 
वैश्विक क्षमता केें द्ररों (GCC) के विकास मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

z	GCC और रोजगार:

	� वित्त वर््ष 23 तक, भारत मेें 1,580 से अधिक GCC हैैं, जो R&D, IT 
सेवाओ ंऔर व््यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (BPM) जैसे क्षेत्ररों मेें 16.6 लाख 
लोगोों को रोजगार प्रदान करते हैैं।

z	प्रौद्योगिकी स््टटार््ट-अप:

	� वर््ष 2023 मेें, भारत मेें 1,000 नए स््टटार््ट-अप का निर््ममाण हुआ, जिसने 
खदु को दनुिया मेें तीसरे सबसे बड़़े स््टटार््ट-अप इकोसिस््टम के रूप मेें 
स््थथापित किया।

	� एडटेक, एटंरप्राइजटेक, बीएफएसआई और रिटलटेक के क्षेत्ररों मेें तेजी से 
विकास दखेा जा रहा ह,ै SaaS (एक सेवा के रूप मेें सॉफ््टवेयर) विशषे 
रूप से वैश्विक बाजार मेें लोकप्रियता हासिल कर रहा ह।ै

z	गिग अर््थव््यवस््थथा और श्रम बाजार के रुझान

	� गिग श्रमिक: भारत मेें 15 मिलियन से अधिक गिग श्रमिकोों के साथ गिग 
अर््थव््यवस््थथा का विस््ततार हुआ ह,ै जो डिलीवरी, आईटी और स््ववास््थ््य 
सेवा जैसे क्षेत्ररों मेें लचीले, फ्रीलांस काम की बढ़ती माग का परिणाम ह।ै

	� विनियामक सहायता: राष्ट्रीय रोजगार नीति और सामाजिक सरुक्षा 
संहिता गिग श्रमिकोों को स््ववास््थ््य बीमा एवं पेेंशन जैसे लाभोों तक पहुचँ 
प्रदान करने मेें सहायक रही ह।ै

स्टार््टअप को बढ़़ावा देन ेवाली पहल
पहल द्वारा लॉन््च किया गया प्रमुख विशेषताएँ
स््टटार््टअप इडंिया वर््ष 2016 मेें लॉन््च किया गया; 

SIDBI द्वारा प्रबंधित
z	इक््वविटी फंडिग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स; 

z	90 दिनोों के भीतर फास््ट-ट्रैक समापन;

z	 निरीक्षण, पूँजीगत लाभ कर और परिचालन पर कर से 3 साल की छूट; 

z	अनपुालन स््व-प्रमाणीकरण; 

z	GeM पर सचूीबद्धता।

स््टटार््टअप इडंिया सीड फंड योजना वाणिज््य मंत्रालय और DPIIT प्रोटोटाइप विकास, उत््पपाद परीक्षण और बाजार मेें प्रवेश के लिए स््टटार््टअप 
को वित्तीय सहायता प्रदान करता ह।ै

निधि (नेशनल इनिशिएटिव फॉर 
डेवलपमेेंट एडं हार्नेसिंग इनोवेशन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसमेें ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित स््टटार््टअप का समर््थन करने 
के लिए इनक््ययूबेटर, सीड फंड, एक््ससेलेरेटर और प्रूफ-ऑफ-कॉन््ससेप््ट अनुदान 
शामिल हैैं।

स््टटार््टअप इकोसिस््टम को समर््थन 
पर राज््योों की रैैंकिग (RSSSE)

DPIIT, वाणिज््य और उद्योग मंत्रालय राज््योों का उनकी स््टटार््टअप नीतियोों और समर््थन तंत्र के आधार पर मलू््ययााँकन 
करता ह।ै

प्रारंभ: स््टटार््टअप इडंिया इटंरनेशनल 
समिट

DPIIT, वाणिज््य और उद्योग मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय स््तर पर स््टटार््टअप््स के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग 
को बढ़़ावा देता ह।ै

नेशनल स््टटार््टअप पुरस््ककार वाणिज््य एवं उद्योग मंत्रालय वर््ष 2016 मेें लॉन््च किए गए विभिन््न क्षेत्ररों और क्षेत्ररों मेें उत््ककृष्ट  स््टटार््टअप 
को मान््यता देता ह।ै
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ई - कॉमर््स क्षेत्र को बढ़़ावा देन ेके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
योजना / नियम मंत्रालय / विभाग उद्देश््य मुख््य विशेषताएँ
एक जिला - एक उत््पपाद (ODOP) DPIIT, वाणिज््य एवं उद्योग 

मंत्रालय
ई-कॉमर््स प््ललेटफॉर््म पर जिला-विशिष्ट 
उत््पपादोों को शामिल करने की सुविधा 
प्रदान करना।

ग्रामीण क्षेत्ररों के छोटे व््यवसायोों को डिजिटल 
बाजारोों से जोड़कर उनकी दृश््यता को बढ़़ाता 
ह।ै

सरकारी ई - मार्के टप््ललेस (GeM) वाणिज््य एवं उद्योग मंत्रालय सरकारी संस््थथाओ ं को ऑनलाइन 
सामान और सेवाएँ खरीदने मेें सक्षम 
बनाना।

वर््ष 2016 मेें लॉन््च किया गया; सरकारी 
विभागोों, सार््वजनिक उपक्रमोों और संगठनोों 
के लिए खरीद को सरल बनाता ह।ै

www.tribesindia.com पोर््टल ट्राइफेड, जनजातीय मामलोों 
का मंत्रालय

आदिवासी कारीगरोों को उनके उत््पपादोों 
के लिए ई-कॉमर््स प््ललेटफॉर््म प्रदान 
करके बढ़़ावा देना।

आदिवासी समदुायोों के लिए ऑनलाइन 
बिक्री और अधिक बाजार पहुचँ की सुविधा 
प्रदान करता ह।ै

डिजिटल कॉमर््स के लिए ओपन 
नेटवर््क  (ONDC)

वाणिज््य एवं उद्योग मंत्रालय दरूदराज के क्षेत्ररों मेें विक्रे ताओ ंके लिए 
बाजार तक पहुचँ और डिजिटलीकरण 
को बढ़़ाना।

दरूस््थ विक्रे ताओ ं को राष्ट्रीय ई-कॉमर््स ढाँच े
मेें एकीकृ त करने मेें मदद करता ह।ै

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर््स) नियम, 
2020

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं 
सार््वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ताओ ं की सुरक्षा के लिए 
ई-कॉमर््स प्रथाओ ं को विनियमित 
करना।

इसमेें लागत पारदर््शशिता, निवारण तंत्र, 
दंडात््मक प्रावधान शामिल हैैं और उपभोक्ता 
संरक्षण अधिनियम, 2019 का अनुपालन 
सुनिश्चित करता ह।ै

दरूसंचार

z	 टेलीडेेंसिटी वदृ्धि:

	� भारत मेें टेलीडेेंसिटी वर््ष 2014 मेें 75.2% से बढ़कर वर््स 2024 मेें 
85.7% हो गई ह,ै जो दशे भर मेें दरूसंचार सेवाओ ंतक बढ़ती पहुचँ को 
दर््शशाती ह।ै

	� मार््च 2024 तक, दशे मेें 116 करोड़ वायरलेस कनेक््शन हैैं, जो मोबाइल 
नेटवर््क  की बढ़ती पहुचँ को प्रदर््शशित करता ह।ै

z	5G विकास:

	� भारत ने अक््टटूबर 2022 मेें 5G सेवाएँ शुरू कीीं और वर््तमान मेें 
मोबाइल ब्रॉडबैैंड स््पपीड मेें विश्व स््तर पर 15वेें स््थथान पर है। 5G के शुरू 
होने से भारत मेें कनेक््टटिविटी और डिजिटल सेवाओ ंमेें वृद्धि होने की 
उम््ममीद है।

	� भारत 5जी पोर््टल को नवाचार को प्रोत््ससाहित करने और दशे मेें 5जी 
प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए विकसित किया गया ह।ै

z	भारतनेट विस््ततार:

	� भारतनेट पहल के तहत 2 लाख से ज़़्ययादा ग्राम पंचायतोों को जोड़ने के 
लिए 6,83,175 किलोमीटर ऑप््टटिकल फाइबर केबल बिछाई गई ह,ै 
जिसका लक्षष्य ग्रामीण भारत मेें हाई-स््पपीड इटंरनेट की सवुिधा उपलब््ध 
कराना ह।ै

z	विनियामक सधुार:

	� दरूसंचार अधिनियम 2023 को इस क्षेत्र की उभरती जरूरतोों को परूा 
करने के लिए आधनुिक बनाया गया ह।ै इसमेें स््पपेक्टट्रम शलु््क को 
तर््क संगत बनाना और बनुियादी ढाँचे एवं सेवाओ ंको बढ़़ावा दनेे के 
लिए दरूसंचार क्षेत्र मेें एफडीआई (प्रत््यक्ष विदशेी निवेश) को प्रोत््ससाहित 
करना शामिल ह।ै

भारत सरकार द्वारा दरूसंचार और डिजिटल वित्तीय सेवा पहल
पहल/नीति उद्देश््य/विशेषताएँ कार््ययान््वयन निकाय
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 
2018

z	सभी के लिए ब्रॉडबैैंड

z	 डिजिटल संचार मेें 4 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ

z	इस क्षेत्र द्वारा सकल घरेल ूउत््पपाद मेें 8% का योगदान

संचार मंत्रालय

दूरसंचार प्रौद्योगिकी कोष 
(TTDF)

z	 शिक्षा जगत, स््टटार््टअप, उद्योग और शोध संस््थथानोों को जोड़कर 
नवाचार को बढ़़ावा दनेा

z	दरूसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) का उद्देश््य 
ग्रामीण-विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी मेें अनसुंधान एवं विकास 
को वित्तपोषित करना है

दरूसंचार विभाग के अंतर््गत आने वाला निकाय यूनिवर््सल 
सर््वविस ऑब््ललिगेशन फंड (USOF) ने 01 अक््टटूबर, 2022 
को आधिकारिक तौर पर दरूसंचार प्रौद्योगिकी विकास 
निधि (TTDF) योजना शरुू की।
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भारतनेट परियोजना z	 विश्व की सबसे बड़़ी ऑप््टटिकल फाइबर ग्रामीण ब्रॉडबैैंड 
परियोजना

z	यनूिवर््सल सर््वविस ऑब््ललिगेशन फंड (USOF) द्वारा वित्तपोषित

z	व््यवहार््यता अतंर वित्तपोषण के साथ PPP मॉडल को मजंरूी 
दी गई

भारत ब्रॉडबैैंड नेटवर््क  लिमिटड

पीएम वाणी (वाई-फाई एक््ससेस 
नेटवर््क  इटंरफ़़े स)

z	पब््ललिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के माध््यम से सार््वजनिक 
वाई-फाई हॉटस््पपॉट

z	 किसी लाइसेेंस या शलु््क की आवश््यकता नहीीं

दरूसंचार विभाग

डिजिटल वित्तीय सेवाएँ z	JAM ट्रिनिटी: सब््ससिडी लीकेज के लिए जन धन खातोों, 
आधार और मोबाइल को लिक करता है

z	अकाउंट एग्रीगेटर फ्रे मवर््क : एनबीएफसी-विनियमित; 
उपभोक्ता की सहमति से वित्तीय डेटा पनुर्प्राप्त, साझा और 
स््थथानांतरित करता है

z	भूमिकाए:ँ वित्तीय सचूना प्रदाता (बैैंक, एनबीएफसी, बीमा 
कंपनियाँ) और वित्तीय सचूना उपयोगकर््तता (एफआईय)ू

आरबीआई्

राष्ट्रीय ई-गवर्ननेंस सर््वविसेज़ 
लिमिटेड (NeSL)

z	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर््ड द्वारा पंजीकृ त 
एवं विनियमित। 

z	 वित्तीय डेटा प्रबंधन के लिए सचूना उपयोगिता प्रदान करता ह।ै 

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर््ड (IBBI)

ई-कॉमर््स
z	बाजार मेें वदृ्धि:

	� भारत का ई-कॉमर््स बाजार वर््ष 2030 तक 350 बिलियन अमरेिकी 
डॉलर से अधिक होने की उम््ममीद ह,ै जो डिजिटल सेवाओ,ं ऑनलाइन 
शॉपिंग और डिजिटल इडंिया, यपूीआई और ओपन नेटवर््क  फॉर 
डिजिटल कॉमर््स (ओएनडीसी) जैसी सरकारी पहलोों के बढ़ते उपयोग से 
प्रेरित ह।ै

z	चुनौतियाँ:

	� चनुौतियोों मेें डेटा गोपनीयता सबंंधी चितंाए,ँ ऑनलाइन धोखाधड़़ी के 
बढ़ते मामले और ऑनलाइन बिक्री मेें प्रभावी ढंग से शामिल होने के लिए 
छोटे व््यवसायोों के लिए कौशल विकास की आवश््यकता शामिल ह।ै

	� उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर््स) नियम और डिजिटल व््यक्तिगत डेटा 
संरक्षण अधिनियम इन चितंाओ ंको दरू करने एवं एक सरुक्षित ऑनलाइन 
बाजार बनाने के लिए डिज़़ाइन की गई महत्तत्वपरू््ण पहल हैैं।

z	ओएनडीसी:

	� ओपन नेटवर््क  फॉर डिजिटल कॉमर््स (ओएनडीसी) उद्योग और 
आंतरिक व््ययापार सवंर््धन विभाग (DPIIT) द्वारा समर््थथित एक पहल 
ह,ै जिसका उद्देश््य ई-कॉमर््स को विशषे रूप से ग्रामीण क्षेत्ररों मेें छोटे 
व््यवसायोों के लिए सलुभ बनाकर लोकतांत्रिक बनाना ह।ै

	� ओएनडीसी ने वित्त वर््ष 24 मेें रेस््तराँ ऑर््डर मेें 18% की वृद्धि और 
किराना ऑर््डर मेें 52% की वृद्धि के साथ प्रभावशाली वृद्धि दिखाई ह।ै

भारत मेें प्रौद्योगिकी स्टार््ट-अप
z	विकास और प्रमुख आकँड़़े:

	� स््टटार््ट-अप््स वर््ष 2014 मेें 2,000 से बढ़कर वर््ष 2023 मेें 31,000 हो गए 
(NASSCOM)।

	� वर््ष 2023 मेें 1,000 नए स््टटार््टअप सामने आए।

z	शीर््ष सेक््टर (2023):

	� एडटेक (16%), एटंरप्राइजटेक (12%), बीएफएसआई (10%), अन््य मेें 
एडवरटाइजिग, रिटलटेक, मीडिया, गेमिगं शामिल हैैं।

z	प्रमुख चालक

	� इटंरनेट पहुचँ: खदुरा तकनीकी विकास को बढ़़ावा।

	� यूपीआई (2016): BFSI स््टटार््ट-अप को उत्प्रेरित किया।

	� क््ललाउड समाधान: 21 SaaS यनूिकॉर््न का नेततृ््व किया।

	� कोविड-19 प्रभाव: हले््थटक (टेलीकंसल््टटििंग) और एडटेक (रिमोट 
लर््नििंग) मेें वृद्धि।

z	वैश्विक मान््यता

	� भारत के स््टटार््टअप इकोसिस््टम को दनुिया की 16% AI प्रतिभा के साथ 
NASSCOM द्वारा विश्व स््तर पर तीसरा स््थथान दिया गया ह।ै

z	सरकारी पहल

	� स््टटार््ट-अप इडंिया पहल: वैश्विक स््तर पर पारिस््थथितिक तंत्र को 
जोड़ता ह।ै

	� नेशनल डीप टेक स््टटार््ट-अप पॉलिसी (NDTSP): फंडिग, आईपी 
और क्षेत्रीय जागरूकता को संबोधित करती ह।ै

	� फंड ऑफ फंड्स (₹10,000 करोड़): यह शरुुआती चरण के फंडिग को 
बढ़़ावा दतेा ह।ै

	� स््टटार््ट-अप इडंिया सीड फंड स््ककीम (2021): यह प्रोटोटाइप और 
व््ययावसायीकरण का समर््थन करती ह।ै

	� ड्रोन शक्ति और ईवी कस््टम ड्यूटी छूट: यह मखु््यतः ड्रोन और ईवी मेें 
नवाचार को बढ़़ावा दतेा ह।ै
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z	डीप-टेक और उभरती हुई तकनीक

	� AI, IoT, रोबोटिक््स और नैनोटेक मेें 13,000+ डीप-टेक स््टटार््ट-अप 
(DPIIT, 2024)।

	� तकनीक अपनाना: एआई (70%), बिग डेटा (48%), IoT (42%)।
डीपटेक का उपयोग भारत के तकनीकी स््टटार््ट-अप इकोसिस््टम मेें 

मुख््यधारा बन रहा है
प्रतिशत उत्तरदाताओ ंने अपने स््टटार््टअप मेें निम््नलिखित तकनीकोों 

का उपयोग करने की सूचना दी।

कृत्रिम  बुद्धिमत्ता 
(AI)

बड़़ा डेटा और 
एनालिटिक््स

IoT हार््डवयर AR/VR और 
मिश्रित वास््तविकता

ब््ललॉकचेन

प्रति
श

त

70

48
42

6 6

बीमा क्षेत्र
z	जीवन बीमा निगम: LIC की स््थथापना वर््ष 1956 मेें हुई थी; पहले साल की 

प्रीमियम आय के मामले मेें LIC की हिस््ससेदारी लगभग 70% ह।ै हालाँकि, 
सरकार ने बजट 2020-21 मेें LIC के शयेरोों के IPO की घोषणा की ह।ै

z	जनरल इशं््ययोरेेंस कॉर्पोरेशन: वित्त मतं्रालय के अधीन सरकारी स््ववामित््व 
वाली बीमा कंपनी ह।ै

z	भारतीय कृषि बीमा कंपनी: वित्त मतं्रालय के स््ववामित््व के तहत एक केें द्रीय 
सार््वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ह।ै इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 
वर््ष 2002 मेें शामिल किया गया था।

भारत मेें बीमा क्षेत्र मेें सुधारोों की शरुुआत वर््ष 1993 मेें मल््हहोत्रा समिति के 
गठन के साथ प्रारंभ हुई। 

सरकार द्वारा समर््थथित बीमा योजनाएँ
z	आयुष््ममान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना:

	� यह प्रति परिवार द्वितीयक और ततृीयक स््ववास््थ््य दखेभाल के लिए 5 
लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती ह।ै

	� इसके अतंर््गत स््ववास््थ््य लाभ पैकेज निदान, दवाइयोों, सर््जरी, चिकित््ससा 
दखेभाल और डेकेयर खर्चचों का भगुतान करते हैैं।

	� सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृ त राष्ट्रीय स््ववास््थ््य 
प्राधिकरण नोडल कार््ययान््वयन संगठन  ह।ै राज््य स््तर पर राज््य स््ववास््थ््य 
संगठन  इस योजना को लाग ूकरती ह।ै

	� लाभार््थथियोों की पहचान करने के लिए सामाजिक-आर््थथिक जाति 
जनगणना (SECC) डेटा का उपयोग किया जाता ह।ै

	� वित्तपोषण का स््वरूप (फंडिगं पैटर््न): 60:40 सभी राज््योों और 
केें द्रशासित प्रदशेोों के लिए, जिनकी अपनी विधायिका ह;ै परू्वोत्तर राज््योों 
और जम््ममू और कश््ममीर, हिमाचल तथा उत्तराखडं मेें 90:10; विधानमंडल 
रहित केें द्रशासित प्रदशेोों के लिए 100% केें द्रीय वित्त पोषण का प्रावधान ह।ै

z	प्रधानमंत्री जीवन ज््ययोति बीमा योजना:

	� इसे वित्त मतं्रालय ने वर््ष 2015 मेें लॉन््च किया था।

	� यह 18 से 50 वर््ष की आय ुके किसी भी व््यक्ति के लिए उपलब््ध ह,ै 
जिसके पास बैैंक खाता ह।ै

	� प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर््ष ह,ै जिसमेें सेवा कर शामिल नहीीं ह।ै

	� किसी भी कारण से मृत््ययु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएगँे। 

z	प्रधानमंत्री सरुक्षा बीमा योजना:

	� इसे वर््ष 2015 मेें वित्त मतं्रालय द्वारा लॉन््च किया गया था।

	� यह बैैंक खाते वाले किसी भी व््यक्ति के लिए उपलब््ध ह,ै जिसकी आय ु
18 से 70 वर््ष के बीच ह।ै

	� प्रीमियम 20 रुपए प्रतिवर््ष ह।ै

	� यह योजना आंशिक विकलांगता के लिए एक लाख रुपए और 
आकस््ममिक मृत््ययु एवं परू््ण विकलांगता के लिए दो लाख रुपए प्रदान 
करती ह।ै

	� सभी सार््वजनिक क्षेत्र की सामान््य बीमा कंपनियाँ और अन््य बीमाकर््तता 
जो कार््यक्रम मेें भाग लेने एवं इस दिशा मेें बैैंकोों के साथ सहयोग करने की 
इच््छछुक  हैैं, इस योजना की पेशकश करेेंगे।

भारत मेें बीमा का प्रसार
मानदंड विवरण
बीमा का प्रसार z	यह बीमा प्रीमियम और जीडीपी के 

अनपुात को मापता ह।ै 

z	भारत मेें बीमा की पहुचँ लगभग 4% 
(2022) ह ै जबकी यएूसए (11%), 
य.ूके. (12.5%) ह।ै

जीवन बीमा का प्रसार z	जीवन बीमा की पहुचँ सकल घरेल ू
उत््पपाद (जीडीपी) का लगभग 3.2% 
(2022) ह।ै

गैर-जीवन बीमा का प्रसार z	गैर-जीवन (सामान््य) बीमा की प्रसार 
सकल घरेल ूउत््पपाद (2022) का लगभग 
0.8% ह।ै

बाजार वृद्धि z	इस क्षेत्र मेें जागरूकता और सरकारी 
योजनाओ ं के कारण लगातार वृद्धि 
दखेी गई ह।ै

मुख््य कारक z	ग्रामीण क्षेत्ररों और वंचित बाजारोों पर 
अधिक ध््ययान दिया जाएगा। 

z	प्रधानमतं्री फसल बीमा योजना 
(पीएमएफबीवाई) और आयषु््ममान 
भारत जैसी सरकार समर््थथित योजनाओ ं
की शरुुआत।

लक्षष्य z	 डिजिटल बीमा को बढ़़ावा दकेर और 
पहुचँ मेें सधुार करके विस््ततार के स््तर 
को बढ़़ावा दनेा।

v v v
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मानव पूँजी निर््ममाण, ग्रामीण 
विकास और रोजगार11

मानव प्रगति काफी हद तक हमारी सीखने, संग्रह करने और ज्ञान को साझा करने 
की क्षमता से प्रेरित होती ह।ै शिक्षा व््यक्तिगत और राष्ट्रीय उत््पपादकता दोनोों को 
बेहतर बनाने मेें केें द्रीय भमूिका निभाती ह।ै इससे आय मेें वृद्धि, कौशल मेें वृद्धि 
और आर््थथिक विकास होता ह।ै एक शिक्षित कार््यबल बेहतर निर््णय लेने, नवाचार 
और नई प्रौद्योगिकियोों के अंगीकरण मेें योगदान देता ह।ै अर््थशास्त्री इस बात पर 
बल देते हैैं कि शिक्षा के अवसरोों का विस््ततार करना किसी राष्टट्﻿र के विकास और 
उसकी क्षमता को उजागर करने की कंुजी ह।ै

मानव पूँजी क्या है?

मानव पूँजी से तात््पर््य उन कौशलोों, ज्ञान और क्षमताओ ंसे ह,ै जो व््यक्ति शिक्षा 
और प्रशिक्षण के माध््यम से प्राप्त करते हैैं, जिससे वे अर््थव््यवस््थथा के लिए मलू््यवान 
संपत्ति बन जाते हैैं। जिस तरह निवेश के माध््यम से भमूि भौतिक पूँजी बन जाती ह,ै 
उसी तरह शिक्षा और कौशल विकास (जैसे, डॉक््टर, इजंीनियर, शिक्षक) के 
माध््यम से मानव संसाधन मानव पूँजी मेें बदल जाता ह।ै इसमेें निजी लाभ (जैसे-
उच््च आय) और सामाजिक लाभ (जैसे, आर््थथिक विकास और सामाजिक 
सामंजस््य) दोनोों शामिल हैैं।

मानव पूजँी निर्माण के स्रोत
पहलू विवरण

शिक्षा
शिक्षा मेें निवेश करने से व््यक्तिगत ज्ञान और कौशल मेें 
वृद्धि होती ह ै जिससे आय और सामाजिक उत््पपादकता मेें 
वृद्धि होती ह।ै

स््ववास््थ््य
एक स््वस््थ कार््यबल अधिक उत््पपादक होता ह।ै निवारक 
चिकित््ससा सहित स््ववास््थ््य देखभाल निवेश से श्रम 
उत््पपादकता बढ़ती ह।ै

कार््यस््थल 
पर प्रशिक्षण

कंपनियाँ कर््मचारियोों के कौशल और दक्षता मेें सुधार लाने 
के लिए प्रशिक्षण कार््यक्रम प्रदान करती हैैं जिससे समग्र 
उत््पपादकता बढ़ती ह।ै

प्रवास
प्रवासन से आय मेें वृद्धि और बेहतर रोजगार के अवसर 
प्राप्त होते हैैं, लेकिन इसमेें परिवहन और आवास जैसी 
लागतेें भी शामिल होती हैैं।

जानकारी
नौकरी, शिक्षा और स््ववास््थ््य देखभाल संबंधी जानकारी 
तक पहुचँ से सूचित निर््णय लेने मेें मदद मिलती ह ै तथा 
मानव पूँजी निवेश को अनुकूलतम बनाया जा सकता ह।ै

तलुना: भौतिक पूजँी बनाम मानव पूजँी� [UPSC 2018]

पहलू भौतिक पूँजी मानव पूँजी

निर््णय प्रक्रिया अपेक्षित रिटर््न और 
तकनीकी ज्ञान के आधार 
पर।

शिक्षा और स््ववास््थ््य निवेश 
के माध््यम से गठित।

स््ववामित््व मरू््त; खरीदा, बेचा और 
हस््तताांतरित किया जा सकता 
ह।ै

अमरू््त; कौशल, ज्ञान, 
स््ववास््थ््य मेें निहित ह।ै

धारक से 
अलगाव

अलग किया जा सकता ह ै
(जैसे, मशीनरी)।

अविभाज््य; व््यक्तिगत 
क्षमताओ ंसे बंधा हुआ।

लाभ मालिक को निजी लाभ 
प्रदान करता ह।ै

निजी और सामाजिक लाभ 
प्रदान करता ह।ै

बाहरी लाभ लाभ धारक तक सीमित। सामाजिक और आर््थथिक 
प्रगति मेें योगदान देता ह।ै

मानव पूजँी तथा मानव विकास

पहलू मानव पूँजी मानव विकास

केें द्र बिदु

शिक्षा और स््ववास््थ््य के 
माध््यम से उत््पपादकता 
बढ़़ाना।

समग्र कल््ययाण और जीवन की 
गुणवत्ता मेें सुधार करना।

दृष्टिकोण

व््यक्तियोों को आर््थथिक 
लक्षष्ययों की प्राप्ति का 
साधन मानता ह।ै

व््यक्तियोों को स््वयं मेें लक्षष्य के 
रूप मेें देखता ह।ै

निवेश का 
उद्देश््य

निवेश को उनके उत््पपादन 
मेें योगदान के आधार पर 
महत््व दिया जाता ह।ै

निवेश को व््यक्तिगत विकास 
और गरिमा को प्राथमिकता दी 
जाती ह।ै

मूल 
सिद््धाांत

आर््थथिक-केें द्रित दृष्टिकोण। अधिकार-आधारित, कल््ययाण-
उन््ममुख दृष्टिकोण।
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मानव विकास संबंधी दृष्टिकोण

दृष्टिकोण मुख््य विचार केें द्रित क्षेत्र

आय दृष्टिकोण
आय का स््तर किसी व््यक्ति को प्राप्त आर््थथिक स््वतंत्रता के स््तर को दर््शशाता 
ह।ै 

कल््ययाण का आकलन आय के माध््यम से करता ह।ै

कल््ययाण दृष्टिकोण
लोग कल््ययाण के निष्क्रिय प्राप्तकर््तता हैैं; सरकार जीवन स््तर मेें सुधार के लिए 
कल््ययाण व््यय को अधिकतम करती ह।ै

सरकार द्वारा संचालित कल््ययाणकारी कार््यक्रम।

मूलभूत 
आवश््यकता 
दृष्टिकोण

छह बुनियादी ज़रूरतेें प्रदान करने पर ध््ययान केें द्रित किया गया ह:ै स््ववास््थ््य, 
शिक्षा, भोजन, जल आपूर््तति, स््वच््छता और आवास।

कमजोर वर्गगों को ऊपर उठाने के लिए बुनियादी 
आवश््यकताओ ंका प्रावधान।

क्षमता दृष्टिकोण

प्रोफसर अमर््त््य सेन से संबद्ध; स््ववास््थ््य, शिक्षा और संसाधनोों की सुगमता मेें 
क्षमता निर््ममाण मानव विकास की कंुजी ह।ै जनसांख््ययिकीय लाभांश का पूरा 
लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को कौशल विकास मेें निवेश करना चाहिए। 
� [UPSC 2018]

क्षमताओ ंके माध््यम से व््यक्तियोों को सशक्त बनाना।

भारत मेें मानव पूँजी निर््ममाण

प्रमखु कारक
z	शिक्षा: एनसीईआरटी (NCERT), यजूीसी (UGC)और एआईसीटीई 

(AICTE) जैसी संस््थथाए ँगणुवत्तापरू््ण शिक्षा और उस तक पहुचँ का निरीक्षण या 
जाँंच करती हैैं।

z	सेवा: स््ववास््थ््य मतं्रालय और आईसीएमआर (ICMR) जैसी एजेेंसियाँ राष्ट्रीय 
स््ववास््थ््य संकेतकोों को बेहतर बनाने पर ध््ययान केें द्रित करती हैैं।

z	रोजगार प्रशिक्षण: कई निजी और सार््वजनिक संगठन कार््यबल कौशल 
विकास मेें निवेश करते हैैं।

z	प्रवासन: संसाधन अनकूुलन की सवुिधा प्रदान करते हैैं लेकिन प्रतिभा पलायन 
जैसी चनुौतियाँ भी उत््पन््न करता ह।ै

z	सचूना: स््ककिल इडंिया और ई-लर््नििंग प््ललेटफॉर््म जैसी डिजिटल पहल लोगोों की 
पहुचँ को बढ़़ाती हैैं।

z	सरकार की भूमिका

	� नीतिगत रूपरेखा: सर््व शिक्षा अभियान और आयषु््ममान भारत जैसी 
प्रमखु योजनाओ ंके माध््यम से समावेशी शिक्षा और स््ववास््थ््य सेवाओ ंपर 
बल दिया गया ह।ै 

	� और गुणवत्ता का आश्वासन: बाजार को विफल होने से रोकती ह ैऔर 
सेवा वितरण मेें समानता सनुिश्चित करती ह।ै 

	� केें द्रित: सार््वभौमिक साक्षरता, स््ववास््थ््य सेवा तक पहुचं और व््ययावसायिक 
प्रशिक्षण हते ुआवंटन मेें वृद्धि।

z	चुनौतियाँ

	� गरीबी का निरंतर बने रहना शिक्षा और स््ववास््थ््य सेवा तक पहुचँ को 
सीमित करता ह।ै

	� अनपुयकु्त कौशल जनसांख््ययिकीय लाभांश उपयोग मेें बाधा उत््पन््न करता ह।ै

	� असमानताए ँमानव पूँजी निर््ममाण मेें असमानताओ ंको बढाता हैैं। 

मानव पूजँी निर्माण, कौशल विकास,  
गरीबी और बरेोजगारी के मध्य संबधं
मानव पूँजी निर््ममाण बेरोजगारी और गरीबी को कम करने मेें एक महत््वपूर््ण भमूिका 
निभाता ह,ै क््योोंकि यह कौशल विकास को प्रोत््ससाहित करता ह ैऔर सतत आर््थथिक 
विकास के लिए मार््ग प्रशस््त करता ह।ै इन पहलुओ ंका परस््पर संबंध निम््नलिखित 
रूप से समझा जा सकता ह:ै

1.	 मानव पूजँी निर््ममाण और कौशल विकास
	� परिभाषा: मानव पूँजी निर््ममाण मेें शिक्षा, स््ववास््थ््य सेवा और कौशल मेें 

निवेश शामिल ह ैजिससे व््यक्तियोों की उत््पपादकता और क्षमता मेें सधुार 
होता ह।ै

	� कौशल विकास: प्रशिक्षण और शिक्षा कार््यक्रम तकनीकी, प्रबंधकीय 
और उद्यमशीलता कौशल को बढ़़ावा दतेे हैैं जिससे कार््यबल को बाजार 
की मागोों के अनरुूप बनाया जाता ह।ै 

	� उदाहरण: जैसे स््ककिल इडंिया मिशन कौशल अतंर को कम करने और 
श्रमिकोों को बेहतर रोजगार प्रदान करने का प्रयास करता ह।ै

2.	 कौशल विकास और बेरोजगारी
	� सरंचनात््मक बेरोजगारी मेें कमी: कौशल विकास उभरते क्षेत्ररों की 

मागोों के साथ कार््यबल की क्षमताओ ंको जोड़ता ह ैताकि बेरोजगारी के 
संरचनात््मक कारणोों को दरू किया जा सके।

	� रोजगार योग््यता मेें वदृ्धि: कुशल व््यक्ति IT, स््ववास््थ््य सेवा और 
विनिर््ममाण जैसे उच््च-विकासशील क्षेत्ररों मेें नौकरी हासिल करने की 
अधिक संभावना रखता ह।ै

	� उदाहरण: सॉफ््टवेयर-एज-ए-सर््वविस (SaaS) और हले््थटक जैसे क्षेत्ररों मेें 
कौशल पहल के कारण मजबतू रोजगार वृद्धि दखेी गई ह।ै

	� उद्यमशीलता को प्रोत््ससाहन: कौशल प्रशिक्षण आत््म-रोजगार को 
बढ़़ावा दतेा ह ैजिससे औपचारिक नौकरी बाजार पर निर््भरता कम होती 
ह ैऔर दसूरोों के लिए नई नौकरियाँ पैदा होती हैैं।

3.	 कौशल विकास और गरीबी
	� उच््च आय: कुशल व््यक्ति उच््च मजदरूी अर््जजित करता ह ैजिससे घरेल ू

आय बढ़ती ह ैऔर गरीबी के स््तर मेें कमी आती ह।ै

	� गरीबी के चक्र को तोड़ना: कौशल विकास भविष््य की पीढ़़ियोों को 
बेहतर शिक्षा, स््ववास््थ््य सेवा और नौकरियोों तक पहुचं प्रदान करता ह ै
जिससे पीढ़़ीगत गरीबी समाप्त होती ह।ै

	� क्षेत्रीय विकास: ग्रामीण या पिछड़़े क्षेत्ररों मेें केें द्रित कौशल विकास 
हाशिये पर रह रह ेसमदुायोों को सशक्त बनाता ह ैऔर स््थथानीय गरीबी को 
कम/दरू करता ह।ै
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4.	 मानव पूजँी निर््ममाण और गरीबी
	� सामाजिक गतिशीलता: शिक्षा और स््ववास््थ््य सेवाओ ंमेें निवेश समाज के वंचित वर्गगों को ऊपर उठाने मेें मदद करता ह ैजिससे गरीबी के अतंर को कम किया जा 

सकता ह।ै

	� सशक्तीकरण: शिक्षा और प्रशिक्षण के माध््यम से जागरूकता और आत््मविश्वास प्राप्त करना लोगोों को गरीबी के सामाजिक-आर््थथिक जाल से बाहर निकलने मेें 
सक्षम बनाता ह।ै

5.	 परस््पर सबंंध और परिणाम
	� समग्र विकास: मानव पूँजी निर््ममाण कौशल विकास प्रयासोों को एकीकृ त करता ह ैताकि बेरोजगारी और गरीबी की दोहरी चनुौतियोों का समाधान किया जा सके।

	� गुणक प्रभाव: कुशल व््यक्ति आर््थथिक विकास, उपभोक्ता खर््च और रोजगार सजृन मेें योगदान दतेा ह ैजिससे बेरोजगारी और गरीबी को और अधिक कम किया 
जा सकता ह।ै

	� लक्षित हस््तक्षेप: प्रधानमतं्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जसैी नीतियाँ कार््यबल को कौशल प्रदान करने और बेरोजगारी व 
गरीबी को एक साथ निपटाने के लिए काम करती हैैं।

क्षेत्र योजना उद्देश््य नवीनतम अपडेट/विवरण (2023-24)
स््ककू ली शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान (SSA) स््ककू ली शिक्षा को प्री-प्राइमरी से लेकर 

उच््च माध््यमिक स््तर तक सुधारना।

बुनियादी ढाँचे और सीखने के परिणामोों को 
बेहतर बनाने के लिए ₹38,000 करोड़ का 
आवंटन।

पीएम ई-विद्या दीक्षा (DIKSHA), टीवी चैनलोों और 
ऑनलाइन संसाधनोों के माध््यम से डिजिटल 
शिक्षा को बढ़़ावा देना।

डिजिटल प््ललेटफार्ममों के माध््यम से 1.2 
करोड़ छात्ररों को शामिल किया।

पीएम पोषण (मिड-डे मील योजना) स््ककू ली बच््चोों को पोषक आहार प्रदान 
करना।

पूर््व-प्राथमिक बच््चोों को भी शामिल करने 
के लिए विस््ततारित।

फाउंडेशनल लिटरेसी एडं न््ययूमेरसी 
(निपुण भारत)

बच््चोों के लिए साक्षरता और संख््ययात््मकता 
मेें बुनियादी कौशल को सुधारना।

प्रारंभिक बाल शिक्षा को सशक्त बनाने के 
लिए ₹5,300 करोड़ का आवंटन ।

उच््च शिक्षा पीएम उच््चतर शिक्षा प्रोत््ससाहन योजना उच््च शिक्षण संस््थथानोों को मजबूत करना 
और अनुसंधान एवं विकास को बढ़़ावा 
देना।

उच््च शिक्षा के बुनियादी ढाँचे और संकाय 
प्रशिक्षण को सुधारने के लिए ₹8,000 
करोड़ का आवंटन ।

राष्ट्रीय उच््चतर शिक्षा अभियान 
(RUSA)

राज््य विश्वविद्यालयोों को गुणवत्ता और 
बुनियादी ढाँचा सुधार के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान करना।

संस््थथानिक उत््ककृष्ट ता के लिए RUSA 3.0 
के तहत ₹3,000 करोड़ स््ववीकृ त।

ग््ललोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक 
नेटवर््क््स (GIAN)

अंतरराष्ट्रीय संकाय को आमंत्रित करके 
उच््च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़़ाना।

1,800 से अधिक पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय 
विशेषज्ञञों के साथ पेश किए गए।

इम््प््रििंट (रिसर््च इनोवेशन एडं 
टेक््ननोलॉजी)

राष्ट्रीय आवश््यकताओ ंको पूरा करने वाले 
अनुसंधान परियोजनाओ ंको समर््थन।

अंतःविषय अनुसंधान परियोजनाओ ं के 
लिए ₹700 करोड़ का आवंटन।

स््ववास््थ््य आयुष््ममान भारत- PM-JAY हर परिवार को ₹5 लाख प्रति वर््ष तक का 
स््ववास््थ््य बीमा प्रदान करना।

दिसंबर 2023 तक अस््पतालोों मेें 2 करोड़ 
से अधिक भर्ती अधिकृ त।

पीएम आयुष््ममान भारत स््ववास््थ््य 
अवसंरचना मिशन

सार््वजनिक स््ववास््थ््य अवसंरचना को सशक्त 
बनाना।

प्राथमिक और द्वितीयक स््ववास््थ््य सुविधाओ ं
के विस््ततार के लिए ₹5,500 करोड़ का 
आवंटन।

राष्ट्रीय स््ववास््थ््य मिशन (NHM) सुलभ और किफायती स््ववास््थ््य सेवाए ँ
प्रदान करना।

30 हजार से अधिक स््ववास््थ््य और कल््ययाण 
केें द्र चालू।

कौशल विकास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 
(PMKVY)

उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान 
करना।

PMKVY 4.0 AI, रोबोटिक््स, 3डी 
प््रििंटिंग आदि पर केें द्रित।

संकल््प (Skills Acquisition and 
Knowledge Awareness for 
Livelihood Promotion)

लघ ुऔर दीर््घकालिक कौशल प्रशिक्षण को 
सुधारना।

कौशल अंतर को पाटने के लिए ₹4,455 
करोड़ का आवंटन।

पीएम विश्वकर््ममा कौशल सम््ममान योजना शिल््पकारोों और कारीगरोों के कौशल 
उन््नयन का समर््थन करना।

बजट 2023-24 मेें ₹13,000 करोड़ का 
आवंटन। 
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रोजगार मनरेगा (महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार गारंटी अधिनियम)

ग्रामीण परिवारोों को 100 दिनोों का मजदरूी 
रोजगार प्रदान करना।

बजट 2023-24 मेें ₹73,000 करोड़ का 
आवंटन।

पीएम रोजगार सृजन कार््यक्रम 
(PMEGP)

स््वरोजगार के अवसरोों को बढ़़ावा देना। 25 लाख से अधिक परियोजनाओ ं को 
समर््थन दिया गया, 1.3 करोड़ नौकरियाँ 
सृजित।

दीन दयाल उपाध््ययाय ग्रामीण कौशल््य 
योजना (DDU-GKY)

ग्रामीण युवाओ ं को प्रशिक्षित करना और 
उनकी रोजगार क्षमता बढ़़ाना।

₹1,200 करोड़ का आवंटन; ग्रामीण 
युवाओ ं के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल 
पर केें द्रित। 

वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सार््वभौमिक बैैंकिंग तक पहुचँ सुनिश्चित 
करना।

अक््टटूबर 2023 तक 45 करोड़ से अधिक 
खाते खोले गए।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) गैर-निगमित छोटे/लघ ु उद्यमोों को ऋण 
प्रदान करना।

₹18 लाख करोड़ वितरित; 35 करोड़ ऋण 
स््ववीकृ त।

स््टैैंड-अप इडंिया योजना SC/ST और महिलाओ ं के बीच 
उद्यमशीलता को बढ़़ावा देना।

1.5 लाख से अधिक लाभार््थथियोों को ऋण 
दिया गया।

मानव पूँजी: विविध तथ्य

स्वततं्रता के समय जनसाांख्यिकीय स्थिति
z	ब्रिटिश भारत मेें जनगणना: ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना 1881 मेें 

की गई थी। इसमेें जनसंख््यया, उसके वितरण और जनसांख््ययिकीय पैटर््न के बारे 
मेें विस््ततृत डेटा उपलब््ध कराया गया था। इसके बाद हर दशक मेें जनगणना 
कार््यक्रम संचालित किये गए, जो दशे की जनसंख््यया प्रगति का आकलन करने 
हते ुएक महत्तत्वपरू््ण ऐतिहासिक साक्षष्य ह।ै

z	प्रमुख जनसांख््ययिकीय सकेंतक:

	� समग्र साक्षरता: स््वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 16% से भी 
कम थी, जबकि महिला साक्षरता दर चितंाजनक रूप से 7% थी। यह 
दशे के समक्ष मौजदू महत्तत्वपरू््ण शकै्षिक चनुौतियोों को उजागर करता ह।ै 

	� साक्षरता मेें 74% तक सधुार (जनगणना 2011)।

	� शिशु मृत््ययु दर (IMR): शिश ुमृत््ययु दर की स््थथिति प्रति हज़़ार जीवित 
जन््मोों पर 218 के साथ अत््यधिक उच््च बनी हुई थी, जो खराब स््ववास््थ््य 
सेवा और स््वच््छता के अभाव की स््थथिति को दर््शशाती ह।ै

	� सधुार: 35.3/1000 (NFHS-5)

	� जीवन प्रत््ययाशा: स््वतंत्रता के समय औसत जीवन प्रत््ययाशा 32 वर््ष 
थी, जो स््ववास््थ््य सेवा, पोषण और जीवन स््थथितियोों के निम््न मानकोों को 
दर््शशाती ह।ै 

	� सधुार: वर््तमान मेें जन््म के समय महिलाओ ं की जीवन प्रत््ययाशा 
70.7 वर््ष ह,ै जबकि परुुषोों की जीवन प्रत््ययाशा 68.2 वर््ष ह।ै  
(NFHS-5)

मानव विकास रिपोर््ट(UNDP)
यूएनडीपी (UNDP) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर््ट (Human 
Development Report) एक वार््षषिक प्रकाशन ह ै जिसमेें प्रमखु विकास 
सूचकाकोों के आधार पर दशेोों को रैैंक प्रदान की जाती ह।ै इस रिपोर््ट मेें वैश्विक 
स््तर पर  मानव विकास की स््थथिति को मापने और तुलना करने हतेु पाँच 
प्राथमिक संकेतकोों का उपयोग किया जाता ह:ै 

	� मानव विकास सचूकांक (HDI): स््ववास््थ््य, शिक्षा और आय जैसे 
कारकोों को मिलाकर समग्र मानव विकास की माप करता ह।ै

	� असमानता के लिए समायोजित HDI: यह किसी दशे के स््ववास््थ््य, 
शिक्षा और आय के वितरण मेें असमानता को दर््शशाने के लिए HDI 
स््ककोर को समायोजित करता ह।ै

	� लैैंगिक विकास सचूकांक (GDI): मानव विकास मेें लैैंगिक 
असमानताओ ंको मापता ह।ै दशेोों को HDI मेें लैैंगिक समानता से उनके 
विचलन के आधार पर रैैंक प्रदान की जाती ह।ै

	� लैैंगिक असमानता सचूकांक (GII): प्रजनन स््ववास््थ््य, सशक्तिकरण 
और श्रम बाजार मेें भागीदारी जैसे विशिष्ट लैैंगिक पहलओु ं पर ध््ययान 
केें द्रित करता ह।ै

	� बहुआयामी गरीबी सचूकांक (MPI): शिक्षा, स््ववास््थ््य और जीवन 
स््तर जैसे विभिन््न अभावोों/वंचनोों (Deprivations) के आधार पर गरीबी 
की माप करता ह।ै

मानव विकास के आयाम और संकेतक
z	HDI के आयाम:

	� लोगोों का स््ववास््थ््य: जन््म के समय जीवन प्रत््ययाशा (SDG 3) द्वारा 
मापा जाता ह।ै

	� शैक्षणिक उपलब््धधि: इसमेें स््ककू ली शिक्षा के अपेक्षित वर््ष (SDG  
4.3) और स््ककू ली शिक्षा के औसत वर््ष (SDG  4.4) दोनोों को सम््मलित 
किया जाता ह।ै

	� जीवन स््तर: प्रति व््यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) द्वारा मापा जाता 
ह ै(SDG 8.5)।

z	लैैंगिक विकास सचूकांक (GDI):

	� मानव विकास सचूकाक मेें दशेोों को उनकी लैैंगिक समानता के आधार 
पर वर्गीकृ त किया जाता ह।ै जो दशे लैैंगिक समानता की स््थथिति को प्राप्त 
करने के निकट हैैं, उनमेें लैैंगिक समानता से विचलन कम होता ह।ै

z	लैैंगिक असमानता सचूकांक (GII):

	� GII तीन मखु््य क्षेत्ररों मेें लैैंगिक असमानताओ ंको मापता ह:ै
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	� प्रजनन स््ववास््थ््य: मात ृस््ववास््थ््य और किशोर प्रजनन दर पर ध््ययान केें द्रित 
करता ह।ै 

	� सशक्तिकरण: राजनीतिक और शकै्षिक सशक्तिकरण पर ध््ययान दतेा ह।ै 
	� श्रम बाजार भागीदारी: अर््थव््यवस््थथा मेें महिलाओ ंकी भागीदारी को 

मापता ह।ै
z	ग््ललोबल जेेंडर गैप इडेंक््स (Global Gender Gap Index) मेें लैैंगिक 

समानता के आधार पर दशेोों को रैैंक प्रदान करने के लिए इन कारकोों का उपयोग 
करता ह।ै� [UPSC 2017]

विश्व खशुहाली रिपोर््ट
संयुक्त राष्टट्र सतत ्विकास समाधान नेटवर््क  (SDSN) द्वारा प्रतिवर््ष प्रकाशित 
विश्व खशुहाली रिपोर््ट, वैश्विक स््तर पर लोगोों की खशुहाली की स््थथिति का 
आकलन करती ह।ै रिपोर््ट निम््नलिखित कारकोों का मलू््ययाांकन करती ह:ै
z	प्रति व््यक्ति सकल घरेलू उत््पपाद: किसी राष्टट्र की आर््थथिक समृद्धि।
z	व््यक्तिगत स््वतंत्रता: व््यक्तिगत स््वतंत्रता और अधिकारोों का स््तर।
z	सामाजिक सहयोग: सामाजिक सेवाओ ं और सामदुायिक सहयोग की 

उपलब््धता।
z	उदारता: नागरिकोों की दसूरोों की मदद या सहयोग करने की इच््छछा।
z	स््वस््थ जीवन प्रत््ययाशा: एक व््यक्ति द्वारा अच््छछे स््ववास््थ््य मेें जीने की औसत 

वर्षषों की संख््यया।
z	भ्रष्टाचार के स््तर: सरकार और व््ययावसायिक क्षेत्ररों मेें व््ययाप्त कथित भ्रष्टाचार।
यह रिपोर््ट आर््थथिक समृद्धि और खशुी के बीच संबंध का आकलन करने मेें मदद 
करती ह,ै जिसमेें विकसित राष्टट्र आमतौर पर बेहतर सामाजिक सहायता 
प्रणालियोों और व््यक्तिगत स््वतंत्रता के कारण उच््च स््ककोर प्राप्त करते हैैं।

मानव पूजँी परियोजना (विश्व बैैंक )
विश्व बैैंक की मानव पूँजी परियोजना (Human Capital Project) का 
उद्देश््य विभिन््न देशोों मेें मानव पूँजी के विकास को मापना और उसे बढ़़ावा देना 
ह।ै इसमेें मानव पूँजी सूचकांक (HCI) का उपयोग किया जाता ह,ै जो इस 
बात का मलू््ययाांकन करता ह ै कि उत््पपादक/उपयोगी जीवन (Productive Life) 
के लिए नागरिकोों की क्षमता के मामले मेें देश कितना अच््छछा प्रदर््शन कर रह ेहैैं। 
HCI तीन प्रमखु घटकोों पर आधारित ह:ै
z	उत्तरजीविता दर: 5 वर््ष से कम आय ु के बच््चोों की मृत््ययु दर। यह दशे की 

स््ववास््थ््य सेवा प्रणाली और बाल पोषण को दर््शशाता ह।ै
z	गुणवत्ता-समायोजित स््ककू ली शिक्षा: स््ककू ली शिक्षा के स््तर को उसकी 

गणुवत्ता के साथ जोड़ती ह।ै इसमेें स््ककू ली शिक्षा के वर्षषों की संख््यया और 
शिक्षा की गणुवत्ता दोनोों को ध््ययान केें द्रित किया जाता ह।ै

z	स््ववास््थ््य पर््ययावरण: वयस््क उत्तरजीविता दर और पाँच वर््ष से कम आय ुके 
बच््चोों के लिए बौनेपन की दर को मापता ह।ै ये दशे मेें समग्र स््ववास््थ््य पर््ययावरण 
और पोषण मानकोों के संकेतक हैैं। इसका लक्षष्य यह सनुिश्चित करना ह ै कि 
वर््तमान मेें बच््चचे स््वस््थ, अधिक शिक्षित और अपने दशे की अर््थव््यवस््थथा मेें 
प्रभावी रूप से योगदान दनेे मेें सक्षम हो सकेें ।

राष्ट् रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)
z	आशा(ASHA) कार््यकर््तताओ ं की भूमिका: आशा (मान््यता प्राप्त 

सामाजिक स््ववास््थ््य कार््यकर््तता) कार््यकर््तता ग्रामीण समदुायोों और स््ववास््थ््य 
सवुिधाओ ंके मध््य के अतंर को समाप्त करने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं। 
ये निम््नलिखित कार्ययों मेें सहयोग करते हैैं:

	� प्रसवपरू््व दखेभाल, जांच के लिए महिलाओ ंको स््ववास््थ््य सवुिधाओ ंमेें 
ले जाना।

	� गर््भभावस््थथा का शीघ्र पता लगाने के लिए गर््भभावस््थथा परीक्षण किट का 
उपयोग करना।

	� पोषण, टीकाकरण और मात ृ स््ववास््थ््य के बारे मेें समदुायोों को शिक्षित 
करना।� [UPSC 2012]

जननी सुरक्षा योजना (JSY)
z	उद्देश््य: जननी सरुक्षा योजना 100% केें द्र प्रायोजित योजना ह ैजिसका उद्देश््य 

मात ृएवं शिश ुमृत््ययु दर को कम करने के लिए संस््थथागत प्रसव को बढ़़ावा दनेा 
ह।ै यह गर््भवती महिलाओ ंके लिए नकद सहायता को एकीकृ त करता ह ैऔर 
प्रसव के बाद दखेभाल प्रदान करता ह।ै

z	योजना का विवरण: यह माताओ ंको वित्तीय सहायता प्रदान करके परिवारोों 
को संस््थथागत प्रसव का विकल््प चनुने के लिए प्रोत््ससाहित करती ह।ै यह योजना 
मात ृस््ववास््थ््य को बढ़ावा दनेे और रोके जा सकने वाली मौतोों को कम करने 
के भारत के व््ययापक लक्षष्य का भाग ह।ै� [UPSC 2012, 2023]

केयर इकोनॉमी (Care Economy): भारत मेें विकास के 
लिए उपाय, योजनाएँं और संभावनाएँं
भारत के भविष््य के विकास हतेु एक मजबूत केयर इकोनॉमी (Care 
Economy) आवश््यक ह,ै जो जनसांख््ययिकीय परिवर््तनोों, लैैंगिक असमानताओ ं
और बढ़ती आर््थथिक मागोों से उत््पन््न होने वाली दबावपूर््ण आवश््यकताओ ंको 
संबोधित करती ह।ै बढ़ती उम्रदराज आबादी, बढ़ती महिला श्रम शक्ति भागीदारी 
और पारिवारिक संरचनाओ ं मेें परिवर््तनोों के साथ, भारत को इन चनुौतियोों का 
सामना करने हतेु एक समावशी और कुशल केयर इकोनॉमी विकसित करनी 
चाहिए। इस खंड मेें भारत मेें केयर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आवश््यक 
महत्तत्व, विकास और नीतिगत रूपरेखा पर विस््ततार चर््चचा की गई ह।ै

केयर इकोनॉमी को परिभाषित करना
देखभाल कार््य/केयर वर््क  (Care Work) से तात््पर््य सभी आयु समहूोों के 
व््यक्तियोों की देखभाल और रखरखाव के लिए आवश््यक गतिविधियोों और 
संबंधोों से ह।ै अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) केयर वर््क  (Care Work) को 
व््ययापक रूप से परिभाषित करता ह ै जिसमेें भगुतान और अवैतनिक दोनोों प्रकार 
के कार््य शामिल हैैं:
z	सशुल््क देखभाल कार््य/पेड केयर वर््क (Paid Care Work): इसमेें 

अस््पतालोों, डेकेयर केें द्ररों और वरिष्ठ दखेभाल गृहोों मेें औपचारिक दखेभाल से 
संबंधित भमूिकाए ँशामिल हैैं।

z	 देखभाल कार््य/अनपेड केयर वर््क  (Unpaid Care Work): मखु््य रूप से 
घरोों के भीतर घरेल ूदखेभाल की ज़़िम््ममेदारियाँ, जिसमेें बच््चोों का पालन-पोषण, 
बजु़़ुर्गगों की दखेभाल और घरेल ूरख-रखाव से संबंधित गतिविधयाँ शामिल ह।ै

केयर इकोनॉमी  का महत्त्व 
z	आर््थथिक विकास: केयर इकोनॉमी का भारत के सकल घरेलू उत््पपाद मेें 

महत्तत्वपरू््ण योगदान ह।ै दखेभाल सेवाओ ंमेें निवेश से लाखोों नौकरियाँ उत््पन््न 
हो सकती हैैं, जिससे श्रम शक्ति भागीदारी मेें सधुार हो सकता ह,ै विशषेकर 
महिलाओ ं के बीच। दखेभाल क्षेत्र एक प्रमखु विकास चालक हो सकता ह,ै 
जो अर््थव््यवस््थथा को दीर््घकालिक लाभ प्रदान कर सकता ह।ै

z	लैैंगिक समानता: लैैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए एक उचित प्रकार 
से विकसित केयर सेक््टर महत्तत्वपरू््ण ह।ै अवैतनिक दखेभाल कार््य के असमान 
बोझ को संबोधित करके, केयर इकोनॉमी श्रम शक्ति भागीदारी मेें लैैंगिक 
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असमानताओ ं को कम कर सकती ह।ै महिलाओ ं के आर््थथिक परिणामोों को 
बेहतर बनाने और लैैंगिक वेतन अतंर को कम करने के लिए महिला श्रम शक्ति 
भागीदारी मेें वृद्धि महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	मानव विकास: बाल दखेभाल और बजुरु्गगों की दखेभाल जैसी कम खर्चीली 
दखेभाल सेवाओ ं तक पहुचँ समग्र सामाजिक कल््ययाण मेें सधुार करती ह।ै 
ये सेवाए ँ विशषेकर बच््चोों, बजुरु्गगों और महिलाओ ं जैसे कमज़़ोर समहूोों के 
मध््य बेहतर स््ववास््थ््य परिणामोों, गणुवत्तापरू््ण शिक्षा और सामाजिक स््थथिरता 
मेें योगदान करती हैैं।

केयर इकोनॉमी की बढ़ती आवश्यकता

जनसाांख्यिकीय परिवर््तन
भारत की जनसंख््यया संरचना तेजी से विकसित हो रही ह,ै जिससे विभिन््न आय ु
समहूोों मेें देखभाल से संबंधित सेवाओ/ंकेयर सर््वविसेज (Care Services) की 
आवश््यकता मेें बढ़ोत्तरी हो रही ह।ै

जनसांख््ययिकी श्रेणी वर््तमान(%) अनुमानित (%) वर््ष 2050 
तक

बच््चेें बच््चचे (0-14 वर््ष) 25% 18%

बुजुर््ग (60+ वर््ष) 10% 20.8%

z	निहितार््थ:

	� बढ़ती उम्र के कारण बजुरु्गगों की दखेभाल की माग बढ़़ेगी, जबकि बच््चोों 
की घटती आबादी के लिए लक्षित बाल दखेभाल सेवाओ/ंचाइल््ड केयर 
सर््वविसेज (Childcare Services)की आवश््यकता होगी।

	� महिला कार््यबल की बढ़ती भागीदारी के कारण बच््चोों और बजुरु्गगों दोनोों 
के लिए सलुभ और सस््तती केयर सर््वविसेज (Care Services) की 
आवश््यकता होगी।

देखभाल संबधंित कार््य/केयर वर््क  (Care Work) मेें 
लैैंगिक असमानताएँ
भारत की महिलाओ ं का श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) मेें काफ़ी कम 
भागीदारी  ह,ै जिसका आंशिक कारण महिलाओ ं द्वारा वहन किए जाने वाले 
अवैतनिक देखभाल कार््य/अनपेड केयर वर््क  का असंगत भार ह।ै
z	अवैतनिक देखभाल कार््य/अनपेड केयर वर््क  (Unpaid Care Work):

	� महिलाएं:ँ औसतन 5.6 घंटे/दिन। 

	� पुरुष: औसतन 30 मिनट/दिन।

	� केयर वर््क  से संबंधित यह लैैंगिक आधारित वितरण महिलाओ ं की 
औपचारिक रोजगार मेें संलग््न होने की क्षमता को कम करता ह ै तथा 
उनकी आर््थथिक स््वतंत्रता को सीमित करता ह।ै

z	FLFPR रुझान:

संकेतक वर््ष 2017-18 वर््ष 2023-24

महिला श्रम बल भागीदारी 23.3% 41.7%

ग्रामीण क्षेत्ररों मेें महिलाओ ं की 
भागीदारी

शहरोों से अधिक         शहरोों से अधिक

प्रसूति/चाइल्ड बर््थ (Childbirth) और रोजगार पर इसका 
प्रभाव
प्रायः बाल देखभाल (Childcare) मेें कोई सहायता न मिलने के कारण माततृ््व 
की प्रक्रिया मेें महिलाओ ंके लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैैं।
यह विशेष रूप से भारत मेें प्रचलित ह,ै जहाँ:
z	कई महिलाए ँ बच््चोों के पालन-पोषण के वर्षषों के दौरान जनबल/वर््कफ ोर््स  

(Workforce) को छोड़ दतेी हैैं।

z	 किफायती चाइल््डकअर विकल््पोों तक सीमित पहुचँ महिलाओ ंके करियर की 
प्रगति को प्रतिबंधित करती ह।ै

z	ग्रामीण क्षेत्ररों मेें अधिक लचीले रोजगार अवसरोों के कारण महिलाओ ं के 
रोजगार की दर अधिक होती ह,ै परंत ुइन नौकरियोों मेें प्रायः सामाजिक सरुक्षा 
लाभ का अभाव होता ह।ै

केयर इकोनॉमी का आर््थथि क योगदान

अवैतनिक देखभाल कार््य/अनपडे केयर वर््क  का महत्त्व
अवैतनिक देखभाल कार््य/अनपेड केयर वर््क  भारत की अनौपचारिक अर््थव््यवस््थथा 
का एक महत्तत्वपूर््ण भाग ह,ै जिसका  सकल घरेलू उत््पपाद मेें 15-17% के बीच 
योगदान ह।ै इस कार््य को औपचारिक बनाकर, भारत देखभाल के आर््थथिक मलू््य 
का दोहन कर सकता ह ैऔर अनौपचारिक देखभाल (Informal Care) के एक 
महत्तत्वपूर््ण हिस््ससे को औपचारिक अर््थव््यवस््थथा (Formal Economy) मेें 
स््थथानांतरित कर सकता ह।ै

रोजगार सृजन की संभावना
वैश्विक स््तर पर, यह अनुमान लगाया गया ह ै कि केयर इकोनॉमी से महत्तत्वपूर््ण 
रोज़गार के अवसरोों का  सजृन होगा। भारत के लिए:

केयर इकोनॉमी मेें 
निवेश

संभावित सृजित 
नौकरियाँ

महिलाओ ंके लिए 
प्रतिशत

जीडीपी का 2% 11 मिलियन 70%

देखभाल सेवाओ/ंकेयर सर््वविसेज का बहुआयामी प्रभाव
बाल देखभाल/चाइल््डकेयर सेवाए ँ(Childcare Services)
महिला श्रम शक्ति भागीदारी मेें सुधार हतेु बाल देखभाल महत्तत्वपूर््ण ह।ै मेक््ससिको 
और ब्राजील जैसे दशेोों से प्राप्त  साक्षष्ययों से ज्ञात होता ह ै कि सार््वजनिक बाल 
देखभाल कार््यक्रमोों ने महिला रोजगार को काफी हद तक बढ़़ावा दिया ह।ै
भारत मेें, पालना योजना (Palna Scheme) जैसे कार््यक्रमोों का उद्देश््य 
आंगनवाड़़ी-सह-क्रे च (Anganwadi-cum-Crèches) के माध््यम से 
कामकाजी माताओ ंको किफायती बाल देखभाल विकल््प प्रदान करना ह।ै
कामकाजी माताओ ंके समक्ष आने वाली चनुौतियोों के समाधान हते ुसंचालित ये 
योजनाएंँ कार््यबल मेें उनकी भागीदारी और आर््थथिक स््वतंत्रता को बढ़़ा सकती हैैं।
सरकारी पहल दायरा लक्षष्य
पालना योजना 17,000 आंगनवाड़़ी-सह-क्रे चेस कामकाजी माताएंँ

बजु़़ुर््ग/ वृद्धधों की देखभाल मेें सुधार
भारत की वृद्ध आबादी को व््ययापक बुज़़ुर््ग देखभाल बुनियादी ढांचे की 
आवश््यकता होगी। निर््भरता अनुपात, जो कामकाजी आयु वर््ग की आबादी 
के सापेक्ष आश्रितोों (बच््चोों और बुज़़ुर्गगों) की संख््यया को मापता है, वर््ष 2022 
मेें 20% से कम से बढ़कर वर््ष 2050 तक 30% से अधिक होने की 
उम््ममीद है।
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इस जनसांख््ययिकीय परिवर््तन के लिए बुज़़ुर््ग देखभाल मेें नीतिगत सुधारोों की 
आवश््यकता ह,ै जिसमेें शामिल हैैं:
z	 देखभालकर््तता सहायता कार््यक्रम/ केयरगिवर सपोर््ट प्रोग्राम।

z	बजु़़ुर्गगों की दखेभाल करने वालोों के लिए कुशल प्रशिक्षण।

z	 देखभालकर््तताओ/ं केयरगिवर््स (Caregivers) के लिए प्रोत््ससाहन, जैसे 
कर मेें छूट और लाभ।

बजुुर्गगों की देखभाल के लिए नीतियाांँ
वर््तमान समय मेें भारत मेें एक सुसंगत वृद्ध देखभाल नीति का अभाव ह।ै
अनुशंसाओ ंमेें शामिल हैैं:
z	बजु़़ुर्गगों की दखेभाल से संबंधित बनुियादी ढाँंच ेमेें सरकारी निवेश।

z	बजु़़ुर्गगों की दखेभाल से जडु़़ी सेवाए ँदनेे वाले व््यवसायोों के लिए कर प्रोत््ससाहन।

z	मल््टटीजेनरेशनल लिविंग सपोर््टऔर बजु़़ुर्गगों के अनकूुल सामदुायिक कार््यक्रम।

स्व-रोजगार बनाम नियोजित श्रमिक:

पहलू स््व-नियोजित कामगार काम पर रखे गए कामगार

कार््य की 
प्रकृति

व््यवसाय का स््ववामित््व 
एवं संचालन करते हैैं या 
स््वतंत्र रहते हैैं।

नियमित वेतन वाले नियोक्ता 
के लिए काम करते हैैं।

आय 
स््थथिरता

अनियमित, बाजार की 
स््थथितियोों पर निर््भर।

नौकरी की सुरक्षा के साथ 
नियमित आय।

कार््यबल 
अनुपात

कार््यबल का लगभग 
52% हिस््ससा ह।ै

कार््यबल का 48% हिस््ससा ह।ै

भारत मेें कामगारोों की श्रेणियााँ:
कामगारोों की श्रेणी विवरण कार््यबल का 

प्रतिशत
स््व-नियोजित 
कामगार

व््यवसायोों का स््ववामित््व और 
संचालन (उदाहरण के लिए, 
सीमेेंट की दकुान का 
मालिक)

52%

अनौपचारिक दिहाड़़ी 
श्रमिक

अस््थथायी रूप से कृषि  या 
निर््ममाण कार््य मेें संलग््न होते 
हैैं और मजदरूी प्राप्त करते हैैं।

25%

नियमित वेतनभोगी 
कर््मचारी

नौकरी की सुरक्षा के साथ 
स््थथिर वेतन प्राप्त करते हैैं 
(उदाहरण के लिए, सिविल 
इजंीनियर)

23%

लैैंगिक वितरण:
पहलू 2011-12 2023-24

स््व-नियोजित कार््यबल का 52% कार््यबल का 54%

अनौपचारिक वेतन कार््य कार््यबल का 25% कार््यबल का 26%

नियमित वेतनभोगी कार््य कार््यबल का 23% कार््यबल का 20%

स््व-नियोजित पुरुष 56% 58%

स््व-नियोजित महिलाएँ 46% 50%
अनौपचारिक वेतन कार््य 
(पुरुष)

23% 24%

अनौपचारिक वेतन कार््य 
(महिला)

27% 30%

नियमित वेतनभोगी कार््य 
(पुरुष)

23% 21%

नियमित वेतनभोगी कार््य 
(महिला)

21% 19%

बेरोजगारी

बेरोजगारी की परिभाषा: राष्ट्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय इसे ऐसी स््थथिति के रूप 
मेें परिभाषित करता ह,ै जहाँ लोग कार््यरत नहीीं हैैं लेकिन सक्रिय रूप से काम 
की तलाश कर रह े हैैं। अर््थशास्त्री बेरोजगार व््यक्ति को ऐसे व््यक्ति के रूप मेें 
परिभाषित करते हैैं, जो आधे दिन मेें एक घंटे का भी काम नहीीं पा सकता।

बरेोजगारी डेटा के स्रोत
बेरोजगारी के आँकड़़े निम््नलिखित स्रोतोों से एकत्र किए जाते हैैं: भारत की 
जनगणना रिपोर््ट, राष्ट्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय रिपोर््ट, आवधिक श्रम 
बल सर्वेक्षण की वार््षषिक रिपोर््ट तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय।

भारत मेें बरेोजगारी के प्रकार

1.	 खुली बेरोजगारी: सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करना, लेकिन नौकरी न 
मिल पाना।

2.	प्र च््छन््न बेरोजगारी: कृषि  जैसे क्षेत्ररों मेें अत््यधिक रोजगार जो उत््पपादकता 
बढ़़ाने मेें योगदान नहीीं करते।� [UPSC 2013]

3.	 मौसमी बेरोजगारी: ग्रामीण क्षेत्ररों मेें यह आम बात ह,ै विशषेकर कृषि  क्षेत्ररों मेें, 
जहाँ लोग गैर-कृषि  के मौसम के दौरान अन््य क्षेत्ररों मेें पलायन करते हैैं।

4.	 चक्रीय बेरोजगारी: व््ययापार चक्र का परिणाम, जहाँ मदंी के दौरान बेरोजगारी 
बढ़ती ह ैऔर आर््थथिक विकास के साथ घटती ह।ै

5.	 तकनीकी बेरोजगारी: प्रौद्योगिकी मेें बदलाव के कारण नौकरियोों का नकुसान।

6.	 सरंचनात््मक बेरोजगारी: बाजार मेें उपलब््ध नौकरियोों और बाजार मेें 
उपलब््ध श्रमिकोों के कौशल के बीच बेमले से उत््पन््न बेरोजगारी।

7.	घर््ष ण बेरोजगारी/खोज बेरोजगारी: नौकरियोों के बीच समय अतंराल जब 
कोई व््यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता ह ैया एक नौकरी से दसूरी 
नौकरी मेें जा रहा होता ह;ै स््ववैच््छछिक बेरोजगारी के रूप मेें माना जाता ह।ै

प्रमखु रोजगार और बरेोजगारी संकेतक
z	श्रम बल भागीदारी दर: जनसंख््यया मेें श्रम बल (अर््थथात, काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब््ध) मेें व््यक्तियोों का प्रतिशत।

z	अनुपात बेरोजगार (PU): जनसंख््यया मेें बेरोजगार व््यक्तियोों का प्रतिशत।
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z	गतिविधि की स््थथिति: निर््ददिष्ट संदर््भ अवधि के दौरान व््यक्ति द्वारा की गई गतिविधियोों के आधार पर निर््धधारित की जाती ह।ै

z	सामान््य स््थथिति: जब गतिविधि की स््थथिति सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 365 दिनोों की संदर््भ अवधि के आधार पर निर््धधारित की जाती ह।ै

z	वर््तमान साप्ताहिक स््थथिति: सर्वेक्षण की तिथि से पहले के अतंिम 7 दिनोों की संदर््भ अवधि के आधार पर गतिविधि की स््थथिति निर््धधारित की जाती ह।ै

बेरोजगारी से संबंधित शब््ददावली
z	बेरोज़गारी दर = (बेरोज़गार कर््मचारी/कुल श्रम शक्ति) × 100

z	औपचारिक क्षेत्र की स््थथापनाए:ँ सभी सार््वजनिक क्षेत्र की स््थथापनाए ँऔर वे निजी क्षेत्र की स््थथापनाए ँ जिनमेें 10 या उससे ज़़्ययादा काम पर रख ेगए कर््मचारी 
काम करते हैैं।

z	श्रम शक्ति: वे व््यक्ति जो संदर््भ अवधि के दौरान या तो काम कर रह ेहैैं (रोज़गार मेें हैैं) या काम की तलाश कर रह ेहैैं या काम के लिए उपलब््ध हैैं (बेरोज़गार)।

z	कार््य बल: 15-59 वर््ष आय ुसमहू के सभी लोग; कार््यबल > श्रम बल।

z	रोज़गार दर: जनसंख््यया मेें कार््यरत व््यक्तियोों का अनपुात (15 से 59 वर््ष)

z	रोज़गार लोचशीलता: सकल घरेल ूउत््पपाद मेें बदलाव के कारण रोज़गार मेें होने वाले प्रतिशत परिवर््तनोों को दर््शशाता ह,ै जो श्रम बाजार की प्रतिक्रियाशीलता 
को मापता ह।ै

z	रोज़गार तीव्रता: यह मापता ह ैकि आर््थथिक विकास किस हद तक रोज़गार सृजित करता ह।ै

z	आय असमानता: अर््थव््यवस््थथा मेें विभिन््न प्रतिभागियोों के बीच घरेल ूआय या व््यक्तिगत आय का असमान वितरण।

z	रोजगार विहीन वदृ्धि: जब सकल घरेल ूउत््पपाद मेें वृद्धि होती ह,ै लेकिन रोजगार का सजृन नहीीं होता

z	कार््यबल का अनौपचारिकरण: स््थथायी नौकरियोों की जगह आकस््ममिक और वेतन आधारित नौकरियोों की ओर बदलाव, जिससे नौकरी की सरुक्षा कम हो जाती ह।ै

z	क्षेत्रीय बदलाव: कृषि  से उद्योग और सेवाओ ंकी ओर बदलाव, जिससे अर््थव््यवस््थथा मेें विविधता आती ह।ै

रोजगार सृजन मेें सरकार की भमूिका

1.	 मनरेगा (2005): अकुशल शारीरिक श्रम मेें ग्रामीण परिवारोों के लिए 100 
दिनोों के सवेतन रोजगार की गारंटी दतेा ह।ै

2.	 प्रत््यक्ष रोजगार सजृन: सरकारेें विभिन््न विभागोों, उद्योगोों और सेवाओ ं मेें 
व््यक्तियोों को रोजगार दतेी हैैं जिससे सार््वजनिक और निजी दोनोों क्षेत्ररों मेें नौकरी 
की माग बढ़ती ह।ै

3.	अप्रत््यक्ष रोजगार सजृन: बनुियादी ढाँच ेऔर उत््पपादन मेें सरकारी निवेश से 
निजी कंपनियोों को लाभ मिलने के कारण रोजगार का सजृन होता ह।ै

कर््मचारी राज््य बीमा अधिनियम, 1948 सामाजिक सुरक्षा कानून का एक 
हिस््ससा ह,ै जो कार््य-संबंधी चोटोों के परिणामस््वरूप बीमारी, माततृ््व, 
विकलांगता या श्रमिक की मृत््ययु की स््थथिति मेें चिकित््ससा देखभाल और 
वित्तीय लाभ प्रदान करता ह।ै
z	यह अधिनियम प्रारंभ मेें 10 या अधिक व््यक्तियोों को नियोजित करने वाले 

गैर-ऋत ुआधारित कारखानोों पर लाग ूहोता ह।ै

z	अधिनियम के प्रावधान औद्योगिक, वाणिज््ययिक, कृषि  और अन््य प्रकार की 
संस््थथाओ ंपर लाग ूहोते हैैं। अधिनियम के अतंर््गत दकुानेें, होटल, रेस््तरां, 
सिनेमा, प्रीव््ययू थिएटर, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम तथा 20 या अधिक 
रोजगार योग््य श्रमिकोों वाले समाचार पत्र व््यवसाय सहित व््यवसायोों की 
नई श्रेणियाँ शामिल हैैं।� [UPSC 2012]

रोजगार: आर््थथि क सर्वेक्षण  
2023-24 संबंधी परिदृश्य

पिछले छह वर्षषों मेें भारत के श्रम बाजार मेें उल््ललेखनीय सुधार हुआ ह,ै बेरोजगारी 
दर वर््ष 2022-23 मेें घटकर 3.2% रह गई ह।ै युवाओ ं और महिलाओ ं की 
कार््यबल मेें भागीदारी मेें वृद्धि से पर््ययाप्त अवसर मिलने का संकेत मिलता ह।ै 

संगठित विनिर््ममाण क्षेत्र मेें उछाल आया ह,ै जबकि औपचारिक रोजगार मेें वृद्धि 
देखी गई ह।ै

चूँकि कृत्रिम  बुद्धिमत्ता (AI) विभिन््न क्षेत्ररों मेें परिवर््तन ला रही ह,ै इसलिए 

रोजगार बाजार के अनुकूल होना महत्तत्वपूर््ण बना हुआ ह।ै गुणवत्तापूर््ण रोजगार 

के लिए आशाजनक अवसरोों मेें कृषि -प्रसंस््करण और ‘केयर इकनॉमी’ शामिल 

हैैं, जिसमेें भविष््य के रोजगार सजृन के लिए कौशल और विनियामक सुधारोों की 

आवश््यकता ह।ै

वर््तमान रोजगार परिदृश्य

भारत का रोजगार परिदृश््य आर््थथिक सुधारोों, तकनीकी प्रगति और कौशल 

विकास के माध््यम से आकार ग्रहण करता ह:ै

z	शहरी बेरोज़गारी (तिमाही): 15+ आय ु वर््ग के व््यक्तियोों के लिए 6.8% 

(Q1 2023) से घटकर 6.7% (Q1 2024) हो गई (PLFS)।

z	कार््यबल अनुमान: लगभग 56.5 करोड़ (2022-23) (PLFS)।

z	कार््यबल वितरण

	� कृषि : 45%

	� विनिर््ममाण: 11.4%

	� सेवाए:ँ 28.9%

	� निर््ममाण: 13%

z	रोजगार के प्रकार:

	� स््वरोजगार: 57.3% (कृषि  मेें महत्तत्वपरू््ण महिला भागीदारी)।

	� अवैतनिक घरेल ूकर््मचारी: 18.3%

	� आकस््ममिक श्रम: 21.8%

	� नियमित वेतन/वेतनभोगी कर््मचारी: 20.9%
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युवा एवं महिला रोजगार
z	युवा रोजगार मेें वदृ्धि

	� यवुा बेरोज़गारी दर (आय ु 15-29) 17.8% (2017-18) से घटकर 
10% (2022-23) (PLFS) हो गई।

	� EPFO ग्राहक: लगभग दो-तिहाई नए ग्राहक 18-28 वर््ष की आय ुके 
हैैं, जो यवुा रोजगार मेें वृद्धि का संकेत दतेे ह।ै

z	महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)

	� FLFPR मेें निरंतर वृद्धि हुई, ग्रामीण क्षेत्ररों मेें यह 24.6% (2017-18) 
से बढ़कर 41.5% (2022-23) हो गई।

z	वदृ्धि को बढ़ावा देने वाले कारक:

	� उच््च कृषि  उत््पपादन।

	� बनुियादी सवुिधाओ ं (खाना पकाने का स््वच््छ ईधंन, स््वच््छता) तक 
पहुचँ।

z	विनिर््ममाण क्षेत्र मेें रोजगार

	� महामारी के बाद रिकवरी: संगठित विनिर््ममाण मेें मजदरूी बढ़़ी (ASI 
2021-22)।

z	फैक्ट्री सबंंधी परिदृश््य:

	� छोटी फैक्ट्रियाँ (<100 कर््मचारी): 79.2%

	� बड़़ी फैक्ट्रियाँ (>100 कर््मचारी): रोज़गार मेें हिस््ससेदारी बढ़ रही ह ैऔर 
वेतन भी बेहतर ह।ै

z	क्षेत्रवार रोजगार:

	� खाद्य उत््पपाद: 11.1%

	� कपड़़ा: 10%

	� प्राथमिक धात,ु परिधान, मोटर वाहन: 7% प्रत््ययेक

	� कंप््ययूटर, इलेक्ट्रॉनिक््स, रसायन उद्योग: उल््ललेखनीय वृद्धि।

रोजगार के लिए सरकारी पहल
रोजगार सृजन एवं श्रमिक कल््ययाण
z	राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS):

	� 4.1 करोड़ रोजगार खोजने वाले (जॉब सीकर), 25.6 लाख 
नियोक्ता, 407 करियर केें द्र, 46,000 रोजगार मेले (मार््च 2024)।

z	ई-श्रम पोर््टल: 29 करोड़ असगंठित श्रमिकोों का राष्ट्रीय डेटाबेस।

z	आत््मनिर््भर भारत रोजगार योजना (ABRY): 60.5 लाख व््यक्तियोों को 
लाभ।

z	पेेंशन एवं बीमा योजनाएँ

	� अटल पेेंशन योजना: 7.15 करोड़ ग्राहक (दिसबंर 2024)।

	� प्रधानमतं्री श्रम योगी मान-धन: 50 लाख नामांकित।

	� प्रधानमतं्री जीवन ज््ययोति बीमा योजना, सरुक्षा बीमा योजना के माध््यम 
से बीमा कवरेज।

z	स््व-रोजगार और उद्यमिता:

	� पीएम मदु्रा योजना: 47.7 करोड़ ऋण (मार््च 2024)।

	� स््टैैंड-अप इडंिया: 2.29 लाख एससी/एसटी और महिला उद्यमियोों 
को सहायता प्रदान की गई।

	� स््टटार््ट-अप इडंिया: DPIIT-मान््यता प्राप्त स््टटार््टअप ने 12.42 लाख 
नौकरियोों का सजृन किया(2023)।

श्रम संहिता सरलीकरण और सुधार
z	एकीकृ त श्रम संहिता: 29 काननूोों को चार सहंिताओ ं(वेतन, औद्योगिक संबंध, 

सामाजिक सरुक्षा, व््ययावसायिक सरुक्षा) मेें समकेित किया गया।

z	चुनौतियाँ:

	� प्रतिबंधात््मक नियम अवसरोों को सीमित करते हैैं।

	� पेट्रोलियम और रसायन जैसे उद्योगोों मेें महिलाओ ंके लिए रोजगार संबंधी 
बाधाए।ँ

	� तलुनात््मक रूप से ओवरटाइम और कार््य-घटें संबंधी कठोर नियम।

तकनीकी और आर््थथिक परिवर््तन
चौथी औद्योगिक क््राांति
z	तकनीकी व््यवधान: AI, IoT और ऑटोमशेन उद्योग मेें प्रगति ने रोजगार 

बाजारोों को नया आकार दिया ह।ै

z	रोजगार सबंंधी पूर््ववानुमान (WEF 2023):

	� वर््ष 2028 तक वैश्विक स््तर पर 23% नौकरियोों का स््वरुप परिवर््ततित हो 
जाएगा।

	� शिक्षा, कृषि , डिजिटल कॉमर््स, एआई और साइबर सरुक्षा मेें भारत-
विशिष्ट भमूिकाए।ँ

रोजगार पर AI का प्रभाव
z	AI का प्रभाव: 26% भारतीय नौकरियाँ अत््यधिक प्रभावित होोंगी, जबकि 

14% को सकारात््मक लाभ होगा।

z	AI का प्रयोग: नियमित कार्ययों मेें ऑटोमशेन, विनिर््ममाण, BPO, शिक्षा और 
स््ववास््थ््य सेवा क्षेत्ररों मेें एआई।

z	सरकारी पहल:

	� फ््ययूचर स््ककिल््स प्राइम। 

	� YUVAi  (यथु फॉर एआई)। 

	� इडंिया एआई मिशन (₹10,300 करोड़)।

‘गिग’ अर््थव्यवस्था
z	वदृ्धि: 7.7 मिलियन (2020-21) से 23.5 मिलियन (2029-30) श्रमिक 

अपेक्षित (नीति आयोग)।

z	वदृ्धि के कारक: तकनीकी प््ललेटफॉर््म, इटंरनेटतक पहुचँ और कौशल-विशिष्ट 
माग।

z	चुनौतियाँ: सामाजिक सरुक्षा संहिता (2020) मेें प्रावधानोों के बावजदू अपर््ययाप्त 
सामाजिक सरुक्षा बनी हुई ह।ै

जलवाय ुपरिवर््तन और रोजगार सृजन
जलवायु परिवर््तन का प्रभाव
z	तापमान वदृ्धि द्वारा उत््पन््न खतरे: कृषि  और निर््ममाण श्रमिकोों को प्रभावित 

करने वाले वैश्विक कार््य घंटोों (2030) मेें 3.8% की अपेक्षित कमी।

z	स््ववास््थ््य जोखिम: SEWA के तापमान वृद्धि से संबंधित बीमा, जैसे अभिनव 
कार््यक्रम श्रमिकोों की सभुदे्यता को संबोधित करते हैैं।
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हरित ऊर्जा संक्रमण
z	नौकरी की सभंावना: अक्षय ऊर््जजा 2030 तक 3.4 मिलियन नौकरियाँ 

पैदा कर सकती ह ै(सौर और पवन क्षमताए)ँ।

z	ESG मानक: निवेश को प्रोत््ससाहित करना, रोजगार को बढ़़ावा दनेा।

भविष्य मेें रोजगार सृजन की  
आवश्यकताएँ (वर््ष 2036 तक )
अनुमान
z	कार््यबल वदृ्धि के आधार पर:

	� महिला WPR मेें वृद्धि: 27% (2023) से 40% (2036) तक।

	� कृषि  कार््यबल मेें गिरावट: 45.8% (2023) स े25% (2047) तक।

नीतिगत उपाय
z	उत््पपादन से जुड़़े प्रोत््ससाहन (PLI ), मित्रा टेक््सटाइल और मुद्रा जैसी 

मौजदूा योजनाओ ंको बढ़़ावा दिया जाएगा।

z	MSMEs के लिए ‘फ््ललेक््ससी-जॉब््स’ का विस््ततार किया जाएगा और नियामक 
ढाँच ेमेें सधुार किया जाएगा।

कृषि प्रसंस्करण: एक ग्रामीण रोजगार उत्प्रेरक
z	कम मूल््य सवंर्दद्धन: भारत का कृषि  मलू््य संवर्दद्धन (फलोों के लिए 4.5%, 

सब््जजियोों के लिए 2.7%) वैश्विक बेेंचमार््क  (30%-80%) से पीछे ह।ै

z	बाजार की सभंावना: भारतीय खाद्य प्रसंस््करण बाजार वर््ष 2025 तक 535 
बिलियन डॉलर (15.2% CAGR) तक पहुचँ जाएगा।

z	सफल मॉडल: सह्याद्री FPC, अराक कॉफी, महाग्रेप््स।

z	मांग के अवसर: आगंनवाड़़ी, मध््ययाह्न भोजन, शहरी बाजार और निर््ययात 
की आपरू््तति।

z	कार््यक्रम का अभिसरण: एकीकृ त मगेा फूड पार््क , स््ककिल इडंिया और नाबार््ड।

कौशल विकास: भारत के जनसांख््ययिकीय लाभांश का लाभ प्राप्त करने 
का एक माध््यम
भारत अपने कौशल परिदृश््य मेें महत्तत्वपूर््ण परिवर््तन से गुजर रहा ह,ै अपने 
जनसांख््ययिकीय लाभांश से लाभ प्राप्त कर रहा ह ैऔर अपने कार््यबल को वैश्विक 
बाजार और उद्योग 4.0 की मागोों को पूरा करने के लिए आवश््यक कौशल से 
युक्त कर रहा ह।ै बढ़ती युवा आबादी के साथ, सरकारी नीतियोों और पहलोों ने 
इस जनसांख््ययिकीय लाभांश को एक उत््पपादक कार््यबल मेें बदलने पर ध््ययान 
केें द्रित किया ह।ै विभिन््न क्षेत्ररों और योजनाओ ंमेें कौशल विकास मेें प्रगति इस 
क्षेत्र मेें भारत की क्षमता का प्रमाण ह।ै

जनसाांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाना
भारत की युवा आबादी (15-29 वर््ष) वैश्विक कार््यबल का एक महत््वपूर््ण हिस््ससा 
ह,ै जिससे कौशल पहल को उद्योग की आवश््यकताओ ंऔर वैश्विक मानकोों के 
साथ संरेखित करना महत््वपूर््ण हो जाता ह।ै वर््ष 2022-23 तक, 4.4% युवाओ ं
को औपचारिक प्रशिक्षण मिला, जबकि 16.6% को अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त 
हुआ ह ै(PLFS 2022-23)।

जनसाांख्यिकीय लाभाांश
जनसांख््ययिकीय लाभांश से तात््पर््य आर््थथिक विकास की उस संभावना से ह ैजो 
तब उत््पन््न होती ह ैजब किसी देश की जनसंख््यया संरचना मेें बदलाव होता ह,ै 
आमतौर पर तब जब कार््यशील आयु वर््ग की आबादी (15-64 वर््ष) आश्रित 
आबादी (बच््चचे और बुजुर््ग) से बड़़ी हो जाती ह।ै यदि शिक्षा, स््ववास््थ््य, रोजगार 
सजृन और सुशासन मेें निवेश द्वारा इस बदलाव को समर््थन दिया जाए तो 
उत््पपादकता और आर््थथिक लाभ मेें वृद्धि हो सकती ह।ै
� [UPSC 2011,2013]

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा समर््थथित कौशल भारत पहल 
का उद्देश््य निरंतर कौशल उन््नयन और पुनर्कौशल कार््यक्रमोों के माध््यम से 
कार््यबल की रोजगार क्षमता और उत््पपादकता को बढ़़ाना ह।ै

वैश्विक तलुना: भारत और विकसित अर््थव्यवस्थाएँ

माप भारत विकसित अर््थव््यवस््थथाए ँ(जैसे यूएसए, जर््मनी, दक्षिण कोरिया)

औपचारिक प्रशिक्षण दर 4.4% (PLFS  2022-23) 50%+ (यूरोपीय संघ और OECD देशोों के लिए विश्व बैैंक का 
अनुमान)

AI मेें कुशल कार््यबल 10% (लगभग) 20-30% (कोर्सेरा ग््ललोबल स््ककिल््स रिपोर््ट 2023)

व््ययावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच सीमित (-15%) व््ययापक (जर््मनी की दोहरी प्रणाली मेें 60-70%, दक्षिण कोरिया मेें 
80% से अधिक)

कौशल विकास कार््यक्रमोों मेें महिलाएँ ~52% (PMKVY 
FY24)

उच््चतर (स््कैैं डिनेवियाई देशोों मेें 70%+ भागीदारी)

उद्योग 4.0 के लिए कार््यबल को तयैार करना
भारत मेें कौशल विकास का ध््ययान उद्योग 4.0 की ओर स््थथानांतरित हो गया ह,ै जिससे यह सुनिश्चित होता ह ैकि कर््मचारी AI, रोबोटिक््स, ऑटोमेशन और उन््नत 
विनिर््ममाण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियोों के लिए तैयार हैैं। इस पहल को सरकारी योजनाओ ंद्वारा पूरक बनाया गया ह ैजो डिजिटल साक्षरता, तकनीकी कौशल 
और उद्यमिता विकास पर जोर देती हैैं।

कौशल विकास से संबधंित सरकारी योजनाएँ
भारत की कौशल संबंधी पहलोों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कई योजनाओ ंके माध््यम से समर््थन प्राप्त ह ैजो विविध क्षेत्ररों 
की आवश््यकताओ ंको पूरा करती हैैं:
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अंतरराष्ट् रीय गतिशीलता और कौशल विकास
भारत ने स््ककिल इडंिया इटंरनेशनल सेेंटर (SIIC) और NSDC इटंरनेशनल 
लिमिटेड के माध््यम से कुशल श्रमिकोों के लिए अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता बढ़़ाने 
मेें पर््ययाप्त प्रगति की ह।ै सरकार ने 30 SIICs की स््थथापना की घोषणा की, 
जिसके केें द्र वाराणसी और भुवनेश्वर मेें संचालित होोंगे। ये केें द्र सूचना 
प्रौद्योगिकी, निर््ममाण और आतिथ््य जैसे क्षेत्ररों मेें वैश्विक रोजगार के अवसर प्रदान 
करने मेें महत्तत्वपूर््ण हैैं।

लक्षित कौशल पहल 
MSDE योजनाओ ंके अलावा, लक्षित कौशल विकास पहल हरित हाइड्रोजन, 
कृषि और पारंपरिक व््ययापार जैसे क्षेत्ररों पर ध््ययान केें द्रित करती ह:ै 
z	जल जीवन मिशन: इसका उद्देश््य जल क्षेत्र से संबंधित नौकरियोों के लिए 

कौशल प्रदान करना ह ै और इसके तहत बहु-कौशल पाठ्यक्रम का निर््ममाण 
किया गया ह।ै 

z	पीएम विश्वकर््ममा योजना: आधनुिक ‘टूलकिट’ पर ध््ययान केें द्रित करते हुए 
18 ट्रेडोों मेें पारंपरिक कारीगरोों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती ह।ै 

z	ग्रीन हाइड्रोजन: इस उभरते क्षेत्र मेें कौशल, ‘अपस््ककिलिग’ और 
‘री-स््ककिलिग’ के लिए 50 नई योग््यताओ ंका विकास। 

z	अग््ननिवीर विशेष कौशल प्रावधान: रक्षा सेवाओ ं मेें सैनिकोों के लिए 
कौशल प्रमाणन पर ध््ययान केें द्रित करता ह,ै जिससे उनकी सेवा अवधि के बाद 
सिविलियन नौकरियोों मेें सचुारू संक्रमण सनुिश्चित होता ह।ै

कौशल विकास मेें उद्योग सहयोग
भारत की कौशल विकास पहलोों की सफलता सरकार और निजी क्षेत्र के बीच 
सहयोग पर निर््भर करती ह,ै जिससे यह सुनिश्चित होता ह ैकि प्रशिक्षण कार््यक्रम 
बाजार की जरूरतोों के अनुरूप होों। NSDC के माध््यम से उद्योग सहयोग ने 
निम््नलिखित को सुगम बनाया ह:ै
z	वर््ष 2021 मेें शरुू किए गए स््ककिल इम््पपैक््ट बॉण््ड का लक्षष्य 50,000 

युवाओ ंको प्रशिक्षण दनेा ह,ै जिसमेें 60% महिलाए ँशामिल हैैं।

z	फ््ललेक््ससी एमओयू(MOU) योजना: मारुति सजुुकी, टोयोटा किर्लोस््कर 
और NMDC जैसी कंपनियोों के साथ साझदेारी के कारण 9,600 प्रशिक्षुओ ं
को उद्योग-विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ ह।ै

z	प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (DST): 978 ITIs को शामिल करने वाला 
एक कार््यक्रम और वित्त वर््ष 2022 मेें 37,865 प्रशिक्षुओ ं को प्रशिक्षण 
प्रदान किया गया।

पीएम विश्वकर्मा योजना
यह योजना पारंपरिक कारीगरोों और शिल््पकारोों को कौशल पहचान, उन््नयन, 
ऋण और विपणन सहायता तक पहुचँ प्रदान करके सहायता करती ह।ै इस 
योजना मेें 2 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैैं, जिनमेें से 4.37 लाख 
उम््ममीदवारोों को प्रशिक्षित किया गया ह।ै इस योजना मेें 18 ट्रेड शामिल हैैं और 
प्रशिक्षण एवं यात्रा के लिए पारिश्रमिक और भत्ते प्रदान किए जाते हैैं।

कौशल परिणामोों मेें वृद्धि
कौशल विकास को कपड़़ा, पर््यटन और हरित ऊर््जजा जैसे उच््च-विकास वाले 
क्षेत्ररों के साथ जोड़कर प्रशिक्षण कार््यक्रमोों के प्रभाव को अधिक सीमा तक 
बढ़़ाया जा सकता ह।ै प्रशिक्षुता ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए प्रमखु सुधारोों मेें 
शामिल हैैं:
z	नम््य प्रशिक्षुता कार््यक्रम: अतंरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओ ं(जैसे, स््वविटजरलैैंड 

और जर््मनी) के आधार पर लचीले कार््य घटंोों और बेहतर क्षतिपरू््तति मॉडल 
की अनमुति दनेा।

z	विनियामक समायोजन: सरकार की भागीदारी को कम करने और व््यवसायोों 
के लिए अनपुालन को आसान बनाने के लिए प्रशिक्षुता ढाँच ेको सरल बनाना।

z	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता सवंर््धन योजना (NAPS) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता 
प्रशिक्षण योजना (NATS), जो विभिन््न क्षेत्ररों मेें प्रशिक्षुता का समर््थन करती 
हैैं, ने वित्त वर््ष 2017 से 32 लाख से अधिक प्रशिक्षुओ ंको रोजगार दिया ह।ै

निष्कर््ष और आगे की राह

सकारात्मक परिवर््तन और चुनौतियााँ
पिछले दशक मेें भारत का रोजगार परिदृश््य काफी विकसित हुआ ह।ै देश ने 
औपचारिकता, कौशल विकास और समावशी विकास मेें काफी प्रगति की ह,ै 
जिसे सरकारी पहलोों से मदद मिली ह।ै हालाँकि, चनुौतियाँ बनी हुई हैैं, विशेषतः
z	कार््यबल को औपचारिक बनाना, विशषे रूप से कृषि  और अनौपचारिक 

क्षेत्ररों मेें।

योजना केें द्रित प्रमुख उपलब््धधियाँं 

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अनिवार््य कार््यस््थल प्रशिक्षण के साथ, अल््पकालिक 
कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन।

वित्त वर््ष 2024 मेें महिलाओ ंकी भागीदारी बढ़कर 
52.3% हो गई।

शिल््पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen 
Training Scheme)

आईटीआई (ITIs) और एनएसटीआई (NSTIs) मेें 
दीर््घकालिक व््ययावसायिक प्रशिक्षण।

वित्त वर््ष 2024 मेें महिलाओ ंकी भागीदारी बढ़कर 
13.3% हो गई।

जन शिक्षण संस््थथान(JSS) संचार और प्रबंधन कौशल मेें क्षमता निर््ममाण। 82% लाभार्थी महिलाएंँ हैैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत््ससाहन योजना  (NAPS) आंशिक वृत्ति/वेतन की प्रतिपूर््तति करके प्रशिक्षुता 
प्रशिक्षण को बढ़़ावा देता ह।ै

वित्त वर््ष 2024 मेें महिलाओ ंकी भागीदारी बढ़कर 
20.77% हो गई।

उद्यमिता प्रशिक्षण (Entrepreneurship
Training)

वित्त वर््ष 2019 और वित्त वर््ष 2024 के बीच 3.21 
लाख लाभार््थथियोों के साथ उद्यमिता हतेु प्रशिक्षण।

महिला भागीदारी और ग्रामीण युवाओ ं पर ध््ययान 
केें द्रित करना।

स््ककिल इडंिया डिजिटल प््ललेटफॉर््म (Skill India 
Digital Platform)

एआई/एमएल प्रौद्योगिकी (AI/ML technology) 
का उपयोग करके कौशल, शिक्षा और रोजगार का 
संमिलन।

690 ऑनलाइन पाठ्यक्रमोों और 1650 ई-पुस््तकोों 
का एकीकरण।
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z	अविकसित क्षेत्ररों मेें रोजगार के अवसर का सजृन करना।

z	कमजोर आबादी के लिए सामाजिक सरुक्षा सनुिश्चित करना।

प्रमखु अवसर और तथ्य
z	कृषि  प्रसंस््करण क्षेत्र ग्रामीण यवुाओ ंऔर महिलाओ ंके लिए रोजगार सजृन 

की पर््ययाप्त संभावनाए ँप्रदान करता ह।ै

z	“सिल््वर डिवाइडेेंड” (बुजुर्गगों की अप्रयुक्त कार््य क्षमता) कार््यबल मेें उनकी 
भागीदारी के माध््यम से सकल घरेल ूउत््पपाद को बढ़़ावा द ेसकता ह।ै

z	औपचारिक रोजगार मेें महिलाओ ं की भागीदारी बढ़़ाने के लिए अवैतनिक 
देखभाल कार््य को संबोधित करना और किफायती देखभाल बुनियादी 
ढाँचा विकसित करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	एआई अनुसधंान और विकास को साझा समृद्धि और भविष््य के विकास 
को बढ़़ावा दनेे की दिशा मेें रणनीतिक रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए।

निजी क्षेत्र की भमूिका
निजी क्षेत्र रोजगार सजृन मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाता ह ैऔर इसे प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए:
z	पूजँी-श्रम सतुंलन।

z	उचित आय वितरण।

	� रोज़गार सजृन के माध््यम से सामाजिक स््थथिरता। निजी कंपनियाँ भी 
बाजार आधारित समाधानोों के माध््यम से कौशल चनुौती का समाधान 
करके योगदान द ेसकती हैैं, जिसमेें नियामक बाधाओ ंको दरू करने मेें 
सरकार की भमूिका हो सकती ह।ै

आगे की राह
चूँकि भारत तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर््तन और भ-ूराजनीतिक तनाव 
जैसी चनुौतियोों का सामना कर रहा ह,ै इसलिए इस क्षेत्र मेें सहयोग की अत््यधिक 
आवश््यकता ह।ै:
z	एक समृद्ध रोजगार बाजार निर््ममाण के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज 

के बीच सहयोग।

z	पारंपरिक क्षेत्ररों से परे आजीविका के विविध अवसरोों के माध््यम से आर््थथिक 
वदृ्धि करने पर ध््ययान केें द्रित करना।

सार््वजनिक नीति और निजी क्षेत्र के सहयोग से निर्देशित भारत के कौशल 
पारिस््थथितिकी तंत्र का परिवर््तन, भविष््य के कार््यबल को आकार देने मेें एक 
प्रमखु कारक होगा, यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के जनसांख््ययिकीय लाभांश 
का सतत आर््थथिक विकास की प्राप्ति हतेु प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जाए।

गरीबी
गरीबी एक आर््थथिक और सामाजिक वंचना की स््थथिति ह,ै जिसमेें व््यक्ति या 
परिवार बुनियादी जीवन स््तर को पूरा करने के लिए आवश््यक संसाधनोों से 
वंचित रहते हैैं। यह एक बहुआयामी समस््यया ह,ै जिसमेें आर््थथिक, स््ववास््थ््य, शिक्षा 
और जीवन स््तर जैसे पहलू शामिल हैैं। यह विश्लेषण गरीबी की परिभाषाओ,ं 
मापदंडोों, समितियोों, सूत्ररों, प्रमखु आँकड़ों और भारत मेें गरीबी उन््ममूलन मेें हुई 
प्रगति का अवलोकन करता ह।ै

विश्व बैैंक की परिभाषा:
गरीबी को अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से कम आय पर जीवन-यापन के रूप मेें 
परिभाषित किया गया ह,ै जो वर््तमान मेें $2.15 प्रति दिन (पीपीपी, 2022) पर 
निर््धधारित ह।ै यह माप सापेक्ष गरीबी के बजाय सकल गरीबी को दर््शशाता ह ै
जिसमेें केवल जीवित रहने की आवश््यकताओ ंपर ध््ययान केें द्रित किया गया ह।ै

सामाजिक-आर््थथिक जाति जनगणना (SECC) और बीपीएल 
आकलन
सामाजिक-आर््थथिक जाति जनगणना (SECC) भारत सरकार द्वारा उपयोग 
किया जाने वाला एक महत््वपूर््ण उपकरण ह,ै जिसका उद्देश््य गरीबी रेखा से नीच े
(BPL) आने वाले परिवारोों की पहचान करना ह,ै ताकि लक्षित कल््ययाणकारी 
कार््यक्रमोों को लाभ प्रदान किया जा सके। 2011 मेें आयोजित SECC घरेल ू
वंचन का बहुआयामी आकलन प्रदान करता ह,ै जिसमेें आवास, आय, रोजगार 
और सामाजिक कमजोरियोों पर ध््ययान केें द्रित किया गया ह।ै
BPL परिवारोों की पहचान के लिए SECC मेें तीन-चरणीय प्रक्रिया

1.	 स््वचालित बहिष््करण (Automatic Exclusion): कुछ परिवारोों को परू््व-
निर््धधारित संपत्ति या धन-संपत्ति के मानदडंोों के आधार पर स््वचालित रूप से 
बाहर रखा गया, जैसे:

	� मोटर चालित वाहन का स््ववामित््व।

	� रेफ्रिजरेटर का स््ववामित््व।

	� एक विशषे सीमा से अधिक भमूि का स््ववामित््व।

2.	 स््वचालित समावेशन (Automatic Inclusion): वे परिवार जो अत््यधिक 
वंचन संकेतकोों के दायरे मेें थे, उन््हेें स््वचालित रूप से शामिल किया गया:

	� निर््धन परिवार (Destitute Households): जिनके परिवार मेें कोई 
वयस््क सदस््य (16 से 59 वर््ष) नहीीं ह।ै

	� प्राकृतिक जनजातीय समूह (Primitive Tribal Groups - 
PTGs): PTG से संबंधित परिवार।

	� एकल-अभिभावक परिवार (Single-Parent Households): ऐसे 
परिवार जिनकी मखुिया एकल माता हैैं और परिवार मेें 16 से 59 वर््ष 
का कोई वयस््क परुुष सदस््य नहीीं ह।ै

	� मैनुअल स््ककैवे ेंजर््स (Manual Scavengers): जिन परिवारोों का 
मखुिया मनैअुल स््ककैवे ेंजर ह।ै

	� निर््धन व््यक्ति (Destitute Persons): जिन परिवारोों का मखुिया 
निर््धन ह।ै

3.	 न तो स््वचालित रूप से समावेशित, न ही बहिष््ककृ त (Neither Auto-
matically Included nor Excluded): ऐसे परिवारोों की समावेशन की 
प्रक्रिया सात वंचन मानदडंोों के आधार पर निर््धधारित की गई।

सामाजिक-आर््थथिक जाति जनगणना मेें उपयोग किए गए सात वंचन 
मानदंड

1.	 आवास की स््थथिति (Housing Condition): केवल एक कमरे वाले 
और बिना ठोस दीवार या छत वाले परिवार।

2.	 जनसांख््ययिकीय असरुक्षा (Demographic Vulnerability): ऐसे 
परिवार जिनमेें 15-59 आय ुवर््ग का कोई वयस््क परुुष नहीीं ह।ै

3.	 लैैंगिक असरुक्षा (Gender-Based Vulnerability): महिला-प्रधान 
परिवार जिनमेें 15-59 आय ुवर््ग का कोई वयस््क परुुष सदस््य नहीीं ह।ै

4.	 विकलांगता (Disability): ऐसे परिवार जिनमेें विकलांग सदस््य हैैं और 
कोई सक्षम व््यक्ति नहीीं ह।ै

5.	 आर््थथिक निर््भरता (Economic Dependence): भमूिहीन परिवार 
जिनकी आय का मखु््य स्रोत श्रम कार््य ह।ै

ABC
Stamp




154 अर््थव््यवस््थथा154

6.	 साक्षरता और सामाजिक असरुक्षा (Literacy and Social Vul-
nerability): ऐसे अनसुचूित जाति/जनजाति (SC/ST) परिवार जिनमेें 
25 वर््ष से ऊपर का कोई साक्षर सदस््य नहीीं ह।ै

7.	 विशेष वंचन (Special Deprivation): ऐसे परिवार जिनमेें कोई भी 
सक्षम सदस््य आजीविका कमाने मेें सक्षम नहीीं ह।ै

सामाजिक-आर््थथिक जाति जनगणना (2011) के निष्कर््ष

1.	 गरीबी के आकलन (Poverty Estimates): 2011-12 मेें गरीबी रेखा 

(BPL) से नीच ेरहने वाले लोगोों का प्रतिशत:

	� ग्रामीण क्षेत्र (Rural Areas): 30.95%

	� शहरी क्षेत्र (Urban Areas): 26.4%

2.	 परिवार की विशेषताए ँ(Household Characteristics):

	� भारत मेें संरचनात््मक और आर््थथिक असमानताओ ंको उजागर किया।

	� इन निष््कर्षषों का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA), 

आयषु््ममान भारतऔर उज््ज््वला योजना जैसी योजनाओ ंके लाभार््थथियोों 

की पहचान के लिए किया गया।

जिला ग्रामीण विकास एजेेंसियाँ (DRDAs): DRDA की भमूिका 
गरीबी उन््ममूलन कार््यक्रमोों के प्रभावी कार््ययान््वयन के लिए योजना बनाने, 
कार््यक्रम के सफल कार््ययान््वयन के लिए अन््य एजेेंसियोों - सरकारी, गैर-
सरकारी, तकनीकी और वित्तीय - के साथ समन््वय स््थथापित करने आदि की 
ह;ै यह गरीबी उन््ममूलन कार््यक्रमोों के लिए निर््धधारित निधियोों के प्रभावी 
उपयोग पर नजर रखता ह ैऔर उसे सुनिश्चित करता ह।ै� [UPSC 2012]

हालाँकि सरकार ने 01.04.2022 से जिला ग्रामीण विकास एजेेंसियोों 
(DRDA) को बंद करने का निर््णय लिया हIै

बहुआयामी गरीबी (UNDP और OPHI)
UNDP और ऑक््सफोर््ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) ने अभाव 
के व््ययापक पहलुओ ंको समझने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकाक (MPI) 
की शरुुआत की।
z	आयाम:

	 1.	 स््ववास््थ््य: पोषण और बाल मृत््ययु दर।

	 2.	शि क्षा: स््ककू ली शिक्षा और उपस््थथिति के वर््ष।

	 3.	 जीवन स््तर: स््वच््छता, जल, आवास, खाना पकाने के ईधंन, बिजली 
और परिसंपत्तियोों मेें कमी।

भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकाांक (नीति आयोग )
भारत ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकाक (MPI) को अपने संदर््भ मेें 
अपनाया, इसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ंके साथ जोड़़ा।
आयाम और संकेतक (12 संकेतक):

1.	 स््ववास््थ््य (Health): बाल मृत््ययु दर, मात ृस््ववास््थ््य, पोषण

2.	शि क्षा (Education): स््ककू ली शिक्षा के वर््ष, विद्यालय उपस््थथिति 

3.	 जीवन स््तर (Living Standards): स््वच््छता, पेयजल, आवास, बिजली, 
खाना पकाने के ईधंन और संपत्तियोों तक सगुम पहुचँ

4.	वित्ती य समावेशन (Financial Inclusion): प्रत््ययेक परिवार मेें कम से कम 
एक सक्रिय बैैंक खाता

मखु्य विशेषताएँ:
इन आयामोों ने आर््थथिक और गैर-आर््थथिक गरीबी कारकोों को संबोधित करने के 
भारत के प्रयासोों को उजागर किया। यह बुनियादी सेवाओ ंऔर बुनियादी ढाँच े
को बेहतर बनाने के लिए नीति परिवर््तन को दर््शशाता ह।ै

संकेतक और उनका भार

स््ववास््थ््य

शिक्षा 

जीवन स््तर

बाल मृत््ययु दर

मात ृस््ववास््थ््य

पोषण

स््ककू ली शिक्षा के वर््ष

विद्यालय उपस््थथिति

स््वच््छता

पेयजल

आवास

बिजली

खाना पकाने के ईधंन

संपत्ति 

बैैंक खाता
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गरीबी का वर्गीकरण (Categorizing Poverty)

श्रेणी (Category) विवरण (Description)

सदैव गरीब (Always Poor) वे व््यक्ति जो हमेशा गरीब रहते हैैं और अपनी बुनियादी आवश््यकताओ ंको पूरा करने के लिए संघर््ष करते हैैं।

चिरस््थथायी गरीब (Chronic Poor) वे लोग जो आमतौर पर गरीब रहते हैैं, लेकिन कभी-कभी कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त कर लेते हैैं (जैसे, अस््थथायी 
मजदरू)।

अस््थथिर गरीब (Churning Poor) वे व््यक्ति जो नियमित रूप से गरीबी से बाहर और अंदर आते रहते हैैं (जैसे, छोटे किसान, मौसमी मजदरू)।

अस््थथायी गरीब (Occasionally 
Poor/Transient Poor)

वे लोग जो आमतौर पर समृद्ध होते हैैं, लेकिन खराब परिस््थथितियोों के कारण अस््थथायी रूप से गरीबी का सामना करते 
हैैं।

कभी गरीब नहीीं (Never Poor) वे व््यक्ति जिनकी आय हमेशा पर््ययाप्त रहती ह ैऔर जो गरीबी के जोखिम मेें नहीीं होते।

गरीबी रेखा

हमेशा गरीब आमतौर पर गरीब मंथन गरीब कभी-कभी गरीब कभी गरीब नहीीं

गैर गरीबक्षणिक निर््धनताक्रोनिक गरीब

(विशिष्ट श्रेणी)

(समग्र श्रेणी)

दीर््घकालिक गरीब, अस््थथायी गरीब और गैर-गरीब
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प्रमुख समितियाँ और उनके दृष्टिकोण

अलघ समिति (1979)
z	उद्देश््य: पोषण संबंधी आवश््यकताओ ंके आधार पर गरीबी रेखाओ ंको निर््धधारित 

करना।

z	 क्रियाविधि:

	� 2,400 कैलोरी/दिन (ग्रामीण) और 2,100 कैलोरी/दिन (शहरी) की 
न््ययूनतम कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया 
गया। 

	� वर््ष 1973-74 की कीमतोों पर इन कैलोरी मानदडंोों को परूा करने के 
लिए आवश््यक उपभोग व््यय की गणना की गई:

	� ग्रामीण: 49.1 रुपये प्रति व््यक्ति/माह। 

	� शहरी: 56.7 रुपये प्रति व््यक्ति/माह। 

	� आगामी वर्षषों मेें मदु्रास््फफीति के अनसुार समायोजित।

z	महत्तत्व: गरीबी आकलन के लिए मानक के रूप मेें कैलोरी-पोषण संबंध की 
शरुुआत की गई।

लकड़वाला समिति (1993)
z	उद्देश््य: राज््य-विशिष्ट सचूकाकोों का उपयोग करके गरीबी आकलन के लिए 

कार््यप्रणाली को अद्यतन करना।

z	कार््यप्रणाली: कैलोरी-आधारित मानदडंोों को प्रचलन मेें रखा गया लेकिन 
निम््नलिखित परिवर््तन किए गए:

	� राज््य-विशिष्ट गरीबी रेखाए:ँ CPI-AL (ग्रामीण) और CPI-IW (शहरी) 
का उपयोग करके लागत भिन््नताओ ंके लिए समायोजित।

	� मान लिया गया कि CPI-AL और CPI-IW की खपत संबंधी बास््ककेट  
गरीब परिवारोों की जरूरतोों को दर््शशाती ह।ै

z	परिणाम:

	� वर््ष 2004-05 के लिए ग्रामीण गरीबी 28.3% और शहरी गरीबी 
25.7% अनमुानित थी।

तेेंदलुकर समिति (2009)
z	उद्देश््य: कैलोरी-आधारित विधियोों की सीमाओ ंको संबोधित करना और बदलते 

उपभोग पैटर््न को प्रतिबिबित करना।

z	प्रमखु कमियाँ जिन पर पर ध््ययान केें द्रित किया गया:

	� परुानी गरीबी रेखा संबंधी ‘बास््ककेट ’ (PLB): वर््ष 1973-74 के कैलोरी 
आधारित मानदडंोों मेें उपभोग मेें परिवर््तन को शामिल नहीीं किया गया।

	� मलू््य समायोजन संबंधी मदु्दे: स््थथानिक (क्षेत्रीय) और कालिक (समय के 
साथ) समायोजन अपर््ययाप्त थे।

	� निजी व््यय का बहिष््ककार: पहले के तरीकोों मेें स््ववास््थ््य और शिक्षा पर 
निजी व््यय को शामिल नहीीं किया गया था, यह मानते हुए कि ये राज््य 
द्वारा प्रदान किए गए थे।

z	क्रियाविधि:

	� ग्रामीण और शहरी क्षेत्ररों मेें एक समान PLB लाग ूकिया गया।

	� निजी स््ववास््थ््य और शिक्षा व््यय को शामिल किया गया।

	� क्षेत्रीय और अस््थथायी मदु्रास््फफीति के लिए कीमतोों को अधिक सटीक 
रूप से समायोजित किया गया।

परिणाम:
z	सशंोधित गरीबी रेखाए ँ(2004-05): 

	� ग्रामीण: 446.68 रुपये प्रति व््यक्ति/माह 

	� शहरी: 578.80 रुपये प्रति व््यक्ति/माह 

z	अनमुानित 41.8% ग्रामीण गरीबी और 27.5% शहरी गरीबी, जो लकड़वाला 
के अनमुान से काफी अधिक ह।ै 

z	वर््ष 2011-12 मेें अनमुानित गरीबी: जनसंख््यया का 21.9%।

रंगराजन समिति (2014)
z	उद्देश््य: गरीबी के आकलन को अतंरराष्ट्रीय मानकोों के अनरुूप बनाना।

z	कार््यप्रणाली:

	� पोषण आधारित मानदडंोों पर वापस ध््ययान केें द्रित किया:

	� ग्रामीण: 2,155 कैलोरी/दिन। 

	� शहरी: 2,090 कैलोरी/दिन। 

	� कपड़़े, आवास, परिवहन, शिक्षा और स््ववास््थ््य जैसी बनुियादी जरूरतोों 
को शामिल करने के लिए उपभोग ‘बास््ककेट ’ का विस््ततार किया गया। 

z	संशोधित गरीबी रेखाओ ं के लिए मासिक प्रति व््यक्ति व््यय (MPCE) का 
उपयोग किया गया: 

	� ग्रामीण: 972 रुपये प्रति व््यक्ति/माह। 

	� शहरी: 1,407 रुपये प्रति व््यक्ति/माह।

z	परिणाम:

	� वर््ष 2011-12 मेें ग्रामीण क्षेत्ररों मेें गरीबी का अनमुान 30.9% तथा शहरी 
क्षेत्ररों मेें 26.4% ह,ै जो तेेंदलुकर के अनमुान से काफी अधिक ह।ै

	� वर््ष 2011-12 मेें अनमुानित गरीबी: जनसंख््यया का 29.5%।

	� गरीबी उन््ममूलन मेें भारत की प्रगति

z	IMF (2023): आर््थथिक सधुारोों और लक्षित कल््ययाण योजनाओ ंके कारण वर््ष 
2015 और 2021 के बीच 140 मिलियन से अधिक भारतीय चरम गरीबी 
से बाहर निकले।

z	UNDP (2023): वर््ष 2005-06 और 2019-21 के बीच 415 मिलियन से 
अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

z	 विश्व बैैंक (2022): गरीबी को कम करने मेें भारत की सफलता को मान््यता 
दी, समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया।

z	भारत मेें गरीबी मेें कमी संयकु्त राष्टट्र के सतत विकास लक्षष्ययों (SDG), विशषे 
रूप से SDG 1 (गरीबी उन््ममूलन) के अनरुूप ह।ै

गरीबी मापन मेें प्रमखु शब्दावलियााँ
z	जनसंख््यया अनपुात (H): गरीबी रेखा से नीच ेकी आबादी का अनपुात:

	� H = गरीब व््यक्तियोों की संख््यया/कुल जनसंख््यया

z	गरीबी अंतराल सचूकांक: यह सचूकाक गरीबी रेखा से गरीबोों की आय मेें 
कमी को दर््शशाता ह।ै

z	सेन इडेंक््स: जनसंख््यया अनपुात, गरीबी अतंर और गरीबोों के बीच असमानता 
को जोड़ता ह।ै

z	लॉरेेंज वक्र: जनसंख््यया के भीतर आय या धन वितरण का एक ग्राफिकल 
प्रतिनिधित््व, जो असमानता की डिग्री को दर््शशाता ह।ै
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अवलोकनोों का संचयी हिस््ससा (मलू््य के अनुसार क्रमबद्ध)
z	गिनी गुणांक: आय असमानता को मापता ह;ै 0 (परू््ण समानता) से 1 

(अधिकतम असमानता) तक होता ह।ै

z	सतू्र: A/A+B

z	कुजनेटस वक्र: यह एक परिकल््पना ह ैकि जैसे-जैसे अर््थव््यवस््थथा विकसित 

होती ह,ै बाजार की शक्तियाँ शरुू मेें बढ़ती हैैं, फिर आर््थथिक असमानता कम 

होती जाती ह।ै
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गरीबी उन्मूलन योजनाएँ (2023-24)

ग्रामीण विकास (Rural Development)

योजना (Scheme) उद्देश््य (Objective) ताज़़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 
अधिनियम (MGNREGA)

ग्रामीण परिवारोों को 100 दिनोों का गारंटीकृ त 
मजदरूी रोजगार प्रदान करना।

बजट 2023-24 मेें ₹73,000 करोड़ आवंटित; 260 
करोड़ से अधिक मानव-दिवस कार््य सृजित।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण 
(PMAY-G)

ग्रामीण गरीबोों को बुनियादी सुविधाओ ं के साथ 
पक््कके  मकान प्रदान करना।

दिसंबर 2023 तक 3.4 करोड़ से अधिक मकान पूरे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) स््व-रोजगार और उद्यमिता के माध््यम से ग्रामीण 
आजीविका बढ़़ाना।

₹14,000 करोड़ आवंटित; 8 करोड़ महिलाएँ स््वयं 
सहायता समहूोों मेें संगठित।

शहरी विकास (Urban Development)

योजना (Scheme) उद्देश््य (Objective) ताज़़ा विवरण/अपडेट (2023-24)

दीनदयाल अंत््ययोदय योजना - राष्ट्रीय शहरी 
आजीविका मिशन (DAY-NULM)

शहरी गरीबोों को स््व-रोजगार और वेतन रोजगार के 
लिए कौशल प्रदान करना।

कौशल प्रशिक्षण कार््यक्रमोों के तहत 13 लाख 
शहरी गरीब प्रशिक्षित। 

पीएम स्ट्रीट वेेंडर््स आत््मनिर््भर निधि (PM 
SVANidhi)

स्ट्रीट वेेंडर््स को कार््यशील पूँजी ऋण प्रदान करना। नवंबर 2023 तक 40 लाख से अधिक ऋण 
स््ववीकृ त।

खाद्य सुरक्षा (Food Security)

योजना (Scheme) उद्देश््य (Objective) ताज़़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 
(NFSA)

पात्र लाभार््थथियोों को रियायती अनाज के माध््यम से खाद्य सुरक्षा 
सुनिश्चित करना।

दिसंबर 2023 तक PMGKAY के तहत 81 करोड़ लोग 
शामिल।

एकीकृत बाल विकास सेवा 
(ICDS)

बच््चोों और माताओ ं के लिए पूरक पोषण, टीकाकरण, और 
पूर््व-स््ककू ली शिक्षा प्रदान करना।

पोषण सहायता के लिए 2023-24 मेें ₹20,000 करोड़ 
आवंटित।

स्वास्थ्य (Health)

योजना (Scheme) उद्देश््य (Objective) ताज़़ा विवरण/अपडेट (2023-24)

आयुष््ममान भारत - पीएम-जय (PM-
JAY)

कमजोर वर्गगों को प्रति परिवार प्रति वर््ष ₹5 लाख तक का 
स््ववास््थ््य बीमा प्रदान करना।

2 करोड़ से अधिक अस््पताल मेें भर्ती स््ववीकृ त; ₹5,500 
करोड़ आवंटित।

मिशन इदं्रधनुष (Mission 
Indradhanush)

बच््चोों और गर््भवती महिलाओ ं के लिए सार््वभौमिक 
टीकाकरण।

दिसंबर 2023 तक 3 करोड़ से अधिक बच््चचे और 90 
लाख गर््भवती महिलाएँ टीकाकृ त।
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रोजगार सृजन (Employment Generation)

योजना (Scheme) उद्देश््य (Objective) ताज़़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार््यक्रम 
(PMEGP)

ग्रामीण और शहरी उद्यमियोों के लिए स््व-रोजगार के 
अवसर प्रदान करना।

25 लाख परियोजनाओ ं के माध््यम से 1.3 करोड़ से 
अधिक नौकरियाँ सृजिृजित।

दीन दयाल उपाध््ययाय ग्रामीण कौशल 
योजना (DDU-GKY)

ग्रामीण युवाओ ं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर वेतन 
रोजगार उपलब््ध कराना।

₹1,200 करोड़ आवंटित; 6 लाख युवा प्रतिवर््ष प्रशिक्षित।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

योजना (Scheme) उद्देश््य (Objective) ताज़़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
प्रधानमंत्री जन धन योजना 
(PMJDY)

गरीब परिवारोों को बैैंकिंग और वित्तीय सेवाओ ंतक 
पहुचँ प्रदान करना।

45 करोड़ से अधिक खाते खोले गए; ₹2 लाख करोड़ जमा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 
(PMMY)

छोटे/सूक्षष्म उद्यमोों को गारंटी-मकु्त ऋण प्रदान करना। शरुुआत से अब तक ₹18 लाख करोड़ वितरित; महिलाओ ं और 
एससी/एसटी उद्यमियोों पर विशेष ध््ययान।

स््टैैंड-अप इडंिया योजना 
(Stand-Up India)

महिलाओ ंऔर एससी/एसटी उद्यमियोों को उद्यमिता 
के लिए बढ़़ावा देना।

1.5 लाख से अधिक लाभार्थी समर््थथित।

पीएम किसान सम््ममान निधि 
(PM-KISAN)

किसानोों को आय सहायता प्रदान करना। ₹6,000 वार््षषिक रूप से सीधे किसानोों के खातोों मेें हस््तताां्तताांतरित; अब 
तक ₹2.4 लाख करोड़ वितरित।
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